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प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी राष्ट्रमापा को विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम 
के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस प्रयोजन के 
लिए अपेक्षित उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध नही होने से यह माध्यम-परिवर्तेन नहीं किया 
जा सकता था | परिणामतः भारत सरकार ने इस न्यूनता के निवारण के लिए “वैज्ञानिक 
तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग” की स्थापना की थी । इसी श्रोजना के भ्रन्तर्गंत पीछे 
१६६६ में पाँच हिन्दी-भाषी प्रदेशों में प्रत्थ ग्रकादमियों की स्थापना की गई । 

राजस्थान हिंन्दी प्रन्य प्रकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रन्य- 
निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा प्रध्यापको का राहयोग प्राप्त कर रही हैं 
और मानविकी तथा विज्ञान के प्राय: सभी क्षेत्रों मे उत्कृष्ट पाठ्य-ग्रन्यों का निर्माण करवा 
रही हूँ | विश्वविद्यालयों के प्राष्यापको और छात्रो को इन विषयों की उच्चतर शिक्षा की सभी 
प्रकार की सहायक भौर सदर्भ॑ सामग्री हिन्दी में प्राप्त हो सके इस उद्दे श्य को सामने रखते 
हुए स्तरीय ग्रन्थों के हिन्दी प्नुवाद के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर भ्रधिक्षत विद्वानों द्वारा 
लिसे गये निबन्धों, शोघलेखो भादि का हिन्दी भ्रनुवाद, सकलन तथा सारसंक्षेप प्रकाशित 
फरने की योजना भी ग्रकादमी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ॥ प्रकादभी, चतुर्थ पंचवर्षीय 
योजना के अन्त तक १५० से भी अ्रधिक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आशा 
करते हैं । प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तैयार करवाई गई है । 

इसमें भारत की राजनैतिक व्यवस्था तथा शासनतंत्र का, इतिहास, सविधान तथा 

परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में, यथार्थभमूलक अध्ययन प्रस्तुत करने की दृष्टि से तत्संवंधी विभिन्न 
पक्षों पर भ्रधिकारी विद्वानों के निवन्धों के हिन्दी अनुवाद सकलित हैं । पुस्तक दो खंडों में 
विमक्त है। इस प्रथम खड में संरकारी सस्थाओ के संदर्भ मे भारत की राजनैतिक व्यवस्था 
का भ्रध्ययन है । श्राशा है इस सामग्री से राजनीति के भ्रध्येताओं को उच्चतर भ्रध्यपन 
एवं सन की प्रभूत सामग्री एवं प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी तथा यह पाव्यपुस्तक एवं सदर्म 
पुस्तक--दोनों के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी | इस पुस्तक का संपादन राजस्थान विश्वविद्यालय 
के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा० इकबालनारायण ने किया है जो भ्रपने विषय 
के भारत प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं विचारक हैं । उनके इस सकलन और संपादन का देश में इस 
विषय के एक उत्कृष्ट योगदान के रूप में स्वागत होगा, इसमे हमें सन्देह नहीं है । 


येतसिह राठोड़ ह | यशदेव शल्य 
अध्यक्ष कार्यवाहक निदेधक 


भूमिका 


मुझे अपनी सम्पादित पुस्तक “मारतोय सरकार एवं राजनीति : एक संकलन 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए ग्रत्यधिक ह॒पँ हो रहा है। यह पुस्तक दो भागों में 
विभाजित है| प्रथम भाग में सरकारी संस्थाओं के संदर्भ में राजनैतिक व्यवस्था के विभिन्न 
पक्षों पर प्रकाश डाला गया है । दूमरे भाग में राजनैतिक व्यवस्था का राजनीति की 
गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य मे भ्रध्यपन करने की योजना है । इस प्रकार यह ग्राशा की जाती 
है कि इन दोनों भागों के माध्यम से सम्पूर्ण मारतीय राजनेतिक व्यवस्था को निकट से देखा- 
परखा जा सकेगा । 
इस संकलन की श्राघारभूत मान्यता यह है कि यद्यपि संवेंधानिक ढाँचा वह रूपरेखा 
प्रस्तुत करता है जिसके ग्रन्तर्गत सामान्यतः राजनैतिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है 
परन्तु ग्रानुभविक हृष्टिकोण यह सिद्ध करता है कि ग्रन्त में राजनैतिक यथार्थ संवैधानिक 
यथार्थ के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करता है । इसलिए इस संकलन में सर्वधानिक 
रूपरेसा के साथ-साथ संस्थाओ्रों के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है जिससे 
यह स्पष्ट हो सके कि राजनैतिक यथार्थ किस प्रकार, किस दिशा में संविधान-निर्माताशों 
की आधारभूत भान्यताओं, मन्तव्यों श्रौर आकाक्षाओ को परिणत कर रहा है | इस प्रकार 
विश्लेषण का जो हृष्टिकोर्म इस सकलन में ग्रपनाया गया है उसका उद्देश्य संविध न 
के व्यावहारिक स्वष्ठर को राजन॑तिक यवार्थ के संदर्भ में समझता और इन' दोनों को 
ग्रन्तनिर्म रता पर प्रकाश डालना है । मेरी हृष्टि में मारतीय सरकार एवं राजनीति का इसी 
उद्देश्य से अध्ययन होता चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो दृष्टिकोण 
अपनाया गया है वह एक मिश्रित दृष्टिकोण है जिसमे ऐतिहासिक, कानूनी-सस्‍््थागत और 
ग्रानुमविक हृष्टिकोश के समन्वित प्रयोग के माध्यम से राजनैतिक व्यवस्था के सैद्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक पक्षों के ग्रध्ययन का प्रयास किया गया है। यह मिश्रित हृष्टिकोण 
जानबूक कर भ्रपनाया गया है क्योकि मेरी यह निश्चित घारणा है कि राजनैतिक यथार्थ 
को समकने के लिए कोई भी एक दृष्टिकोश पर्पाष्त नहीं है और इसलिए उपलब्ध हृष्टि- 
कोणों को प्रावश्यकतानुसार समन्वित करके ही राजनैतिक ययारये का अथंपूर्ण अध्ययन किया 
जा सकता है । 
प्रस्तुत संकलन के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करवा भी यहां अनुपयुक्त न होगा । 
प्रथम, जैसाकि स्पष्ट किया जा चुका है, इसके माध्यम से संवैधानिक रूपरेखा और राजनैतिक 
यथार्थ की अन्तःप्रक्रिया के संद्र्म मे राजनैतिक व्यवस्था के सेंडातिक ओर व्यावहारिक 
स्वरूप को समझते का प्रयास किया गया है। राजनैतिक व्यवस्था के विचार के प्रयोग में 
इसके राजनैतिक सम्वस्धों के ताने-वाने सम्बन्धी आधारभूत अर्थ को ध्यान में रख कर इसे 
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एक व्यापक ऐतिहासिक, संस्थागत और झानुभविक परिवेश में देसा गया है। द्वितीय, इस 
संकलन भें वहुधा जिन लेखकों की रचनाएं चुनी गई हैं वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन 
विषयों के सम्बन्ध में अच्छा शोध-कार्य किया है भोर श्रपने कृतित्व से विश्लेषण सम्बन्धी 
नई हृष्टिया प्रदान की हैं । इस प्रकार, इस संकलन का एक महत्त्वपूर्ण उद्दे श्य यह भी है कि 
पाठको को भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के विभिन्‍न तथ्यों से सम्बन्धित शोधकर्ताओ्रों और 
उच्चकोटि के लेखकों से परिचित कराया जाए। तृतीय, जँसाकि सामान्यतः विदित है, 
भारतीय राजनैतिक व्यवस्था स्वयं अभी निर्माण की प्रक्रिया मे है और कमी-कमी राज- 
नैतिक यथार्थ स्वय मे भ्रधिक गतिशील स्थिति का प्रतीक दिखाई देता है और इसलिए यह 
ग्राएचयं की बात नहीं है कि मारतीय राजनंतिक व्यवस्था के विविध पक्षों के सम्बन्ध में 
मान्यताएं' व दृष्टिकोण बनते और बदलते रहे हैं। इस संकलव में वहुघा वह लेख चुने गए 
हैं जो भ्पेक्षाकृत स्थिर मान्यतामं व दष्टिकोशों के प्रतीक हैं। यह सम्मव है कि पुस्तक 
के दूधरे संस्करण तक इसमे से कुछ मान्यताए' व दृष्टिकोण बदल जाएँ और इसलिए यह 
भी सम्भव है कि इस परिरवातित संदर्म को स्पष्ट करने के लिए हम अपने भ्रागामी चयन में 
कुछ नए लेख जोड ले या पुराने लेखों को निकाल कर उनके स्थान पर नए लेखों का 
चयन करें । 
यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसे संकलन का पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध मे कया 
महत्त्व है ? स्नातकोत्तर विद्याथियों के लिए कोई मी पाठ्य पुस्तक श्पने मे पूर्ण नहीं हो 
सकती । वह विशा-निर्धारए श्रवश्य कर सकती है परन्तु उसके भ्रतिरिक्त विद्याथियों को 
विभिन्न विययों से सम्बन्धित पुस्तकों और भ्रतिप्ठित शोघ-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित लेखों का 
प्रध्ययन तो करना ही होगा ! इस सकलन में विभिन्न विषयों पर आधिकारिक रूप से लिखी 
गई पुस्तकों के अ्रशो एवं लेखों का चयन किया गया है और इस प्रकार यह सकलन' 
अच्छी पाठ्य पुस्तक का पूरक कहा जा सकता है । क्योंकि भारतीय सरकार एवं राजनीति 
के विषय में भ्रमी तक हिन्दी में कोई अच्छी पाठ्य प्रुस्तक उपलब्ध नहीं है, 
इसलिए यह स्वय पाठ्य पुस्तक और उसके पूरक, दोनो के रूप मे प्रयोग में लाया जा 
सकता है ! 
इस संकलन में सम्मिलित प्रत्येक लेख पे पूर्व मैंने एक सक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पणी 
देने का साहस किया है जिसमे उस हृष्टिकोण के अतिरिक्त जो श्न्‍्य दृष्टिकोण हैं तथा 
उसके सम्बन्ध मे जो मेरी धारणा है, उसकी झोर इंगित किया गया है । प्रत्येक लेख के 
अन्त में अतिरिक्त अभ्रध्ययन के लिए कुछ अन्य कृतियों की ओर मी सकेत किया गया है 
क्योकि कीई भी पाठ्य पुस्तक अथवा संकलन उस समय तक उपयोगी नहीं हो सकता जुब 
तक कि वह पाठक वर्ग मे यह चेतना न उत्पन्न करे कि ज्ञान का सागर अथाह है और 
जितना हम झधिक पढ़ते हैं उतनी ही हमें यह अनुभूति होती कि हम कितना कम जानते 
हैं। इससे यह प्रेरणा भी जुडी होती है कि हम और पढे । सम्मवतः इस “और पढने! की 
आकांक्षा का संतुष्टीकरण श्रतिरिक्त अध्ययन मे दिए गए सकेतों से हो सकेगा । 
प्रकाश्य संकलन के लिए मैं भारतीय सरकार एव राजनीति से सम्बंधित उन सभी 
लेसकों का आभारी हू जो मेरे निकट के मित्र हैं और जिन्‍्होते सेरी प्रार्थना पर रचतात्रो को 
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इस संकलन में सम्मिलित किए जाने पी स्वीकृत्ति देकर परेरे प्रति अपने स्नेह का परिचय 
दिया है । इन रचनाग्रों के प्रकाशकों के प्रति भी में अपनी कृतज्नता प्रकट करता चाहूँगा 
जिनके सहयोग के बिना सम्भवतः यह संकलन सम्मव नही हो पाता 
मेरे आभार का विवरण यहाँ समाप्त नहीं होता । मुख्यतः में अपने सहयोगी 
अ्नुवादक मंडल के सदस्यों का आमारो हैँ जिनका अथक प्रयास इस पुस्तक के रूप में 
प्रस्तुत है । इत सभी ने इस प्रयास को मात्र अनुवादक का कार्य ही नहीं समझा बल्कि इस 
संकलन में उन्होंने उतनी ही रुचि प्रकट क्री जितनी कि किसी मौलिक ग्रन्थ निर्माए के 
प्रयास हेतु 'मावश्यक होती है । यदि यह संकलन उपयोगी सिद्ध होता है तो इसका एकमात्र 
कारण मेरे सहयोगी भ्रनुवादक मडल के सदस्पो का निष्ठापूर्ण प्रयास ही होगा 
साथ ही मैं डॉ० शान्तिप्रसाद वर्मा, भूतपूर्द भ्रध्यक्ष एवं प्रोफेमर, राजनीति विज्ञान 
विभाग के प्रति भी आमारी हूँ जिन्होंने इस संकन्नन की प्र रणा दी ग्रौर जिसकी सामग्रिक 
समाप्ति के लिए उनका सतत्‌ परामर्श मुझे मिलता रहा। राजस्थान हिन्दी प्रस्य प्रकादमी 
के निदेशक डॉ० जो० एम० सायेस्ट्र नया उप्र निदेशक श्री यशदेव शल्प के स्नेह्रपूर्ण 
अनुस्मारकों की भी इस संकलन के निर्माश में महृत्वपुर्ण भूमिफा रहो है सौर इसके लिए 
मैं उन दोनों का ऋणी हूँ । इसके अतिरिक्त, श्री सुबोब भूषण गुप्ता, जिनको प्रेस 
ग्रालेख प्लिन्टर्स! में पुस्तक छवरी भर श्री प्रनाम जैतलो, जिन्होंने सम्पादन में सहायता वे 
प्रनुवाद के झ्रतिरिक्त पाण्दुलिपि के प्रूफ मी देखे, हादिक आभार के पात्र हैं। सम्पूर्ण 
पराण्डुलिपि को टंकित करने के लिए मैं श्री बाबुलाल पाटनी का भी झृतत्ञ हूँ ) 
* दस संकलत की कमियां और सीमाए पेरो प्रपनी हैं जिनके लिए पं ब्यक्तियद रूप 
से उत्तरदायी हैँ फिर भी यदि यह सकलन पाठकों में द्रिषय मे सम्बन्धित भ्रतिरिक्त सामग्री 
के प्रति श्रावश्यकजिन्नासा उत्पन्त करता है तो मैं अपने और भपते साथियों के इस 
प्रयास को सफल मसानूगा | 
प्त्त में, में इस पुस्तक की झपने उते सभी विद्याथियों को समपित करना चाहूँगा 
जिन्होंने पिछले दशक में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रागण मे मुझे भारतीय सरफार एवं 
राजनीति सम्बन्धी सामग्रो के हिन्दी में प्रमाव के प्रति सतत्‌ स्मरण दिलाया भौर उसकी 
प्रावश्यकता पर बल दिया | यह संकलन तत्मम्वन्धी भ्रभाव को पूर्ति की दिशा में संभवतः 
एक छोटा-सा प्रयास्त है। 


इश्मासनारायद 


ऊतशता-श्ञापतर 


सम्पादक निम्नलिखित लेखों व पुस्तक-अंशों के पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए सम्बन्धित 
सेखको, सम्पादका भौर/म्रथवा प्रकाशकों का इतज्ञ है: 


॥ 


१०. 


११. 


ए० प्रप्पादोराई : दध शासन (डायप्राक्ि इन प्रेविट्स, ध्रॉक्सफोर्ड थूनिवर्सिदी प्रेस, 
१६३७, पृ० ३े४७-रे८२) । 

के० टी० शाह : प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का झाश्वारान 
(प्रोविन्शल झ्लॉटोनीमी, बोरा एण्ड क० पब्लिशस, बम्बई, १६३७, पृ० ४१-४६) 
प्रेनविल ऑॉस्टिन : सफल सविधान पर एक टिप्पणी” (दि इण्डियन कॉांस्डीदियूशन: 
कार्नरस्टोन प्रॉफ़ ए नेशन का भ्रन्तिम ग्स्‍रध्याय, भ्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६६, 
पृ० ३०८-३३० ) 

डोनाल्‍ड स्मिथ: भारत में धमंनिरपेक्षता (इंडिया एज ए सेक्युनर स्टेट पर प्रशत 
आधारित, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६३, पृ० ४६४-५०१) 


« पी० बी० गजेद्धगडकर : धर्मनिरपेक्षता तया भारतीय संविधान (राजस्थाग विश्व- 


विद्यालय में अ्रठारहवें दीक्षान्त समारोह १६६४, के प्रवमर पर दिया गया दीक्षान्त 
भाषणा, विश्वविद्यालय के सौजन्य से) 


« माकुँस फ्राण्डा : राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत (येस्ट बंगाल एण्ड फे डरलाइजिग प्रोसेज 


इन इण्डिया, प्रिन्सटन, १६६८, पृ० २००-२२४) 

प्रशोक चंदा : योजना झायोग तथा केन्द्र थ राज्य (फ़े डरेलिस्प इन इंडिया, संदग, 
ऐलन एण्ड प्रनविन, १६६५, पृ० २५०-२६० ) 

झाइवर जेनिग्स : भ्रममनीयता (सम करेक्टेरिस्टिकवस श्रॉफ दि ४ डियस कॉन्स्टी" 
ट्यूशन, लदन, झ्ावसफ़ो्ड, १६५३) 

ए० एच० हेनसन व जेनेट डगलस : संसदीय सरकार (इण्डियाड़ डेमोऊ सी, देहूती, 
विकास, १६७२, पृ० ६४-१११) 

पी० बी० मुसर्जी : मूल प्रधिकार भौर संवैधानिक संशोपत (इसी शोक से सोक- 
तन्र समीक्षा, नई दिल्‍ली में प्रकाशित लेस; यर्ष ४, पक ४ द्कटूबर-दिशस्वर 
१६७२, पृ० १०-२३) 


एच० एम० सीरवई : राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्त (डायरेक्टिव प्रिमित्रच्ण ध्राक 
स्टेट पॉलिसी, थी जजमेंद्स, प्री प्रमेडमेंट्स, प्री सुपरसेशन्य सुप्रीम झोर्ट डिसिशत्स 
इन ए करेवट परसप्रेजिटव से सामार, सोसाइटी फ़ॉर डेमोक्रंसी, १६७३, पृ» 
११-२८) 


श्र 


१३ 


१४, 


१५. 


१६. 


१७ 


श्८, 


(ज) 


के० आर० वॉम्बवाल ४ भारत का राष्ट्रपति : विवेक की सीमाएँ (दि प्रसिडेंट ऑफ 
इण्डिया : लिमिट्स श्रॉफ डिस्क्रिशन, इण्डियन जरनल श्रॉफ़ पोलिटिकल साइंस 
खण्ड ३७, न० हे व ४, जुलाई-दिमम्बर झंक, १६६६, पृ० २३-३६) « 

एच० एम० जैन : राष्ट्रपति की वास्तविक ध्यिति (एक्चुअल पोजीशन « ग्रॉफ़ दि 
प्रें सिडेल्ट, दि इण्डियन एकजे क्यूटिव, इलाहाबाद, चैतन्य पब्चलिशिंग हाउस,) 

हरीश ज़रे : प्रधानमन्त्री का पद * शक्ति के संस्थाकरण का झाग्रह (दि इण्डियन 
प्राइम मिनिस्टर : ए प्ली फॉर इस्टीट्यूगनलाइजे शन ग्रॉफ़ पावर, जरनल झॉफ 
कॉन्स्टीट्यूशनल एण्ड पालियामेटरी स्टडीज, जनवरी-मार्च, १६७१, पृ० २२-४०) 
एस० मोहन कुमारमगलम : भारत में न्‍्धामिक पुनविलोकन (जुडिशल भ्रपोइटमेंट्स : 
एन एनालिसिस ग्रॉफ दि रीसेन्ट कद्रोवर्सी ओवर दि भ्रपोइटमेंट श्रॉफ दि चीफ 
जस्टिस श्रॉफ़ इण्डिया, झ्रॉक्सफोर्ड एण्ड आइ० बी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी, नई 
दिल्‍ली, १६७३, पृ० १५-३५) 

प्रविन्द के० शर्मा : भारत में योजगा श्रायोग-पुनगंठन का प्रश्न (दि प्लानिंग 
कमीशन इन इण्डिया : ए केस फार रीप्रॉर्गेनाइजे शन (जरनल झ्लॉफ एंडमिनिस्ट्रे शत, 
जनवरी, १६७० खण्ड [>, नें ० १ 

एम० मुतालिव ; केन्द्रीय लोकसेवा आयोग (यूनियन पब्लिक संविस कमीशन, 
पब्लिक एडमिनिस्ट्रे शन, लदन खण्ड ४२, १६६४, प१० ३७३-३६० ) 

अपने व्यक्तिगत लेख राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण की समस्‍या के प्रकाशन 
के लिए सम्पादक, जरनल ऑफ़ झफ्रीकन एण्ड एशियन स्टडीज़ का झतज्ञ है। उक्त 
जरनल मे यह लेख 'प्रॉफिस श्रॉफ गवर्नर : दि प्रॉब्लम ऑफ़ रोल झाइडेन्टिफ़िकेशन 
के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, स्प्रिय १६६८, १ (२), ए० १७१-१८१२« 


हमारे सहयोंगी लेखक 


१. भप्पादोराई, डॉ० ए० 


(दि सब्सूटांस प्रॉफ पॉलिटिव्स' के सुविर्यात लेखक; इण्डियन कांउसिल श्रॉफ चल्ड 
प्रफेयर्स के महासचिव (१६४४-५५); भारतीय भत्तर्राप्ट्रीय संस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के प्रोफेसर (१६५५-६४); केन्द्रीय लोकसैवा झायोग के सदस्य (१६६४-६७); 
सयुक्त राष्ट्र साधारण समा के पेरिस भ्रधिवेशन मे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार 
(१९४८) तथा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय प्रध्ययन सस्थान के भूतपूर्व निदेशक । 

प्रमुख प्रकाशन--डायभाकि इन प्रे विटस; रिवीजन आफ डेमोक्र सी, कलेक्टिव सिक्युरिटी ; दि 
यूज़ श्रॉफ फोर्स इन इ ठरमेशनल रिलेशन्स, एसेज़ इन पॉलिटिक्स एण्ड इ'टरनेशनल रिलेशन्स 
तथा सर मॉरिस ग्वायर के साथ सम्पादित स्पीचेज़ एण्ड डॉक्यूमेंट्स श्रॉन दि इण्डियन 
कॉन्स्टीट्यूशन । हु 


२. शाह, प्रो० क्े० टी० 


बम्बई विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर तथा भारतीय सविधान- 
सभा के एक प्रमुख सदस्य । भ्रभशास्त्र में विशेष प्रतिभा और उसके सन्दर्म मे भारत की 
उदीयमान राजनैतिक व्यवस्था का विद्त्तापूर्ण भ्रष्ययन । 

प्रमुख प्रकाशन---कॉन्स्टीट्यूशन, फन्वशन्स एण्ड फाइनेंस ऑफ इण्डियन स्मूनिसिपेलिदीज़ 
सिक्सूठी ईयर्स ऑफ़ इण्डियन फाइनेंस; फेडरल फ़ाइनेस इन इंडिया; फौरेन प्रॉब्लिगे शन 
ऑफ इंडिया; प्रोविन्श्यल झ्रॉटोनोमी तथा ह़हाई पाकिस्तान-एण्ड ब्हाई नॉढ ? 


३६ प्रॉस्टिन, प्रो० प्रेनविल 


“ प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिशास्त्री; भारतीय राजनीति अध्ययन का विशेष विषय, १६६६ 
में प्रकाशित कृति इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन: कॉर्नेरस्टोन ऑफ ए नेशन सविधान सभा की 
रचना, क्रिया-कलापों, आधारभूत मान्यताम्रों, तथा तदनन्तर प्रभावों का प्रामाणिक विश्लेषण 
प्रस्तुत कच्ची है । 


४. स्प्रिय, प्रो० डोनाल्‍ड 


अमेरिका के पेन्सिल्वानियां विश्वविद्यालय भे राजनीतिशास्त्र विभाग से सम्बद्ध । 
भारत का अध्ययन विशेष रुचि का विपय रहा है और भारतीय धर्मनिरपेक्षता अध्ययन 
का विशिष्ट क्षेत्र । नेहरू के राजनैतिक विचारों पर शोध और तदनन्ततर प्रकाशित शोध 
कार्य--नेहरू एण्ड डेमोक्रे सी : पोलिटिकल थॉट झॉफ़ एन एशियन डेमोकर ट । इसके झतिरिक्त 
रिलिजन एण्ड पोलिटिकल डेवलपमेंट तथा इण्डिया एज ए सेक्युलर स्टेट उनकी पन्य महृत्त्व- 
पूरं कृतियां हैं । न्‍ 


(व) 
४, गजेख्रगड़कर, डॉ० पो० यी० 


एम० ए, एल० एल० वी, एल० एल० टी०, परम विभूषण (१६७२); न्यायाधीश 
वस्थई उच्चन्यामालय (१६४५-५७), उच्चतम न्यायालय (१६५७-६४), उच्चतम 
न्यायालय के मृस्य न्यायाधीश (१६६४-६६); वस्वई विश्यविधालय के उप्छुलपर्ति 
(१६६६-७१) तथा वनंमान प्रवृेतनिक निदेशय, कानून सुघार प्रायोग । 

प्रमुख प्रकाशन--लां, लिवर्टी एण्ड सोशल जस्टिरा; फाश्मी र-रिद्रोर्पेर्द एण्ड प्रॉल्लेयट; 
जवाहरलाल नेहरू--ए ग्लिम्पूस भ्रोफ दि मेन एण्ड हिज टीविग्स; मेमयुलरिश्म एण्ड दि 
इण्डियन कॉन्स्टीट्यूणन तथा दि बेन्‍्स्टीट्यूडन प्रांफ इण्डिया-दद्स फ़िलोतफी एण्ड बेगिऋ 
पॉस्टुद्युलेट्स । 


६. फ्राण्डा, प्रो० माकुस एफू० 


कोलग्रेट विश्वविद्यालय में राजनी निशास्त्र के सहायक प्रोफेसर तथा सेंटर फॉर इस्टर- 
नेशनल स्टडीज, एम० प्राई० टी० में रिरर्न एसोभिएट। भारतीय राजनीति विशेषतः 
पश्चिम बगाल की राजनीति, विशेष रवि का विषय रहो है प्रौर उसके सम्दर्म मे भारतीय 
साघवाद के लक्षणों की श्रोर इंगित करना, उनका महत्त्वपूर्ण मोगदान है । 

प्रमुस प्रकाशन--बैम्ट बंगाल एण्ड दि केडरसाइजिंग प्रोसेज इन इण्डिया सपा रेडिकलस 
पॉलिटिक्स इन बेस्ट बयाल । 


७ चन्दा, श्री भ्रशोक के० 


भारत के भूतपूर्व कॉम्पट्रोलर तथा प्रॉडिटर जनरल; भारतीय धधवाद, श्रर्यतत्र एवं 
योजना के क्षेत्र मे विशेरीक्त योगदान । (पुस्तक-प्रकाशन के दौरान मृत्यु) 

प्रमुख प्रकाशन . फेडरलिज्म इन इंडिया: ए स्टडी ऑॉफ यूनियम-स्टेट रिलेशन्स 
प्रास्पेबट्स झ्रॉफ ऑडिट कंट्रोल, इण्डियन एडमिनिस्ट्रें शने 


८. जैनिग्स, सर प्राइवर 


क्े० बी० ई०, क्यू० सी०, डी० लिंदू, एल० एल० डी०, एफ० बी० ए०, मास्टर भॉफ 
ट्रिनिटी हॉल, केम्ब्रिज, तथा ग्रे इनके बेचलर । 

राजनीतिविज्ञान, विशेषत. संवेधानिक विधि के विश्वविस्यात लेखक | 

प्रमुख प्रकाशन : सम करेक्‍्टरिस्टिक्स प्लॉफ दि इण्डियन कांस्टीट्यूशन; दि ब्रिटिश 
कॉमनवैल्य प्रॉफ नेशन्‍्स; दि ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन; एश्रोच दु सेल्फ गवर्नेमेट; केबिनेट 
गवर्नेमेट; कॉस्टीट्यूशनल लॉज झ्रॉफ कॉमनवेल्य; पालियामेट;पार्टी पॉलिटिक्स तथा डोमी- 
नियन झॉफ सीलोन : दि डेवलपमेट झोफ इट्स लॉज एण्ड कांस्टी ट्यूशन ! 
६. हेनसन भ्रो० ए० एच० तथा डगलस, जेनेट 


स्त्र० ओ० हेनसन लौड्स विश्वविद्यालय मे राजनीति के प्रोफ़ेसर थे । उन्होंने भारतीय 
राजनीति के विविध प्रमंगों पर विद्त्तापूर्ण कार्य क्रिया, विशेषत. भारतीय अर्थतस्क, यौजना 


(८) 


व संघवाद पर उन्होंने श्राधिकारिक रूप से लिखा | उनकी प्रमुख कृतियों में दि प्रोसेज़ प्रॉफ 
प्लानिंग; ए स्टडी ऑफ इण्डियाज फाइव इयर प्लान्स; पब्लिक इटरप्राइस एण्ड इकॉनोमिक 
डेवलपमेंट; पालियामेंट एण्ड पब्लिक ओनरपिप तथा इंडियाज ढेमोक्र सी विशेष उल्लेस- 
नौय हैं । 

जेनेट डगलस लोड्स पोलिटेक्नीक में समसामयिक अध्ययन विभाग में वरिष्ठ 
प्राध्यापक हैं । 

इृण्याज डेमोक्रे सी प्रो० हेनसन की अ्रन्तिम कृति थी जो उन्होने जेनेद डगलम के साथ 
मिलकर लिखी थी । 


१०. मुद्वर्जी, जस्दिस पो० बी० 


बेरिस्टर एट लॉ, कलकत्ता उच्चन्यायालय के वतंमान मुख्य न्यायाधीश । कुछ विशेषी- 
कृत-न्यायिक लेखों के झ्रतिरिकत “प्री एलिमेंटल प्रॉब्लम्स श्रॉफ दि इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशन/ 
(भूलाभाई स्मृति व्याख्यान) प्रकाशित । 
११. सीरवई, श्री एच० ऐम० 


प्रमुख न्‍्यायशास्त्री; एडवोकेट जनरल, महाराष्ट्र तथा एडवोकेट, उच्चत्तम-न्यायालय, 
नई दिल्‍ली । केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (१६७३) के मुकदमें में सफल तकों के 
लिए विर्यात । 

प्रमुख प्रकाशन--कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ झॉफ़ इंडिया; दि पोजीशन श्रॉफ दि जूडिश्यरी 
अण्डर दि कॉन्स्टीट्यूटशन झॉफ इण्डिया; श्री आर० के० गर्ग श्री तथा एस० मोहन कुमार- 
मंगलम के साथ “प्री जजमेंट्स, श्री अमेंडमेंट्स, प्री कंट्रोवर्सीज; तथा बम्वई लॉ रिपोर्टर में 
प्रकाशित लेख 'दि फंडामेंटल राइट्स केस एट दि क्रॉसरोड्स” । 
१२. बॉम्बवाल, डॉ० के० झ्रार० 


प्रिसिपल, राजकीय डिग्री कॉलेज, पिथोरागढ़ (उ.प्र.); राजनीतिविज्ञान विशेषतः संबे- 
धानिक विधि के प्रस्‍्यात लेखक; वियतनाम में इण्टरनेशनल कमीशन फॉर सुपरविज्ञन एण्ड 
कंट्रोल मे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के राजनैतिक सलाहकार तथा उप्से पूर्व कॉन्फ्रेंस सचिद 
रहे । 

प्रमुख प्रकाशन--इण्डियन गवर्नेमेंट एण्ड पॉलिटिक्स; मेजर कन्टेम्पोरेरी कॉन्स्टीट्यूडन व 
सिस्टम्स तथा फाउण्डेशन्स झॉफ़ इण्डियन फेडरेलिज्म । इसके अतिरिक्त एस० पी० ग्रस्यर 
व उपा मेहता द्वारा सम्पादित एसेज़ इन इण्डियन फेडरेलिज्म तथा एस० ए० एच० द्वाकी 
द्वारा सम्पादित 'यूनियन-स्टेट रिलेशन्स इन इण्डिया में प्रकाशित शोध-लेख उल्लेखनीम । 
१३. जन, डॉ. एच. एम. 

रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहादाद । 
प्रमुख प्रकाशन 

यूनियन एक्ज़क्यूटिव.; राइट टु प्रॉपर्टी भ्रंडर दि इंडियन कॉन्स्टीट्यूजन 

तथा अनेक महत्त्वपूर्ण शोध-लेखों के लेखक । 


(5). 


१४ खरे, भ्री हरीश 
प्राध्यापक, राजनीतिविज्ञाव विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्‍ली ड़ 
प्रशुस प्रकाशन - जरनल श्रॉफ कॉन्स्टीटय शनल एण्ड पालियामेटरी स्टडीज़, तई दिल्‍्ती 
में प्रकाशित लेख व विप्पशियां, विक्षेपत: दि इंडिपन प्राइम मिनिस्टर : ए प्ली फॉर 
इस्टीव्यू शनलाइजेशन श्रॉफ पावर । (जनवरी-मार्च १६७१ भक) 


१४. रेह्ी, डॉ. भी. गोपाल 


डी. लि; भृतपुर्व' राज्यपाल, उत्तरप्रदेश; चेयरमेन, चिल्डून्‍्स फ्रिल्‍्म सोसायटी; 
भन्री, सूचना व प्रसारण मतरातय (१६६२-६३)--कामराज मोजना के झन्तर्गत संत्रिपण्दल 
से त्यामपत्र; कांग्रेस दल के उपनेता (१६६५-६७) प्रमुख प्रकाशन : चित्रयुड समेत भ्राठ 
मौलिक कृतिया तथा बगाली की अनेक प्रतिध्ठित कृतियों का तेलगु में प्रदुवाद । 


१६- कुमारमगलम, श्री एस. मोहन 


बरिस्टर एठ लॉ; मद्रास के एडवोकेट जनरल (१६६६); चेयरमेत, इंडियन एमर- 
साइन्स (१६६६ से १६७१); इस्पात व खानमंत्री, भारत सरकार (१६७१-७३); मई, 
१६७३ में दिल्ली में हुई बोइ'ग विमान दुर्ंटवा में भ्रवावक मृत्यु 

श्री कुमारमंगलम को न्यायपालिका में सुधार से सम्बन्धित उनके विचारों के कारण 
विशेष स्याति मिल्री ! वह स्यायाबीशों में सामाजिक दर्शन के प्रति सजयता चाहते थे । 
प्रसुख् प्रकाशन--'जूडिशल अपोइटमेट्स : एन एनालिसिस भ्रॉफ़ दि रीसेन्ट कंट्रोवर्सी 
ओवर दि ग्रपोइ ठमेट ऑॉफ़ दि चीफ़ जस्टिस भोफ इ डिया' तथा श्री जजमेदुस, प्री भर्मेंड« 
मेट्स, ध्री सुपरसेशन्स (भार, के. यग व एच. एम. सीरवई के साथ) । 


१३७. शर्मा, भी झरवित्द के 


प्राध्यापक, लीक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; फ़िनहाल प्रति- 
रिक्त प्रध्पपन के उद्ं श्य से लद॒न में प्रवास; भनेक महत्त्वपूर्णा शोध-लेखों की रचता व 
राजस्थात विश्वविद्यालय के ग्रवेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स से समय-समय पर सम्बद्ध । 


र५. मुतालिय, डॉ. एम. ए. 

अध्यक्ष, लोकप्रशासन विभाग, उस्मानिया विश्वविधालय, हैदराबाद (आऑस्रप्रदेश), 
इंडियन इ स्टीट्यूट झयेफ पब्लिक एडमिनिरट्रे शन द्वारा “ब्रिटिश सिविल सबिस में” बाइटली 
काउसिस्स विषय पर रिस्चे फ़े लोशिप प्रदान की गई; अनुर्सधान पूरा होने पर संदन-स्कुल 
ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्स द्वारा उन्हे पी-एवं. डी. की डिग्री प्रदान की 
गई; छून-जुलाई १६६६ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित पंचायती राण 
घर एक समर स्कूल का निदेशन व तत्पश्चातू भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा 
संचालित एक रिसर्च प्रोजेक्ट का निदेशन ! 

विषय से सम्बन्धित विविध पक्षों पर अनेक शोध छेसों को रचना तथा यूनियन पब्लिक 
संविस कमीशन पुस्तक का लेख 


न 
» दँध शासन 


११. 
१२. 


११, 


न्ल्राल्डी वन 


भूमिका 
कृतज्ञवा-ज्ञापन 
लेखक-परिचय 


विपय-सूची 


भाग १ 


संवेघानिक विकास के प्रमुख श्रायाम 
१६०६ के मो्लें-मिन्टो सुधार 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राज व्यवस्था 


का आश्वासन 


भाग २ 


मोटेग्यू व चेम्सफोर्ड 
ए. अप्पादोराई 


के. टी भाह 


भारतीय संविधान की संरचना तथा स्रोत 


सफल सविधान पर एक टिप्पणी ग्रे नविल भॉस्टित 
भाग रे 

राजनतिक व्यवस्था का स्वरूप 
भारत में घमंनिरपेक्षता डोनाल्‍ड स्मिथ 
धर्मनिरपेदता तथा भारतीय सविधान पी. थी. ग्रजेर्द्रगहकर 
राज्य स्वतत्रता के स्रोत माकूस फ्राण्डा 
योजना भ्रायोग तथा केन्द्र व राज्य ग्रशोक घन्‍्दा 
धनमनीयता आशवर जेनिग्स 
संसदीय सरकार हेवसन ये डगलस 


भागे 


राजनेतिक व्यवस्था के दार्शनिक ध्रापार : मूल भ्पिफार 
एवं राज्य नोति फे निदेशक सिद्धान्त 


मूल प्रधियार पोर संबंधानिड सं शौपन 


राज्पनोति के निदेशरू सिदान्त 


आरप बय राष्ट्रपति 


भाग ५ 
सरकारों संत्वाएं 


पी. दो, मुरतर्जा 
एड. एम. मीसई 


के, शार. बॉग्दराल 


र्र 
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है०० 
९११ 
१३० 
१४०७ 
रैर२ 


१९६ 
हद 


श्र 


१४, 
श्र 


१६. 


१७. 


हैप, 


३०. 


(ढ़ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्विति 
प्रधानमंत्री कय पद : शक्ति के सस्थाकरण का 
भप्राप्रह 
राज्यपाल का पद : भूमिकर निर्धारण की 
समस्या 
मुख्यमंत्री का पद : उ. प्र. के राज्यपाल दा 
पाष्ट्रपति के नाम पत्र 
भारत में न्यायिक पुनविलोकन 
भारत मे पोजना आयोग : पुतर्गठन 
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१६०९ के सोलें-मिन्टो सुधार 


भारत में संसदीय परम्परा के विकास में १६०६ के मौलें-मिंटो सुधार महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं, यद्यापि इससे पूर्व भी इस दिशा में प्रयास किए जा चुके थे | 
प्रतः इन सुधारों पर ग्रम्मीरता से विचार करना झावश्यक हैं। इस उद्देश्य को 
ध्यान में रसते हुए यहाँ पर भारतीय संवैधानिक सुधारों फे विषय में, १६१५८ में 
भारत सरकार द्वारा प्रफाशित रिपोर्ट के गुछ भ्रंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह 
रिपोर्ट मेंटेग्यू-च॑म्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है । संवैधानिक सुधारों के संदर्भ 
में धस्तुत वक्तव्य को सर्वाधिक संतुलित माना जाता है। शाम्पादफ 


लाई पमिटो के शासन के सम्मुस सबसे प्रमुस समस्या ब्रिटिश शक्ति के उदय के 
समय उनके द्वारा भनुभूत दो तत्वों को एक ही शासन में समाहित करने की थी। उन्होंने 
मुगल सम्राटों तथा हिन्दू राजापों से प्राप्त तिरंकुश शासन तथा ब्रिटिश राजसत्ता व संसद 
से प्राप्त संविधानवाद, इन दोनों सिद्धान्तों का समन्वय करने का प्रयास किया। उनका 
उद्दें श्य इस प्रकार के संवैधानिक निरंकुशतंत्र की रचना करना था जो एशियाई निरंकुश- 
सन्त्रों से पूर्णतः: मिन्न हो, विधि के शासन से प्रतिबद्ध हो, जिसकी परिषदो में ऐसे प्रति- 
निधि हों जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य हों तथा जिसमें शासन संकीरो 
बहुमत के भ्राघार पर स्वय को एक प्रबल व निरंकुश शक्ति के रूप में प्रभावशाली बनाए 
रख सके । उनका उद्देश्य एक ऐसे संविधान की रचना करना था जिसके प्रति अनुदार 
मत एक निश्चित रुप अपनाले और मावी परिवर्तनों का पर्याप्त विरोध करता रहे । 
उन्होंने कल्पना की कि समाज का कुलीन वर्ग तथा उदार लोग, जिनका तत्कालीन भारतीय 
राजनीति में कोई स्थान नहीं था, शासन के पक्ष का समर्थन करेंगे तथा प्राप्त स्थिति के 
संतुलन में, किसी संमावित परिवर्तन व भारतीय संस्थाओं के लोकतम्त्रीकरणा के किसो भी 
प्रयास का ये विरोध करेंगे । 


>फाप भापके के उप को जन 
मारा में शा, डप्यस्था तथा मेरौय जनता बे सम्पूरस भलाई जिमर शरती 0, 
परे शम भेत्े बड़ सरदेश श) सम्परर्श मक्का मे पुझे यह माझाग इमा हि के 


१६०६ के मोलें-मिन्टो सुधार ३ 


निहित प्रत्येक प्रस्ताव जहाँ एक शोर जनसामान्य के मत को ध्यान में रखकर तैयार 
किया गया है, वही दूसरी शोर सरकार को उस मत के' सम्पर्क में लाने तथा उसकी 
सभी प्रवृत्तियों व भावनाओं से परिचित कराने का भी प्रयास किया गया 
हैं ताकि सरकार को नया विश्वास श्रौर अमिज्नान, विचारों व सहानुभूति का एक 
व्यापक भ्राधार मिल सके । 


१६०६ के सुधारों की प्रभुख विशेषताएं 
प्रतिमिधित्व की व्यवस्था : 


यहाँ पर हमारे लिये उस पत्र-व्यवहार पर प्रकाश डालना झावश्यक नही है जिसके 
माध्यम से ये मूल भ्स्ताव विकसित हुए। हमारा उद्ं श्य इन सुधारों की प्रमुख विशेषताओं 
पर विचार करना तथा उन स्थितियों को स्पष्ट करना है जिन्होंते इन सुधारों का स्वरूप 
निर्धारित किया । इसके प्रस्तावक इस बात पर सहमत थे कि हितों तथा मतों की असीम 
भिन्नता के कारण मारत मे बर्गों तथा हितों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना ही परिपदों 
के संगठन में निर्वाचन के सिद्धान्त को तिर्धारित करने क्या व्यावहारिक आधार वन सकता 
था। मुछ सीमित हितों, जैमे--निगम, विश्वविद्यालय, चैम्बर्स श्रॉफ कामर्स तथा चाय 
बागान संमुदायों के लिए. सीमित निर्वाचक निर्धारित करना सरण कार्य था। इस दिशा 
में कढिनाइयाँ तब उत्पन्न हुई! जब विस्तृत हितों भ्रथवा समुदायों, जैसे---व्यावसायिक धर्मों 
व भू-स्वामित्त्व-सम्बन्धी द्वितों अथवा महत्त्वपूर्ण प्रल्पसंख्यकों, जैसे कई प्रान्धों मे मुसलमानों 
तथा पंजाब में सिक्‍्खो की सुरक्षा का प्रश्न उठा । मुसलमानों ने वस्तुतः इस बात के लिए 
दवाव डाला तथा लार्ड मिंटो से यह आश्वासन प्राप्त कियां कि थे श्रपने परथर्‌ निर्वाचन 
क्षेत्रों से भ्रपने प्रतिनिधि चुनेंगे । सम्मवतः उस समय इस निर्णाय के दूरमामी परिणामों 
तथा बाद में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का झनुमान नहीं लगाया जा सका | इन सब 
पर विचार करने का अभ्रवसर हमे बाद मे उपलब्ध होगा । इसी प्रकार विस्तृत भू-स्वामित्त्व 
सम्बन्धी हितों के लिए उच्च मताधिकार के श्राधार पर एक विशिष्ट निर्वाचक मंडल की , 
व्यवस्था की गई ) प्रास्तीय परिपदो के अवशिष्ट [7८80एश9) निर्वाचन क्षेत्र जो शेप 
जनता के प्रतिनिधित्त्व का एकमात्र माध्यम थे, नगरपालिकाओ तथा जिला बोडों के मतदान 
समूहों से मिनकर बनते थे । हु 


प्रान्तीय परिषदों में सरकारों बहुमत का परित्याय : 


प्रारंभ में लाइं मिटो की सरकार प्रान्तीय परिपदो में नाममांत्र का सरकारी बहुमत रखने 
के पक्ष में थी । उसका उद्देश्य केवल इतनी ही संख्या में सरकारी सदस्य बुलाना था जितने 
सरकारी कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक हों | किन्तु बम्वई में बिना सरकारी बहुमत 
के कार्य-सम्पादन संभव हो सका था । १६०६ मे वहां की स्थानीय परिपद्‌ में १० सरकारी 
सदस्य तथा १४ गरैर-सरकारी सदस्य थे यद्यपि ३ गैर सरकारी सदस्यों के स्थान पर कभी 
भी सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता था। झ्तः प्रान्दीय परिपदों में सरकारी 


है भारतीय सरकार एवं राजनीति 


बहुमत के परित्याग से उत्पन्न संकट का सामना करने का निर्णेय लिया गया। इसके 
अतिरिक्त कार्य-सम्पादन की दृष्टि से कुछ भन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिये गए जैसे, इस 
दिशा में अंशतः: निषेधाधिकार का आश्रय, प्रास्तीय व्यवस्थापन से संबंधित आंशिक 
वैधानिक प्रतिवन्ध, अवांछतीय कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक तथा प्रान्तीय परिषर्‌ द्वारा 
असहयोग की स्थिति में गवर्नर जनरल की विधान परिपद्‌ द्वारा प्राप्त विधि-निर्माण संबंधी 
निहित शक्ति के प्रयोग मे विश्वास । प्रान्तीय परिषदों की अधिकतम सख्या की बड़े प्रान्तों 
में ५० तथा छोटे प्रान्तों में ३० तक बढा दिया गया । सामान्यत. संगठन इस प्रकार किया 
जाना था कि सरकारी तथा मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों की 


तुलना में बहुमत प्राप्त हो । बंगाल इसका अपवाद था जहां निर्वाचित संदस्यों को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त था । 


भारतीय विधान परिषद्‌ के सम्बन्ध में भी विस्तार किया यया। वर्तमान व्यवस्था के 
अनुसार अतिरिक्त सदस्यों की संख्या साधारणतः ६० है। इनमें अधिकतम गैर-सरकारी 
संख्या (संभवतः २८) है । गवर्नर जनरल को तीन विशिष्ट समुदायों का प्रतिनिधित्व करने 
वाले गैर-सरकारी सदस्यों तथा दो अन्य स्थानों को अपनी इच्छा से मनोनीत करने का 
अधिकार है। इस संदर्भ में भी क्षेत्र की अपेक्षा हितों के प्रतिनिधित्त्त पर निर्मर करना 
ग्रावश्यक माना गया है। २७ निर्वाचित स्थान भ्रेशवः कुछ विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों जैसे 
सात प्रान्तों मे भुस्वामियी, पाँच प्रान्तों मे मुसलमानों, एक प्रान्त में मुस्लिम भूस्वामी एंकान्र 
(2(८०४४(०) चुवाव मे तथा दो चैम्बर्स श्रॉफ कॉमर्स के मध्य बेटे हुए हैं । शेप खुले स्थान नो 
प्रान्तीय विधान-परिपदों के ग्रेर-सरकारी सदस्यों द्वारा निर्वाचन से भरे जाते हैं। यहां 
यह स्पष्ट करना झावश्यक है किये आँकड़े बंगाल के पुनविमाजन की ब्यवस्थाप्रों के 
लिए भावश्यक वैधानिक परिवतंनों तथा उसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रान्तों के लिए 
निर्मित विधान परिषद्‌ की संरचना पर आपषारित हैं। गवनंर जबरल की विधान परिपद्‌ 
में इस प्रकार सीमित सरकारी बहुमत बनाएं रखा गया। लाडं मोर्ले ने यह व्यवस्था की 
कि गवर्नर जवरत की परिषद्‌ अपने व्यवस्थापिका तथा कार्यप्रालिका के स्वरूप में इस 
प्रकार गठित हो कि यहू उन सर्वधानिक दामित्त्वों का निर्वाह करने के लिए सतत 
निविरोध शक्ति श्रजित करती रहे जिनके लिए यह राजसत्ता व संसदु के प्रति उत्तर- 
दायी है । 


निर्याचन के सिद्धान्त फो कानूनों मान्यता : 

ये व्ययस्थाएँ जिन नियमों में निद्वित थी उनकी विशेषता इस वात में थी कि उनमें प्रकट 

झूप से निर्वाचन के नियमों को स्‍्वीक़ारा गया था । यह उल्लेसनीय है कि १८६३ के निममों 
. में उनझा ब्यावहारिक रूप से भ्राकलन करते हुए भी कानूनी रूप से उन्हें स्वीकार नहीं 

किया गया घा। १६०६ तक परामजंदात्री संस्थामों द्वारा प्रस्तुत किये गए नामांकनों को 

बैधानिक रूप से मातना भनिवार्य नहीं था, यथयपि व्यवहार में इस प्रकार के नामांकन 

प्रस्वीफार नहीं झिये गए थे । इस बात के पुष्ट प्रमाण हैं कि नामांकन को अस्वीकार कर 


१६०६ के मो्ले-मिण्टो सुधार द् 


सकने की शक्ति के कारण कुछ स्थितियों में अवाछनीय उम्मीदवारों के नामों को वापिस 
कर लिया गया । १६०६ में निर्वाचन के सिद्धान्त की कातृनी मान्यता में निर्वाचन की ' 
कानूनी कमियों को अनिवायंतः क्रियान्वित करने को व्यवस्था निहिंत थी। इसके साथ 
ही सम्रादु (ध्याएथव०) के प्रति निष्ठा व स्वामिभक्ति की शपथ भी आरोपित की 
गई थी। 


प्रस्ताव रफने का श्रधिकार : 

परिपद्दों के संग्रढन में परिवर्तन के समान ही उनकी कार्ये-प्रणाली में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गए । मह पूर्णातः सत्य है कि जहा तक विधि निर्माण सबयी व्यवस्थाओं का प्रश्न 
है श्रव तक १८६१ के पुराने अधिनियम के अनुसार ही विधान परिषद्‌ की शक्तियाँ 
निर्धारित है किन्तु कार्य-प्रणाली का क्षेत्र प्रभावशाली ढंग से विस्तृत कर दिया गया-। 
ज॑साकि स्पष्ट है १६६१-१५६२ के करीब तीस वर्षों में परिषदों का कार्य विधि-निर्माण 
के भ्रतिरिक्त कुछ नही था । १८६२ के अधिनियम ने सदस्यो को बजट पर विचार करने का 
अधिकार तो दिया था किन्तु सदस्यों को उसके बारे मे अ्रथवा उस विपय पर परिषद्‌ में मतदान 
से संबंधित प्रस्ताव रखने का अधिकार नही था । व्यवहार मे सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित बजट 
पर विचार करने के लिए वर्ष मे एक या दो दिन रख दिए जाते थे। लाड मोलें के सुधारों ने व 
केवल बजट को प्ंतिम रूप से निर्धारित करने से धूर्व उस पर विचार करने का प्रधिकार ही दिया 
बल्कि उसके बारे मे प्रस्ताव रखने तथा उस पर मतदान करने का भ्रधिकार भी प्रदान किया । 
प्रस्ताव रखने का भ्रधिकार मात्र बजठ तक ही सीमित नहीं था अपितु अब्र साधजनिक ह्ति 
के समी प्रश्नों पर प्रस्ताव रखे जा सकते थे और उन पर मतदान किया जा सकता था । 

में प्रस्ताव भावनाप्रों को अभिव्यक्त करने के माध्यम थे तथा इनका महत्त्व कार्यपालिका 
के संदर्भ में परामर्श देना था। कुछ प्रश्नों पर जैसे देशी रियासतों के विषय में, कोई भी 
प्रस्ताव नही रखा जा सकता था। कोई मी प्रस्ताव सरकार के अध्यक्ष द्वारा, जोकि 
परिपद्‌ का अध्यक्ष भी होता था, मात्र इस आधार पर अस्वीकार किया जा सकता था 
कि उसके मत मे उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक हित में नहीं है। इसके साथ हो सदस्यों के प्रश्न 
पूछते के अधिकार को व्यापकता श्रदान करते हुए इस सम्बन्ध में पूरक प्रश्न करने का 

भ्धिकार भी दिया गया। 


प्रगति का स्वरूप 


अभ्रागे चल कर हमें इन सुधारो के व्यावहारिक पक्ष को जानने का अ्रवसर मिलेगा । यहां 
पर संक्षेप में यह विचार करना समीचीन होगा कि किस प्रकार मोलें-मिंटो सुधारों ने 
संवेधानिक विकास को आगे बढाया / उन्होने संवधित प्रतिनिधित्व पर बल दिया यद्यवि 
उन्होने उसे प्रत्यक्ष अथवा साधारण मताधिकार पर आधारित करना असंभव ठहराया । 
उन्होंने सरकारी विवानों के त्रिए ग्रेर-सरकारी स्वीकृति प्राप्त करने की वांछनीयता को 
भी स्वीकार किया यद्यपि संकदपूर्ण स्थिति मे वे मनोनीत सदस्यों के समर्थन को ही पर्याप्त 


६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


समभते थे । इसके अतिरिक्त वे निर्वाचित सदस्यों के विभिन्न वर्यों के प्रलग-श्रत॒ग हितों 
तथा अंततः भारतीय विधान परिपर द्वारा पारित विधेयक के लागू किये जाने पर निर्भर 
थे, जिसमें मरकारी बहुमत को बनाए रखा गया था। स्पप्ठतः परिपदों के सम्बन्ध में 
मात्र विधान समिति होने को पुरानी घारणा को छोड़ कर उन्हें सरकार को गतिविधियों 
की जौच-पडताल करने बाली संख्या बनाने का प्रयाय किया गयाव इसके लिए उन्हें 
प्रशासनिक विषयो पर चर्चा करते तथा सरकार से उसके द्वारा दिये गए प्रश्नों के उत्तर 
में तक-वितर्क करने के थत्यधिक महत्त्वपूर्ण ;पिकार प्रदाव किये गए थे। लाड भोले की 
यह असहमति "“मंदि महू कहा जाता है कि सुधारों के इस प्रध्याथ ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से भारत भें संसदीय शासन प्रणाली की दिशा में प्रगति की तो, में इस से कोई सरो- 
कार नही रपू'गा”---निस्सदेह तब स्पथ्ट हो जाती है जब हम उसके द्वारा प्रिदिश संसद 
पी सर्वोच्चता को दिये गए भह॒त्व पर ध्यान देते हैं। यह भ्रसहमति तब और भी स्पष्ट 
हो जाती है जब वह लाडे मिटो की सरकार के इस परामर्श को स्वीकृति देता है, जिसका 
प्रत्येक विशिष्ट भारतीय प्रशासक ने श्रनुभव के झाषार पर समर्थन किया भौर कहा कि 
भारत में भ्रत्यधिक सीमित निर्वाचन क्षेत्रों तथा अप्रत्यक्ष मताधिकार से अधिक कुछ भी 
अपेक्षा करमा सर्वेथा कल्पमातीत है । उसने इस संवैधानिक हृष्टिकोश को स्वीकार किया 
कि उस समय तक ब्रिटिश निर्वाचकों के निर्यश्रण में कोई परिवर्तत नहीं किया जा सकता था 
जब तक कि भारतीय निर्वाचक गए, जो भ्रभी तक कहीं €प्टिगोचर नहीं हो रहे ये, इस 
भार को उठाने की क्षमता प्राप्त नही कर लेते ॥ तथापि यह कहा जा सकता है कि श्रभी 
हमने जिन विशेषताओं की चर्चा को है वे निस्संदेह उस दिशा में स्पष्ड प्रगति की सूचक 
थी, जहाँ से वह स्थिति अधिक दूर नही थी जब उत्तरदायी सरकार का प्रश्न उपस्थित होने 
की सम्भावना हो सकती थी । 


एक विधायितों भ्रभिसमय : 


भारत में विधायिनी समितियों के विकास की समोक्षा में एक श्रन्य बात पर भी ध्यान देवा 
झावश्यक है। उपयुक्त भनुच्छेद में हमने यह स्पष्ट किया कि केन्द्रीय विधायिती परिषद्‌ मे 
संपूर्ण भारत के लिए विधि-निर्माण का कार्य अपने में केस्द्रित रखा था । किन्तु बाद के वर्षों 
में धीरे-घीरे एक विश्वास का वातावरण बना, जिसके अनुसार साधारणतः भारत सरकार 
पत्तों के लिए उन विदयो पर कानून नहीं बनाती थी जो स्वयं प्रान्तीय विधामिनी परिषदी 
[7.०8४॥978 ८००४८४४) के अधिकार में थे । छोटे प्रान्तों में इस अकार की सत्यात्रो की 
स्थापता इस हढ़ प्रवृत्ति का समर्थन करती है कि भारतीय विधान मंडल (04म ६85क्‍8- 
ईपा०) किसी भी ऐसे विषय पर विधि-निर्माण करने से पूर्व, जिस पर विधि-निर्माण का 
अधिकार वस्तुतः प्रान्तीय विधान मडल को था, आवश्यक विशिष्ट कारण स्पष्टीकरण के 
रूप मे भवश्य दे देती थी ) 


निष्कर्ष 
इस सब के बावदूद १६०६ के सुधार न दो मारत की राजनैतिक समस्या का कोई समाधात 


१६०६ के मोले-मिण्डो सुधार ७ 


कर सकते थे और न उन्होंने ऐसा किया ही । सीमित मताधिकार तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन 
सदस्यों में उत्तरदायित्ततकी भावना का विकास करने में भ्रसमर्थ रहे । यद्यपि विशिष्ट 
निर्वाचन क्षेत्र इसके अपबाद थे जहाँ मतों का प्रयोग किसी विशिष्ट हृष्टिकोश तथा प्रमाव 
से किया जा सकता था । इसके अ्रतिरिक्त प्रशासन के लिए उत्तरदायित्त्व अविमाजित रहा, 
परिणामस्वरूप जहाँ सरकार को पर्याप्त प्रश्नों व आलोचना का शिकार बनना पडा, वही 
ये प्रश्श व आलीचना उत्तरदायित्त्व की उस वास्तविक भावना से अछुते थे, जो स्वयं सत्ता 
प्राप्त करने की सम्मावना के परिरयामस्वरूप झाती है। एक ऐसी कार्यपालिका की श्रव- 
घारणा को, जो पूर्ण श्रथवा आशिक रूप से निर्वाचित परिषदों से प्रभावित होती हो, 
स्वीकार नही किया गया था । संपूर्ण सत्ता सरकार मे केन्द्रित रही तथा परिषदो का कार्य 
मात्र उसकी आलोचना करना रहा । सरकार सत्ता में ढील देने के लिए किसी प्रकार तैयार 
नही थी परिणामतः प्रास्तीय सरकारें मारत सरकार द्वारा तथा भारत सरकार, भारत 
सचिव थ ब्रिटिश ससद्‌ के द्वारा नियत्रित थी। इस प्रकार की स्थिति बाह्य कारणों के 
अमाव में भो कठिताइयाँ उत्पन्न कर सकती थीं। यह योजना प्रस्तुत दिशा में प्रगति के 
भागे को अधिक प्रशस्त नही करती थी । केवल यही उपाय शेष रह भया था कि स्थायी 
थनी रहने वाली कार्यपालिका के प्रत्येक प्रशासनिक तथा विधि सम्बन्धी कार्यो को ये निर्वा- 
चित परिपदें स्वीकार करती रहें । इस स्थिति ने उन सघर्पों तथा गतिरोघ को उत्पन्न कर 
दिया जिनकी चर्चा अन्‍्यप्न की जाएगी। हमारे विचार मे मोलें-मिटो सुधार उस अवधारणा 
की चरम परिणति थे जिसने भारत सरकार को कल्याणकारी निरकुश तत्र (एथा०एगशा। 
७९57००४४४॥) बना दिया (जिस पर कमी-कमी सतर्क प्रजातंत्रीय प्रहार होते थे, जो बहुधा 
अपनी जनता के परामर्श एवं सुझावों पर विचार करती थी) सर वार्टल फ्ररे के शब्दों 
मे---/सरकार अब भी दरबार में एक राजा के समान है, किन्तु भ्रव उसके दरवारी 
प्रसतुष्ट हैं. तथा उस राजा के वैयक्तिक शासन से पूर्णातः संतुष्ठ नहीं है, जिसके परिणाम 
स्वरूप शासन कायर तथा गअक्षमवान हो गया है । परिपदों में संसदीय परम्पराएं उस सीमा 
तक स्वीकार कर ली गई है जहाँ वे मतभेद को जन्म दे सकती हैं । किन्तु क्योकि ऐसा 
सम्मव नही है भतः वास्तविक मान्यता के कारण वे कल्याणकारी सावित हुई हैं। वर्तमान 
स्थिति में भारत में न तो उस पुरानी व्यवस्था का श्रेष्ठ अंश बचा है और न ही हम नई 
व्यवस्था का श्रेष्ठ अंश ले पाए हैं। लोकप्रिय सरकार का आधार उत्तरदायित्त्व होता है 
जो परिषदों को पूर्णात. अप्राप्य है। इस बारे में पूर्णतः: सहमति है कि इस प्रथम उद्देश्य 
की पूर्ति होनी चाहिए । इन्हें वास्तविक कार्य सोंपे जाने चाहिए। साथ ही उसका प्रत्यक्ष 
रूप से जनता से सम्बन्ध होना चाहिए जो उनसे किये गए कार्यों के वारे में 
पूछ-ताछ करे ॥” 


(7) 
हमने लाड्ड मिटों के समय में विधान परिषदों में किए गए परिवर्तनों की चर्चा पर्याप्त 
विस्तार से की है। अव हमारा उद्देश्य सुघार के वाद इन परिषदों के कार्यों की जाँच 


दर मु भारतीय सरकार एवं राजनीति 


करवा हा यह पत्ता लगाना है कि किस सीमा तक ये इन पश्राकांक्षाप्रों को हूरा कर सकी) 
उनके बारे में यह दावा किया गया था हि ये जनता का वास्तविक तथा प्रमावशाली ढंग से 
सहयोग प्राप्त करेंगी । ऐसा ने केबल समयनयामय पर होने वाले विधि-निर्माश के कार्य में 
अपितु प्रतिदिन के प्रशासन के संदर्म में किया जाएगा। हमें यह देखता है. कि ऐगा कहाँ 
तक किया गया । सर्वप्रथम हमें यह जात करता है कि किस सोमा सके ये परिषद मंदी भर्भों 
में जनता की प्रतिनिधि थीं, तया दूसरे स्तर पर हमे यह जानना हीगा कि कहाँ तक जनता 
के प्रतिनिधि परिपदो में विधि-निर्माश तथा प्रशासन को प्रभावित कर पागु 


रे तेंमान निर्वाचन ध्ययस्या के दोष : सताधिफार का सीमित स्वदप ; 


इस तथ्य से एन्कार नहीं किया जा शकता झि यरतंमान निर्याचन व्यवस्था प्रतितिपित्व के 
प्रिद्धान्त के हृष्टिकोश से भत्यधिक ध्रुटिपुर्ण है। इसमें मुख्य दोष बर्तमान मताधिकार झा 
अत्यधिक सीधित क्षेत्र है । उन निर्वाचन क्षेत्रों के भतिरिक्त, जो किसी विशिष्ट वर्ग प्रयना 
समुदाम के लिए हैं, भव्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदातामो तथा परियदों में उनका प्रतिनिधित्व 
करने वाले हदस्यों के बीच कोई वास्तविक सम्यन्य नहीं है। मारतौय विपान परिषद्‌ में 
१५ सदस्य ऐसे हैं जो विभिश्त हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए घुते गये हैं तथा 
मात्र ६ ऐसे हैं जिन्हे समग्र जनता के प्रतिनिधित्व हेतु निर्वांदित कहा जा सकता है। 
ध्यातव्य हैं कि सबसे विशाल निर्वाचन क्षेत्र, जो भारतोय विधान परियद को एक सदस्य 
खुन कर भेजता है उम्मे ६५० व्यक्तियों से भषिक मतदाता नहीं हैं तथा परिषद्‌ के 
झधिकाश निवर्चित क्षेत्र, उससे छोटे हैं। वे निर्वाचन खेत्र जो जनता को भोरसे & 
प्रतिनिधि चुन कर भेजते हैं, प्रान्तीय विधान परिषदों के! गैर-सरबगरी सदस्यों से मिल कर 
बनते है, तथा इनमें मतदाताभो की भौसत संख्या २२ हीती है । एफ मामले में तो यहू संख्या 
मात्र नो है। प्रान्तीय परिषदों के मामते से मी सदस्यों का विभाजन इसी प्रकार विशिष्ट 
हितों का प्रतिनिधित्त्व करने वाले प्रत्यदा रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा सामान्य जनता का 
प्रतिनिधित्व करने वाले पप्रत्यक्ष रूप से निर्बाचित सदस्यों के भाधार पर होता है । भश्त्यक्ष 
निर्वाचत में भगरपातिकाओं और स्थानीय बोर्ड के सदस्य या तो स्वर्य चुनाव करते हैं 
भधवा मतदाताओं का निर्वाचन करते हैं। किन्तु किसी भी स्थिति में मतदाताओं की संख्या 
सिर्वाचन क्षेत्र में कुछ सो व्यक्तियों से श्रधिक नहीं होती । यदि हम सीमित वर्य के निर्वाचित 
क्षेत्रों की उपेक्षा करें तो स्थानीय समिति को, जो सीमित भर्य में जनसामासन्य का प्रति- 
निभित्त करती है, सर्वाधिक प्रतिनिधित्त्व प्राप्त है। प्रत्येक १००० निर्बाचकों पर ३६ 
प्रतिनिधि भेजे जाते हैं । मुसलमान प्रति १००० निर्वाचक गए १३ सदस्य भेजते हैं । ढिन्‍्तु 
जहाँ बाद के दो वर्गों मे निर्वाचक्त गणा १३ सदस्य भेजते हैं. वहीं धाद के दो वर्गों में 
निर्वाचन श्रप्रत्यक्ष है । झन्य मामलों में वह अप्रत्यक्ष ही नहीं भपितु दोहरे रूप में अप्रत्यक्ष 
है क्योंकि सदस्यों को जो लोग चुनते हैं ये उन स्थानीय संस्थान्रों के सदस्य हैं जितका 
चुनाव उनके विर्वाचन क्षेत्रों से पूर्णतः बैयक्तिक भथवा स्थानीय हितों के भाधार पर होता 
है। बह विधान परियदों के संग्रठम को घ्यान में रखकर नहीं किया जाता । ऐसी परि- 


१६०६ के मोलें-मिन्टो सुधार & 


स्थिति में हमें यहूं मानना पड़ता है कि प्रान्तीय परिषदों के ग॑र-सरकारी सदस्य, भारत 
फी विघान परिषद्‌ तथा प्रान्तीय विधान परिपदों में अपने प्रतिनिधियों के संदर्भ में व्यवहार 
झूपेरा प्राथमिक मतदाता हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति जो प्रारम्मिक मतदाता के रूप में मत 
देता है तथा वह जो उसके प्रतिनिधि के रूप में विघान परिपर में बैठता है इन दोनों के 
मध्य पूर्णोत: कोई सम्बन्ध नहीं है। व्यवहार में उस प्राथमिक मतदाता के मत का विधान 
परिषद्‌ की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता पर, 
णो अपने मत का प्रयोग करता है न तो कोई उत्तरदायित्व होता है श्रौर न ही उसकी 
राजन॑तिक शिक्षा की कोई सम्भावना ही है । एक ऐसे निर्वाचक गण को प्रशिक्षित करने 
का कार्य, जो एक उत्तरदायी सरकार के मार को वहन कर सके अब तक पूरा बना 
रहा है तथा जैप्ताकि हम भागे चल कर देखेंगे, ये कठिनाइयाँ गहन हैं श्र इनका समा* 
घान पर्याप्त समय लेगा । 


प्रतिनिधियों में वकीलों का झ्रधिक भनुपात : 


चतेमान निर्वाचन-व्यवस्था का एक छोटा किन्तु उल्लेखनीय परिणाम निर्वाचन में सफलता 
पाने वाले लोगों में कानूनी व्यवसाय के लोगों के अनुपात में वृद्धि है। यदि हम भारत 
की विधान परिषद्‌ पर १६०६, १६१२ तथा १६१६ के निर्वाचनों के बाद संगठन की 
हृष्दि से ध्यान दें तो यह ज्ञात होता है कि संपूर्ो गर-सरकारी निर्वाचित सदस्यों में 
* बकीलों का प्रतिशत क्रमशः ३७, २६ तथा ३३ था । यदि हम भुस्वामी तथा व्यापारी 
वर्ग के विशेष प्रतिनिधित्त्व को हटा दें तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों को भी प्रथक्‌ कर दें, 
जिनकी संख्या के बारे मे आँकड़े एकत्र नहीं किये गये हैं, और तब प्रान्तीय परिषदों के 
मात्र गूँर-सरकारी सदस्यों की ओर ही देखें, तो हम पाते हैं कि वकीलों का प्रतिशत 
१६०६ तथा १६१२ में ४० त्था ४५ प्रतिशत रहा तथा वर्तेमान परिपई्‌ में यह अनुपात 
५४ प्रतिशत है । यह वृद्धि मुख्यतः भूस्वामियों के स्थान पर हुई है जो व्यावसाथिक हिंतों 
के मुकाबले मे भी महत्त्व खो चुके हैं । प्रान्तीय परिपदों मे मी स्थिति इसी प्रकार की है । 
इनमें से अधिकांश स्थान परिषदों में विशिष्ट स्थान-भूस्वामियो तथा व्यावसायिक लोगों 
के लिए सुरक्षित रखे गये हैं तथा वे प्रायः इन्हीं वर्यों के लोगों से भरे जाते हैं । यह स्थिति 
* परिपदो के सम्पूर्ण स्वरूप में कानूनी तस्ंवों को थोड़ा कम करती है । इसके बावजूद भी 
सभी विधान परिपदों में संयुक्त रूप से वकीलों का श्रतिशत, निर्वाचित सदस्यों (वर्मा को 
छोडकर) १६०६ में ३८, १६१२ में ४६ तथा १६१६ में ४८ था। किन्तु यदि हम मात्र 
उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ही ध्यान दें जो जतसामान्य का प्रत्िनिधित्त्व करने वाले थे भौर 
किसी विशिष्ट हित से परथक थे, भर्थात्‌ जो स्थानीय व जिला परिषदों के सदस्यों से मिल- 
कर बने थे, तो यह ज्ञात होता है कि १६१६ मे ७० - में कम से कम ४६ ( लगभग ७० 
प्रतिशत )” सदस्य वकोल थे | इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे 
निर्वाचन क्षेत्र जिससे सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता है उनमे २.१ अनुपात वकीलों 
के होने की संभावना होती है | यंजनीति मैं दकोलों का बहुमत भन्यत्र भी संसदीय शासन 
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प्रणानी की विशेषता के रूप में पाया जाता है तवा यह स्पामायिक भी है कोड से दीय शासन 
पणाली मे विधि-निर्माण का कार्य इतसा व्यापक होता है तथा बढ धयिकांशः देयने झापाह- 
पूर्ण भाषणों द्वारा किया जाता है. जिसमें निस्सन्‍्देहु बीत ही झविक लाभवद हिलिति में 
रहते हैं । भारत में इस परिस्थितियों भें एफ परित्यिति भौर सम्मितित हो गई है। यहाँ 
शिक्षित वर्गों के लिए व्यवसाय श्यन करने का क्षेत्र बड़ा रांडीएँ है। यह तस्य हैं कि शक 
ही व्यवसाय के लोगों का इतने प्रधिक पनुपात में विधान परिषदों में रहता सामास्म जनता 
के हिंत में नहीं है । भत' हम गह सुक्राव इस सम्मानपुर्ण व्यवसाय का विरोप करने वी हृप्दि 
से भयवा परिषदों मे उनकी उपयोतिता को कम मानते की हृप्टि से नहीं, भितु एस दृष्डि 
से कर रहे हैं कि हमारे मए निर्वाचन क्षेत्र इस विधार गो घ्यान में रण पर निर्वारित हिये 
जाएँ फि भन्य व्यवसाय तथा वर्ग के लोगों को परिपदों में यर्दाप्त स्थात मिले । ऐसा ग्रामीए 
क्षेम्ों के लिए बुछ निश्चित योग्वताएँ निर्षारित कर फिया जा सकता है ॥ 


झरबागरी गुट उनका दार्य ; 


दूबरी भोर सरवगर के हृष्दिपतेण को प्रस्तुत करने ये उसे क्रियान्यित करने के तरीके 
भी आलोचना का विषय हैं। यह पुराना विचार कि विधान परिपदे मी भपने विधायिकी 
पद्ष में सरकारें ही है, भ्रव भी गवर्नमेंट भोंफ इंडिया एप्ट की धारा ६३ तथा ७३ में 
प्रतिष्वुनित द्वोता है । जैमाकि दिदित है प्रभी हाल में उसे सिदों द्वारा क्रियान्ित किया 
गया है। निस्सन्‍्देह यही बगरण है कि परिपर्दों में सरकारी गुट को विशिष्द कठोरता के 
साथ बनाएं रखा गया है । ग॑ र्सरकारी सदस्यों मो पर्याप्त समय से विधेषक प्रस्तुत करने का 
प्रधिकार प्राध्त है। किन्तु यह दृष्टिसोण् कि विधि-निर्माण पद भी कार्यपालिका वे सरकार 
का प्राथमिक विशेषाधिकार है, स्वेमान्य है । यदि सरफार ने, जो स्वयं संसद के प्रति 
उत्तरदायी है, धपने सरकारी सदस्यों को निजी विधेयक्रों पर स्वतस्त्र रूप से शोलने या मत 
देते का प्रधिकार दिया है तो ऐसा निममानुसार नहीं भपितु प्रपवाद स्वरूप हुभा है । 
सरकारी कार बाई पर उनका नियंत्रण भौर भी कठोर हो रहा है। परिषद्‌ की कार्रवाई पर 
सरकार का नियन्त्रण रहा है। सामान्यतः सरकारी भ्पिकारी न तो प्रश्न पूछ सकते हैं भौर न 
ही वे प्रस्ताव रख सकते हैं तथापि मह प्रवृत्ति विकसित हुई है कि भषिक मामलों को उन्पुकते 
प्रश्द माना जाए । मत-विभाजन की स्थिति में सरकारी घुट सरकार के पक्ष में ही मत देता हैं । 


सरकारी सदस्यों पर इसका प्रभाव : 


परिषद्‌ में होते वाली प्रकिया पर इसके प्रभाव वे सहन कल्पता की जा सफती है । सरकार 
के नियंत्रण की तुलता कॉमन सभा [प्0७5६ ण (०0०7) में होने वाले कठोर दलीय अगु* 
शासन से की जाती है किन्तु हमारे मठ मे उसको उपयोगिता बहुत कम है। दलीय भवुशासने 
में सदस्थ यदि सेवक के श्ादेश को मातने के लिए प्रेरित होता है को उसके पौछे यह 
आवना होती है कि सदन में सरकार की हार का पर्ष संत्रिमंदल में परिवर्तन हैं) अतः यह 
डसका कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने ,व्यक्तिगत सीमित मठ के उसे विशिष्द प्रश्न 
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नहीं किया जो उनके व्यक्तिगत प्रयासों के स्तर को उठाने में राद्ययक होता । इसके बाव हद 
दोनों पक्षों के वक्‍तव्यों के स्तर में सुधार हो रहा है। भव विधार-विमं के संदर्म के प्रतिरिक्त 
पहले से तैयार किये गए मापणों का पाठन, तया एक वार चचित विषयों की पुनरावृत्ति, 
दोनों में पहले की अपेक्षा कम दोष पाये जाते हैं। इन भवसरों का भनुमव तब होगा है जब 
सरकार विचार-विमर्श से पृथक हो जाती है, तथा मतों के विभिन्न स्वरूपों को स्वृतन्त्र रूप 
प्ै प्रकट होने का भ्रवसर देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकार द्वारा मविष्य 
में सरकारी गुट को समाप्त कर दिया जाए तो परिषदों की कार वाई में नई शर्त का 
संचार किया जा सकता है 


सरफारी सदस्यों फी स्थिति : 


परिषद्‌ पर सरकारी नियन्नण को स्पष्ट करते के लिए १६११ तथा १६१२ की दो घटनाप्रों 
की शोर हमारा ध्यान सहज ही झाकृष्ट होता है । ये घटनाएं मोलले-मिटो सुधारों के संकी्ं 
स्वरूप को स्पष्ट कर देती हैं। यहां यह स्मरए रफ़ना होगा कि भारतीय विधान परिषद्‌ 
में सरकारी सदस्यो का प्रवेश सर्द प्रथम उस्त समय किया गया जब महू संस्था भारत में एक 
मात्र व्यवस्थापिका थी, जिससे यह भ्रपेक्षा थी कि इसमें प्रान्तीय हितों को भी प्रतिनिधित्व 
मिलेगा । सभी प्रान्तो में परिपदों की स्थापना होने के पश्चातु भी यह विचार ययावत्‌ बवा 
रहा । जब लाई उफ़रिन द्वारा सुधारों के भ्रनुहुल भारतीय बजट पर विचार किया जाते 
लगा तब यह प्रवृत्ति हृष्टिगत हुई कि केन्द्रीय विधान परिपद्‌ में प्रा्तीय सदस्य वित्तीय प्रश्त 
को लेकर सम्बंधित प्रान्त की स्थिति के प्रति भ्रसंतोष ब्यवत करते थे । यह प्रया मोलें-मिटो 
सुधारों के पश्चात्‌ भी बनी रहो किन्तु भव भारत रारकार इन सदस्यों के वित्तीय निर्ण यों 
से संबंधित श्रालोचवा पूर्ववत्‌ सहिष्णुता से नहीं सुनती थी । कभी-कभी तो यह प्रतिक्रिया 
इतनी अप्रत्याशित होती थी कि बह प्रान्तीय झ्ाधार पर झालोचना करने वालो को चकित 
कर, असमंजस में डाल देती थो। दो प्रान्तीय सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के दष्टिकोए में 
उत्पन्न इस आकस्मिक परिवर्तेव की झालोचना भी की, फ़िन्तु ला हृडिय की सरकार का 
निर्णय था कि १६०६ के सुधारों ने संपूर्ण परिस्थितियों में परिवर्तत कर दिया था । उन्होंने 
कहा कि सरकारी बहुमत को निम्नतम्‌ व्यवहारिक सीमा तक घटा दिया गया था। झब 
विभिन्न प्रान्तों के सदस्य वहाँ मात्र श्रान्तों के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए ही नहीं थे 
अपितु विधि-निर्माए के समान वजट पर विचार करते समय भी भारत सरकार का समर्थन 
करने के लिए थे । जब तक भारतीय विधान परिपद्‌ में सरकारी तत्त्व पर्याप्त मात्रा मे था, 
ठब तक सरकार द्वारा प्रान्तीय सदस्यों की झ्नालोचना पर कोई झ्ाषत्ति नही हुई किन्तु बड़ी 
संख्या में निर्वाचित सदस्यों के प्रवेश के पश्चात्‌ इस प्रकार के अम्यास को समाप्त करना भाव- 
एपक हो गया । परिणामत: अभिव्यक्ति की स्वतत्त्रता समाप्त कर दी गई । इस 
कल्पना को श्रमान्य ठहरा दिया गया कि भारतीय विधान परिपद्‌ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों के मध्य परस्पर वार्ता का एक मंच थी । भ्रब॒यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना 
तर्फसंगठ होगा कि प्रपने प्रान्तों के लिए और अधिक भच्छी वित्तीय व्यवस्थाएँ प्राप्त करने के 
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१६०६ के मोर्जे-मिन्टो सुधार श३ 


उद्दे शय से मद्रास तया बम्बई के सरकारी सदस्य ने केउन अयनी प्रान्तीय सरकारों के हष्ठि- 
कोए को प्रकट कर रहे थे अयितु झपने प्रान्तों के निर्वाचित सदस्थों के विचारों को भी 
वाणी दे रहे थे। मोलें-मिटो सुवारो के प्रन्तर्गत यह एक जदिल स्थिति है कि लोकप्रिय 
हेष्टिकोश भपनाने से कमी भी सरकारी हृष्दि एवं सरकारी झनुशासत से संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है । 


प्रान्तीय सरफारों की स्थिति : 


हसी प्रकार के सिद्धान्तों से युक्त संघर्ष एक वर्ष वाद प्रान्तों मे उत्पन्न हुआ । वम्बई प्रान्त 
की सरकार भारत सरकार को शैक्षणिक भनिकारियों को प्रभावित करने वाली कुछ 
प्रान्यताओं में परिवर्तन करवाने मे असफल रही । हम उन प्रस्तावों के श्रौचित्य अथवा 
प्रतौचित्य पर एस समय टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, किन्तु ये प्रस्ताव स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय 
थे। बम्बई विधान परिपर्‌ में एक निर्वाचित सदस्य द्वारा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 
पारित किया गया था । बम्बई सरकार ने इस सर्वेसम्मत प्रस्ताव की स्वीकार कर लिया 
तथा एक वार उन्हींने यह प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भी रखा । यह तके 
दिया गया कि इस भ्रस्ताव को संपूर्णा परिषद्‌ का समर्थन प्राप्त है। किन्तु भारत सरकार तथा 
भारत सचिव ने इस कदम पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ऐसे प्रयास व्यवस्था के विरुद्ध 
है । इस संदर्म में लार्ड करू का कथन विशेष उल्लेखनीय है-- 


/ भारत सरकार को प्रात्तीय परिपद्‌ में कोई प्रतिनिधित्त्व प्राप्त नहीं है भ्रतः ऐसी 
स्थिति में उसकी नीति तथा आदेगों की प्रान्तीय शासन के संदर्म मे रक्षा करने का 
दायित्व पूर्णहूप से इन प्रान्तीय विधान परिषदों व सरकारों पर छोड़ दिया गया है । 
क्रेवत उसी स्थिति मे, जब भारत सरकार इम्पीरियल काउ सिल में अपनी एकता 

को बनाये रखने के लिए बाध्य होती है, एक प्रान्तीय सरकार के लिए विधान परिपद्‌ 

में कारंवाई का संचालन इप्त प्रकार करना आवश्यक हो जाता है जिससे कि किसी भी 
प्रशासनिक सानले में भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकार के बीच विरोधाभास न॑ 
दिखायी दे ! यह कहना निरर्थक है कि इन दोनों सरकायों के संवेधानिक उत्तरदायित्तवों 

में अंतर है क्योकि संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की प्रशासन व्यवस्था नहीं 

हो सकती है । इसी भावना को ध्यान में रखकर भारत की एकता को बताये रखा जा 
सकता है । उन विघटनकारी प्रवृत्तियों पर उचित निमंत्रण रखा जाए जो सरकार की 
सत्ता को विश्र॑खलित करने के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार मेरे विचार 

, से स्थातीय सरकारो का उद्दंश्य किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय भारत 
. सरकार के निर्णय व आदेशों को बनाएं रखना है ।/” ह 
इस प्रकार एक और उदाहरण स्पष्ट होता है जबकि सरकारी भ्रधीनता तथा सरकारी 
एकता के घिद्धान्त को लोकप्रिय भाकांक्षाओं के सिद्धान्त के विपरीत महत्त्व प्रदान किया 
प्रया । इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मारत में गर-सरकारी पग्राकांक्षाओं 
के प्रति आदर स॒दा सरकारी झनुणासन के अनुकुल नहीं होता था। मरकारी प्रनुशासतर * 


श्ष भारतीय सरकार एवं राजनीति 


भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद्‌ की सर्वीक्षत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक था । जब 
तक तक यह स्थिति परिवर्तित नहीं होती, तव तक विधान परिपदों की शक्तियाँ यवार्येपरक 
नहीं हो सकती । इस बात का अनुमव (ब्रिटिश) संसद, मारत सचिव तथा मारत सरकार को 
अवश्य करना चाहिए । 


परिषदों का कार्य : 

यदि हम भारत में विघान परिपदो द्वारा किये गए वास्तविक कार्य की श्रोर दृष्टिपात करें 
तो सर्वप्रथम हमें मारतीय विधान परिपद्‌ को प्रान्तीय विधान परिपदों से पृथक करना 
चाहिए । भारतीय विधान परिपद्‌ के सम्मुख न केवल श्रत्यधिक महत्वपूर्ण समस्याएं ही 
पाई हैं अ्रपितु परिषद को तुलना में वे कम समरूप भी हैं । इसके सदस्यों को बहुत से विषयों 
के सबंध में काफी कम ज्ञान होता है तथा विचार-विमर्श प्रायः प्रस्ताव के समी पक्षों पर 
केन्द्रित न होकर मात्र सिद्धान्तों के इदं-गिदे धूमता है | इसके भ्रतिरिवत प्रान्तीय परिषद 
के विपरीत भारतीय विधान परिषद्‌ मे सरकारी सदस्यों का बहुमत है । 


भारतोय विघान परिषद्‌ : विधि-निर्माण पर गूँ र-सरकारी सदस्पों का प्रभाव: 


यदि भारतीय विधान परिषद्‌ की कार्रवाई पर १६१० के बाद से हृष्टिपात किया जाए 
तो एक सामान्य प्रेक्षक को यह जानकर झाश्चयं होगा कि विधि-निर्माण, जो विधान 
सभा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य हीता है, उसमें परिषद्‌ की प्रत्यक्षतः बहुत कम 
रुचि थी । १६१०-१७ के भाठ दर्षों के दौरान परिषद्‌ ने १३१ विविष 
कानून पारित किए जिनमें से ७७ श्रथवा ५६.१ प्रतिशत बिना किसी वाद-विवाद 
के पारित कर दिए गए । परिषद्‌ की कार्रवाई का विवरण यह बताता है कि इनका 
भरभिकांश भाग वित्तीय विधेयकों को अयवा निम्न अधिनियमों को समाविष्ट करता था, 
जबकि १६१४ मे युद्ध के प्रारम से प्रस्तावित विधेयक तकनीकी रूप से जटिल थे भौर 
परिषद्‌ स्वयं अपने मत में उन पर विचार मरने हेतु सक्षम नहीं थी । महायुद्ध के दौरान 
भारत सरकार की नीति विवादास्पद विधेयकों को स्थगित करने की रही । कुछ उन विषयों 
को भी स्थग्रित किया जाता रहा जो किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। फौज- 
दारी कानून (070 700८उए७ा० 004९) को संशोधित करने के विधेयक को जानबूक- , 
कर स्थगित करना इस तथ्य को प्रमावित करता है| हमें यह याद रखना होगा कि केन्द्रीय 
बरिषद्‌ में भ्रधिक पिछड़े तथा उन्नत दोनों क्षेत्रों से ही प्रतिनिधि झाते हैं। इस कारण 
प्रधिक प्रगतिशील प्रान्तों से गर-सरकारी सदस्यों की सामान्य गोग्यता व अभिव्यक्ति का 
स्तर ऊंचा पाया जाता है । वस्तुतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रान्तीय 
सरकारों ने हमेशा केख्वीय परिषद्‌ को भपने सर्वेश्नेष्ठ प्रतितिधि भेजने का प्रयास किया 
है।। स्वाभाविक रूप से भक्सर थे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों को प्रान्तीयः स्तर पर ही रखना 
भरधिक पसंद करते हैं। तयापि इतने झपिक विधेयकों का इतना कम विरोध पयों हुमा है 
इसका मूल कारण स्वयं सरवार हारा यथाप्रम्मन विरोध को टालने का प्रयास है। इस उ्दे शव 
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दी पूर्ति के लिए किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले गँर-सरकारी मत को प्राश्वस्त 
करने का हर संमव प्रयास किया जाता है । संभवतः यह सत्य है कि विधेयकों के स्वरूप 
पर परिपर्‌ का नियंत्रण प्रारंभ में भ्रधिक होता है न कि उस समय जव उन पर विचार- 
विमर्श किया जाता है । विभागों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि पहले से ही विवेयक की 
सभी विवादास्तद विशेषताओं को समाप्त कर दिया जाता है और बाद में विपय से संबंधित 
सभी सशोयनों झा विरोप किया जाता है। इस प्रकार यह संभव है कि परिपर्‌ में प्रस्तुत 
किये गए संशोचनों को वहुत कम्र स्वीकार किया जाए जबकि विधेयक को प्रस्तुत करने से 
पूर्व सुरावों को स्वीकार करने के भवसर भ्रधिक होते हैं ॥ विधि-निर्माण की दिशा में 
रचनात्मक बगर्य बस्तुतः पत्र-व्यवहार द्वारा होता है जो निस्सन्देहू अधिक समय लेता है जबकि 
परिषद्‌ में सरकार के बहुमत की स्थिति मे इतना समय सगने की संमावना ही नहीं 
होरी-। इसके प्रतिरिक्त यह मानने का कोई कारण नद्ी है कि गैर-सरकारी सदस्य विधेयक 
प्रस्तुत करने के: उपरान्त उसे प्रभावित करने बी क्षमता नदी रखते । विपरीततः ऐसा झनुभव 
किया गया है कि सरकारी बहुमत के बावजूद गूँ र-सरकारी सदस्य विधि-निर्माण पर भपना 
प्रभाव डालने में सफल हुए हैं । विधिननर्माण के क्षेत्र मे भ्रधिवंश ठोस कार्य समस्त प्रचार 
भादि से दूर समिति-कक्ष मे किया जाता है न कि मुरय वक्ष से । परिषद्‌ में सरकारी ग्रुद की 
उपस्थिति सदस्यों द्वारा की जाने यात्री भालोचना को अवास्तविक स्वरूप प्रदान कर सकती 
है। समिति कक्ष तक इनका प्रमाव नही पहुंच पाता है। गूँ र-सरकारी सदस्य, जो किसी 
विशिष्ट प्रस्ताव मे रुचि रखता है भ्यवा किसी विधेयक में परिवर्तन करना चाहता है, उस 
विधेयक को विशिष्ट समिति में स्थान दिलाने के प्रयत्त में सफल हो जाता है । अथवा वह 
संदस्प उस विधेवक से संबंधित सरकारी सदस्य से सपक स्थापित कर व्यक्तिगत क्षमता में 
इस विपय पर उससे बातचीत कर सकता है । इस प्रकार परिषद्‌ की आलिखित कार वाई 
से वस्तुतः गुँ र-सरकारी सदस्यों के वास्तविक प्रभाव का स्वरूप स्पष्टतः प्रकट नही होता । 
१६०६ के पश्चात्‌ मात्र भ्राठ विधेयकों को वास्तविक रूप से ग्रंमीर विरोध का सामना 
करना पड़ा । जेंसाकि हम देख चुके हैं ७७ के विषय में कोई बाद-विवाद ही नही हुआ । 
शेष ५६ में से प्रधिकांश की भोर सार्वजनिक ध्यान बहुत कम झाकपित हुम्ना । किन्तु जब 
कभी भी भारतीय सदस्य किसो विशेष हृष्ठिकोश को अपनाते थे वे झत में उसे पूरा 
करने में सफल होते थे । यहाँ हम कुछ झावश्यक उदाहरण देख सकते हैं . भारतीय न्यायालय 
शुज्ञ ( पप्रतीद्वा 0०णा ८०४ ) संशोधन, विवेयक भारतीय फैक्ट्री विधेयक 
( १६११ ) दि इंडियन पेडेंट्स एण्ड डिजाइन्स बिल ( १६११ ) , श्रपराधी जनजाति 
विधेयक ( १६११ ) जीवन बोसा कंपनी विधेयक ( १६१२ ) भारतीय कंपनी विधेयक 
( १६१६ ) तथा मारतीय भेडिकल विधेयक ( १६१६ ) इन सभी मे पर्याप्त सीमा 
में सुधार किया गया तथा ऐसा सामान्यतः गूंर-सरकारी सदस्यों वो प्रेरणासे क्रिया 
गया । 'द व्हाइट फॉस्फोरस मैचेस' बिल एक अत्यधिक साधारण विधेयक था किल्तु इसरो 
संबंधित घटना-चक्र इस बात का साक्षी है कि सरकार जनमत का सम्माद करने के लिए 
तत्पर रहती थी। इसके प्रथम प्रस्तुतीकरण प्र इस विधेयक को कठोर भालोचना इस. स्‍झाघाए 


१६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


पर की गई थी हि निर्घम उपभोक्ताओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने 
इस विषय पर जाँच करने के लिए इस विधेयक को वापिस ले लिया था। झागामी वर्ष 
जब इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया गया तब तक विरीध समाप्त हो चुका था। 
फलस्वरूप विधेयक पारित हो ग्रया। तथापि पटना रि श्वविद्यालय विधेयक इस बात का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है जिसमे ग॑ र-सरकारी श्रालोचना के कारण महत्त्वपूर्णा परिवर्तन 
किए गए । ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी सरकार ने भारतीय सदस्यों की और से 
ठोस विरोध का सामना किया है तो देश की शांति व सुरक्षा के मामलों को छोड़कर 
सामान्यतः उसने उनकी बात को स्वीकार किया है । 


मैर-सरकारी सदस्यों का विधेषक : 


१६१० से केवल पाँच निजी विधेयक बेन्‍्द्रीय विधान परिषद्‌ द्वारा पारित किए गए । इनमें 
से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुसलमान वक्‍फ चेलिडेंटिंग बिल! ( १६१३ ) था जिसको पारित 
करने में स्वयं सरकार ने सहायता की | इसके अतिरिक्त “हिन्दू मुसलमान डिसपोजीशन 
श्रॉफ प्रॉपर्टी बिल ( १६१६ ) था । चार पश्रन्य विधेयक भी प्रस्तुत किए गए। गोखले का 
एलीमेंटरी एजूकेशन बिल! वसु का स्पेशल मैरिज बिल तथा मेससे भादगी तथा दादाभाई 
का विधेयक जी वेश्यावृत्ति के सम्बन्ध में था। इनमें से पहले दो भ्रस्वीकार कर दिए गए | 
पहले को अस्थीकार करमे का कारण सरकार द्वारा तकनीकी कठिनाइयाँ बताई गई' तथा दुसरे 
के सम्बन्ध में सरकार ने भपनी व्यावहारिक कठिनाइयाँ बताई जो उस विधेयक के कानून बन 
क्षामे पर उपस्थित हो सकती थीं । किन्तु इस सरकारी दृष्टिकोण का निर्माण करने में एक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य, सरकार की इस बारे मे जानकारी थी, कि दीनों विधेयकों के विरुद्ध गर- 
सरकारी विरोध बिलकुल भी नही था। शेष दो विधेयकों पर बल नहीं, दिया गया 
बरयोकि सरकार उन पर कानून बनाने का स्वयं विचार कर रही थी किन्तु सरकार को प्रपने 
बह विधेयक जो अल्पायु थाली लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित था, स्थमित कर देना पडा 
बयोंकि उस के विषय में यह निश्चित था कि गूँ र-सरकारी मत इस प्रस्ताव में निहित विषय 
से सहमत नहीं होगा | जैसाकि सरकारी बहुमत के सम्मुख अपेक्षा की जा सकती थी, निजी 
विधि-निर्माण का दवाव बढ नहीं रहा था तथापि इसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी । 


प्रशासन से संबंधित समिति के प्रभाव : तु है 

अब हम परियद्‌ के काय॑ के दूसरे पक्ष की भोर ध्यान दें जिसका संबंध इस बात से है कि 
चरिपद्‌ प्रश्व पूछ कर तथा प्रस्ताव लाकर प्रशासन के कार्य को किस प्रकार प्रभावित कर 
सकती है । यह तथ्य कि १६११ की तुलना में १६१७ में दुगने श्रश्त पूछे गये, इस बात का 
प्रमाण है कि प्रश्न पूछने के भधिकार को भत्यधिक महत्त्व दिया जाने लगा है । बतंमान 
में मूल प्रश्न पूछने वाले को ही पूरक प्रश्न पूछने का भ्रधिकार प्रदान करने की प्रवृत्ति पाई 
प्नाती है ।इसके साथ ही यह भी नही कट्दा जा सकता कि प्रश्त पूछते के भ्विकार का दुरुपयोग 
किया गया है । यथपि ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए पश्न पूछने की प्रवृत्ति पाई जाती है 


१६०६ के मोलें-मिन्टो सुधार १७ 


जिनका उल्लेख प्रकाशित रिपोर्ट में किया यया है! विस्तृत सांख्यिकी सूचना माँगी जाती 
है जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है तथा कमी-कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 
जो स्थानीय परिषदों में पूछे जाने चाहिए । सार्वजनिक रहृत्वपूर्ण प्रश्नों पर तथा वित्तीय 
मामलों पर प्रस्ताव रसने का अधिकार १६०४ में विधान परियद्‌ को प्रदान किया गया । 
सत्सम्बन्धी यह सुविधा कथित परिवर्तनों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी । तत्सम्वन्धी श्रमुमव से 
यह प्रमाणित हो जाता है । १६१७ के भरत तक वुल मिला कर १६८ प्रस्ताव रखे गए थे + 
इनमे से २४ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गए, ६८ वापिस से लिये गए, तथा ७६ मत 
विभाजन द्वारा या उसके बिना ही भ्रस्वीकार कर दिये गए । तथापि ये संस्थाएं स्वयं उन 
प्रस्तावों की सुविधा से उत्पन्न प्रभाव को स्पष्ट नहीं करती हैं। कुछ मामलों में सदस्य 
प्रस्ताव को इसलिए वापिस नही ले सकता है क्योंकि वह्‌ सरकारी पक्ष के इस मत से भ्राश्व- 
सत हो जाता है कि उसका प्रस्ताव अतुपयुक्त है। किन्तु इससे भी वढ़कर संमावत्रा इस 
बात की होती है कि यद्यपि सरकार किन्‍्हीं तकनीकी व वित्तीय. कठिनाइयों के कारण 
प्रस्ताव को वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकती किन्तु सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर 
दिया जाता है कि बह प्रस्तुतकर्ता के विचार से सहमत है । इसके भ्रतिरिकत कई प्रस्ताव 
पूर्व निर्धारित नीति के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं भ्रयवा सरकार विना जाँच किये उन्हें 
स्वीकार करना भ्रवांछनीय समभती है । तथापि वह प्रस्ताव उस विषय में निहित प्रश्न पर 
पुनविचार क्‍्रावश्यक बना देता है। कमी-कभी ये स्वयं सरकारी नीति में परिवर्तन का 
कारण बनते हैं। जैसाकि वस्तुतः घनिवाय शिक्षा तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम के 
संदर्भ में हुआ । थे दोनों विषय ऐसे थे जिन पर सामान्य मत स्तर्क व सक्रिय थे। एक 
सामान्य सर्वेक्षण के श्राघार पर यह ज्ञात होता है कि ७३ प्रस्ताव साधारण ये | बहुत 
मामलों में महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सके । वे विषय जिन पर लिये गए निर्णय 
परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित हुए थे निम्नलिखित थे- कुछ बस्तियों में करारबद्ध श्रम 
“व्यवस्था को समाप्त करना, संयुक्त प्रान्त में एक कार्यकारिणी परिषद्‌ को स्थापना, पंजाव 
'में उच्च न्यायालय की स्थापना, जेल प्रशासन पर एक समिति की स्थापना, उसकी रिपोर्ट, 
सार्वजनिक सेवाप्नों तथा श्रौद्योगिक आयोगो की स्थापता ! इन भहत्त्वपूर्ण विषयों की 
सूची को भन्यं कम महत्त्वपूर्ण विषयो का उल्लेख करके बढ़ाया जा सकता है जिनमें गैर- 
सरकारी प्रस्तावों ने सरकारी कार्य व नीति को निश्चित रूप से प्रभावित किया है, किन्तु 
इस प्रश्व पर अब अ्रधिक विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है । नवीनतम प्रशासनिक गतिविधियों 
का कोई भी प्रेक्षक इस तथ्य से परिचित है कि किस प्रकार परिपद्‌ में, गर-सरकारी सदस्यों 
'का दृष्टिकोण सभी सार्वजनिक मामलों के विचार-विमर्श को प्रभावित करता है । इसके 
'झतिरिवत जब सरकार किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने में झसमर्थ होती है तव भी उच्त 
“दर विचार-विमर्श करना उपयोगी सिद्ध होता है ताकि गूँ र-सरकारी दृष्टिकोण को भमि- 
"व्यक्ति मिले जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करने का भ्रवसर मिल 
नमके । है 


श्द भारतीय सरकार एवं राजनीति 


गू र-तरफारी रादस्पों का हप्ठिकोश : 


जिन प्रदृत्तिपों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उतके विषय में इतनी कम श्रवधि में विश्वय- 
पूर्वक कुछ कह सकना कंठित है। तथापि हम भारतीय विधान परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा 
'सरकारी विधि निर्माण के प्रति प्रपनाएं गए उत्तरदावित्त पूर्ण व्यवद्वार की प्रशंपा करता 
उचित सममभत्ते हैं। कई प्रत्यधिक विवादास्पद विधेयकों के पारित होने में, जैसे प्रेस एक्ट 
के दौरान सरकार को ब्रधिकांश समर्थन गे र-सरकारी सदस्यों से मिला। सरकार को इसी 
प्रकार का समर्थन वास्तविक महत्त्व के झन्य विधेयकों जँसे, डिफुन्स ऑफ इडिया एक्ट तथा 
हाल में साम्राज्य कोष में १० करोड़ के अनुदान के प्रघ्त पर सदन से मिल्रा । ऐसे ही 
व्यावहारिक रूप से कार्य करने के उचित उदाहरण फैवटरीज़ एक्ट तथा कंपनी एक्ट पर 
किये गए विचार-विमर्श के रूप से उपलब्ध हैं। जब हम इन प्रस्तावों पर हुए विचार-विमर्ण 
पर ध्यान देते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी वदुमत निजी संदस्प द्वारा 
रखे गए किसी भी प्रस्ताव को पारित करना असम्मव बना देता हैँ यदि बढ सरकार के 
विरुद्ध रखा गया हो । इस प्रकार प्रस्तावों का प्रपेक्षाकृत प्रभावहीन स्वरूप यह स्पष्ट कर 
देता है कि सदस्य विधि-निर्माए के समान अपने भाषणों व मतदान में उत्तरदायित्त्व की 
भावना अभिव्यक्त नहीं करते हैं तथा उनसे संबंधित विचार-विमर्श जातीय भेदमावना से पूर्ण 
रहा है जिसकी चर्चा हमसे भ्रन्यश्र की है। इन कारणों ने ग॑ रन्सरकारी, मनोनीत तथा निर्वाचित 
सदस्यों में संगठित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति को विकप्तित किया है । भिठो-मोलें सुधारों के 
व्यवहार में आने के पश्चात्‌ यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से हृंढ़ होती गई है | यथपि मनोनीत 
सदस्यों की नियुक्ति कुछ विशिष्ट हितों का प्रतिनिषित्त्द करने के लिये होती है, तो भी 
प्रारंभ में उनसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भपेक्षा की गई थी। उन्होंने भनेक मामलों में 
निर्वाचित संदत्यों के साथ कार्य किया है । विशेष रूप से जातीय भेदमावे के प्रश्व पर 
गह पूर्णतः स्वभाविक था कि ये सामान्य मारतीय मत से पृथकु मत नहीं प्रकट करते ॥ 
तथापि हमारा विचार है कि प्रस्तावों के स्थान पर विधि-निर्माए के संदर्म में हमें परिषद्‌ 
के वास्तविक कार्य के स्वरूप के सम्बन्ध से निर्णय करना चाहिए । श्रतः उपयुक्त कारणों 
से यह कहा जा सकता है कि ग्‌ सरकारी सदस्यों में ( यूरोवीय सदस्यों को छोड़कर, जो 
प्रायः सरकार के पञ्ष में मतदान करते हैं ) संगठित होकर कार्य करने की प्रवृत्ति का 
विकास हुमा है । 


प्रान्तीय विधान परिषद्‌ 


इसी प्रकार का कार्य-विश्लेषण प्रान्तीय परिषदों के दारे में करता भी वांध्तीय होता, 
विन्तु इस समय न तो इतनी तत्संबंधी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है श्ौर न पुसा करने 
के लिए पर्याप्त अवसर हो है । तथापि भारतीय ठथा प्रान्तीय परिषदों के मध्य कुछ झरंतर 
प्रकट रूप से स्पष्ट है। आन्तीम परियदों के विर्वाचित तथा सरकारी दोनों अकार के 
सदस्य विचार-विभर्ष के विषय से अधिक परिचित व निकट प्रतीत दोते हैं जो उन्हें परिषद्‌ 
के बाहर भी सरकारी सदस्यों के संपर्क में लाता है। परिणामस्वरूप भ्रधिक तिकंद का 
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वर्क स्थापित होता है। ज्ञोफि सदस्यगण भ्रधिक दूर नहीं रहते हैँ प्रतः इसके सत्र वर्य 
भर में समान रूप से विभाजित होते हैं। केन्द्रीय विधान परिषद्‌ की तुलता में इनके 
प्रधिवेशन कम भ्रवधि वाले होते हैं । परिणामतः थोौड़े-से सरकारी सदस्यों पर कार्य-भार 
प्रान्तों में उतना भ्रधिक नही पड़ता जितना कि भारत सरकार की विधान परिषद्‌ में होतो 
है। किन्तु इनमे मौलिक भेद संमवतः यह है कि सभी प्रान्तों में गेर-सरकारी सदस्य बहुमत 
में हैं । बंगाल मे तो निर्वाचित सदस्यों का कुछ स्थानों पर बदुमत है । किन्तु इस तथ्य ने 
कि गूँ र-सरकारी सदस्य अधिक भश्नुपस्थित रहते हैं तथा सरकारी सदस्य नियमित रहते हैं, 
गर-सरकारी सदस्यों के वहुमत के महत्त्व को बहुत कुछ कम कर दिया है । इसके वाबद्भुद 
यह नहीं कहा जा सकता हैं कि सरकारी विधेयकों के प्रस्तुतीकरण में सामान्यतः बहुमत 
के विरोध से वाघा उत्पन्न हुई है! अक्सर ऐसे भ्रवसर आए हैं जब स्थानीय सरकार 
किसी ऐसे विधेयक को बनाने में भ्रसमर्थ रही है जिसे बनाता वह वाछनीय समभती थी । 
जँसाकि कहा जा चुका है भारत सरकार की सामान्य नीति किसी विधेयक के प्रारूप की 
विभिन्न घाराओों से संबंधित विरोध को जानते की रही है ताकि प्राप्त जनमत के प्रकाश 
मैं विधेयक के प्रारूप मे श्रावश्यक परिवर्तव किये जा सरकें। इसके श्रतिरिक्त थुद्ध के दौरान 
विवादास्पद विपयों को स्थगित करने की प्रवृत्ति ने विधि-निर्माण प्रक्रिया को सीमित किया 
है । भ्रतः इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय कुछ सीमा तक प्रमान्य हो जाते हैं। यह 
एक तथ्य है कि विशिष्ट समितियों ने विधेयकों के प्रारूप को वास्तविक रूप व झाकार 
प्रदात करने मे उपयोगी कार्य किया है । तुलनात्मक रूप से कुछ भ्रन्य मामलों मे तो उन्होंने 
इससे भी श्रधिक भूमिका निमायी है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधि-निर्माण को प्रभावित 
करने के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में संयुक्त-प्रान्त म्यूनिश्तिपलिटील विधेयक को लिया 
जा सकता है। इस विधेयक को विशिष्ट समिति द्वारा झआमूल रूप से परिवर्तित कर दिया 
गया, भ्रौर इसके वाद स्वयं परियद्‌ मे २७ संशोधन सरकार द्वारा स्वीकार किये गए । 
एक संशोधन तो सरकार के विरुद्ध भी स्वीकार हुआ | विधेयक की एक सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण धारा, जो नगरपालिका बोर्ड में मुसलमानों के प्रतिनिधित्त्व से संबंधित थी, ग॑ र-सरकारी 
सदस्यों के सम्मेलन के विचार-विमर्श का परिणाम थी तथा इस एक गर-सरकारी सदस्य 
द्वारा प्रस्तुत संशोधन को विधेयक में स्थान दिया गया । किसी भी प्रान्त मे निजी सदस्थों के 
विधेयक भ्रधघिक संख्या में पारित नहीं करिए गए। बम्बई की परिषद्‌ में ६ में मात्र एक 
विधेयक पारित हुआ जवकि यह मानना होगा कि शेष में से अधिकांश महत्त्ववुएं समस्याओं 
के संदर्म में ही प्रस्तुत किये गए थे । यू० पी० में गर-सरकारी सदस्य, खाद्यानों में मिलावट 
तथा श्रफीम व जुए के बारे में विधेयक पारित करवाने में सफल हुए । किशोरों द्वारा धृञ्रपान 
के बारे में एक निजी सदस्य का विधेयक विशिष्ट समिति के पास है । बिहार तथा उड़ीसा 
में एक निजी सदस्य का विधेयक झनिबाय शिक्षा के विषय में चयन समिति को सौंपा गया 
है । उवत दोनों विपय बंगाल में दो निजो विधेयकों का आधार हैं । 


प्रश्न पुछते के अधिकार को उपयोगिता : है 
ब्रान्तों में प्रश्न पूछने के श्रधिकार का प्रयोग मारतीय विधान परिषद्‌ की तुलना में भ्रधिक 
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हुआ है | यू०पी० में प्रश्नों की संस्या १६१० में २१८ से बढ़कर १६१६ में ४५८ तक 
पहुँच गई । ऐसी ही उल्लेखनीय वृद्धि बंगाल में भी हुई है। मद्रास में यह वृद्धि उत्तते भी 
कही अधिक है । एक प्रान्तीय सरकार का अनुमात है कि परिषद्‌ में पूछे गये संपूर्ण प्रश्नों 
में से २० प्रतिशत प्रश्न पूर्वप्रकाशित सूचनाओं के विषय में होते हैं। इसके साय ही 
झनुपयोगी आँकड़ों को जानने के लिए प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी पाई गई है। दूसरी भोर 
प्रश्तो ने कभी-कभी प्रस्तावों का उद्दे श्य भी पूरा किया है जब इनके माध्यम से सरकारी 
नीति के विपय मे प्रतिवेदन माँगा जाता है । हमारा यह विश्वास है कि सामान्यतः उदारमत 
यह स्वीकार करता हैं कि सरकार उचित प्रश्वों का जवाब समुचित उत्तरों से देती है । 


प्रस्ताव के श्रधिकार का उपयोग : 


यह सही है कि प्रस्ताव 'रखने का भ्रधिकार पर्याप्त उपयोगी सिंद्ध हुआ तया जिस माटी 
सथ्या में प्रस्ता4 सदस्यों द्वारा वापिस ले लिये गए वह सरकार के उदार दृष्टिकोण का 
परिचायक है। यद्यवि उन भ्रस्तावों को मुत्त रूप में स्वीकार तो नहीं किया किन्तु यह 
इस बात का प्रमाण है हि शक्ति का प्रयोग संतुलित रूप में अवश्य किया गया। मिन्न 
प्रान्तों में प्रस्तावों की संख्या मे पर्याप्त अंतर था । कुछ प्रान्तों में यह गतिविधि एक समूह 
सके की सीमित थी । यह स्पष्ठ है कि प्रान्तीय सरकारें प्रस्तावों को पर्याप्त महत्त्व प्रदाव 
करती हैं । परिणामस्वरूप उन प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए पूर्ण प्रमाव डाला स्‍ 
जाता है जिन्हें सरकारें भ्रवांछवीय समभती हैं। सरकार के विरुद्ध अधिक प्रस्ताव पारित नहीं 
हुए है । यदि कोई प्रस्ताव सरकार की इच्छा के विरद स्वीकार भी होता है झौर सरकार 
यह निर्णय लेती है कि उसे व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तो सरकार 
उसे स्वीकार न कर सकने के कारणों को प्रायः प्रकाशित करती ह । चचित भ्रस्तावो का 
प्रभाव मात्र उस॒॑विपय तक ही सीमित नहीं रहता जिसे स्वीकृत श्रयवा झस्वीकृत किया 
जाता है, क्योकि अवसर ऐसा होता है कि किसी विषय पर विचार-विमर्श निश्चय दी 
रचनात्मक हृष्टिकोश को जन्म देता है । एक प्रान्तीय परिपद्‌ में १६००-१६ को अवधि 
के बीच मे प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों का विश्लेषण यह स्पष्ट कर है कि उन्होंने प्रत्यक्ष 
रूप से इन उद्दे श्यों को आप्त किया भ्रथवा प्राप्त करने में सहायता की (१) अफीम व 
जुआ संबंधी एक्ट (२) एक नवीन पशु फार्म (३) परिषई का पुस्तकालय (४) झपराघी 
जनजातियों की बस्ती को हटाना (५) गंभीर अपराधों के लिए दडित गरीब कंदियों को 
सुरक्षा (६) वर्मा के माँत व्यापार का तियमन (७) स्कूल छोड़ते को परीक्षा के साथ 
मंद्रिक परीक्षा को प्राशिक समानता देने की छ,ट (८) पुलिस के डिप्टी सुपरिल्टेल्डेन्ट के 
पद को ऋमोन्नत करना (६) राजस्व के विभाजन को समाप्त करने का श्राश्वासन (१ ०) 
एक तीथे-स्थल तक सड़क-निर्माश के लिए सरकारी सहायता (११) कुछ कॉलेजों के 
प्रतिवेदनों को प्रकाशित करना तथा (१२) आन्ठीय शैक्षसिक सेवाओं के एक सदस्य के 
लिए कार्यवाहक की नियुक्ति आदि । हा थ ५ 
. सभी ग्रैर सरकारी सदस्यों मे संगठित कार्य करने की श्रवृत्ति कुछ प्रान्तो मे घन्य की 
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भपेक्षा ्रधिक पाई जाती है। जैसे पंजाब में, जहाँ मनोनीत सदस्यों की संख्या श्रन्य परिषदों 
को भ्रपेक्षा अ्रधिक है तथा बबई, जहाँ किसी भी आम प्रान्त की तुलना में कार्य करने की 
अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। श्रन्य प्रान्तों मे ग्र-सरकारी सदस्य परस्पर सहयोग करते व 
साथ मत देते दृष्टिगोचर होते हैं । 


सुधारों से गोखले की शअ्पेक्षाएं" 


१६०८ में भारतीय नेशनल कांग्रेस के सम्मुख बोलते हुए गोखने ने न्‍्यायसंगत रूप से' 
मोलें-मिटो सुधारों को सरकार के नौकरशाही स्वरूप का संशोधित रूप बताया। उन्होंने 
स्थानीय संस्थाओं को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रार॒भिक संस्था माना तथा 
यह अपेक्षा की कि अब भारतीयों का स्थानीय मामलों पर पूर्ण नियन्त्रण रहेगा तथा वे 
स्वेच्छा नुसार व्यवस्था कर सकेंगे । किन्तु बह आशा ग्रमी तक पूरी नहीं हुई है । यद्यपि 
कुछ प्रान्तो में इस दिशा मे प्रयास किये गए है । दोनो ओर से अ्रविक ध्यान प्रान्तीय परिषदों 
पर दिया गया है तथा स्थानीय संख्याग्रों की उपेक्षा की गई है । इस प्रकार गोखले ने, 
जिन्हें सपूर्"णं सरचना का मूल आधार माना थां, उन्हें प्राप्त करने का उद्देश्य अब आँखों 
से श्रीभल हो चुका है । हमारी दृष्टि में यह पर्याप्त महत्त्वपूर्ण कारण है कि हम स्थानीय 
संस्थाओं के विकास का काम, जो झ्रभी तक अधूरा है, मारतीय हाथो मे म्षौंप दें । दुसरी ओर 
गोखले ने प्रशासन, विधि-निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्था की चर्चा की थी जो समस्या का 
केन्र-स्थल हैं तथा उनका विचार था कि इस सदर्म मे सुधार स्वयं में एक क्रान्ति के 
प्तमान थे । अब गुप्त प्रशासनिक निर्णयों के स्थान पर उस्मुक्त विचार-विमर्श होने लगा 
था । भारत सरकार के वित्तीय नियंत्रण पर भी परिपदों मे विचार-विमर्श तथा आलोचना 
का प्रावधान था। ( यह स्पष्ट करता उचित होगा कि यद्यपि केन्द्रीयकरण आयोग ने 
अ्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया था, किन्तु वित्तीय हस्तांतरण के लिए संपूर्ण प्रयास 
किए जाने के संबंध में आशाएँ भ्रमी तक नष्ट नही हुई थीं ) । इसके अतिरिक्त उनकी 
अपेक्षा थी कि कार्यकारिणी परिषद्‌ में मारतीयों के प्रवेश से जाति-भेद संबंधी विचार- 
विमर्श पृष्ठभूमि मे चले जाएंगे और उच्चतम्‌ परिषदों में मारतीय हष्टिकोए को प्रमाव- 
पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा । जहाँ तक विधि-निर्माण का प्रश्त था, गैर- 
सरकारी बहुमत, भ्रान्तों मे विरोधात्मक भूमिका प्राप्त कर चुका था । मदि केन्द्रीय परिपद्‌ 
में स्थिति कुछ भिन्न थी तो इसका कारण उनका यह विचार था कि भारत सरकार * 
प्रान्तीय मामलों मे कम हस्तक्षेप करेगी जिससे निर्वाचित सदस्य प्रान्वीय मामलों को 
प्रमावित करने के झावश्यक श्रवसरों का पूर्ण सदुपयोग कर सकेंगे। गोखले के अनुसार 
दे सुविधाएं विस्तृत तथा उदार थी, और दोहरा उत्तरदायित्त्व प्रदान करती थीं। सरकार ' 
की मात्र आलोचना करने के स्थान पर भव उसके साथ सहयोग की झ्ावश्यकता थी तथा - 
अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई शक्तियों का संतुलित व नियंत्रित तरीके से संपूर्ण जनता 
के छ्वित में प्रयोग किया जाना या |। संवृर्ण जनता के हिंत के संदर्म में उन्होंने बताया कि * 
जन-शिक्षा, सफ़ाई, कृषि ऋण तथा तकनीकी शिक्षा, ऐसे विस्तृत व महत्त्वपूर्ण प्रश्त ये 
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जिनकी व्यवस्था सरकार जनता के सहयोग के श्रमभाव में नहीं कर सकती थी । अंततः 
उन्होने मारतीय जनता को चेतावनी दी कि बह मात्र स्वप्नहष्टा न बने, तथा ग्रन्य उत्तर- 
दायिर्त्वों की मांग करने से पहले यह प्रमाणित करे कि वह इन उत्तरदायित्त्वों का निर्वहन 
दक्षता से कर सकती है । 


असफलता के कारण 


इन प्रपेक्षाओं के संदर्म मे यह समभने मे कठिनाई नही रहती कि मोले-मिंटो सुधारों को 
उपयोगिता, १० वर्षो के थोड़े-से समय मे ही मारतीयों की राजनैतिक श्राकाक्षाओ्रों को पूरा 
करने में क्यों प्समर्थ हो गई | नई सस्थाओं ते सदृभावनापूर्"णां वातावरण में कार्य करना 
प्रारम किया तथा दोनो पक्षों में सदमावपूर्णे विधि से कार्य करने की इच्छा थीं । किन्तु उसकी 
सफलता १० लिए झमुछ शर्तें श्रावश्यक थीं जिनका प्रभाव बना रहा। स्थानीय संस्थाश्रों मे 
सामान्य रूप से कोई प्रगति नही हुई थी, प्रान्त स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में कोई स्वतन्त्रता 
नहीं दी गई, तथा कुछ प्रगति के बावज्रुद प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की संख्या भधिक 
नही थी । ध्ृकि मारतीय सरकार पर ब्रिटिश संसद्‌ के नियंत्रण में कोई ढील नहीं दी गई 
थी प्रत: स्वयं भारत सरकार स्थानीय सरकारों पर नियंत्रण में किसी प्रकार की ढील नहीं दे 
झकी । इस प्रकार परिषद्‌ द्वारा सरकार को प्रभावित करने वाला क्षेत्र वित्त तथा प्रशासन 
दोनों हो हृष्टि से श्रत्यधिक सीमित हो गया | हर बार स्थानीय सरकार को प्रस्ताव 
स्वीकार करने के स्थान पर भपनी असमर्थता प्रकट करनी पड़ती थी । वह न तो वित्तीय 
विषयों पर स्वतंत्र निणांय ले सकती थी और न ही प्रशासनिक मामलों में क्योकि उनका 
संबंध भारत सरकार से भी था और ऐसी स्थिति मे एक मात्र विकल्‍प परिषद्‌ के हष्टिकोश 
को भारत सरकार के सम्मुख रखना था । विधि-तिर्माण के संदर्भ में,मी सरकारी भ्रधी- 
नता के विचार से अधिकांश वास्तविक कार्य गोपनीय ढंग से करने की प्रवृत्ति पर बल दिया 
गया । थद्यपि परिषर्दे उससे कही भ्रधिक शक्तिशाली थीं जितना उनके सदस्थ स्वयं अपने 
बारे में कल्पना कर पाते थे तथापि वे श्रपनी सफलताशों को उस नाठकीयता से प्रदर्शित 
नही कर सकती थीं जो उनको राजनीतिक हृष्टि से प्रभावशाली सिद्ध करता । यही कारण 
है कि परिषद्‌ मे विधि-निर्माण के स्थान पर प्रस्तावों में सदस्य झ्रधिक रुचि प्रकट करते 
थे । किसी प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध पारित-करवाने भे न केवल सदस्यों को भपना 
पृथक सत झालेखित करवाने का भ्रवसर उपलब्ध होता था, जोकि भविष्य में फलदायी 
सिद्ध हो सकता था, भ्रपितु वह सदस्यों की महान्‌ नंतिक विजय भी होती थी । यह भी 
प्रमाणित है कि ऐसे विषय जो संपूर्णो भारतीय तत्त्व की भ्रमिव्यक्ति करते हों, सरकार के 
विरोध का सर्वेश्षेष्ठ भ्रवसर प्रदान करते थे । छ्ोकि शक्ति का केन्द्रीकरण परिपदों के 
प्रभाव को क्षीण बनाता था, भ्तः ग्रैर-सरकारी सदस्यों ने श्रपनी मावनाओं को प्रकट करने 
के तरीकों को भौर झ्रधिक प्रपनाया । इस प्रकार दोनों भोर से भाडम्बरपूर्ण प्राचरए को 
जश्य मिला तथा अयवार्थपूर्ण मावचा और गहन होती गई । इस सम्पूर्ण समय में राष्ट्रीय 
चेदता तथा राजनैतिक सत्ता प्राप्त करमे की भावना शिक्षित भारतीयों में हृढ़तर होती गई" 
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तथा परिपदें अपने सीमित सुधारों के कारण अपर्याप्त उपचार सिद्ध हुई। झ्तः जहाँ 
भघरिपदों के अन्दर विरोध की भावना हृढ़ होती गई तथा असफल प्रयासों के कारण 
भसन्तोष उत्पप्त हुआ वही परियदों के बाहर मी यह भावना तीय होने लगी। मोलें-मिंटो सुधारों 
के शुरू होते के कुछ समय पश्चात्‌ यह सम्मावना उत्पन्न हो गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय 
भांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की महत्ता समाप्त हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
परिपद्‌ में निर्वाचित सदस्यों द्वारा सरकार के कार्ये में सहयोग देना राजनैतिक उद्दे श्यों को 
प्रात्ति के लिए मात्र स्वनिभित संगठनों से अधिक प्रभावशाली तरीका सिद्ध होगा । किन्तु 
सुधारपरक परिपदों के विरुद्ध भ्रान्ति के कारण, सार्वेजनिक समाझ्रों की उपयोगिता फिर 
बढ़ने लगी, जहाँ सदस्य कारंवाई सम्बन्धी नियमों के नियंत्रण के भ्रमाव में सरकार की 
भ्रालोचना उन्मुक्त रूप से तथा किसी उत्तर की आशा के बिना कर सकते थे । भ्रव हमारे 
लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि यदि प्रक्रिया के नियमों को उदार बना कर, सरकारी 
नियंत्रण ढीला कर स्वतन्त्र विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता और गैर-सरकारी 
हष्टिकोण को समभने की कोशिश की गई होती तो इन सुधारों से किस सीमा तक परिवर्तन 
आया होता । जो भी हो, ये घटनाएँ पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। झालोचको की 
विभिन्न प्रालोचनामो के बावजूद परिषदों ने अपना कार्य क्षमतापूर्ण तरीके से किया है। 
किन्तु वे भारतीय मत को संतुष्ट करने मे श्रधफल रही है । भ्रव उनका ग्रस्तित््व मारतीय 
सदस्यों तथा सरकार के मध्य तनाव की वढ़ाएगा जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्त्व से 
प्रनियत्रित आलोचना को प्रोत्साहन मिलेगा । 


वर्तमान स्थिति 


हमे ऐसा प्रतीत होता है कि मोलें-मिंटो शरुघारों से उत्पन्न स्थिति सर्वेश्रेष्ठ रूप से| प्रस्तुत 

कथन मे व्यक्त की गई है 
“हुमें इस विषय में निर्णय ले लेवा चाहिए कि या तो हम स्वयं शासन करे अथवा 
जनता की शासन करने दें। इसके ग्रतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ! हमें स्वेच्छा से 
हस्तान्तर्ण के लिए तैयार होता चाहिए । वर्तमान मे हम कुछ भी नही पा रहे है । 
हम लोग रियायत देकर शासन कर रहे है तथा प्रत्येक रियायत, ऐसा प्रतीत होता है 
कि हम से संघर्ष करके लो जा रही है । हम सार्वजनिक कार्य को सौदेवाजी व बातचीत 
के माध्यम से कर रहे हैं-यह स्वस्थ प्रकार की सोदेवाजी मी नहीं है अपितु विभिन्न 
प्रकारों के सम्मुख तीव्रता से समपंश करने के समान है। यह एक ऐसा समपंणा है 
जो दोनों पक्षों मे कदुता को जन्म देता है। यह निस्सदेह व्यक्तियों का दोष नहीं है 
अपितु स्वयं कार्य-विधि का निश्चित परिणाम है । लार्ड कर्जुन के वाइसराय काल तक 
इस निरेय के प्रति हृढ़तर पाई जाती थी कि वही किया जाय जो भारतोयो के हित 
में हो, चाहे स्वम॑ मारत इसे पसंद करे या न करे । उसके शासन काल में जो परि- 
चर्तेत किये गए उन्होंवे चुनौती देते व विरोध करने की शक्ति को जन्म दिया। 
उत्तरदामित्त्व विहीन प्रभाव तथा शक्ति का सामना करने के स्थान पर हम समर्पण 
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कऋर देते हैं॥ हम उदार विरंकुशतंत्र का परित्याग करते जा रहे हैं तथा लोग-विशेषत: 
वे लोग जो हमारे शुमचितक हैं, यह नद्दी समझ पा रहे हैं कि इस नीति के स्थात 
घर हम कौन-सी नीति का अनुसरण करने जा रहे हैं। इस प्रकार, हम कुछ सीमा 
तक अपने प्रभाव को छोड़ रहे हैं तथा शक्ति से वंचित हो रहे हैं ॥ यदि हम मात्र 
निरंकुशवाद का सहारा लें तो कई लोग हमारा समर्थन करेंगे। परिणामतः हम 
शातिपुर्ण व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु क्योंकि यह असंभव लगता है, भतः 
हमे निश्चित रूप से यह प्रकट करना चाहिए कि हम शासन के पूर्वी आदर्श से पश्चिमी 
आदर्श की शोर उन्मुख हो रहे हैं। द्वितीय, हमें इस स्थिति में भारत सरकार का 
पूर्ण नियंत्रण तथा दबाव बनाएं रखना चाहिएं। ऐसा न करने की स्थिति में हम 
न तो आन्तरिक शांति भ्रथवा जनता के सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं और न 
किसी भन्‍्य चीज़ की हो, सिवाय इसके कि निरन्तर वह दुर्बलता बढ़ती ही 
जाए जो पूर्वी देशों में प्रापः होती है। इसके बड़े भयानक परिणाम द्वो 
सकते हैं।” 
इन पब्दों में हमें वारेन हेस्टिंगल की भ्रदंगर्मित उक्ति की प्रतिध्वनि प्राप्त होती है- 
दिएव के किसी भी भाग में एक-एक बढ़ती रुचि का समर्थन तथा घटती रुचि का दमन 
इतना स्पष्ट नही पाया जाता जितना कि वह मारत में पाया जाता है। 'संक्रमण की स्थिति 
बस्तुत: एक कठिन तथा संकटपुर्ण प्रक्रिया है जिसकी उपेक्षा करना भदूरदर्शी प्रमाणित्त 
होगा | किन्तु प्राचीन संरचना इस विकास को स्वीकार नहीं करती है। इस स्थिति में 
ज्ो किया जा सकता है वह यही कि परिपद्‌ के गूँ सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी 
चलाए । यह एक ऐसा कदम है जो सरकार को उन अभ्रधिकारों से वंचित कर देगा जो विधि- 
निर्माण को पारित करवाने के लिए झावश्यक हैं। ध्तः एक नई संरचना का निर्माण 
आवश्यक हो गया है । इसका अर्थ नवीन सामग्री के निर्माण के लिए समय मिलना, उसके 
स्पायित्त्द के लिए वास्तविक प्रयास करना, निर्देशन व सर्वेक्षण की वास्तविक शक्ति को 
बनाएं रखना तथा भावश्यकता पढ़ने पर उस समय तक हस्तक्षेप भी करना है, जब तक 
कि यह कार्य पुर्णतः हो नहीं जाता । 
फ्णाीश पलाभंगहड 
3. गाश्च्ा, झा+ €म्क्राशाबए ३ प्र४ एणथागञशा _ण[फ्ऐॉ॥, 
(# एांर्ग फंडण+पव--5प्राए०ज़ री छएड8- 
काव्याबाज द्ॉडॉवति00 इलेबाएड ० प्र्पीक) 
0077, 4922 99- 99-22, 
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देघ शासन 


मीलें-सिंटो सुधारों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत मे संसदीय शासन पद्धति को 
ब्रिटिश नीति के अभ्रतिम उहं श्य के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, यद्यपि 
भारत इस दिशा में एक लम्बे समय से अग्रसर हो रहा था। प्रथम विश्व-युद्ध 
व होमरूल आदीलन के बाद ब्रिटिश नीति में इसके पक्ष में प्रत्यक्ष परिवर्तन 
भी ही रहा था। २० अ्रगस्त, १६१७ को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 
उसका उद्दे श्य भारत को धीरे-धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान करना है। इस क्रम 
की पहली कड़ी १६१६ के भ्रधिनियम के अ्न्तगंत प्रान्तों में आंशिक उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के रूप में प्रारभ हुई। इस योजना को द्वंध शासन भी 
कहा जाता है। 

ए० अप्पादोराई ने अपने शोध प्रवन्ध 'डाइश्राक्षि इन प्रेश्टिस' ( ज्योफ़ी कम्बर 
लैण्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३७ ) में इस योजना के सबंध मे एक 
श्रालोचनात्मक हष्टिकोण प्रस्तुत किया है ॥ यहाँ पुस्तक के अतिम दो श्रघ्यायो को 
पुनंप्रस्तुत किया जा रहा है । ( पृ० ३४७-३८२ ) --सम्पादक 


हध शासन एक अभिनव प्रयोग है। इसके क्रियान्वयन की १६ वर्धीय अवधि के परिणाम- 
स्वरूप यह भ्रपेक्षित था कि यह राजनैतिक अनुभव में वृद्धि करेगा । क्या हम अपने सर्वेक्षण 
के प्रकाश में यह कह सकते हैं कि एक राजनैतिक व्यवस्था के रूप में हंघ शासन के क्या 
गुण-दीप हैं ? इस संदम में समाधान योग्य एक प्रारंभिक प्रश्न तुरन्त उठाया जा सकता 
है और वह यह कि क्या द्वंघ शासन ने वस्तुतः उसी रूप में कार्य किया जैसा कि उसका 
लक्ष्य था ? सामान्यतः इस प्रश्न का उत्तर देता कठिन है क्योकि विभिन्न प्ान्तों में उसके 
पृथक्‌ प्रतिमान एक सामान्य वक्तव्य कठिन बना देते हैं। इसके बावजूद यह तक दिया 
जा सकता है कि यह विभिन्नता संविधान-निर्माताओं को पूर्व विदित थी झौर उन्होने संभवतः 
इसका स्वागत किया था क्योकि उनके अनुसार इससे एक महत्वपूर्ण अनुमव अजित होगा 
और भावश्यकता पडने पर उसमें सुधार भी किए जा सकेंगे । हमारा सर्वेक्षण यह भी दर्शाता 
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है कि सधाति दध शासन की एक सामान्य रुपरेसा संविधान में थी लेकिन उसके महत्त्वपूर्ण 
विस्तार के संबंध में संविधान निर्माताओं का इरादा सर्देय हृढ़ नहीं था | उनका मंततज्य यह 
था कि मन्नी, जिनका चयन एक लोकप्रिय विधान मंडल से होता था, सामान्यतः सरकार 
के कुछ निश्चित विषयी में वार्य करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिएं भौर स्पप्टतः उन्हें 
सामूहिक रूप से श्रपते कार्यों के लिए विधानमडल के निर्वाचित बहुमत के प्रति उत्तरदायी 
होना चाहिएं। लेकिन बई प्रान्तों में मंत्रियों का विधान मंडल के निर्वाचित बहुमत के 
प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का विचार व्यवहार में असाध्य हृष्टियत हुम्रा । दगीय संगठय 
का सामान्यत, श्रभाव, सरकारी व नामांकित सदस्यों की उपस्पिति भर साम्प्रदायिक चुनाव 
प्रणाली के साथ-साथ कुछ मधियो की हर स्थिति में पदासीन बने रहने की लालसा-ये सव 
कारण इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे । 
अतः इस दिशा मे सबिधान निर्माताओ्रों के मूल मंतब्य से स्थिति स्पप्टतः भिन्न थी । 
लेकिन यह अवस्था सव प्रान्तो के लिए सही नही थी । कुछ प्रान्तों मे, जैसे मद्रास, केन्द्रीय प्रात 
व संयुक्त प्रान्त में, प्रस्थाई रूप से ही सह्दी लेकिन मन्त्री सामूहिक उत्तरदायित्त्व के सिद्धान्त पर 
कार्य करने के लिए तैयार थे | जब उन्होने विधान सभा के निर्वाचित बहुमत का विश्वास 
खो दिया या जब उन्होंने यह भ्रनुभव किया कि उन पर गवर्नर का नियंत्रण प्रधिक कठोर 
हो रहा है, जिसकी व्यवस्थापिका के प्रति उनके उत्तरदायित्त्व से संग्रति नही है, वो वे त्याग- 
पत्र देने को तैयार थे । किसी तरह दलीय व्यवस्था का भ्रस्तित्त्व जो कि पूर्ण रूप से राज- 
नैतिक नही था और मन्त्रिमण्डल की लोकप्रिय भावना व गवर्नर द्वारा दिया गया सहयोग 
ये दोनों स्थितियाँ संयुक्त रूप से उसकी सफलता की व्याल्या करती हैं | 
संयुक्त प्रवर मंडल समिति ने यह स्पष्ट रूप से लिख दिया था और विधान मंडलों में 
अध्यक्षो हरा, बार-बार यह स्पथ्ट कर दिया गया था कि सरकार के दोनों भागों में 
विचार-विमर्श, जो एकरूपता की सुरक्षा के लिए झ्रावश्यक हो सकता है, 'सामान्य निर्णय 
पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं होता चाहिए । विचार-विमर्श में एकता होता 
आवश्यक था पर निर्णयों में नहीं। अनुभव यह प्रमाणित करता है कि इस स्थिति का 
व्यवहार मे सदेव पालन नहीं किया गया । है 
वास्तव मे किसी भी प्रान्त में दंघ शासन ने उस भाँति कार्य नहीं किया जेसीकि 
उससे अ्रपेक्षा थी । यह घटक कुछ विशिष्ट महत्त्व का है। किसी भी संविधान में मुलभूत 
आशय से परिवर्तन होता है किन्तु द्वौध शासन में यह जिस सीमा तक हुआ उससे यह 
संशय उत्पन्न होता है कि कही द्वंध शासन असंभव स्थितियों की माग तो नहीं करता। 
तथापि परिस्थितियों को वे विभिन्नताएँ, जिनके अन्तर्गत हंघ शासन का प्रयोग किया गया 
विशिष्ट शैक्षरिगक महत्त्व की हैं । 


प ग्र 


दोप 
यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रायः एक दशक से अधिक समय तक द्वंध शासन के 


| क्री यह एक पत्याक्से: रोध 
अत लेक है. जिसके प्रति एंस्लो-मेक्सन- समुदाय क कोई प्रतिक्रिय नहीं व्यक्त 
की । उनका अमान कक >ह संविधान >स समुदाक $ लिए भैजुषबुक्त लेगा जिसके 
राजन॑तिक आदेश प्रधिकाशत: ह ग्लो-सेक्सन मोडेक पर मधारित है , उसके आलोचक इसे 
52042 जब / आरती उच तय के के 
* कार्यल्प # आई तक इसके अधिकाधिक दोष स्पष्ट होने लगे / भारतीय अन्त के. एक गवर्नर 
द्व शा अव्यवस्वित 


का सन मिल, 
कोई ताडिक: धार नह वाश्रीर जो मात्र 
क उमव इस संदेश में समकत: क्री अमिव्यक्ति $ होने कहा 
कि मेरा मैनुमव यह है कि आधी. पुरक्षित रकार कक गही की गई पर उसे आदर भि्ता, 
3 “कि हस्तान्तारित विषयों कर आधी सरकार ने केवल नापसन्द ही हैई वह्कि तिरस्कत भी। 
कोई प्राश्चय नहीं कि ७५ शासन के लिए अवुक्त आम वोलचाल की भाषा ग्रधिक पैम्मान- 
जनक नही की /ज्से राजन॑त्तिक दिनतीत्व वे कटरतभर 3 के नाम के गाना जाता था + 
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की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह व्यवस्था कई गुना अच्छी है फ्योंकि द्वघ प्रासन 
का भारस्म इस विश्वास से होता है कि कुछ विषयों वा प्रशासन व्यक्ति स्वयं चला सरते 
है । दूसरे शब्दों में हंघ शासन अविश्वास की भपेद्ा विश्वास पर आधारित है । वच्तुतः 
हंध शासत €क दुधारा हथियार है जिसका दोनों तरफ़ से प्रयोग हो सकता है । लेकिन 
इस स्थिति मे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि देश को स्वामिमानी जनता, जो भ्रात्मचेतना से 
अनुपाशित हो रही है, इसे किस रूप से ग्रहण करती है । यह सहज मानव प्रवृत्ति है कि 
वह अपने उं श्यो के हिंत में बुराद्यों को बढ़ा चढ़ा कर देसती है भौर भ्रच्चाइयों को छोटा 
करके । सक्षेप में एक ओर जहां इस व्यवस्था में हाथ बेंटाने वाले व्यक्ति स्वशासन योग्य माने 
गये है वही दूक्षरी ओर यह भी अंतर्निहित है कि जनता अयोग्य है। यह स्थिति अवांधनीय 
है भर इसीलिए इसका प्रतिरोध किया गया है । इसे जितना शीघ्र समाप्त किया जा सके 
उतना ही अच्छा है । यह निष्कर्ष विवेक के भ्राधार सही नहीं उत्रता परन्तु इस मांग की 
सम्भावना स्वयं इस व्यवस्था में अ्रन्तनिहित है और बह पता लगाना कठिन है. कि किस 
तरह इस व्यवध्या में कोई सम्मावित सुधार इसे झ्धिक रुबिपूर्सो बना देगा । प्रस्तावित 
व्यवस्था के प्रति रोप कई रूपों में प्रकट किया जाता है लेकिन विशेषतः सुरक्षित विषयों के 
प्रशासन के प्रति विरोध अधिक है। यह विरोध सुरक्षित प्रशासन के अनुदान की अस्वीक्ृति, 
इनके कानूनों की झनुत्तररायी झालोचना और विधान मंडल द्वारा सुरक्षित विभागीं के 
लिए लगाएं जाने वाले नए करों के प्रति असहमति की भावत्रा के रूप से दिखाई देता है । 
विरोध की तीव्रता इस तथ्य से धौर भ्रधिक बढ़ जाती हैं कि विरोध का झाघार भ्रवास्तविक 
है । परिषद्‌ के सदस्य यह जानते हैं कि चाहे वे विल पास ने करें झतुदात स्वीकार न करें तव 
भी सरकार उसी तरह सामान्य रूप से चलती रहेगी भौर जनता को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा । 
वे यह भी जानते हैं कि गवर्मेर की प्रमणीकरण को शक्ति का प्रयोग किया जायेगा । ऐसा 
विरोध कार्यकारी पायेदों की भकुशलता से और श्धिक बढ़ जाता है। उदाहरसस्वरूप 
बंगाल की विधान सभा परिषद्‌ का एक दृश्य लिया जा सकता है “सर हैवरी छ्वीतर 
(६ एक कार्यकारी पार्षद ) से हमें अनुत्तरदायी कहा” एक सदस्य चित्लाया ।*ं भर भराज 
इसी तरह की बात उनके अनुयामियों ने कही और मि० बारटन द्वारा स्थिति चरम सीमा 
पर पहुँच गई । उन्होंने कहा कि विचाराधीन प्रस्ताव "बिल्कुल निरयेक था” | एक प्रारंभिक 
परिषद्‌ का अपनी प्रतिप्ठा के लिए ईष्यालु होना व कार्यकारी पार्यदों की प्रकुशलतायें 
दोनों स्थितियाँ संयुक्त रूप से नए विरोधों को ही जन्म देती हैं। 
प्रतिरोध का एक सामान्य व्यवहार दूसरे प्रकार से भी व्यक्त होता है। उदाहरण के 
लिए परियदी का बहिष्कार करना और प्रन्दर से संविधान को मण्द करने का प्रयास करना । 
यह अपदस्थ करने का प्रयत्त और कार्यवाही को असम्भव बना देने को इच्छा वास्तव में 
दुर्दं मनीय है । जब तक सविधानत हस्तातरित विषयों में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों के पूर्ो 
नियंत्रण में बाधा डालता है, उसका प्रतिरोध किया ही जाएगा । ऐसी स्थिति में संविधान 


४ पो० दो० एल० सों,, १ सख्या ६, १४४, 


“द्वप थासन का सान्यता पर कि उैच क्षेत्र मे सन्त्री 
और मण्डल किसी नीति को कियान्ित करते ७ ज्स ५ रे के लिए 
स्वतन्क है | मो स्वय नीति निमास करियान्किति हर सकते है, यह तम्ी है 
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इस स्थिति ने किसी भी पक्ष का वास्तविक प्रत्िनिधित्त्व नहीं किया है। इसका परिणाम 
एक कमज़ोर सरकार के झूप में प्रकट हुआ्ना है। मन्त्रियों के लिए यह आवश्यक था कि वे 
अ्रपना ध्यान विधान मडल के प्रति उत्तरदायित्त्व पर केन्द्रित करें तथा भ्रपनी नीतियों द्वारा 
सुरक्षित पक्ष के लिए उत्पन्न विचित्र स्थितियों की श्रोर ध्यान न दें जिनके सफल संचालन 
के लिए उनका कोई उत्तरदायित्त्व नही है। इसी प्रकार कार्यकारी पापंद, जो कि एक भिन्न 
सत्ता के प्रति उत्तरदायी हैं, भ्रपकी नीतियों द्वारा दूसरे पक्ष के लिए उत्पन्न विचित्र स्थितियों 
पर ध्यान न दे क्योकि उनके सफल संचालन का उन पर कोई दायित्त्व नही है । 

हस्तांतरित प्रशासन विधान सभा से श्रपने प्रस्तावों के लिए भ्रच्छी सहानुभूति पाने की 
श्राशा रख सकता है लेकिन कार्यों की ग्रन्तनिर्भरता, संगठित दलों और भ्रलग वित्त की मांग 
के कारण वह्‌ संरक्षित सरकार का समर्थन लेने के लिए बाध्य है! यह स्थिति समभौते 
को जन्म देती है। श्रत्यधिक समभोते स्थिर व कुशल सरकार के विरुद्ध हैं । 

एक गौण कारण का यहाँ विशिष्ट उल्लेख किया जा सकता है जो द्वँध शासन के 
सदर्भ मे किसी वैशिष्थ्यवश नही बल्कि संयोगवश है । मन्त्री श्रपने कार्य के प्रति भ्रनुभवहीन 
है श्रौर इसमे प्रशासकीय प्रनुभव व संसदीय सरकार की परम्पराओं का प्रभाव है । इसलिए 
लाई इरविन ने कहा “कुछ स्थानों व कुछ दिशाओं में कुशलता में एक निश्चित 
कमी हो रही है ।/ दुनियाँ के किसी भी भाग मे कुशल व नौकरशाही संस्था को लोकप्रिय 
संरक्षण में हस्तांतरित करने का ऐसा ही परिणाम होगा कुछ प्रान्तों में इस तरह के 
हस्तातरण मे वस्तुतः यह कठिनाई रही है कि योग्य मन्‍्त्री उपलब्ध नहीं ये | एक भारतीय 
गवाह ने स्टेटूटरी श्रायोग के सामने कहा १ कि कुछ समय ऐसे मन्त्री थे जो श्रंग्रेजी के दो 
सही वाक्य एक साथ नही बोल सकते ये तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझ नहीं 
पाते थे । इस भ्रसमर्थता से बचाव के लिए उन्होने पूर्व सूचना के बहाने का भ्राश्नय लेना 
शुरू कर दिया । जब कभी मन्त्री योग्य होते थे तव उनको कुछ अन्य कठिनाइयों का सामना 
करना पडता था। त्रुटिपुर्णा दलील संगठन के कारण वे अपना समर्यन जुटा नहीं पाते 
थे | इसका परिणाम यह होता कि वे सुसंगठित उपयोगी नीतियों को नियोजित व लाग 
नही कर सकते थे । इन स्थितियों मे अधिकतम कुशलता प्राप्त नही की जा सकती है । 
यही अक्षमता का आधारभूत कारण है, यद्यपि सामान्यतः लोक सेवाओं ने अपने राजनैतिक 
विभागीय श्रष्यक्षों (/0॥॥08। ॥०४०७ ) से सहयोग किया पर जहाँ मन्त्रियों का श्रपता 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता था, वहाँ परस्पर संघर्ष व तनाव उत्पन्न होता था । यह स्पष्ट है, 
जहाँ दुर्भाव जन्म लेता है वहाँ क्षमता अनिवाय॑त्तः प्रभावित होती ही है । 


५ सांक्रांतिक प्रकृति 

) जब सुघार अधिनियम पर बहस हो रही थी तथ यह सोचना स्वाभाविक था कि सरकार के कुछ 
विषयों का सोकप्रिय नियन्त्रण में हस्तान्तरण करने से स्वतः ही आगामी मांगों की प्र रणा 
मिलेगी श्लौर इससे असन्तोध को दूर करने के लिए प्रशासन को अन्य शाखाओं में भी अप- 
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भी ऐसे इंजन का झ्राविष्कार नहीं होगा जो उसके चालक को चिता से सर्वथा मुक्त कर दे । 
प्रशासन की कई शाखाएँ" कई विधयों पर एक दूमरे से जुडी होती हैं श्रौर उनमे कई बिन्दुप्रों 
पर परस्पर-व्यापन प्रकट होता है। एन समस्त स्थलों पर समर्प की संमावना भी समान 
रूप से विद्यमान रहती है परन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि एक ऐसी 
सरकार, जो एक ही क्षेत्रीय इकाई मे काम करती हो झौर जिसमें रक्षा-उपायों की अ्रत्यधिक 
सामर्थ्य हो वह अधिकतम सघय का भ्रवसर प्रदान करती है । द्वंघ शासत इसकी एक 
श्रच्छा उदाहरण है । यहां सविधान की प्रकृति के श्रनुसार कई उपाय झ्रावश्यक हैं क्योकि 
यहाँ दो भ्संगतियो को मिलाने का प्रयास किया गया है-दो मिन्न सत्ताओं का नियन्त्रण, जिसमें 
एक शोर लोकप्रिय व निर्वाचित सत्ता है श्रौर दूसरी श्रौर सरकारी व झलोकप्रिय सत्ता । 
मन्त्रियों को अनिवाय॑ तः शक्ति दी जानी चाहिए लेकिन सेवाग्रों व निहित हितों के अधिकार 
भी सुरक्षित होने चाहिए । इस स्थिति से मन्सत्रियों व सेवा्नों-दौनों में ही रोप था | सरकार 
के दोनों भागो मे संघर्ष को ठालने और यह देखने के लिए कि एक भाग का प्रशासन दूसरे 
पर बुरा प्रभाव न डाले, एक संयुक्त परिपद्‌ (000॥०॥) का निर्माण करना चाहिए । 
लेकिन इससे मम्त्रियो व विधान परिषद्‌ मे संघर्ष पनपता है क्योकि ऐसी परिषद्‌ व जनता 
मन्त्रियों की अधीनता के प्रति सघपे के अभाव की प्रतीक है तथा मन्त्रियों एर यह आरोप 
लगाया जाता है कि वे पद पर नियुक्त होते ही श्रपने सिद्धान्तों को ताक पर रख देते हैं ।* 
विधान परिपद्‌ को सुरक्षित प्रशासन को प्रभावित करने की शक्ति दी गई है पर नियन्त्रण 
करने की नही । दोनो पक्षों में परिणामतः असन्तोष उत्पन्न होता है। विधान परिषद्‌ व 
मत्रियों को हस्तातरित विधयों में शक्ति दी गई है लेकिन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के 
लिए गवर्मर-जनरल व भारत सचिव को उच्चतर शक््तियाँ प्रदान की गई हैं जिससे मंत्री 
व विधान मंडल दोनों ही क्षुब्ध हैं। शक्ति और उत्तरदायित्त्व समान होने चाहिएं । 


पे .सम्पादन में दुरूहता 

स्वशासन सरकार का सवसे कठिन स्वरूप है । इसके प्रयास सेव अपने ग्रभावों की 

पूर्ति की दिशा मे संचालित होते हैं । मद्गास के एक मसन्‍्त्री ने कहा? ४ कि फ़रिस्ते भी दूं थ 
शासन को क्रिपान्वित नही कर सर्कगे । परिषद्‌ के एक सदस्य ने इस कथन की पूर्ति कंरते 
हुए यह कहा कि देत्य भी इसको नहीं चला सकेंगे ।१४ यह उक्तियाँ शायद उस समय 
कही गई होगी जब द्वौंध शासन के प्रति मोह भंग हो रहा था। लेकिन निस्सन्देह इन 
उक्तियों मे सच्चाई का तत्त्व है। दँघ शासन सैद्धान्तिक रूप से एक व्यावहारिक व्यवस्था 
है तेकिन यहूँ तव सम्भव है जब सैद्धान्तिक हष्टि से विधान परिपद्‌ भी पूर्ण हो और 
हर संदस्य की इसकी कार्यान्वित करने की इच्छा हो । (भारत में इसके व्यावह।रिक स्वरूप 
मे) काफी केमियों हैं जितसे श्रनुत्तरदायित्व व विध्द पनप सकते हैं झौर ऐसा कई संदर्भो 
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में हुम्मा भी है । यह व्यवस्था व्यक्तिगत तत्त्व की झनिरिचतता पर झधिक निर्मेर करती है 
तथा गवनेर, मस्ती, कार्यप्रालिका पार्पदों व बिधान सभा सदस्यों में बहुत धैर्य भऔौर 
विवेक की भ्रपेक्षा करती है जो हर समय विद्यमान नहीं रह सकृता। सरकार को ऐसो 
योजना, जो भपने अस्तित्वव सफलता के लिए इन ग्रुणों के निरन्तर प्रयोग की अपेक्षा 
रखती हो, ग्रधिक स्थावितत्व नही पा सफती । देर या सवेर गम्मीर संघर्ष विकसित होते है 
जो इसे प्रव्यावहारिक बना देते हैं। प्रयर दंघ शासन सफल होता है तो वह अपने मुल 
मंत्र को त्याग कर ही सफल होगा । इस प्रकार झनिवार्यत. विभाजित नियत्ररणा व विभाजित 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को छोड़ना होगा । 


व्‌ 


उत्तरदायित्त्व का प्रशिक्षण 


लेकिन सबसे बडी प्रुटि, जिसकी चर्चा हम श्रव करेंगे वह यह है कि ढँ ध-शासन श्रपने 
उद्दे श्य का स्वयं भ्रन्त कर देता है । इस पक्ष को लॉर्ड गुशन (मद्रास के भू० पू० गवनर) १६ 
हारा कुशलता से प्रतिपादित किया गया है । उन्होंने कहा कि उस व्यवस्था ने जिसका उद्दे श्य 
उत्तरदायित्व सिखाना या, कार्य -रूप में- प्रनुतरदायित्व-मिखाया-है-।-एक कुशल अधिर 77 
“अएकारी द्वार यह भ्रम्यारोपण, स्वय मे एक गम्भीर मामला है । इस बात का परीक्षण करता 
उपयुक्त होगा कि क्या यह सच है ? यदि ऐसा है तो, वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने इस 
शासन को उसके मौलिक उद्देश्यों से विचलित कर उसे एक विक्ृृतिपूर्ण स्वरूप 
प्रदान कड़े दिया है 
उत्तरदायी सरकार का मूल अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका विधान मण्डल से बनती 
है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अ्न्तर्तिहिंत मामला यह है कि जब तक उसे 
विधान मंडल का समर्थन प्राप्त होता है केवल तभी वह सत्तारूढ रह सकती है । उस स्थिति 
में सरकारी निर्णंयों श्रथवा दलौय विवादों से उत्पन्न संकट को संसद सम्बन्धी अधिकार के 
माध्यम से मतदाताओं के सम्मुण प्रस्तुत किया जाता है। इसका आविवायंत यह प्रभिप्राय 
नही है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन है । उदाहरण के लिए इ“लैण्ड में मंत्रि- 
मंडल संसदु-मंग्र बे! विशेधाधिकार से अपनी अपीलें मतदाताओ्रों तक पहुंचाता है । इस 
स्थिति में हो संवैधानिक संग्रमु की सहायता से राजनंतिक सप्रमु का झ्ा्वान किया जाता है । 
सामान्यतः कार्यपालिका, कॉमन सभा के माध्यम से जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इस 
कारण कार्यपालिका से अपेक्षा की छाती है कि वह अपने कार्यों के ओचित्य को इस सदन के 
सम्मुख सिद्ध करे लेकिन व्यवहार मे वह मतदाताओं की निरायिक इच्छा के प्रति सजग रहती 
है । दृसरी ओर फ्रान्स जैसे देशों मे, जहाँ एक अ्रभिसमय से हो संसद्‌ भंग करने के अधिकार 
का दुरुपयोग हुआ है, संसदीय उत्तरदायित्त्व पूर स्पप्टतः बल द्विया गया है [ इसे स्थिति ने 





१६ दि एथियाटिक हिल्यू, ऋझएा, २५५ 


३६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


विधान मंडल के प्रति कार्ययालिका की अधीनता को जन्म दिया हैं । 

दध-शासन का यह उद्देश्य था कि निर्वाचकों व विधानमंदलों के प्रतितिधियों 
को उनके कार्यों के प्रति सही निर्णय करना सीखना चाहिए । मंत्रियों से यह अपेक्षा थी कि 
वे विधान मंडल में श्रपने कार्यों को न्यायीचित ठह्राना सीखेंगे और इस प्रकार उन्हें उत्तर- 
दापित्त्व का निर्वाह करना आएगा । कुछ अपवादों के अतिरिक्त दे ध शासन अपने इस उद्देश्य 
को प्राप्त करने मे श्रसफल रहा । 


मंग्रिमण्डलीम उत्तरदायित्व : 


इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण यह है कि मत्वी सामान्यतः अपने पद पर बने रहने के 
लिए विभ्ान सभा के चुने हुए सदश्यों के विश्वास पर तिर्मर नही करते । प्रान्तीय परिषदों 
में मतदान भ्रॉकड़ों पर हष्टि डालने से इस वात की पुष्टि हो जाती है । यहाँ एक उदाहरण 
प्रस्तुत है ।१५ 
बंप डिवीज्ननों कुल सरकारों सरकारी सरकारी सरकारी 
की कुल डिवीज्ञषनों पराणय सफल- गुट को. ग्ुठ को 
संख्या की संस्या की संस्या त्ाझों की श्रतग अलग 


जहाँ संख्या करने पर. करने पर 
सरकारें झतिरिक्त सरकार 
तटस्थ सरकारी की कुल 
थी पराजयव पराजय 
श्ह्र१्‌ ३ र्‌ १ २ 
१६२२ १७ ६ १३ ४ दर 
शेध्र३ ४ ५ ५ रे श्‌ श्‌ 
शष्रश १६ १० & ड श्४ड 
१६२५ ३० १ २६ ११ ड्र्र 
१६२६ डे डरे 4 द्‌ 
१६२७. २६ ड्छ बे श्र ७ १० 
१६२८ २ १ 4 १ 


उपयुक्त भाँकड़ों से यद्द स्पप्ट है कि लगातार पराजय होने पर भी मंत्री भ्रपने पद पर 
यने रहे । संयुक्त प्रा्त*४ में १६२० से १६२७ तक के सात साल के कार्यकाल में तीन 
साल तक बिना सरस्री गुट के समयंत्र के मंत्रो भपने पद पर बने नही रह सइते थे । यह 
हच्य मद्राग, बिहार, उड्ीता व बंगाल के लिए भी प्रासगिक है 7* यहाँ यह तर्क किया 
जा सफता है हि भनियाय॑तः गह भावश्यक सहीं कि वियान समा में सन्प्रिमण्दस की 
हार सर्देव मश्रिमदंस के अति विधान समा के प्रविश्यास की भोर ही इंगित 
करे । यदि विधान समा प्रवि्यास की दिशा में सजग होती तो यह बजद पनुदानों 
मो धस्मीहुत कर मंत्रिमंदस को र्पामन्यव देवे के लिए बाघ्य कर सझयी थी । यह धर्ई 





१३ ्यग्च पद बम्बई, घाद !ैं, परिझिष्ट ही, शब्प, 
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दंध शासन ३७ 


ऐसा मान कर चलता है जब तक विधान सभा आपूर्ति के लिए सना करने का कदम नहीं 
उठाती, तब तक मंत्रिमण्डल को यह मान लेना चाहिए कि मंत्रिमत्रडल की विधान मंडल 
का विश्वास प्राप्त है। प्रस्तुत तर्क इस देश की परिस्थियों मे सही नहीं माना जा सकता । 
आपूर्ति के लिए मना करना एक अन्तिम कदम है और जब तक गम्भीर कारण उपस्थित 
न हों विधान मंडल इसका उपयोग नहीं करता । यह अभ्रधिकार उन परिपषदों मे ती लागू 
किया जा सकता है जहाँ एक स्थिर दलीय संग्रठन हो परन्तु भारतीय परिपदों में, 
जहाँ अ्रत्यधिक भ्रव्यवस्थित दलीय संगठन है, ऐसा करना अनुपयुक्त होगा । जहाँ 
कही भी ये सुव्यवस्थित संग्रठन थे वहाँ ऐसा अन्तिम कदम भी उठाया गया । यह उल्लेखनीय 
है कि जहाँ कही भी निर्वाचित वहुमत ने मत्रिमंडलीय विश्वास के लिए*" इस कठोर 
कदम को उठाया वहाँ मत्रियों को सरकारी गुट का समर्थन प्राप्त हुआ और इस समर्थन 
के कारण चुने हुए बहुमत के विरोध के वावज्भूद मत्रिमंडल अपने पद पर वना रहा। निर्वा- 
चित बहुमत के पास मंत्रिमंडल को सत्ता से पृथक्‌ करने की शक्ति नही है। इस तथ्य ने 
आपूर्ति के लिए मन्रा करने के कठोर कदम को उठाने की दिशा में अवश्य सशक्त निषेध 
उत्पन्न किया होगा । 
परिणामस्वरूप यह मान्यता बन गई कि विधान मंडल में निर्वाचित बहुमत का समर्थन 
ने होने पर मी मंत्री अपने पद पर बने रह सकेंगे । यह राजनैतिक अतुत्तरदायित्त्व के विकास 
का स्पष्ट संकेत था । इस तरह के कार्य के कारणों की चर्चा इस निवन्ध मे अ्रयत्र की गई है । 
इस संदर्भ में उन्हें यहाँ प्रस्तुत करना अधिक लाभदायक होगा । स्थिर दलों का अ्माव, 
सरकारी व नामांकित सदस्यों का भ्रस्तित्त्व, एकात्मक ढंग से द्वध शासन को चलाने का 
प्रयास, सुखी परिवार का विचार, संयुक्त वित्त, गवर्नर की विशिष्ट शक्तिया, सेवाओं के 
अधिकार, सचियों की गवर्नर तक सीधी पहुँच और सरकार के कार्यों की अ्रन्तनिर्म रता, इन 
सब कारणों ने संयुक्त रूप से उत्तरदायित्त्व को पीछे घकेल दिया और इस स्थिति ने 
उसका विकास नही होने दिया । मंत्रियों ने यह अझनुमव नही किया कि वे पूर्णारूप से ऐसी 
नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं जो विधान सभा को स्वीकृत हैं और श्रपने पद पर 
बने रहने के लिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए । मद्रास के एक मन्त्री *१ ने विधान परिपदु 
में यह कहा कि उनका वास्तविक उत्तरदायित्त्व गवर्नर के प्रति है। यद्यपि यह द्वध 
शासन के उद श्य से बिल्कुल अलग बात है लेकिन यह्‌ वात स्थिति की वास्तविकता के 
अनुसार भ्रवश्य थी । बंगाल की विधान परिपद्‌ *+ में एक समय किसी सदस्य ने कहा कि 
“हुम इस वैमवशाली अरनुत्तरदायित्व की स्थिति से थक चुके हैं। हम ऐसी सुनहरी जंजीरें 
नही चाहते जो हमें अनुत्तरदायी सरकार के पहियों से बाँध दें ।/ 
निस्सन्देह कुछ उदाहरण हैं जहाँ मन्त्रियों ने निर्वाचित बहुमत के प्रति मतभेद होने 
पर त्याग पत्र दे दिया लिकिन इन त्याग-पत्रों के साथ-साथ संविधान को ग्रततः निलम्बित 


२० स्मरण पत्र, मद्रास, १५०-१; शापत विहार व उड़ोसा १४३-४, स्मरण पत्र आसाम, २०४, २०७ 
२१ पी. एम. एल सी, 7५, ५७; आर. ई. सो. आर., परिशिष्ट २, ३४ 
२२ पी. बी. एल. सी., ># शा, नं> ४, २०३ 


दँ ध शासन ३३६ 


अस्ताव द्वारा प्रहार किया जाता था । छुलनात्मक दृष्टि से व्यवस्थापिका का ध्यान सुरक्षित 
विपयों पर झधिक केस्द्रित रहता था झौर इस बात के प्रमाण उपलब्ध है कि श्रनुदान के 
लिए मना कर वे इन बिसागों पर नियन्धणा रखते थे । इनसे दुसरी श्रोर यह भी सिद्ध होता 
है कि परिपदें इस भ्रधिनियम में हुए सुधारों को री तरह से समभने में श्रसमर्थ रही ! यह 
एकाधिक बार स्पष्ट किया जा चुका है कि परिपद्‌ के निर्वाचित सदस्य, जी एक संगठन या 
समुदाय के प्रंग ये, उन्होंने मंत्रियों को ग्रलय रसने का निर्णय लिया था। यह उस सामान्य 
प्रकृति का द्योतफ है जिसमें मन्त्रियों को पुरानी नौकरशाही सरकारों के समरूप समझा 
गया । निस्सम्देह इसका परिणाम यह हुग्ना कि हस्तांतरित विपयो के सम्बन्ध में परिषददों 
: को जो सर्वोत्तम भवसर मिला उसका वे उचित प्रयोग नहीं कर सकी । अपने पद पर बने 
रहने के लिए मन्सत्रियों की सरकारों व मनोनीत सदस्यों पर निर्भेर रहने की प्रवृत्ति, सुरक्षित 
सरकार के समान' परियद्‌ में निर्वाचित बहुमत के अभाव में भी मत्रियों की पद पर बने 
रहने की इच्छा के कारण प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग या कार्यकारी परिपदों की भाँति ही 
उत्तरों को ठालने की कोशिश, तथा परिषद्‌ के कठोर हृ्ठिकोण की स्थिति में मंत्रियों 
की भी सुरक्षित विषयों के संदर्म से भाषण झ्रथवा मतदान द्वारा विरोध प्रकट की झनिच्छा- 
इत सव कारणों के परिणामस्वरूप परिषद्‌ को यह सोचना पड़ा कि उनका ( विधान 
मंडल का ) मंत्रियों के साथ भी वैसा ही सम्बन्ध है जैसाकि कार्यकारी पार्षदों से है। 
यहाँ तक कि कुछ विधान मंडलो के सदस्य तो इन दोनों को इतना मानते थे कि वे मन्‍्त्री से 
यह पूछते थे *० कि थे परिपद्‌ को बताए' कि कार्यकारी पापंदीं एवं मत्रियों के उत्तरदायित्त्वो 
में क्या श्रतर है क्योकि उन्हें मंत्रियों की आय को स्वीकृति देनी होती है। वह यह भी 
. चाहते थे *5 कि सुरक्षित व हस्तावरित विषयों को परिषद्‌ के प्रति उत्तरादयी माना 
जाए । 


निर्वाचक गए 


किसी मतदाता को हस्तांतरित व सुरक्षित विपयों के बीच विभाजन को समभने में कितनी 
कठिनाई होती है, इसका उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है | विचारणीय प्रस्तुत प्रश्न यह 
है कि हस्तांतरित व सुरक्षित विषयों मे अन्तर क्या है? विधान समा सदस्य जब ग्रामीणों 
की सभाओं में माषरा देते थे तव यह उनसे प्रश्न पूछा जाता था। २६ दँध शासन के सही 
मूल्यांकन के लिए यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। हमे यह बिदित है कि उत्तरदायी सरकार की 
व्यवस्था में मंत्री विधान सभा की परिधि से बाहर लोगो को भोर देखते हैं। लेकिन जब 
महत्वपूर्ण विषयों जैसे कानूत व व्यवस्था, वित्त, भूमिकर ओर पिंचाई सुरक्षित विषय हो, 
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३० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


जैसाकि दध शासन में पाया जाता है, तब निर्वाचकों के लिए उत्तरदायित्व का अर्थ 
समभमे या अपनी शक्ति का उत्तरदायी ढंग से प्रयोग करने के लिए कोई अवसर 
शेप नहीं रह जाता । मतदाता यह जानता है कि वह चाहे कुछ भी कारंबाई करे, सरकार 
की व्यवस्था भंग नहीं होगी । उसका यह अनुभव है कि वह पतली बर्फ पर स्केट कर सकता 
है जिसके दोरान यदि वह ग्रिर भी जाता है तो उसे कोई खतरा नही अंततः उसे बचा ही 
लिया जायगा और बह पुन. अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा । परिणामतः वह कभी सावधान 
हीना नही सीखेगा क्योकि उसके कार्यो के परिणामों के लिए उस पर कोई दण्ड नहीं थोपा 
जायगा । अभ्रतः वह अनुत्तरदायी वना रह सकता है। यह अश्रधिकांश भारतीय निर्वाचकों का 
अनुभव रहा है । ग्रामीण लोग सरकार को सम्पूर्णा व अ्रविभाज्य समभते थे | तब उन्हें यह 
बताया गया कि उनके प्रतिनिधि कुछ मामलों में ही उनकी मदद कर सकते हैं सब मे नहीं 
तो लोगो की परिपदो व प्रतिनिधियों के प्रति रुचि समाप्त हो गई। उन्होंने परिषदों के 
प्रतिनिधित्त्व के प्रयोजन के सम्बन्ध मे प्रश्त किया । इस प्रकार का अनुत्तरदायित्त्व वर्तमान 
शासन, व्यवस्था के श्रतगंत मतदाता के मस्तिष्क मे उठेगा। इससे श्रांतरिक व बाह्य भ्रम उत्पन्न 
होगे । यहाँ अपूर्ण ही सही पर राजनैतिक शक्ति के प्रयोग पर वास्तविक नियन्त्रण लगे 
जाता है । मतदाता श्रल्प समय में ही यह समक जाता है कि उसका कल्याण निर्वाचित 
प्रतिनिधि के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है । दँध शासन के श्रन्तर्गंत मतदाता सुरक्षा 
का अनुभव करता है, चाहे वह सार्वजनिक कार्यों मे रुचि ले या नहीं उसके महत्त्व के विषयों 
में उसके प्रतिनिधि द्वारा कुछ न करने की शक्ति हौनता उसमे अनुत्तरदायित्त्व का वीज बो देती 
है । यह अनुत्तरदायित्त्व का स्वभाव अपते आप पनप जाता है और जब पूर्ण उत्तरदावित्त 
की शुरूआ्रत की जाती है तब उसे उसके प्रमाद से जगाना कठिन हो जाता है | यह विचार 
इंध शासन के अ्रन्तगंत उसके मस्तिष्क मे मुश्किल से आता है कि उसके मत में स्वयं की 
सुरक्षा निहित है और वे, जो उसके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, यदि उसके हितों की 
अबहेलना करते है तो वह उन्हे हटा सकता है । 


उपलब्धियाँ 


दध शासन बडी आशाओं से प्रारम्भ किया गया था। यह कहा जा सकता है कि अगर 
दध शासन आदर्श स्थिति मे चले तो वह अनुपयोगी नहीं है। शासन के विधयों को दो 
तरह की सरकारों मे रखना उस परिस्थिति मे पूर्णतः ताकिक हल है जिसमें इसे लागू किया 
जाना था । वह्‌ परिस्थिति जिसमे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा परूर्णो उत्तरदायित्त्व के हस्तांतरण 
को असम्भव माना गया, एक प्रकार से उत्तरदायित्त्व व तानाशाही के मध्य एक सम्पर्क सूत्र 
का काम करती है। इसका लाभ इस सदर में है कि इसमे व्यक्तियों को यह बताने का 
अवसर मिलता है कि वे क्या कर सकते हैं क्योकि यह प्रमाणित परिणामों पर झ्राधारित 
होता है । इससे यह अपेक्षा की गई थी कि यह सबको उनको सर्वश्रेष्ठ क्षमता प्रदान 
करेगा । यह कहा गया कि प्रस्तावित योजना से अधिक ऊँचे प्रतिमानों को प्रोत्साहित करने 
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के लिए प्रत्येक नए विभाग को भ्रधिक भ्रधिकार देने में इस बात को आधार बताया जाय 
कि हस्तांतरित विभागों को कितनी सफलता मिली है । यह एक लचीली व्यवस्था थी क्योकि 
यदि हस्तांतरित विषय और उनके नियमों को सुव्यवस्थित किया जाय तो इस व्यवस्था को 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है । 

ब्यवहार मे, क्योंकि इस व्यवस्था की शर्तें प्राप्त करना बहुत कठिन था, इस कारण 
इसकी उपलब्धियाँ बहुत कम हैं। यह मूल्याकन अनुदारतापूर्ण कहा जायेगा कि जहाँ द्वौध 
शासन सफल हुआ वह इसीलिए क्योंकि वहाँ दघ शासन के सिद्धान्तों पर ध्यान नहीं किया 
गया था। यह कहा जा सकता है कि द्वंध शात्तन के झ तर्गत कई व्यक्ति प्रशासन की समस्याओं 
व उत्तरदायी शासन के सम्मुख आने वाली कठिनाई के सम्पर्क में आए | परन्तु हमे यह 
स्मरण रखना चाहिए कि प्रशासन में न केवल एक विशिष्ट व्यवस्था के ग्रुणों का पक्ष लेना 
ही झ्रावश्यक है वरन्‌ इससे भी दुरूह कार्य दूसरों का विश्वास भ्रजित करना भी है । यह 
कार्य अधिकाधिक सुपरिचित होता जा रहा है | इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल की नीतियो 
के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को विश्वास में लेने को कला अधिक महत्त्व रखती है । यह एक 
महत्त्वपूर्णो उपलब्धि है, विशेषतः तब जबकि उन्ही व्यक्तियों को बाद में पूर्ण उत्तरदायी शासन' 
में भाग लेने का अवसर मिलता हो । एक दूसरा अच्छा परिणाम यह हुग्ना कि 'हस्तातरित 
विपय' व लोकप्रिय नियत्त्रण' के विचार सार्वजनिक हित के केन्द्रजिन्दु बने । इससे जनता 
का ध्यान सरकार की कुछ महत्त्वपूर्ण कारंवाईयों, जैसे राष्ट्र निर्माण की क्रियाओं पर केन्द्रित 
हुआ । यह परिवर्तेत कभी न कभी अपरिहाये था परन्तु निस्सन्देह ढँ घ शासन ने नौकरशाही 
व सावंजनिक नियंत्रण के मध्य भ्रतर पर प्रकाश डालकर इस परिणाम को जल्दी ला 
दिया । 


अनुभव : 


मद्रास के एक मंत्री ने कहा? कि हम में से कुछ ऐसे है जो यह विश्वास करते है कि 
उपयुक्त परिस्थितियों मे दहँध शासन का प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन ऐसी परिस्थि- 
तियाँ सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है । यह संभवतः सर्वाधिक ठोस निर्णय है जो इस 
शासन पर एक राजनंतिक व्यवस्था के रूप में दिया गया | यह कथन कम-से-क्रम इस बात 
पर बल देता है कि सामान्यतः दंध शासत एक कठिन सरकार का स्वरूप है। उचित 
शजनीतिमत्ता यह होनी चाहिए कि ंध शासन को लागू करने की सलाह देने से पूर्व अन्य 
सब सम्भावित विकल्पों की खोज की जाए | लेकिन उन परिस्थितियों की कल्पना करना 
संभव है जहाँ हंध शासन को सांक्रांतिक अवस्था की आवश्यक व्यवस्था मान लिया गया 
था। एक ओझोर णहां सरकार पूर्णे शक्ति हस्तांतरण के लिए न तो इच्छुक थी झौर न ऐसा 
करने की स्थिति में ही थी तो वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है कि कुछ समय पश्चात्‌ द्वघ 
शासन का प्रयोग देशी रियासतों के सदर्भ में उपयुक्त दिखाई दे । जनता में इसकी निरन्तर 
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बढ़ती माँग थी । इस कारण दह्ंघ शासन को अपनाया गया। कालांतर में यद्यपि भ्रान्तों 
में हंघ शासन को समात्त कर दिया गया पर भारत के नए संविधान मे केन्द्रीय सरकार के 
अ'तर्गत भर वर्मा मे एक सुधरे हुए स्वरूप में यह पुनः लागू किया गया | अधिकांश रियासतें 
अब व्यक्तिगत्त शासन व्यवस्था के अन्तर्गत है । अगर इत्तिहास किसी प्रकार पथ-प्रदर्शक हो 
सकता है तो स्वशासन के लिए आन्दोलन आज नही तो निकट भविष्य में राज्यों की जनता में 
अवश्य उदित होगा । ब्रिटिश भारत के श्रान्तों के उदाहरण राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था 
की दिशा में एक प्रेरणा सिद्ध होगे । लेकिन यदि ये शासक शक्ति समपंण के लिए ब्रिटिश 
भारत के शासको की ही भाति अनिच्छुक हो, उस दशा में दँघ शासन भ्रपताया जा सकता 
है । 

क्या यहू झतीत का अनुभव भविष्य के निर्देशन के लिए कोई महत्त्व रखता है? 
तुलनात्मक रूप से सच्चरित्र व्यक्ति, प्रान्त अथवा राज्य का छोटा आकार और व्यक्तियों में 
धैर्य व सूक-बुक होता, यह राज्य व्यवस्था के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं। ये संविधान 
में लिखी नही जा सकती । संवैधानिक दस्तावेजों में यदि व्यवहार के लिए ठिद्धान्त हों तो 
हमें यह सन्देह है कि क्या प्रान्तों मे हंघ शासन के व्यावहारिक अनुभव से नई योजना के 
निर्माण में कोई लाभ होगा । सरकार का कोई भी नया प्रयोग उस समय प्रारम्भ होता है 
जब यह सम्भव नही रहता कि किसी अन्य व्यवस्था के भ्रनुभव से प्राप्त सिद्धात्वों को पूर्ण 
विश्वास के साथ लागू किया जा सके | सन्‌ १६३३ ई० के भारत सरकार श्रधिनियम में 
दँध शासन की यौजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस योजना मे सुरक्षित विपय जैसे 
विदेशी मामले, प्रतिरक्षा व घामिक विभाग थे | ये ऐसे विभाग थे जिनका सामान्यतः 
हस्तान्तरित विषयों के कार्यों से कोई सम्पर्क नहीं था, जबकि इसके मुकाबले १६१६ के 
अधिनियम में जो सुरक्षित विषय थे और जिनमें सुरक्षित विभागो का बजट मतदान का 
भाग नहीं था, हस्तान्तरित विपयों से वहुत श्रावश्यक रूप से जुड़े हुए थे। इसी तरह १६२५ 
में हस्तान्तरित विपयों के क्षेत्र मे गवर्नर जनरल को जो विशिष्ट उत्तरदायित्व' वे विवेक की 
शक्तियाँ दी गई वैसी १६१६ के अधिनियम में इसे हस्तोन्तरित विषयों के लिए नही दी 
गई थी । 


अतीत का अनुभव सकारात्मक निर्देशन के लिए उपयोगी न होते हुए भी उससे 
सम्बन्धित एक दो चेतावनियाँ श्रवश्य देता है । नियोनल कटिस द्वारा १६१६ में अपनाया 
गया हष्टिकोण झातुभविक दृष्टि से प्रभावित होता है कि ”टद्विवाद पर आवरण डालना 
छोडो” । दँध शासन को एकात्मक शासन के रूप में दिखाने की कोशिश नहीं की जानी 
चाहिए । संयुक्त लेखकों द्वारा दिया गया यह सुझाव उपयुक्त नहीं था ३१ कि क्वार्मपालिका 
में और बाहर एक एकीकृत मोर्चा प्रदर्शित करना चाहिएं। द्वघ शासन का यह स्पष्ट 
उद्देश्य था कि सरकार के कुछ कार्यों के लिए मन्त्री व्यवस्थापिका व निर्वाचक मण्डल क्के 
प्रति उत्तरदायी हों और वे स्वयं के कार्मों को व्यवस्थापिका व निर्वाचक् गए के सामने 


३१ मांटिग्यू चेम्सफोई रिपोर्ट३६१८, पथ २२१ 
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प्रमाणित करना सीखें । इस क्षेत्र में कार्यकारी पापदों को अधिक स्वतन्त्रता है।इस 
इृष्टिकोए से अनुमान लगाना कि इसके अन्तर्गत एक संग्रुक्त बजठ व सभी विषयों [सुरक्षित 
व हस्तान्तरित) के लिए सरकारी वोटों के प्रयोग का प्रावधान है, गलत होगा | इस बात 
से इन्कार नही किया जा सकता कि किन्ही दृष्टियों से उन्हें कुछ लाभ है लेकिन दध शासन 
की हृष्टि से निर्रायक विचार यह होना चाहिए कि किस व्यवस्था से उत्तरदायित्त्व की 
स्पष्ट व अच्छी परिभाषा की दिशा में बढ़ा जा सकता है। प्रशासन के व्यवहार में आवश्यक 
प्रश्व यह पूछा जाता है कि सरकार के किसी भी कार्य का उत्तरदायित्व यथार्थंतः किस पर 
है। यह वात विशेषतः द्वंघ शासन के लिए सही है क्योकि यहां उत्तरदायित्व विभाजित 
है | विधान मण्डल व निर्वाचकों के लिए सारी व्यवस्थाएं इस बात को निर्धारित करती है 
कि सुरक्षित विषयों का उत्तरदायित्त्व पापंदों के पास भौर हस्तान्तरित विषयों का मन्त्रियों 
के पास है । वित्त प्रशासन से घनिष्ट रूप से जुडा हुआ है झ्तः उसके लिए एक अलग बजट 
आवश्यक है । मन्त्रियों को अपने पद पर बने रहने के लिए निर्वाचित बहुमत पर आधारित 
होना चाहिए न कि बनावटी आधार पर। सयुक्त विवेचन को अपने निश्चित क्षेत्र में 
भ्रतिवन्धित किया जाता चाहिए और सयुक्त निर्णय पर पहुचने की तरफ बढ़ने की अनुमति 
नही दी जानी चाहिए । अनुभव के भ्राघार पर स्पष्टीकरण के लिए. एक और विषय यह है 
कि वया विपयों का विभाजन ४स तरह सम्भव नही था कि सरकार धनार्जन की क्षमता व 
व्यय की आवश्यकता को शासन के दो भागों में इस तरह बाँट देती जिससे एक भाग में 
सामान्य विकास होता रहता और दूसरे में विभागों का विस्तार किया जा सकता और क "व- 
करीब ये दोनों समान ही रहते । उत्तरदायित्त्व के गतिरोध को दूर करने के लिए यह भी 
सुझाव रखा जा सकता था कि सुरक्षित विभागों से सम्बन्धित अनुदान माँगे व विधेयक 
विधान भण्डल में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं की जाते केवल उन पर विचार-विमर्श ही 

होता । १६१६ में दिए गए पुराने सुझाव में एक व्यवस्था यह भी थी कि विवानमण्डल दो 

पृथक्‌ शाखाओं पर विचार करते समय दो अलग-प्रलग नामों और यदि सम्भव हो तो पृथक्‌ 

भवन मे, भपनी दैठकें करें । भावना की ही भाँति स्वरूप भी महत्त्वशाली होता है । 


बूसरा सिद्धान्त यह है कि जव शक्ति का हस्तान्तरण किया जाय तो वह वास्तविक व 
सारगर्भित होना चाहिए । अ्रगर हस्तान्तरण के लिए बहुत कम विषय उपलब्ध हो तब भी 
जो कुछ हस्तान्तरित किए जाएं उनमे बाहरी हस्तक्षेप व नियन्त्रण बिल्कुल काम होना 
चाहिए । यह चाहे सीमित होगा, पर प्रयोग वास्तविक होगा । दुसरे शब्दों में उत्तरदायित्त्व 
के अनुर्ष शक्ति होनी चाहिए। तभी उत्तरदायित्व विकसित हो सकता है और एक 
ऐसा आधार हो सकता है जिस पर आगे के हस्तान्तरण की सम्भावनाओं का निर्णय निर्भर 
'रहू सकता है । १६१६ के झधिनियम में राज्यपाल को सन्दत्रियों के ऊपर मिलीं भ्रनिश्चित व 
सामान्य शक्तियां स्पप्टरूप से इस सिद्धान्त के विरुद्ध थीं। उनको निश्चित रूप से परि- 
भाषित किया जाना चाहिए था। बाहरी सत्ता द्वारा सेवाह्नों की संस्या व उन्हें प्रनावश्यक 
नियन्त्रण के विषय न देना इस प्रयोग को सफलता के लिए भधिक उपयुक्त रहता | वस्तुत्तः 
ली कमीशन १६२३ के चजाएं १६१६ मे नियुक्त क्रिया जाना चाहिए था। हस्तान्तरित 
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विभागों मे नियुक्ति व नियन्त्रण का अधिकार मन्त्रियों के पास रहना झावश्यक है किन्तु 
इसके पूर्व कि यह प्रयोग प्रारम्भ होता अधिकारियों की निशुक्ति कर दी गई । अनुभवहीव 
मन्त्रियों से प्रशासन मे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार व शक्ति दुरुपयोग से बचने का एक उपाय 
यह ही सकता था कि संविधान के प्रभावकारी होने के साथ ही निष्पक्ष लोक सेवा ग्रायोग 
की नियुक्ति कर दी जाती । 
लेकिन यह र॒पष्ट होना चाहिए कि मन्त्रियों को जो शक्ति हस्तान्तरित की गई, उसका 
उपयोग सामूहिक उत्तरदायित्त्व के सिद्धान्त पर किया जाना है न कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त पर । सामूहिक उत्तरदायित्त्व के सिद्धान्त से स्वतः ही शक्ति का दुरुपयोग रुक 
जाता है। हम यह देख चुके है कि सामूहिक उत्तरदायित्त्व के सिद्धान्त के सम्बन्ध में इस 
संविधान की भाषा में बहुत भ्रस्पप्टता थी । उनको दूर किया जा सकता था । इस व्यवस्था 
से हमे यह विश्वास नहीं होता कि संयुक्त उत्तरदायित्व विकसित होगा । संविधान निर्माता 
सम्भावित बाधाओ्रों को दुर कर सकते हैं । 
फग्राप्रक् एेश्वताग25 
ब- #शदाव 2 व : प्रश७ एकरायाए ण॑ 0जशथाए 7 एातवा4, 
(99--928) 
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2. २९००० छ6 [7ंबा $बाए09 00ग्रापरंडभंणा, 7/0॥000, मां )ैशं६४५5 
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डरे 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीयष' राजव्यवस्था का 
आश्वासन 


(भारत में संसदीय शासन एद्धति पर आधारित एक उत्तरदायी सरकार की दिशा 
में दूसरी युगांतरकारी घटना १६३४ के मारतीय अधिनियम के रूप में प्रकट हुईं 
इस अधिनियम की झपनी पृथक्‌ कोई प्रस्तावना नहीं थी। इस प्रकार इसका 
उद्दे श्य उस प्रक्रिया को झागे बढ़ाना था जो १६१६ के श्रधिनियम के भ्रन्तर्गत 
प्रारम्भ की गई थी । प्रान्तीय स्तर पर स्थापित की गई आंशिक उत्तरदायी 
सरकारों को अब पूर्ण स्वायत्तशासी सरकारों में परिवर्तित कर दिया गया था तथा 
क्रेल्द्रीय स्तर पर एक झंशतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी । १६३५ 
के अधिनियम की महत्ता मात्र पहले की प्रक्रिया को निरन्तर रखने मे भी है। 
यह नई प्रक्रिया मारत को संघीय शासन प्रणाली का आश्वासन प्रदान करती 
भी । यद्यपि यह भ्रधिक प्रभावशाली नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतें प्रस्तुत 
संघ में सम्मिलित होने के लिए सहमत नहीं थीं, फिर भी १६३५ के भ्रधितियम 
का स्व॒तन्त्र भारत के संविधान पर जो प्रमाव प्रतिफलित हुआ उसके लिए वह 
महत्त्वपूर्ण है । 
यहां पर हम १६३५ के भ्रधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रान्तीय सरकार के बारे में 
सामान्य रूपरेखा को उस रूप में पुनप्र स्तुत कर रहे हैं जिसे के० टी० शाह द्वारा 
उनकी पुस्तक प्रोविनिश्यल झॉटोनोमी (वोरा एण्ड कम्पती पब्लिशर्स लिमिटेड, 
बम्बई, १६३७, पृ० ४१-४६) में दिया गया है। संयोगवश यह उद्ध,त अंश 
१६३४ के अधिनियम के विपय में राष्ट्रवादी भारतीयों की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया 
को भी प्रस्तुत करता है । यह पुस्तक नेशनल पब्लिकेशन सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 
की गईं थी, जिसके संपादक जवाहरलाल नेहरू, भाचाये नरेन्द्रदेव तथा के० 
टी० शाह थे । सम्पादफ 
इस शताब्दी के प्रारंभ में भारत के राजनैतिक नेताओं को ऐसा अनुमव हो गया था कि 
ब्रिटिश सरकार से यह श्रपेक्षा करना असंभव है कि वह केस्द्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार 
की प्रभावशाली शक्ति भारतीय सरकार को हस्तान्तरित करने के लिये तैयार हो सकेगी । 


रद भारतीय सरकार एवं राजनीत्ति 


झतः यदि मारतीय जनता शासन कार्य में भाग लेना चाहती थी तो उनके लिये एकमात्र 
आशा फा स्थान, स्थानीय स्वशासी संस्थाम्रों मे तथा प्रधिक से श्रधिक निश्चित भ्रवस्थाप्रीं 
तथा नियश्रणों के साथ, प्रान्तीय प्रशासन में था । परिणामतः उन्होंने शक्ति के विकेद्री- 
करण! की झावान उठाई । इसके साथ ही उन्होने प्रधिकाधिक संस्या में निर्वाचित 
भारतीयों को स्थानीय संख्याओं तथा प्रान्तीय सरकारों में सम्मिलित करने की भी 
मांग को । 


लार्ड मोर्ले के समय तक ब्रिटिश राजनीतिंश इस देश में संसदीय प्रजातँत्र की संभावना 
की कल्पता तक नहीं कर सकते ये । मोर्वें-मिटो सुधारों द्वारा जो परिवर्तन किये गए थे, 
उनकी समालोचता करने के पश्चात्‌ लॉर्ड मोलें ने लॉर्ड समा में यह घोपणा को सी-- 

“यदि यह बहा जाता है कि सुधारों के इस प्रध्याय ने प्रत्यक्ष श्रयवा भप्रत्मक्ष रूप से 

भारत में संसदीय शासन प्रणाली की दिशा में प्रगति की तो मेरे लिए यह मत कमी 

मान्य नही हो सकता ॥? 

मद्यपि इस घोषणा के पश्चात्‌ छः वर्ष से भी कम समय में विश्व-युद्ध के प्रारम्भ मे, 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को अपने हृथ्टिकोए पर पुनविद्यार करने लिए बाध्य किया, किन्तु 
मौखिक रूप से कुछ परिवतंन हृष्टिगोचर होने पर मी साररूप में हृष्टिकोर परू्व॑वत्‌ 
हो रहा है । 


भारतोय नेताशों के विचारानुसार स्थशासन : 


इस दोरान भारतीय नेताओं का हृष्टिकोस अपने प्रधिकारों के प्रति ग्रनायास ही सपेप्ट हो गया 
था। भव उन्होने अपने देश के संपूर्णा प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण की बात करना 
प्रारम्भ कर दिया । किन्तु वे प्रमी भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य तथा पूजीवाद द्वारा शीषण 
के वारतविक रूप को नहीं समझ पाये थे । यदि उनमें से कुछ लोगों को वास्तविक स्थिति का 
आमास था भी तो थे स्वय ब्रिटिश शासकों से निकट सम्बन्ध बनाये हुए थे। ये सम्बन्ध 
कुछ इस प्रकार के थे जिनमे वैयक्तिक निहित स्वार्य तथा आधिक भ्राघार पर बगें सहानुभूति 
के स्तर पर उनमें तादात्म्य था परिणामस्वरूप उनमें इस व्यवस्था में भ्रामूल परिवर्तन की 
माँग करने की कोई इच्छा नहीं थी । तारिक संगति के श्रतिरिक्त यह आरोप लगाया जा 
सकता था कि वे श्वेत नौकरशाही के स्थान पर देशी नौकेरंश ही चाहते थे तया ब्रिटिश शोपक 
का स्थान भारतीय शीपक चर्म को देने के इच्छुक थे । अ्रतः उनका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्र 
मण्डल के अन्तर्गत डोमीनियन पद (१077770॥ 54६७३) प्राप्त करने से अधिक नहीं था, जिसे 
ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशसको द्वारा आलकारिक शैली में “रष्ट्रमंडल' नाम से सम्बोधित किया 
जाता है. । पूर्ण स्वतन्त्रता का आदर्श तथा इसे वास्तविक रूप से प्राप्त किये जाने पर जिस 
उत्तरदामित्त्व का भार पड़ता, उसे स्पष्ट रूप से मात्र प्रदर्शंकला की वस्तु. सम्तक कर 
अस्वीकार कर दिया । जहाँ तक राजनैतिक सत्ता के माध्यम से समाज के पुनर्निर्माण का 


१ लॉडड सभा डिबेट, दिसम्बर १७, १६०८ 
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प्रश्त था, वे स्वयं सामाजिक न्याय से पुर्णोतः अनभिन्न थे तथा राज्य के माध्यम से उसकी 
प्राप्ति मे विश्वास नहीं करते थे । भरत. वे अब भी संवैधानिक सुधारों की शब्दावली में ही 
सोचते थे तथा उसी मापदंड के अनुसार उतका यह विचार था कि १६३४ का अधिनियम 
अपने निर्धारित उदं श्यों को पूरा कर सका है । 


संविधान का क्षेत्र व उद्देश्य : 


संविधान द्वारा प्रान्तीय स्वायत्त शासन किस स्वरूप मे तथा किस सीमा तक प्रदान किया जा 
सका इसका हम झागमामी पृष्ठों में निश्चित चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। रचना- 
त्मक तथा ठोस विधि से कुछ प्राप्त कर सकने की इस नवीन व्यवस्था के संदर्भ में सम्भाव- 
नाओों पर भी विचार करना होगा । परन्तु यहाँ इस नवीन संविधान की प्रमुख विशेषता के 
सम्बन्ध में यह सामान्य विचार प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा कि इसके कुछ लक्षण जैसे, 
सुरक्षित स्थानों भौर सुरक्षाओं की स्पष्ट व्यवस्था, शर्तों और सीमाओं की झ्रोर विशेष रूप 
से सकेत और केवल उन दिशाप्रों का निर्देशन जिनमे सरकार क्रियाशील हो सकती हो-इन 
सबने संयुक्त रूप से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे सांम्राज्यवादी भार एवं शोषण 
की नीतियों से बचाव की कोई सम्भावना नहीं रही । 


१६१६ के झंधिनियम की आधारभूत योजना 


१६१६ का अ्रधिनियम प्रस्तुत चार सिद्धान्तों पर झाघारित माना जाता था : 
(१) नगरपालिकाझों जैसी स्थानीय संस्थाओं की वाह्य नियंत्रण से स्वतन्तता तथा 
उन पर पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण । 
(२) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने की दिशा में श्रधिकाधिक प्रयास जोकि 
भारत सरकार के संसद्‌ के प्रति झन्तिम उत्तरदायित्त्व के अनुकूल हो । 
(३) भारत में भारत सरकार की सर्वोच्च सत्ता, जो संसद के प्रति उसके उत्तर- 
दायित्द को निहित करती हो 


(४) संसद के नियन्त्रण में स्थानीय उत्तरदायित्व तथा प्रान्तीय स्वायत्तता के विकास 
में क्रमक उदारता। हे 


१६३४ के अ्रधिनियम में परिवर्तन 
इन संब सैद्धान्तिक प्रश्तों पर १६३४५ का अधिनियम आमुल परिवतेन को घोपणा 
करता है । 
(१) ब्रिटिश संसद्‌ की संप्रमुता का सिद्धान्त: 


ब्रिठिश संसद्‌ को सर्वोच्चता तथा भारत के संरक्षण के सिद्धान्त का पूर्णोत: परित्याग नहीं 
किया गया है। वस्तुतः सपूर्ण भारत के संघ में, रियास्ततों को सम्मिलित करने की संमा- 


डद भारतीय सरकार एवं राजनोति 


चना ब्विटिश संसदीय संप्रमुता को उन क्षेत्रों तक विस्तृत कर देती है जो इस संघ के प्रारंभ 
होने से पहले स्पष्टत: प्रकट रूप में इम संप्रमुता व सर्वोच्चता के प्रापीत नहीं थे । इस 
जआ खला के एक भ्रन्य प्रबन्ध के अन्तगंत भारतीय स्व्रायत्तता के प्रादर्ण की दिश। में भारतीय 
राज्य भथवा राष्ट्रमण्डल में देशी रियासतो के विलय सम्बन्धी साधन वंग निश्चित मूल्यांकन 
किया गया है। सरकारी क्षेत्र चाहे कितना भी सीमित हो भयवा उसका व्यवहृत रूप चाहे 
कितना ही संकीर्ण हो, इस संद्धान्तिक स्थिति को स्वीकृति देने के पश्चात्‌ उनका भाप्रह 
था कि इस सुधार को मोन्ट-फोर्ड रिपोर्ट व १६१६ के झ्रधिनियम की प्रस्तावना में प्रस्तुत 
सुधारो की पूर्ति के सदर्भ भे ही देसा जाना चाहिए ।* 


(२) केद्धोय नियंत्रण में ढील : 
भारत सरकार द्वाए प्रान्तीय सरकारों पर नियंत्रण प्रथवा झधिपत्य में दी गई ढील तथा 
प्रान्‍्तीय विधान सभाप्नो में बहुमत प्राप्त दल में से उत्तरदायी मंत्रिमंडल के सिद्धान्त को 
मान्यता नीति में मूलठ. उसी प्रवृत्ति की परिचायक है जिसको भारत में ब्रिटिश शासन के 
समर्थक सदभावना तथा रचनात्मक राजीतिमत्ता का प्रमाण मानते हैं । 

प्रान्तीय मश्रिमडलों का उत्तरदायित्त्व जहाँ तक कि थे एक सुगठित निकाय के रूप में 
रह सकती थी, इतना परिस्थितिबद्ध है, गवर्नर द्वारा प्रपने मंत्रिमंडल के चयन के नियम 
इतने कठोर हैं तथा प्रान्तीय सरकारों का काये क्षेत्र इतना भूधिक संकुचित है कि प्रान्‍्तों में 
सरकार को न तो वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त हो सकती है भौर न ही भारत सरकार से किसी 
प्रकार की स्वतन्त्रता । 

भारत सरकार का नगण्य विषयों के सदर्म में नियन्त्रण कम हो सकता है पेकिन मूल 
रूप मे गवर्नर जनरल की सधीय-कार्यपालिका के अध्यक्ष की हैसियत से भ्रजित शवितयाँ, 
१६१६ के ग्रधिनियम की तुलना मे अधिकाधिक प्रभावशाली भोर विस्तृत ही होगी । 
यदि राजसत्ता के प्रतिनिधि, बाइसरॉय तथा मबनंर जनरल की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति 
में समाहित हों तो यह बात अधिक सही प्रतीत होती है ।३ संसदीय नियन्त्रण में ढील 


२ “बयोकि यह संस फी घोषित नीति है कि वह भारतीय प्रशासत फी भरत्येषः शाजा से भारतीयों को 
अधिकाधिक सम्बद्ध करेगी और ब्रिटिश भारत के एक अखण्ड भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में 
स्वशामी सस्थाओ के क्रमिक विकास की व्यवस्था करेगी ।” 

३ सी० पी० शड़ ३ भारत सरकार अधिनियम १६३५ 
गवर्नर जनरल को नियुक्ति भारत मे सम्राट द्वारा शाही घोषणा के द्वारा इत शक्तियों के साथ की 
जाती है-- 
भ-ने सभी शक्तियाँ सचा करत व्य जो इस अधिनियम द्वारा प्रदात किये गए हैं, तथा 
बे. सम्याट की दे अन्य शक्तियाँ जो भारतीय रियासतो के सदर्भ में राजमुकुट के कार्यों को नि्धित 
करती हैं, तथा जिन्हें सम्राट गवतेर जनरल फो देना चाहता है। भारतीय रियासतो के सदभे में 
राजमुकुट के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सम्राट द्वारा अपने प्रतिनिधि को नियुक्ति की जाती है 
तया उसके ब करत ध्य व शक्तियाँ होती हैं जो सम्राट उसे प्रदान करे । ये वे शक्तियाँ था कार्य नही 
हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत गवर्तर जनरल को दी गई हैं। सम्राट कानूनी रूप से उपरोक्त 
दोनो पदो के लिए एक ही व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन ४६ 


आा जाना भारत में स्वशासन के विकास का तकंसंगत परिणाम था, किन्तु भारत के संदर्भ 
में १६३४ के भ्रधिनियम का वह भ्र्थ नहीं है जो वेस्टमिन्स्टर के अधिनियमों का उपनिवेशों 
के विषय में होता है। संसद्‌ का नियन्त्रण व्यापक तथा प्रभावशाली दोनों है। वह 
भारतीय राजनीतिजञ का श्रष्येता, जो इस नियन्त्रर से सम्बन्धित १६३४५ के अधिनियम 
की उपेक्षा करता है तथा उनके उद्दं श्य व प्रभाव से अनभिन्ञ रहता है, अततः साम्राज्यवादी 
राजनीति के निहित तथ्यों की ही उपेक्षा करेगा | 


भारत में संघ की उल्लेखनीय विशेषताएं 


यहाँ पर १६३४५ के अधिनियम द्वारा प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों व 
कार्यों का जो वितरण हुआ उसके विस्तार मे जाने की आवश्यकता नही है। फिर भी यह 
इंगित कर देना आवश्यक होगा कि भारत का संघ विश्व के भ्रन्‍्य सभी संघों से दो महत्त्व 
पूर्ण पक्षों मे भिन्न होगा : 

१. निर्माण करने वाली इकाइयाँ संपन्नता तथा स्तर की हृष्टि से समान नहीं है । 
सम्मिलित होने वाली रियासतें कुछ मात्रा में स्थानीय दृष्टि से संप्रमु व स्वतन्त्र होंगी । 
किन्तु इसका दावा ब्रिठिश प्रान्त स्वय सर्वोच्च सत्ता की रचना होने के कारण कमी नहीं कर 
सकेंगे । दूसरी ओर, प्रान्त आथिक हृप्टि से विकसित तथा सामान्य दृष्टि से उन्नत है जिसका 
भारतीय रियासतों में न केवल अभाव है भ्रपितु वे आथिक विकास की प्रक्रिया में बाधक 
भी हो सकती है । एक सामान्य सरकार प्रथवा प्रशासन की माँग करने की अथवा साथ 
कार्य करने की प्रवृत्ति भी संघीय शासन के इन दो भिन्न निर्माण करने वाले तत्त्वों में समान 
नही रह सकती है । यही स्थिति उनसे सम्बन्धित आादर्शों तथा अन्तिम उद्दं श्यो के विषय 
में भी है । 

२. विपमता का अन्य पक्ष संघ तथा उसके निर्माणकारी तत्त्वों के मध्य शक्तियों व 
कार्यों के वितरण से सम्बन्धित है। जहाँ प्रान्तों को अधिनियम द्वारा कुछ निश्चित कार्य 
स्पप्ट रूप से प्रदान किये गए हैं तथा कुछ कार्य केद्भीय सरकार के साथ समवर्ती रूप से 
दिये गए हैं ( जिनके सम्बन्ध में संघर्ष होने पर निश्चय ही केन्द्रीय सरकार को सर्बोच्चता 
प्राप्त होगी ) वही रियासतें संघीय सत्ता को मात्र वे कार्य भ्रथवा शक्तियाँ, उन शर्तों तथा 
प्रावधानों के साथ देंगी-जो संघ के साथ रियासतों के विलय पत्र में लिखित होंगी ( अनुच्छेद 
६ ) | प्रान्त संसद के अधिनियम द्वारा संघ का भाग बना दिए गए हैं, जबकि रियासतें 
एक ऐसे घिलय पत्र द्वारा इस संघ का माग बनेंगी जिस पर प्रत्येक राज्य के शासक द्वारा 
उन सब शर्तों, भ्रथोँ तथा व्यवस्थाम्रों के साथ हस्ताक्षर किये गए हैं झौर वे गवनंर जनरल 
द्वारा स्वीकृत किये गए हैं। ४ 

संघीय विषयों की सूची ( सातवी अनुसूची के १०० में अनुच्छेद ) में ५६ विपय 
निहित है जिनमें से मात्र ४७ का रियासतों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । यह सभव है कि 





४ देखिये १६३५ के अधिनियम के विशेष रूप से अनुच्छेद २ तथा ६ तथा १२२-१२६ 


भ्र्० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


क्रियान्वयन को स्थिति में ये विलय पत्र १६३४ के भ्रधिनियम की उन धाराप्रों से समानता 
अदर्शित करेंगे, जिनके बिना सरकारी तंत्र का संचालन प्रसम्भव होगा। तथापि रियामतों 
में संघीय सरकार का संपूर्ण संदर्भ प्रान्तों से पूर्णतः भिन्न है। परिणामत: प्रस्तावित संघ 
में इन दोनो भागो का कार्य मूलतः: भिन्न होगा । 


भारत के बाहर संप्रभु शक्ति * 


इन दो भिन्न, तथा कुछ सीगा तक परस्पर विरोधी ग्राघारों पर मिमित प्रस्तावित भारतीय 
संघ के सविधान मे दो श्रन्य निहित दुर्यलताएं थी जो भविष्य में संपुर्णां देश को सामूहिक 
रूप से एक बने रहने के विषय में अधिक श्राशावादी नहीं बनाती । 

प्रन्सर्वोच्च सत्ता ( संपूर्ण सप्रमुता ) मारत में निहित नही हैं : यह एक बाह्य शक्ति 
भे निहित है--जो ब्रिटेन में स्थित सम्राट तथा ससद्‌ में सामूहिक रूपसे ( सिगराहनी। 
एक/ंश्या००। ) है। ऐसे क्षेत्र है जिनके अन्तर्गत भारतीय संघ कार्रवाई नही कर सकता । 
यह कार्ंबाई उस स्थिति में भी नहीं हो सकती जब भारतीय सघ संघटक की (९०॥9/0- 
था ) इकाइयो का इसको समर्थन प्राप्त हो क्योकि इनको संयुक्त रूप श्रथवा प्रंथक्‌ रूप 
से ऐसा करने की शवित प्राप्त नही है। झ्रधिनियम में ऐसे विपय भी हैं जिनके सम्बन्ध में 
सघीय सरकार विधि-निर्माण नही कर सकती है फ्योक्ति म तो उसको श्रौर न ही उसकी 
सघटक इकाइयों को मह 7थिकार प्रदान किया गया है । इस प्रकार के विषयों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णा विपय स्वयं स्वधानिक संशोधन मे सम्बन्धित है। ब्रिटिश सम्राट तथा 'ससद 
की सहमति के बिता भारतीय सविधान में कोई परिवर्तत नहीं किया जा सकता है । चाहें 
देश के सम्पूर्ण भाग की जनता झौर उसके विभिन्न वर्गों द्वारा ही यह्‌ माँग क्‍यों न उठाई 
जाए । 


ब्रिटिश संसद्‌ की सर्वोच्च सत्ता : 


यद्यपि भारतीय जनता संविधान में कोई परिवर्तन नही कर सकती किन्तु इस क्षेत्र में ब्रिटिश 
संसद को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई है॥ इस नई शासन व्यवस्था का प्रारम्भ विभाजन 
से किया गया है--बर्मा को भारत से पृथक्‌ कर दिया गया है। इस विभाजन का समर्थन 
बर्मा की जनता के श्रात्म-निर्णय के अधिकार के आधार पर किया जा सकता है। फिर भी 
यह उल्लेखनीय है कि सविधान की वास्तविके घाराएं इस बात के लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत 
नही करती है कि वर्मा का विभाजन पूर्शात: बर्मावासियों को झात्म-निर्णाय का भधिकार 
प्रदान करने के लिए किया ही गया था। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि यह उचित 
दिशा में प्रयास था, फिर भी यह उदाहरण मूलनीति मे पृथकंतावादी प्रवृत्ति के प्रभाव को 
दर्शाता है । वह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अंततः: सघ की सत्ता को दुर्वल करेगी। यहाँ तक 
कि संघ तथा उडीसा का पृथक्‌ प्रान्तो के रूप में निर्माण द्विटिश सरकार द्वारा श्रपनाई 
गई उसी छलपूर्ण प्रवृत्ति का ही उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप एक इकाई को इतना 
आवितशाली बनने का अ्रवसर दिया गया कि वह केन्द्रीय सत्ता के लिए खतरा बन सके । 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन भर 


संयोगवश इस प्रवृत्ति के साथ मुसलमानों मे पृथकतावादी प्रवृत्ति जो सिंध तथा अन्य स्थानों 
पर प्रभिव्यकत होती है, ब्रिटिश सरकार की पृथकंवावादी नीति के लिए अत्यधिक सहायक 
सिद्ध होगी | इस दिशा में वरतंमान प्रगति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कम से 
कम आ्राधी शताब्दी के लिए ब्रिटिश नीति के असफल होने की कोई संमावना नहीं प्रकट 
होती क्योंकि इन प्रदेशों के लोग ब्रिटिश सरकार के राजनय को समभकने योग्य नहीं 
हैँ । 
इसके अतिरिक्त संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत मे मुसलमान गुट की रचना, जो परम्परागत 
पश्चिमी एशियाई देशो के निकट है, सर्वइस्लामी स्वप्न का झाभास नहीं है | यह्‌ 
राप्ट्रवादी भारत के सरकार के सिर पर लटकती हुई “डिमोक्लेस की तलवार' है। यदि 
वह एक संयुक्त अथवा अखण्ड भारत का इच्छुक है तो उसे साम्राज्यवादी ब्रिटेन के प्रति 
स्वामिभकत रह कर प्रनिवायंतः झ्ाधीनतापूर्वके सहयोग करना होगा अन्यथा अधिनियम 
में निहित विमाजक शवितियों का दबाव भारतीय एकता को समाप्त कर देगा । पंजाव,सिंघ तथा 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त जैसे प्रांत इतने सजातीय हैं तथा उनकी भौगोलिक स्थिति इस प्रक/र 
की है कि वे सहज रूप से पृथक होने की धमकी दे सकते है । यह स्थिति उग्र राष्ट्रवादी 
भारतीयों के मात्र कल्पनाजन्य दु स्वप्न को वास्तविकता में परिणत कर सकती है। जब 
तक भारत की एकता और ब्रिटिश अ्रखण्डता साम्नाज्यवादी सत्ता को सुविधाजनक होगी 
तब तक भारतीय सघ की सहायता की जाएगी, उसे सशक्त किया जाएगा। स्थानीय 
स्वायत्तता के प्रति ब्रिटिश सम्मान को विस्मृत करते हुए भी यह किया जाएगा | लेकिन जिस 
झरण भारतीय संघ अथवा उसका कोई भाग ब्रिटिश साम्राज्यवादी आधिपत्य के विरुद्ध 
प्रभावशाली उदृण्डता प्रदर्शित करेगा उसी क्षण विभाजक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित क्रिया 
जाएगा--ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी झ्रावश्यकताओं के 
अनुकूल साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया और नियन्त्रित किया जाता है । 
इस प्रकार १६३४ के अधिनियम में गृह-युद्ध के बीज विद्यमान हैं | ऐसी परिस्थितियों 

का निर्माण हो गया है जो सधर्प उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हैं। साथ ही युद्ध-प्रारम्म करने 
की प्रभावपूर्ण शक्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि-गवर्नर जनरल में पूर्णतः 
निहित कर दी गई है । वे रियासतें भी, जो स्वेच्छा से संध की सदस्यता ग्रहण करने वाली 
है तदुपरांत भ्रपनी सुविधानुमार सघ से पृथक्‌ नही हो सकती हैं। चाहे उससे उनके स्थानीय 
हित भ्रथवा व्यक्तिगत विचार कितने ही दुष्प्रभावित क्‍यों न होते हों। भनुच्छेद ६ ( ५ ) 
तथा अनुच्छेद ४४ ( ४ ) * यह व्यवस्था करते हैं क्रि १६३५ के भ्रधिनियम में छिसी 


४ अनुर्झेद ६(५) के अनुसार “्रत्येक् विलय पत्र में बह शर्त होगो दि इस अधिनिधम तो 
व्यवस्थाए, जो यहाँ द्वितीय अनुसूची में दी गई हैं, रिपासतों के विलय हो प्रभावित किए बिता 
समदु अ्षषवा संसद द्वारा प्राप्त शक्ति से संशोधित को जा सजती हैं। डिनचु कोई ऐसा संशोधन उस 
रियासत के संदर्भ मे विलय पत्न द्वारा सखाट अथरा संघोय सता को प्रदात जी गई डिनी भी 
शक्ति को दिल्तृत नहीं वरेगा जरवक कि वह शक्ति एड पूरक वितय-्यत्र के माध्यम से रिदवागत 
के शासक द्वारा स्वीगार ल कर सो गई हो । 


श्र भारतीय सरकार एवं राजनीति 


परिवर्तन की स्थिति में अथवा किसी भ्रधिनियम द्वारा संविधान के सीन वर्षों तक निलंबन 
की दशा में रियासतो को संघ से तिकालया उचित होगा । किन्तु संघ का परित्याग करने 
की यह शर्ते है कि पृथककरण की यह इच्छा केवल एक ओर से ब्र्थात्‌ रियासतों की इच्छा 
से ही प्रारम्भ नही हो । वस्तुतः राज्यों को दो विशिष्ट परिस्थितियों में संघ से पृथक्‌ होने 
का अस्पप्द अवसर देना यथार्थ में उन उग्र मारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक धमकी है 
जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चगुल से भारत को पूर्ण मुक्ति दिलाना चाहते हैं। इस धमकी 
में निहितां यह है कि यदि मारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित उचित 
सीमा से झागरे अपनी “विध्वंसकारी” ग्रतिविधियों को बढ़ाते हैं तो ब्रिटिश सरकार संपूर्ण 
देश को विघटित कर देगी । 


शक्तियों व कार्मों का वितरण : 


ब-संघ व उसकी इकाइयों के मध्य शक्ति के कार्यों तथा दायित्वों का वितरण भी अंततः 
ब्रिटेन की संप्रमुता तथा भ्राधिपत्य को ध्यान में रखकर किया गया है । जब हम प्रान्तों के 
आथिक साधनों की चर्चा करते हैं तब हमे यह स्पष्ट रूप से हृष्टियोचर होता है कि किस 
प्रकार ब्रिटेन की सर्वोच्चता को हृढतापूर्वक बनाए रखने के लिए वे नध्ट कर दिए गए हैं । 
रियासतों द्वारा वे साधन व शक्तियाँ सघीय सत्ता को हस्तांतरित कर दी जाएंगी, जो संघीय 
संरचना के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए संभ मे शामिल होने वाली प्रत्येक रियासत 
सिद्धान्ततः ग्रावश्यक मानती हैं । परिस्थितिवश रियासतों को अपनी शक्षितियाँ प्रदान 
करनी पड़ेंगी श्रथवा कुछ स्रोत प्रदान करने पड़ेंगे जो निश्चय ही स्थानीय विकास के लिए 
उपलब्ध अवसरों को सीमित कर देंगे। इस अधिनियम के विस्तृत ब्यौरों तथा आधारभूत 
सिद्धान्तों मे ऐसी व्यवस्थाएँ' हैं जो इस संदेह को स्पष्ट कर देती हैं कि प्रान्तीय स्वायत्तता 
के विचार का विकास उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जब तक वह ब्रिटिश संप्रभुता 
को चुनौती नहीं देता अ्रथवा जहाँ तक वह साहसपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद की झमभिवृद्धि के 
विरुद्ध प्रभावशाली शस्त्र प्रमाणित होता है । 

इस प्रकार, प्रस्तावित संधीय व्यवस्था की इकाईयाँ अपने क्षेत्र की जवता के कल्याण 
के लिए किसी महत्त्वपूर्णो भ्रथवा वास्तविक कार्य कर सकने की क्षमता मे अ्रत्यधिक निमंत्रित 
हैं) वे निंदा प्रजित कर सकती हैं, जैसे उनमे राजनैतिक भावना का अभाव हैं, वास्तविकता 





अनुच्छेद ४५ ( ४ ) के अनुसार-- 

“यदि इस अनुच्छेद के अंतर्गेत की गई घोषणा से किसी भी समय भारत सरकार निरन्तर तीम वर्ष 
तक कार्ये करती हैं तो उस अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ उस घोषणा का प्रभाव समाप्त हो 
जाएगा । तब संध की सरकार का सचालन इस अधिनियम की रन्‍्य व्यवस्थाओ के अनुसार होगा 
जिसमे संसद आवश्यक परिवतंन कर सकदी है । डिल्तु इस अनुच्छेद से संसद की शक्ति में ऐसा 
ब्यापक प्रसार नहीं होगा कि वह रियासत के विज्ञय को प्रभावित किए बिना इस अधिनियम 
में सशोधत कर सके 

इसका अर्थ यह हुआ कि सदिघान मे व्यापक अथवा आजझुल परिवर्तत या उसके तीन वर्ष तक 
निलबित होने की स्थिति मे सघटक राज्य संध छोड़ सकते हैं । 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन ५३ 


की झनुभूति का भ्रमाव है प्रथवा सहयोगपूर्ो ढंग से कार्ये कर सकने की क्षमता का अ्रमाव 
है किन्तु उन्हें राष्ट्रीय प्रथवा स्थानीय स्तर पर उस विकास योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए कोई साधन प्राप्त नही हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अनुकूल नहीं हों। 
प्रान्तीय स्वायत्तता में केन्द्र न्यूनतम्‌ हस्तक्षप के लिए केन्रीय सरकार को बहाने मात्र की 
आवश्यकता होगी तथा निश्चित रूप से किचित्‌ प्रशासनिक दक्षता अ्रथवा प्रगति पर बल 
देने के लिए उसे हस्तक्षेप का भ्रवसर मिल सकेगा । प्रत्येक प्रान्त को अपने क्षेत्र की जनता 
के: विकास से सम्बन्धित साधनों को उन्नत करने मे कठिताइयो का सामना करना पड़ता है । 
जहाँ तक रियासतों का प्रश्त है, यह निरफवाद मानना होगा कि वे पर्याप्त पिछड़ी हुई हैं । 
अतः वे भौतिक विकास की हृष्टि से पिछडी ही रहेगी । किन्तु उत्पादन रहित विशाल ऋण 
का प्रस्तित्त्व, श्रत्यधिक निराशापूर्ण व्यय-साध्य सुरक्षा संगठन, तथा सरकार के समी विभागी 
कौप्रधिकतम बेतनमोगी प्रशासनिक सेवाएं-इन सबके विद्यमान रहते हुए प्रान्तों के विकास के 
लिए भ्रतिरिक्त धनराशि को प्राप्त करना पूर्णतः असम्भव लग्रता है । झतः जो भी स्रोत 
प्राप्त हैं, उन्हें भ्रेने वाले कई वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्थायित्त्व के लिए लगाना 
पड़ेगा । परिणामस्वरूप प्रान्त तथा रियासतें आने वाली एक या अ्रधिक पीढ़ियों तक अपने 
लोगों के जीवन स्तर को उठाने मे सफल नही हो सकेगी । 


केन्द्र इकाइयाँ 


क्या केन्द्रीय भ्रथवा संघीय सरकार प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं या इकाइयाँ शक्तिशाली है ? १६३५ 
के भ्धिनियम के संदम में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। जैसाकि कहा जा चुका है- 
संधीय सरकार के लिए पर्याप्त सत्ता सुरक्षित रखी गई है, विशेष रूप से किसी भी संभव 
संकट में केन्द्रीय सरकार की सता को बनाये रखने के लिए गवर्तर जबरल को विशेष रूप 
से पर्याप्त शक्तियाँ दी गई हैं। यदि यह भी पर्याप्त न हों तो एक उद्धोषणा द्वारा वह 
संपूर्ण संविधान को निलंबित कर, संघीय व्यवस्या को स्थगित कर तथा व्यवस्थापिका को 
नियंत्रित करने के पश्चात्‌ संपूर्ण शक्तियाँ स्वयं में निहित कर सकता है । * भ्रधिनियम के 
अनुच्छेद १२ में उसके विशिष्ट उत्तरदायित्त्वों का अध्ययन यदि अधितियम की वित्तीय 
व्यवस्थाओं के संदर्म में किया जाए तो यह प्रमारित हो जाता है कि उस प्रत्येक दिशा में, 


६ अनुच्छेद ४६ (१ ) के अनुसार : यदि किसी भी समय गवरनर जनरल इस वात से संतुष्ट हो जाए 
कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जबकि सघीय॑ सरकार इस अधिनियम के अनुसार काम 
नहीं कर सकती है तो वह एक उद्घोपणा द्वारा-- 

(थे) यह घोषणा कर सकता है कि उसके कार्य उद्घोषणा मे घोषित सीमा तक उसके वैयक्तिक निर्णय पर 
साधारित होगे ( व) बह स्वयं उन शक्तियों में से कतिपय हस्तातरित कर सकता है जो किसी 
संघीय स्या अथवा सत्ता द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। ऐसी उद्घोषणाएँ कुछ अन्य ब्यवस्थाएं' निहित 
कर सकती हैं जो उसके विचार से उद्घोषणा के उद्दं श्य की श्राप के लिए आवश्यक अथवा बाछ- 
भोय प्रतीत होतो ही । 


भ््ड भारतीय सरकार एवं राजनीति 


जिसमें भारत पर ब्रविदिश नियन्त्रण को बनाएं रसना है, गवर्नर जनरल को इस प्रकार 
की सत्ता एवं शक्तियाँ प्रदान को गई है जो ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिहीन झ्रयवा विघटित 
करने के किसी भी प्रयास का दमन करने हेतु पर्याप्त होंगी । 
यद्यपि गवर्नर जनरल को मुख्य कार्यपालिका के रूप में भारत ' के शासन-संचालन के 
प्रत्येक पक्ष में सामान्य तथा श्रसामान्य परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्तियाँ 
प्रदान की गई है तथापि इसका यह श्रर्थ नही है कि सघीय सरकार मी उतनी ही शक्तिशाली 
है | गवर्मर जनरल सधीय सरकार से, जिसका भ्रथ्थ मंत्रिमडल से है, पर्याप्त भिन्न है ॥ 
(संघीय मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ पर्याप्त रूप से सीमित हैं।) प्रान्तों का कार्य 
निश्चित है, जो सघीय सरकार की सत्ता तथा प्रभावन्क्षेत्र से पृथक्‌ है। यद्यपि यह इतना 
पर्याप्त नही है कि स्थानीय विकास की दिशा का स्वय निर्धारण कर सके । इन परित्थितियों 
में निश्चित तथा सतोपणनक रूप से उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दे सकना सम्मव नहीं है। 
फिर भी इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ उस स्तर तक 
रखी गई हैं जिसके पश्चात्‌ वास्तविक प्रान्तीय स्वततन्नता की अपेक्षा करना ग्संगत है। 
यदि कोई प्रान्त समावर्ती विषयों के क्षेत्र में भी केन्द्र का मुकावला करना चाहेगा तो उसे 
मात्र द्वितीय स्थान ही प्राप्त होगा । 
सघ तथा संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों में शक्तियों के वितरण के भतिरिक्त भी 
ऐसे मामले हैं जिनमे उनके कार्य पारस्परिक तथा परस्परव्यापी हैं । श्रतः इस प्रकार के 
मामलों के लिए भ्रधिनियम के भाग 9 के भ्रनुच्छेद १२२-१३४ में व्यवस्थाएं दी गई हैं । 
अधिनियम का यह ग्रश इस सामान्य सिद्धान्त से प्रारम्भ होता है कि-- 
“प्रत्येक प्रान्त तथा सघ मे सम्मिलित रियासत की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस 
प्रकार किया जाएगा कि उस प्रान्त झ्रथवा रियासत में क्रियान्वित संघीय व्यवस्थापिका 
द्वारा पारित विधि के लिए सम्मान प्राप्त हो सके । ( १२२ ) / 
संघीय व्यवस्थापिका के कानूवो को त्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका-शक्ति का 
प्रयोग करते समय पारस्परिकता के झाधार पर निश्चय ही स्थानीय इकाइयो के हितों पर 
भी ध्यान दिया जाए । किल्‍्तु जहाँ तक प्रान्तों का प्रश्न है, गवर्नर जनरल किसी भी गवर्भर 
को उसके क्षेत्र के जन-जातीय प्रदेशों तथा सुरदा, वैदेशिक संबंध तथा धामिक मामलों के 
विषय मे श्रपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के निर्देश दे सकता है । 
( श्रनुच्छेद १२३ ) 
संघ की कार्यपालिका शक्ति मी गवर्नर-जनरल द्वारा ऐसे किसी मामले में, जिसमे प्रान्त 
की दा त देती है, सशर्त श्रथवा बिना किसी शर्ते के प्रदान की जा सकती है । 
१२४ ( १ 
इसी प्रकार संघीय व्यवस्थापिका भी, प्रान्तीय सरकार को, उसके अधिकारियों व 
संस्थाझ्रों के लिए उन दिपयों से सम्बन्धित दायित्व अथवा शक्तियाँ सौप सकती है जो 
झत्यथा प्रांतीय व्यवस्थापिका के विधि-निर्माण के क्षेत्र में नही झाते हैं 
ऐसे ही मामलो में व्यावहारिक रूप से अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी क्योंकि जिस 
विधि को क्रियान्वित किया जाएगा वह संघीय होगी । अतः यह संभव नही अपितु 


प्रान्तीय स्वायत्तता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन ५४५ 


आवश्यक होगा कि सम्बन्धित संघीय अधिकारी उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए 
स्पष्टीकरण व निर्देश भेजें । इसके वावजूद प्रत्येक कानून की क्रियान्विति का होना उस प्रास्तीय 
सरकार के अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता है । प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों को इन 
कामूनो की क्रियान्विति हेतु उचित शक्तियाँ प्रदान करनी पड़ेगी तथा केन्द्रीय सरकार 
स्वामाविकतः ऐसे भ्रधिकारियों को वेतन देगी जो इन संघीय कानूनों को क्रियान्वित करने में 
व्यस्त होंगे १२४ (४ ) । किन्तु यह स्वयं संपूर्णा सम्भावित कठिनाइयों तथा व्यवधानों 
को समाप्त नहीं कर देता है ! जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसमें प्रान्तीय सरकार 
संघीय सरकार के विपरीत मामलों में रुचि रखती है, तभी प्रान्तीय अधिकारी एक शोर 
प्रान्तीय भावना के प्रति निष्ठा एवं दूसरी ओर संघीय पत्ता के प्रति कत्तंव्य के बीच दुविधा- 
पूर्ण कठिनाई का अनुभव करेंगे भर केन्द्रीय सत्ता स्वामिमक्ति में कमी अनुभव करेंगे जो 
उनकी सेवाओं के बदले उन्हें वेतन प्रदान करेंगी । 


साधारणतः ऐसी परिस्थिति में गवर्मर जनरल अपने द्वारा मनोनीत सदस्यो के माध्यम 
से निरीक्षण करवा कर स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा ! ये निरीक्षक भी संघीय 
निरीक्षण आयोग का कार्य करेंगे जबकि झधिनियमों का वास्तविक क्रियान्वयन स्थानीय 
अधिकारियों द्वारा किया जाएगा संघीय कार्येपालिका की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 
१२६ भें उल्लिखित है जिसके भनुसार प्रत्येक प्रान्त को अपनी कार्यपालिका शरक्ति का प्रयोग 
इस प्रकार करने का निर्देश दिया गया है जिससे वे सघ की कार्येपालिका शक्ति को क्रियान्वित 
करने में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न न करें | सधीय कार्य पालिका को इस उद्द श्य से 
प्रान्तीय सरकार को ऐसे निर्देश देने का अधिकार दिया गया है जो उसप्तकी हृष्टि में भ्निवार्य 
हों । इसके श्रतिरिक्त प्रान्‍्तीय सरकार को निर्देश देने की यह शक्ति मान्न मुख्य संघीय विपयों 
तक ही सीमित नही है भ्रपितु यह समवर्ती सूची में निहित किसी विपय पर संघीय सरकार 
द्वारा बनाये गये कानून को उस प्रान्त मे लाग्रू करने के लिए उपयोग मे लायी जा सकती 
है । उदाहरण के लिए यदि हम संचार के साधनों की व्यवस्था को लें तो सघीय कार्ये- 
पालिका किसी भी प्रान्तीय सरकार को निर्देश दे सकती है कि संचार के साधनों का किस 
झ्ाधार पर निर्माण व उनकी देखभाल की जाए--इसके अ्रतिरिक्त संचार के उन साधनों 
पर तो नियन्त्रण पूर्णतः पृथक्‌ रूप से होगा ही जो देश की सुरक्षा की हृष्टि से प्रत्यक्ष रूप 
से संघीय सत्ता के प्रध्िकार क्षेत्र में आते हैं । 
यदि कोई प्रान्त इस प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो 
गवर्नर जनरल को झपने वैयक्तिक निर्णय की शक्तियों के आधार पर कार्य करते हुए इस 
प्रकार के निर्देश उसी रूप में श्रथदा संशोधित रूप में गयर्ेर बे देते का भ्रधिकार प्राप्त 
है, १२६ ( ४ ) । ये आदेश उस कार्मविधि के विषय में भी दिए जा सकते हैं जिम हप में 
प्रान्तीय कार्यपालिका अ्रपनी शक्ति का प्रयोग मारत तथा उसके किसी भाग की शांति तथा 
व्यवस्था के मंग होने की ग्राश्का के गम्भीर संकट को रोकने के उद्दे श्य से करे | ऐसी 
व्यवस्था बड़ी भासानी से उस प्रान्तीय सरकार को कठिनाई में डाल सकती है जो राष्ट्रीय 
(अथवा समाजवादी) झ्ांदोलन से सहानुभूति रसती हो भर जिम्रके बारे में केन्द्रीय सरशझ,र 


५६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


को यह आभास हो कि बह स्थातीय सरकार किसी एक समुदाय की पक्षपाती या दूसरे की 
विरोधी है । किसी भी प्रान्त में इस प्रकार की परिस्थिति तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती 
जब तक गवर्नर कानून द्वारा प्रदान किये गए भ्पने झधिकारों का शब्दशः उपभीग करता 
है । यदि गवर्नर संयोगवश राष्ट्रवादी ( भ्रथवा समाजवादी ) पत्र की भोर कुछ सहानुभूति 
रक्षता भी है तो भारत सरकार ने अपने पास ऐसे लोगो से भपने आदेशों का पालन 
करवाने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ सुरक्षित रख छोड़ी हैं । 


प्रसारण 


भारत की भ्रय॑-व्यवस्था मे दो महत्त्वपूर्ण विषय हैं, जिनमें से एक प्रपेक्षाइत भाधुनिक है 
जबकि दूसरा झनादि काल से महत्त्व का रहा है। ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर संधीय 
तथा स्थानीय श्रधिकारियों में संघर्ष हो सकता है । जहाँ तक प्रसारण का प्रश्न है, प्रान्तीय 
सरकारें इस प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम हैं जो उन्हें प्रात में ट्रांसमीटर बनाने झथवा 
उनका उपयोग करने योग्य बनाए तथा साथ ही ट्रांसमीटर के निर्माण तथा प्रयोग पर, व 
भ्रहरण करने वाले यंत्र के प्रयोग पर उन्हें शुल्क लगाने का भी भ्रधिकार प्रदाव करे । ४ 
संघीय सरकारें अपने स्वयं के लिए इस प्रकार के पृ थक्‌ यंत्र रख सकती हैं जिन पर किसी 
भी प्रान्त अथवा रियासत का भ्रधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा । यन्त्रों तथा संयत्तों 
के विपय में, जो पूर्णतः प्रान्तीय भ्रधिकार क्षेत्र मे हैं, संघीय सरकार उन कार्यों को करने 
के लिए प्रान्तीय सरकारों पर विभिन्न शर्तें मी लगा सकती है जिनमें ऐसी सेवाप्नों की 
वित्तीय व्यवस्था मी निहित है | किन्तु सथघीय सरकार ऐसी शर्तेंव ही लगा सकती जो प्रान्तीय 
यस्‍्त्रों द्वारा प्रसारित होने वाले विषयों को भी नियन्त्रित कर सके [ १५६ ( २८) ] 

तथापि सपूर्णं भारत भ्रथवा उसके किसी भ्रग की शातति व सुरक्षा का प्रश्व जिसका निर्धारण 

गवर्नर जनरल करेगा, इसका भपवाद है । 


जल-व्यवस्था 


जहाँ तक जल व्यवस्था का प्रश्त है, इन दन विशेष रूप से उन विशाल नदियों पर, जो 
एक से अ्रधिक प्रान्तों तथा रियासतों में से होकर प्रवाहित होती हैं, व्यापक रूप से सिंचाई 
योजनाओं का निर्माण हो रहा है। सम्बन्धित प्रान्‍्तों की इकाइयों के मध्य संधर्ष की 
सम्मावनाएँ निस्सन्‍्देह अ्रत्यधिक हैं । एक रियासत श्रथवा प्रान्त जिसके मध्य में होकर कोई 
एक नदी बहती है, उसके लिए इस सीमा तक निर्धारित प्रवाह को रोकना, अथवा नदी 
के मार्ग को बदलना या उसके जल का निकास करना सम्भव है कि बाद के क्षेत्रों में, जहाँ 
चह नही पहुंचती हो, इतना मी जल नही वचा पाए कि वह उस क्षेत्र की भूमि में सिंचाई 
करने के लिए पर्याप्त हो । उस राज्य में, जिसे पूर्ण मात्रा में जल नही मिल सका है, संपूर्ण 


७ देखिये अनुच्छेद १२६॥ 


प्रान्तीय स्वायतता तथा संघीय राजव्यवस्था का आश्वासन भ्र्छ 


भयें व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न हो सऊता है। झत' इस अधिनियम के अनुच्छेद १३०- 
१३४ के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी प्रान्त भ्रथवा रियासत द्वारा 
गवर्नर जनरत से इस प्रकार की शिकायत की जाए तो गवर्नर जनरल इसकी निष्पक्ष जाँच 
के लिए एक उपयुक्त ग्रायोग की स्थापना कर राकता है । इस प्रकार से आमोग द्वारा की 
गई सिफारिश जब गवर्नर जनरल द्वारा दिये गए निर्णयो भ्रथवा ग्रादेशों का रूप ग्रहण 
करेंगी तो उसको क्रियात्वित करने हेतु उसे पूर्णरूपेश कानूनी रूप प्राप्त होगा। 5 स्पष्ट 
रूप से उस राज्य भथवा रियासत को, जी इस फैसले को श्रम्यायपूर्ण मानता है, परिषद्‌ द्वारा 
सम्राट से प्रत्यया श्रपील्ष करने का अधिकार दिया गया है किन्तु सम्राट तथा संसद का 
सामूहिक निर्णय उस मामले में भ्रन्तिम माना जाएगा । इस प्रकार का निर्णय गवर्नर जनरल 
द्वारा दिये गए विपरीत निरंय को ही भ्रवेध नही करेगा--भ्रपितु उस निर्णय के विपरीत 
परित स्थानीय विधेयक तथा कायंपालिका के श्रादेश भी उस सीमा तक श्रवैध हो 
जाएंगे । 

इस अभ्रधिनियम का १३४ वाँ भरनुच्छेद गवर्नर जनरल की सिफारिश पर एक प्रान्तों की 
परिषद्‌ की स्थापना की व्यवस्था करता है। यह परिपद्‌ प्रान्तों के मध्य किसी विवाद की 
जाँच कर सकती है । इसके अतिरिक्त यह एक से भ्रधिक सघीय इकाइयों के सामान्य हित 
के विषयों पर भी विचार-विमर्श कर सकती है । यह तत्सम्बन्धी नीति में समायोजन 
प्राप्त करने के लिए भी सिफ़ारिश कर सकती है | कुल मिताकर यह संघ की विभिन्न 
इकाइयों के मध्य प्रातरिक सहयोग प्राप्त करने हेतु एक अ्रपरिष्कृत, व्ययसाध्य किन्तु 
आवश्यक साधन है । 

एफ्राध रिस्व्वाधहुड 


4. ए०च्फाव्रा्ं, +ै ; वाह सणाहप्राणाओ छात्णंटा$ऊ घर वाएंब, 05070, 
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8077939 प्लांग4 805, 953, 99. 5-35, 
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सफल संविधान पर एक टिप्पणी 

भारतीय संविधान स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ झ्राकस्मिक चितन का प्रतिफल नही था । 
यह चितन हमारे स्वाधीनता श्रान्दोलन के साथ-साथ विकसित हुआ था । वस्तुतः "नेहरू 
रिपोर्ट' (१६२८) हमारी सर्वधानिक प्रतिमा का प्रयम निदर्शन थी। यद्यपि हमारी 
संविधान रचना कई श्रान्तरिक एवं बाह्य घठकों से प्रभावित हुई परन्तु हमारे संविधान की 
मूल भ्रात्मा विशुद्ध रूप से मारतीम है। हमने अन्य संविधानों की संरचनागों व व्यवहारों 
की उन्मुक्त रूप से भारतीय वातावरण व आवश्यकताओं से श्रन्त.क्रिया करमे का अवसर 
दिया । स्वदेशी, विदेशी प्रमाव व स्वातंत््योतर भारतीय आवश्यकताओं की इस अंतःक्रिया 
के पश्चात्‌ जो सार-तत्त्व प्राप्त हुआ वह मारतीय संविधान का मूलाधार बना । भारतीय 
सविधान विभिन्न प्रभावों के अ्रंघानुकरणा का परिचायक नहीं है, वह सहज रूपान्तरण की 
भारतीय क्षमता का उदाहरण है । यही कारण है कि इसमे विभिन्न भ्रावश्यकताओं 
उद्ृंश्यों व सामाजिक-श्राथिक यथार्थ के बीच समायोजन निहित है । इसमें लोकतंत्र, 
राष्ट्रवाद, व समाजवाद के बीच समन्वय पर बल दिया गया है, उन्हें परस्पर विरोधी मही 
समझा गया । सविधान में निहित मूल अधिकार जहाँ व्यक्ति को श्राघारभूत स्वतत्नताएँ उपलब्ध 
कराते हैं, वही राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत राज्य को सामाजिक-आ्राथिक क्षमता व न्याय 
का निर्देश देते है । इस प्रकार भारतीय संविधान मे अत्यन्त यथार्थंपूर्ण रूप से भारतीय जीवन 
व श्राकांक्षाप्रों की श्रमिव्यक्ति हुई है और यह अभिव्यक्ति किसी विशेष काल अथवा अवस्था 
से बंधी नही रही वल्कि उसके साथ-साथ निरन्तर प्रगति करती रही है। इसी कारण 
झ्राज स्वतंत्रता के २६ वर्ष उपरांत भी भारतीय संविधान उसी प्रामाणिकता से राष्ट्रीय 
श्राकांक्षाओं को मुखरित कर रहा है । वह जनता के राष्ट्र के प्रति विश्वास व उत्साह का 
प्रतीक है । 

ग्रेनविल ऑस्टिन ने झपनी सुविख्यात कृति दि इ'डियन कॉर्स्टीट्यूशन: कॉर्नर स्टोन 
श्रॉफ ए नेशन* (लन्दन, श्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६६, पृ० ३०८-३३०) में 
भारतीय संविधान के निर्माण काल व उसके क्रियान्वयत की समीक्षा की है। पुस्तक 
का प्रस्तुत अन्तिम भ्रध्याय “कमेंट्स श्रॉन ए सक्सेसफुल कॉन्ल्टोट्यूशन! सार रूप में 
सविधान सभा की विभिन्‍न अवस्थाझ्रों की समीक्षात्मक चर्चा करता हुआ परिवर्तित 
परिस्थितियों में भारतीय संविधान का एक वस्तुनिष्ठ भूल्यांकन प्रस्तुत करता है | इस 
अध्याय को यहां पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है । के “संपादक ] 


है. 
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स्वतंत्रता प्राप्ति से हमने हर गलती के लिए ब्रिटेत पर श्रारोप लगाने का बहाना 
दू'ढने का श्रवसर खो दिया है । यदि झ्रव कोई गलती होती है तो हमें स्रिवाय 
अपने, कोई झौर झारोप लगाने के लिए नही मिलेगा । बो०प्रार०प्रम्बेडकर 


ः ; 

२६ नवम्बर १६४९ को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को अंगीकृत करने 
के साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया । शक्ति श्र इच्छा के इस 
कार्य से संविधान समा के! सदस्यों ने १७८७ में फिलाडेल्फिया के बाद संमवत- सबसे बड़े 
शाजबैतिक साहस की शुरूम्ात की | इस प्रकार एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश जो 
जनसंख्या की हृष्ठि से विश्व में दूसरे स्थान पर है, जिसका झ्राथिक व सामाजिक विकास 
अवरुद्ध रहा है और जहां सांस्कृतिक विविधताएँ हैं, १५० वर्षों में पहली बार अपने भाग्य 
निर्माण के लिए स्वयं उत्तरदायी घना। उसका उद्दश्य एक लोकतांत्रिक संविधान के 
माध्यम से प्रशासनिक व राजनैतिक एकता अजित करना तथा शझ्राथिक व सामाजिक क्रान्ति 
को कार्य रूप में परिणात करना था । राष्ट्र को यह कार्य एक ऐसे संविधान के अ्रन्तर्गत 
करना था जिसके प्रावधान व सिद्धान्त यद्यपि भारतीय विचार व तात्कालिक इतिहास के 
श्रुमुरूप थे, फिर भी उनका उद्गम अ्रधिकांशतः झ-भारतीय था क्‍योंकि ये सिद्धांत और 
प्रावधान भारत की एक पुरानी औपनिवेशिक शक्ति से उत्तराधिकार में मिले थे । 

संविधान-समा ने चीन व रूस के उदाहरणों को अस्वीकार कर दिया जहाँ संवैधानिक 
प्रियोक्ति (७एफञाथर्ांआ॥) के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता और सामाजिक पुनरुद्धार को 
निरंकुंश साधनों से प्राप्त किया गया था। श्रपती स्वतंत्रता के (२६ वर्षों) के उपरान्त भी 
भारतीय लोकतंत्र की श्रपती रुचि के प्रति निष्ठाबंद्द रहे हैं। इसके विपरीत भन्य छोटे 
राष्ट्र, जहाँ मिश्विततः भारत की तुलना में समस्याओं का झाधिवय नहीं हैं, लोकतन्न की 
अ्रनिश्चितवाओं को मेलने में श्रसमर्थ रहे है ! उन्होंने निर्देशित लोकतंत्र (80४78४- 
66070०:4०७) भ्रथवा किन्‍्हीं अन्य व्यवस्थाओं का आश्वय लिया है झौर इस प्रकार शासन में 
जनता के प्रत्यक्ष सहयोग की संभावनाओं को अस्वीकृत किया है । 


॥ 
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अपने भ्रारम्भिक वर्षों से ही मारतोय से विंघान ते सही दिशा में कार्य कियां है। इस 
प्रकार संविधान समा का इसके निर्माण तथा राष्ट्र के प्रति विश्वास प्रमाणित हुआ है | 
यद्यपि लोकतन्व की सुरक्षा पुरंतः विश्वलनीय नहीं है, तत्सम्बन्धी अनिश्चिता पर पूर्ण 
विजय प्राप्त नहीं की जा सकी है भौर सामाजिक क्रांति का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर गति 
धीमी बनी हुई है, फिर भी मारत के संदर्म में पर्सीवल स्पीयर का यह निर्णय सही है कि 
सम्पूर्ण संविधान की सांकेतिक सफलता के रूप में घोषणा की जानी चाहिए |* 
जब किसी संविधान की प्रमावशीलता पर विचार किया जाए तो उससे पूर्व यह समझ 
लेना चाहिए कि उसका वास्तविक अस्तित्त्वं उसकी प्रयोग-विधि पर निर्मर करता हैं। 
संविधान की सफलता उसकी उन स्थितियों से संगति रखने पर भी निर्मर करती है जिनके 
संदर्म में वह निर्मित हुआ है । इसके अतिरिक्त उसकी सफलता का एक मापदण्ड यह भी है 
कि बहू भ्रनागत भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याग्रों का समाधान फरने में कितना प्रभाव- 
कारी सिद्ध होता है भौर उसमें उन लोगों की कितनी निष्ठा बनी रहती है जो इंसके द्वार्रा 
स्वशासित होते हैं | यह भनुमान ढीक प्रतीत होता है कि संविधान की भावना का भुकार्व॑ 
छजर्तना भर्धिक जनता की भोर होगा उप्तमें उतनी ही भ्धिक उसकी निष्ठा 'सहेगी। इन 
मापदण्डों को भारत के संविधान पर लागू करने पर इनकी प्रभावशीलता का प्रमुख उदाहरंश 
प्रंधानंमन्‍्त्री नेहरू के पश्चातूं उनके सहज उत्तराधिकार के रूप में मिलता है। एक चमत्कार 
रिक व॑ संवंशक्तिमान् नेता के पश्चात्‌ एक साधारण व्यक्ति द्वारा उत्तरदाधिकारी बनना किसी 
भी अंन्‍्य व्येद॑स्थों में किन है--किंसी नंए लोकतन्त्र में तो झौर भी कठिन | लेकिन मंई 
१६६४ में नेहरू की मृत्यु के कुंछे घंन्‍्टों बांद ही एक अ्रंतरिम सरकार फा गठन हो गया 
आर दो संप्ताहों के मोतर ही कांग्रेस संसदीय दल ने अपने संगठन पक्ष की सहायता से नए 
नेता का चंयन कर लिया जिसे राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमन्न्रित किया | 
भारत की लोकतांत्रिक सरेकार ने जिन दुर्देभगीय समस्याओं का सामना किया है वे 
भारतीय संविधान की विश्वसनीयता को भी प्रकट करती हैं। इन झवसरों पर, जब राज्यों 
में सरकारें अ्रसंफल हो गई, वहाँ संकटकालीन धाराप्रों के अन्तर्मंत राष्ट्रपति शासन लागू 
कर दिया गया केन्द्र ने राज्य में झपनो शासन तव तक॑ बनाएं रखा जब तक कि वहाँ नए 
चुनावों भ्रथवा किसी भय माध्यम से सामान्य सरकार की स्थापना नहीं हो गईं | तदुपेरांत 
केन्द्रीय शक्ति सहजता से हठां मी ली गंई। भारतीय संविधान नें इस प्रकार पूर्वामासी 
स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कियां है। संनू १६६४ में उत्तर प्रदेश में राज्य विधान: 
मंडल व उच्च-न्यायालिय के बीच संघ को स्थिति उत्पन्न हो गई वंयोंकि उच्च-न्यायालय ने 
बअन्दी प्रत्यक्षीकरण (पस4७०७$ ००7०७५) याचिका द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को रिह कर दिया 
जिसको विधान मंडल के श्रपमार्न के आंरोप॑ में गरिर्पेतारं किया गया था | राज्य विधान 
मेंडल व उच्च न्यायालय के बोच इस शक्ति-परीक्षर्ण ने काफी उत्तेजना पेदां की और इसके 
प्रति लोगी की व्यापक दिलचस्पी प्रकट हुई । राष्ट्रपति ने संविधान को घाराग्रों के अनुकूल 
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यह मामला सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी मत के लिए सुपुर्द किया । सर्वोच्च न्यायालय 
मे उच्च न्यायालय की कारंवाई को वैध घोषित किया । यह प्रश्न यद्यपि प्रमी मी अ्निर्णीत 
है, फिर भी संविधान द्वारा उसकी दिशा निर्धारित कर दी गई है । 
संविधान को भारतीय एकता के घोषणापत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी 
सीमाझ्रों के अ्रन्तर्गत सधीय व्यवस्था के क्रियान्वयन से संबंधित संघिन्वार्ताएं हुई हैं। 
भाषायी भ्राधार पर राज्य सीमाओझो का पुनर्गठन संविधान में प्रदत भारतीय राष्ट्रवाद की 
परिभाषा के अन्तर्गत किया गया था ) संसद में सरकारी भाषा से सम्बन्धित समी विचार- 
विमर्श भी उस संदर्भ में हुआ जिससे उत्पन्न समभौते द्वारा राष्ट्रीय एकता सुरक्षित की जा 
सकती थी । भारतीय सविधान ने राष्ट्रीय व्यवहार द्वारा स्वीकृत मानदण्डो की स्थापना 
की है। 
परन्तु सविधान की महानतम्‌ सफलता सरकारी स्तर के नीचे निहित है । इसने सामा- 
जिक व राजन॑तिक विकास ढाँचा तथा राजन॑तिक व्यवहार का विवेकसम्मत, संस्थात्मक 
आधार प्रदान किया है। यह केवल राष्ट्रीय आदर्शों की ही स्थापना नहीं करता। इसका 
इससे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि यह उस विवेक सम्मत, संस्थात्मक आचरण को घन्म देता 
है जिसके माध्यम से इन झ्ादर्शो की प्राप्ति करना अ्रभिप्रेत है। यह उन लोगों के संदमे में 
उल्लेखनीय प्रगति है जो पहले श्रधिकाशतः पारलौकिक लक्ष्यों के लिए प्रतार्किक माध्यमों 
से प्रतिबद्ध थे । संविधान में मात्र मूल अधिकार, निदेशक सिद्धान्त और राष्ट्रीय श्रायोजन 
का ढाँचा ही नही है, इसमें एक प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली भी है। इसे सरकार पर दबाव 
डालने के एक साधन के रूप में स्वीकृत किया गया है | इस बात की पुष्टि (पाँच) बडे झ्राम 
चुनावो से भी प्रधिक कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों द्वारा होती है। इस प्रत्यक्ष चुनाव-प्रणातरी 
ने भारत के परम्परागत, पदसोपानिक समाज को एक नई शक्ति दी है। इस प्रकार संविधान 
ने लोकतांधिक राजनैतिक व्यवहार सम्बन्धी एक मानदण्ड विकसित किया है जो इस विश्वास 
पर आधारित है कि व्यक्ति स्वय अपना भाग्य निर्माण कर सकता है। इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि भारत में अब और उदासीनता नही है, मारतीय सामाजिक और राजनेतिक जीवन 
पूर्णतः लोकतांजिक है या भारत में संवैधानिक लोकतन्त्र के लिए कोई संकट नही है। 
इसका सहज अभिप्राय यह है की राजनैतिक भौर सामाजिक सतावाद के विरुद्ध एक शरक्ति- 
शाली, सकारात्मक प्रतिशक्ति की स्थापना की गई है। सविधान भव तक सफल रहा हैं 
क्योकि जिन उद्दे श्यों की इसने घोषणा की है भौर उनकी प्राप्ति के लिए इसने जिन माध्यमों 
को निर्धारित किया है उन्हें व्यापक समर्थन मिला है और उन्होंने मारतीय समाज में लामप्रद 
परिवर्तन किए हैं । 
अंततः यह स्पष्ट करना श्रावश्यक है कि किसी भी सविधान की सफलता न तो इतनी सहज 
होती है कि उसे प्रमाणित किया जा सके शौर न ही उसकी भसफलता को स्पष्टतः प्रदर्शित 
किया जा सकता है । भतः एक अर्थ से भारत मे संवैधानिक स्थिति पर किसी टिप्पणी का 
अभाव वस्तुतः संविधान के प्रभावशाली क्रियान्वयन का संकेत है । इसको मारत में लोकतंत्र के 
आधार के रूप में उसी प्रकार स्वीकृत किया गया है जिस प्रकार एक परिवार पझ्पने उत् 


सफल संविधान पर एक टिप्पणी दर३ 


मकाम की नीव को ठोस भ्राधार मानता है जिसमें कि वह रहता है ! 

संविधान को सफलता के मूल में अनेक कारण विद्यमान हैं | कुछ विद्वानों के अनुसार 
इस सफलता का कारण यह है कि भारतीय संविधान का उद्भव यूरो-अमेरिकन-विशेषतः 
ब्रिटिश संवैधानिक पूर्वोदाहरणों से निकट रूप से सम्बन्धित है। ( यद्यपि इसमे सन्देह है 
कि कोई संविधान जो विदेशी पूर्वोदाहरणों का इतना ऋणी हो, किसी ऐसे देश के संदर्भ में 
उपयुक्त होगा जिसकी भ्रपनी महान और प्राचीन परम्पराएँ हैं ) । स्वतन्तता-पूर्व के अनुभव 
को भी इसका श्रेय दिया गया है जिसका सम्बन्ध संसदीय सरकार से था। इसके झतिरिक्त 
संविधान निर्माण काल व उसके आरम्मिक वर्षों के दौरान उपस्थित विविध बाह्य धटक 
भी इसके प्रति उत्तरदायी हैं, जैसे योग्य नेताओं की उपस्थिति श्रौर एक प्रबल दल- 

* व्यवस्था । 

यथपि इन घटकों के महत्त्व को झनिवायंत. स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके बावजूद 
भारतीय तंविधान की सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्मर है कि इसका निर्माण भारतीयों 
ने किया है भौर वह भी एक सर्वोत्कृप्ट निर्माण-प्रक्रिया द्वारा। सविधान सभा के सदस्यों 
ने एक ऐसे संविधान की रचना की जो राष्ट्र की आ्राकांक्षाओं को प्रभिव्यक्त करता था । 
उन्होंने कुशलतापूर्वक उधार ली हुई विदेशी धाराओं (संवंधानिक) का चयन किया उनमें 
परिवर्तन किया, और इस कार्य मे उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता श्र केन्द्रीय व 
प्रान्तीय सरकारो के मन्त्रालयों का परामर्श मिला । संविधान समा के सदस्यों ने प्रभावपूर्णो 
तरीके से दो पूर्णतः भारतीय विचारों-सहमति व समायोजन को लागू किया | समायोजन को 
संविधान में समाहित किए जाने वाले सिद्धान्तो के संदर्म में लागू किया गया, जबकि सहमति 
निर्णय प्रक्रिया का बहू उद्देश्य था जो सविधान समा की प्रभावशीलता का एकमात्र 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्णो स्लोत था । 


भारत का मौलिक योगदान 


सहमति से निरंय 

सहमति वह तरीका है जिसके अन्तर्गत सर्वेसम्मति से या लगभग सर्वंसम्मति से निर्णय 
निए जाते हैं । यह वह त्रीका भी है जिसके द्वारा एक निर्णय को वह महत्त्व प्रदान किया 
जाता है जो स्वयं उस निर्णोय से कही अधिक होता है | यह इस तथ्य को मान्यता देता है 
कि बहुमत का शासन सफलतापूर्वक उन राजनैतिक संघर्षों का निबटारा नहीं कर सकता 
जिनसे मानवोय भावनाएं गहरे स्तर पर जुड़ी होती हैं । इसकी यह भी मान्यता है कि 
बावन व्यक्तियों द्वारा शेष अड्तालीस व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपने की प्रवृत्ति चाहें 
नैतिक हृष्टि से भन्यायपूर्ण न हो, लेकिन राजनतिक हृष्टि से यह अबुद्धिमत्तापुर्ण अवश्य 
है । सहमति एक ऐसी झनुभूति को स्थान देती है जो इस तक पर ग्राघारित है कि कोई 
भी निरंय उस स्थिति में राजनतिक व मौलिक हप्टि से अधिक सशक्त होगा जब उसके 
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रथ ह 

सम्बन्ध में सो व्यक्तियों मे से नब्बे में परस्पर सहमति होगी ।* संविधान सभा के सदस्यों 
ने इसकी सार्थकता को समुचित रूप से समझा और तदुपरांत भ्रपनी शकित इस दिशा में 
इस विश्वास के साथ लगा दो कि सदमति द्वारा निर्मित संविधान प्रभावपूर्ण वरीके से कार्य 
करेगा और स्थिरता देगा। उनके प्रयातत सफल हुए । तीसरे बाचन के दौरात संविधान 
सभा के सदस्यों मे से अपेक्षाइुत अधिक स्वतंत्र विचार वाले सदस्य, ठाकुरदास भाव ने 
कहा, “मुझे वास्तव में काफी प्रसन्नता है कि हम सर्वेस्रम्मति से एक भव्य संविधान का 
निर्माण कर सके है ।३ यद्यपि यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है लेकिन इससे उस व्यापक 
सहमति का आभास होता हैं जिसके द्वारा संविधान सभा ने झपना कार्य सम्पादित 
किया । 

भारत मे सहमति की जडें गहरी है। परम्परागत रूप से ग्राम-पचायतें सहमति द्वारा 
निर्णयो तक पहुंचती थी। यद्यपि व्यवहार में अक्सर यहू प्रक्रिया अधिक समर्थ रादस्यों 
द्वारा अपने हित में नियंत्रित की जाती थी, फिर भी यह झादर्श विद्यमान था । यह आज 
भी है । जाति पंचायतों ने सहमति द्वारा निर्णय लेने की नीति को प्रभावशाली तरीके से 
बताए रखा है। निश्चित रूप से भारतीय एकपक्षीय निर्णय लेने की बजाय समस्याप्रों पर 
देर तक विचार-विमर्श करना पसन्द करते हैं । इस प्रकार सहमति को संविधान सभा में 
सामान्य समर्थन प्राप्त था । नेतृत्व की दृष्टि मे यह स्थायी समभौते के लिए एक नंतिक व 
प्रभावपूर्ण तरीका था और सामान्य जनों के लिए यह एक ऐसी सुप्रिचित देशी संस्था थी 
जो भारतीय सबिधान के निर्मारा मे सहायंक थी। 

संविधान निर्माण की आरभिक अवस्था में ही नेहरू ने संविधान समा से झाग्रह किया 
कि सविधान का निर्माण उपयुक्त समय में सहमति के प्रति जितनी निष्ठा सम्भव हो वह 
उसे देते हुए किया जाना चाहिए ।४ सदस्पथो ने इस आग्रह को अपना लक्ष्य बनाते 
हुए, इसे विविध तरीकों से क्रियान्विय किया । इसमे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान 
कांग्रेस विधान सभा दल की बैठकों का था, जदाँ सविधान की प्रत्येझ धारा पर स्पप्ट तथा 
खुलकर बहस होती थी और यहाँ की स्वीकृति वस्तुत” उतनी ही महत्त्वपूर्ण होती थी जितनी 
क्रि स्वयं संविधान सभा की । प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि कांग्रेस के टिकट से विधान सभा 
के लिए निर्वाचित हुआ था, इन बैठकों में उपस्थित हो सझता था । इस प्रदार इस विचार- 
विमर्श में काग्रेंस के दिग्गज नेताझों से तेकर गैर-वांग्रेसी व्यक्तियों समेत रामी माग सेते 





३ के. जो. मशस्वाला ने अपते सम पर्टीवुलर सवेशस्स फॉर दि कास्स्टीट्यूशन' में संद्मति को 
निश्चित स्वरुप प्रदान करने दा ध्रयास दिया है | उन्होंने कहां वि उसचाश सोगो पर पचास बा 
बहुमत एक ऐसे देश के लिए अनुपयुक्त था जो एवीव्टत नद्दी था । उतता ठाग्रह या कि विद मदस 
में उपस्थित सदस्यों वी सहमति पर आधारित होने घाहिए और असहमति अनुपात दुग सदस्य संग्रया 
के ३५४८ से अधिफ नरीं होता चादिए। यद स्थिति बढुमत की निरदुशवा यो गमात दर 
गयती है । 

इ मो० ए० डो० ऐ), ४, ६८५६ 
४ मा> ए० डो० [, ३, २६६ 


सफल संविधान पर एक टिप्पणी द्द्पू 


थे | गर-कांग्रे सी व्यक्ति जैसे अय्यर, अम्बेडकर तथ एन० जी० अय्यंगर ब्रादि इस आधार 
पर आमंत्रित किए जाते थे क्योंकि नेतृत्व का यह विश्वास था कि इन लोगों की प्रत्तिमाग्रों 
का उपयोग किया जाना चाहिए । समा की कमेटी व्यवस्था, समा में प्रास्तीय व केन्द्रीय 
सरकार के मेताओं के बीच संवाद, विभिन्‍न सरकारों के मध्य पत्र-व्यवहार और सभा के 
नेताओं तथा विरोधी सदस्यों के वीच रिकॉर्ड के अ्रतिरिक्त हुआ विचार-विमर्श, ये सभी 
गतिविधियाँ इसी प्रक्रिया का श्रंश थी । इन सव का उद्दे श्य एकता की दिशा में एक बिवेकी 
व न्‍्यायोचित हृप्टि का विकास करना था। 
सहमति द्वारा निर्णय लेने के प्रारम्भिक उदाहरण सभवतः संविधान के संघीय व 
भाषायी प्रावधान थे। सविधान सभा मे भारतीय सधीय सरचना के सम्बन्ध में विस्तृत 
विचार-विमर्श किया जो १६४७ की वसन्‍्त ऋतु मे यूनियन पॉवर्स कमेटी की बैठक से लेकर 
नवम्बर १६९४६ तक चला । इन स्वधानिक प्रावधानों के प्रति केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों 
के प्रतिनिधियों की संतुष्टि आवश्यक थी क्योकि न तो श्रान्तों को भारत से पृथक होने का 
अधिकार था और न ही संघवाद झवपीड़न (००९7८४०४) से चल सकता था | इसलिए 
प्रान्तीय राजनैतिक विभूतियों को महत्त्वपूर्ण समितियों में स्थान दिया गया था और सभी 
प्रमुख निर्णयों में भी उनका हाथ था। उदाहरण के लिए यूनियन पॉवर्स कमेटी में 
उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री (०णांधः) पंत व राज्यों के तीन प्रमुख प्रतिनिधि मित्तर, 
बी० टी० ऋष्णमाचारी व रामास्वामी मुदालियर सम्मिलित थे । प्राविशियल कॉन्स्टीट्यूजन 
कमेटी में दो प्रान्तीय मुख्य मंत्री, उड़ीसा के महताव व वम्बई के खेर तथा प्रमुस प्रान्तीय 
कांग्रे सी जेसे बियावी, उज्जलसिंह, देव, दिवाकर तथा नागप्या थे । परन्तु संघीय प्रावधानों 
के निर्माण में प्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान उन बैठकों की श्य|खला का था जो समय-समय पर 
ड्ाफ्टिंग कमेटी, यूनियन पॉँवर्स कमेटी, व केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों (और उनके 
विभागीय सचिवो) तथा प्रान्तीय मुख्य मत्रियों, वित्त मंत्रियो व शिक्षा मत्रियों के बीच हुई 
थी । जुलाई १६४६ के पंत में हुई बेठकें इसी प्रयास का झतिम परिसाम थीं । 
संविधान की संध सम्बन्धी धाराओों पर समझौते के उद्देश्य से उससे सम्बंधित कई 
प्रश्न मश्रिमडल को भेजे गए। शिक्षा के क्षेत्र में एक समान राष्ट्रीय मानक ($/0॥0940) 
द्वारा वेन्द्रीय शक्तियों में भ्रभिवृद्धि के श्राजाद के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में पहले विचार 
विमर्श हुआ्ना था तत्पश्चात्‌ जुलाई में प्रान्तीय भुख्य मंत्रियों व केन्द्रीय नेताओं की शुक 
बैंठक में उस पर अंतिम सहमति हुई | रेलदे की सुरक्षा भी केन्द्रीय प्रधिकार का प्रश्न 
बना । यद्यपि 'रेलवे” प्रस्तावित केन्द्रीय विपय-्यूची का विषय था, फिर भी रेलवे पुलिस 
शक राज्य विषय था । परन्तु केन्द्रीय रेलवे मंत्रालय रेसवे की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनास 
करने के विपय में संवेधानिक सत्ता चाहता था। गृहमंत्रालय ने इस पर झापत्ति की बयोकि 
उसका विश्यास था कि प्रसंतीप के समय यह बेहतर होगा कि पुलिस सामान्य सेवाध्रों के 
तिए उपलब्ध रहे । इसके भतिरिक्त यद प्रश्त प्रान्तीप ससपरारों की शक्ति से भी प्रत्यक्षत: 
छुड़ा हुआ था । इस विवाद से भ्रवगत होने पर मंत्रिमंडल से यह निर्णय लिया हि दस प्रश्न 
को जुलाई में होने वाली ध्रान्दीय मुख्य मत्रियों को बंठक में प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ कोई 


६६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


अंतिम निर्णय लिया जाए । * इस प्रश्न पर नवम्बर के मध्य में शातिपूर्ण तरीके से निर्णय 
ले लिया गया | इस निर्णय के भ्नुत्तार राज्यों का रेलवे पुलिस पर नियंत्रण था लेकिन 
केन्द्र को भी इस सदर्भ में निर्देश देने का अधिकार था । मंत्रिमंडल ने संकटकालीन घाराप्रों 
के निर्माण से भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, जैसे सविधान के प्राहूप के झन्तर्गत समाहित 
धारा १८८ के सम्बन्ध में इसने पुनविचार को स्वीकृति दी। प्रस्तावित पुतविचार के 
परिणामस्वरूप राष्ट्रपति रुक प्रान्तीय सरकार के पतन की स्थिति में, घिना उस राज्य के 
राज्य मंडल द्वारा संकटकालीन घोषणा करिए जाने पर भी संविधान को निलंबित कर सकता 
था। मंत्रिमंडल स्वयं इस सम्बन्ध में कोई निर्णायक भूमिका नही निम्रा सकता था तेकिन 
उसकी इच्छा थी कि श्राप समिति (छा४धफ्ट 20ण70०८) इस प्रस्ताव को लागु 
करने के लिए इसे भली-माँति सशोधित करे ॥ * इस प्रश्न को जुलाई १६४६ में हुई प्रान्तीय 
मुख्यमत्रियों की बेठक में उठाया गया भर इस पर निर्णय लिया गया। म्त्रिमण्डल ने 
१६४६ के ग्रारभिक गीप्म काल में प्रवर समा [36६०४ ै55था09) के मध्य श्न्‍्य 
सदस्यों के साथ बिक्री कर से सम्बन्धित घारा के लिए वित्त मन्त्रालय की सिफारिशों पर 
भी विचार-विमर्श क्रिया । इस विचार-विमर्श से उत्पन्न प्रस्ताव को संविधान की प्रारूप 
समिति भौर आल्तीय प्रघान मन्त्रियों के सम्मेलन मे प्रस्तुत किया जाना था। "सहमति 
द्वारा लिए गए ऐसे निरंयों, विशेषकर संघ से सम्बन्धित वित्तीय घाराप्रों पर टिप्पणी करते 
हुए ची०जी० खेर ने कहा, “मुझे ग्रत्यधिक प्रसन्नता है कि विवेक की विजय हुईं है और हमने 
ऐसे सिद्धान्त विकसित किए हैं जिन्हें केन्द्र व राज्यों दोनों का व्यापक समर्थन प्राप्त है ।* 
आपा के प्रश्न ने सविधात सभा की निर्णेयकारी व्यवस्था पर सर्वाधिक मार डात़ा। 
लगभग त्तीन वर्ष सविधान समा के सदस्य एक सामान्यतः स्वीकृत प्रिद्धाल्त की प्राप्ति के 
लिए प्रयासशील रहे । मुन्शी-प्रय्यंगर सिद्धान्त तो लगभग निराशा की स्थिति में तैयार 
किया गया ) भाषा के प्रश्न पर हुई भ्रंतिम बहस का समारम करते हुए प्रताद ने यह 
घोपणा की कि वे इस प्रश्न पर मतदान की अ्नुमत्ति नहीं देंगे । यदि कोई समझौता पूरे 
देश को मान्य नहीं हुआ तो उसका क्रियान्ययन कठिन होगा । भतः उन्होंने कहां कि इस 
सम्बन्ध में बहस द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचना लाभप्रद नहीं होगा।£ हिन्दी के प्रबल 
सम्थेकों द्वारा किसी अंतिम समभोते के प्रति उत्साह का झमाव, एक प्रकार से समा में 


$ इस सावस्ध में रेख मंत्रालय के एस. रामसुबग्बत ये एप्रेस्बली सचिवालय के एस. एत, मुकर्जो 
के दीच हुए गुप्त पद व्यवद्धार को देखें जिसमें केविनेट को कार्यदिधि का उत्लेय है (पल 
स्पदद्दार शी वियि जात है परन्तु केद्रियेट कार्य विधि की तिचि १३ अयप्द १६४६ है) सो 
मिनिस्द्री बरार्काइम्स फाइल सच्या सी. ए /६५/ास्स्टीट्यूजन (४६. गि 

६ गृह मन्नालप्र द्वारा एस. एन. भुकजी को लिदा गया प़ देखें ५ झुव १६४६, वही, फाइल में. 
सी. ए. १६| ढाश्टीट्यूशन/४६ 

७ वित्त मंत्रावय द्वारा शभा गविवासय को लिया गया पत्त, ८ युताई १६४६, मा मिनिस्ट्री आर्डाइप्स 

८ गौ० एु० दी. 2९, ५६६७ 

९ सो. ए्‌. डी. 227, ३२, १६१२ 


सफल मंविधघान पर एक टिप्पणी द््छ 


मिशंयकारी प्रश्रिया की एक प्रभुस पराजय का परिचायक था। इसके बावगूद यह एक 
विजय थी क्‍योंकि यह प्रयास इस बात का भी परिचय देता था कि संविधान सभा सहमति 
के लिए कितनी उत्सुक थी भ्रौर उसे कितना महत्त्व देती थी । 

सहमति, और सामान्यतः निर्णय प्रक्रिया, मुख्यतः एकता के आदर्भवाद व कुछ निश्चित 
राष्ट्रीय उद्दे श्यों के वातावरण का परिणाम थी । इस वातावरण के अनुकूल प्रभाव संविधान 
सभा पर व्याप्त थे । यह संविधान समा नेहरू के शाब्दों में एक अथेरी घादो से निकलकर 
स्वतन्त्रता की सूयं किरणों तक पहुंची थी । कई सदस्य तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छटे 
थे। यशायक उन्हें स्वतन्त्रता झ्रादोलन के स्वप्नों व श्रादर्शों को साकार करने वाले एक 
संविधान के निर्माण का भवसर दिया गया। काँग्रेस, जिसने इस राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
आंदोलन को नेतृत्व दिया था--वही श्राज भ्रपने स्वरूप के भ्रन्तग्रत देश की प्रतिमा व 
विधिघता को पभिव्यकत करते हुए, मारत के इतिहास में पहली बार उसे सम्पूर्णाता प्रदान 
कर रही थी । इसी कारण संविधान सभा मे दल की बेठक की श्रघ्यक्षता केन्द्रीय सरकार 
का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस दल का भ्रध्यक्ष करता था। संविधान सभा में कुछ 
निश्चित प्रश्नों के सम्बन्ध में भेठृत्व के दवाव के परिणामस्वरूप निर्णय हो सकता था 
सेकिन यह एक राष्ट्रीय भावना थी जिसने सदस्यों को उनके तीन-वर्षीय कार्यकाल के दौरान 
उन्हें नए भारत की नींव डालने के लिए प्रेरित किया। तात्कालिक भावनाओं व उद्देश्यों 
की प्रतीक एक फिल्म भी थी जिसका नाम 'शहीद' था । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की कहानी पर 
आधारित इस फिल्‍म ने काफी भीड़ भाकपित की । 


इसके बावजूद यह भ्रनुमान करना असंगत होगा कि संविधान समा के सदस्य प्रत्येक 
अवसर पर सदुभावनापूर्वक प्रवश्यम्भावी निष्कर्पों तक पहुंच जाते थे | सहमति, यहाँ तक 
कि एक सीमित झ्ाधार का समभौता भी प्रत्यधिक प्रयत्वसाध्य परिणाम होता था और 
उसके लिए राजनैतिक तकरीक्ों के वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता था | संविधान समा 
के सामान्य जन यद्यपि प्रसामान्य क्षमता के व्यक्ति थे फिर भी उन्हें नेतृत्व की आवश्यकता 
थी। "*पेतृत्त्व के दर्शन को समवतः भ्रसामान्य पितृ-सुलम विधि से एन०जी० अय्यंगर ने 
भ्रमिव्यक्त किया था । बी०एन० राव को एक पत्र में उन्होंने लिखा 'मेरा विश्वास है कि 
इन प्रश्नों (संविधान के मूल सिद्धात्तों से संबंधित प्रश्नों) पर भ्रारम्मिक निएंयों के 
पश्चात्‌ उन पर जनता के कुछ चुने हुए लोगों द्वारा, जिनमें दल के सदस्य मी हैं, विचार- 
विमर्श होगा और झाप ऐसे व्यक्तियों की सहायता से इस प्रश्न से सम्बद्ध सभी पक्षों की 
जांच होगी । वस्तुतः इस सम्बन्ध में लोकमत को एक ह॒ढ़ नेतृत्व व कुशल निर्देशन दोनों 
की झावश्यकता होती है ।/१९१ स्वल्पतन्त्र (0॥82०9) तथा “विशेषज्ञों' ने यह नेतृत्त्व 
१० बई भूतपूर्व संविधान सभा सदस्पां (जो अब संसर सदस्य हैं) व अम्य प्रे क्षतों (जिन्होंने दोनों परिषदों 
का कार संचालन देखा है) के अनुसार वर्तमान संसद को तुलना में संविधान समा का छामता स्तर 
अधिक ऊँचा था। 
११ दी. एन. राव को एन. झी. अम्यंगर बा पद्ध २१ भार १६४७, लों मिनिस्ट्री आर्काशब्स, फाइल 
सब्या सी. ए. (१८ कांन्स [४७ 
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का समावेश इन दोनों व्यक्तियों के सयुक्त प्रभाव का संमवत, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है । 

परन्तु नेहरू व पटेल ही सविधान सभा में एकमात्र शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे। इस 
प्रल्पतस्त्र में उनके कुछ भन्य सहयोगी भी थे, जैसे भाजाद श्रौर विशेषकर प्रसाद, जिनका 
अत्यधिक प्रभाव था । प्रसाद इस प्रभाव का प्रयोग खुल कर नहीं कर सकते थे क्योंकि 
उनके द्वारा संविधान समा की अ्रध्यक्षता इसमे व्यवधान डालती थी। परन्तु पार्श्य से 
उनके द्वारा दिए गए सुझावों मे काफी दम होता था। मुलत” एक प्रनुदार ((०॥४९ ९- 
94४७) व्यक्ति होने के कारण उनकी महानुभूति श्रधिकाशतः पढेल से होती थी और प्रान्तों 
के प्रमुफ व्यकित उदाहरणाय पुरुपोत्तमदास टंडन प्रसाद के माध्यम से झपने विचार संवि- 
घान सभा के नेताओ्रों के भ्रतःकेन्द्र तक पहुँचाते थे । विभिन्न विषयों पर प्रसाद के पक्ष को 
निर्धारित कर पाना कठिन है लेकिन कुछ प्रश्नों, जैसे मु शी-अय्यगर भाषा सिद्धान्त के विषय 
में उनके नियमन सम्बन्धी निर्देश अनुदारवाद से प्रेरित होते ये । १० पत, जोकि संविधान 
सभा में प्रान्तीय मुख्यमन्त्रियों के अनौपचारिक प्रवक्‍ता थे, इस अल्पतंत्र के अ्रत्यधिक निकट 
थे। पंत ने संघीय प्रावधानों, और कुछ कम झ्रशों में, भापायी तथा उचित प्रक्रिया के 
विवाद से संबधित प्रावधानों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ॥ 

संविधान मभा का नेतृत्त्व झनौपचारिक रूप से श्रपनी सत्ता का प्रयोग राजनैतिक शक्ति 
व व्यक्तिगत लोकप्रियता तथा औपचारिक रूप से सविधान सभा के दलीय सचेतक 
(५४४०) द्वारा करता था । सचेतक का प्रयोग दिसम्बर १६४६ से संविधान सभा के 
प्रथम सन्न से किया गया और तत्पश्चात्‌ उसका निरन्तर प्रयोग किया जांता रहा | इन 
सचेतकों का प्रयोग एक, दो अयवा तीन पवित के सचेतकों के स्वरूप में नही था । ये उन 
प्रावधानों व संशोधनों की मात्र श्रनुलिपिन्र (77००8799॥०4) सूची थे जिन्हे संविधान 
समा मे प्रस्तुत करने के उपरान्त स्वीकृत अयवा अस्वीकृत करना होता था । उन पर मुख्य 
सचेतक संत्यनारायण रिन्‍्हा द्वारा हस्ताक्षर होते थे । इस सचेतक के पीछे दलीय अनुशा- 
सान की शक्ति थी । यद्यपि यह सचेतक झञधिकाशतः किसी धश्न पर सविधान सभा में होने 
वाली बहस को नहीं रोकता था, लेकिन इस प्रश्न पर होने वाले मतदान को भ्रह सामान्यतः 
अवश्य नियत्रित करता था । वे सभी सदस्य, जो सविधान सभा के लिए काग्रेसी टिकट 
के आधार पर निर्वाचित होते थे, चाहे वे काग्रेस दल के सदस्य हो या नही, इस अनुशासन 


के अधीन थे । अनेक भवसरों पर तो इसने पं० पत॒ जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को भी चुप 
रहने के लिए बाध्य कर दिया शोर टंडन को अपने विश्वासो की रक्षा के लिए संविधान' 


सभा के दल से त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि उन्होने मु शी-अय्यंगर भाषा सिद्धान्त पर मतदान 
के समय सचेतक को मानने से इकार कर दिया था । यह सचेतक वह व्यवस्था थी जिसके 
द्वारा नेतृत्व संविधान सभा के व्यवहार, विशेषकर बेक वेचंर सदस्यों के व्यवहार को 
निमत्रित करता था । लेकिन इसकी ब्रिटिश ससद्‌ अथवा वर्तमान लोकसभा के तीन-पंक्ति 
के सचेतक से तुलना करना भ्रसगत होगा । इनमें और वतंमान संसदीय संचेतको भे सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि इस सचेतक का विना किसी दण्ड के उल्लंघन किया जा सकता 
था । कांग्रेस दल के पं० कु जरू, एच० वी० कामय, एस०एल० सक्सेना, ठाकुर्दास भागेंव 
व अ्रन्य कई सदस्यों ने बार-वार इस सचेतक का उल्लंघन किया | एक अवसर पर कामय 
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की बंठकें होती थीं। पट्टाभि सीतारमया, श्रीमती दुर्गाबाई, एम० अय्यंगर तथा ठाकुरदात 
भागंव इस गुट के सदस्य थे। संविधान सभा में हुई सर्वधानिक बहसों मे सदस्यों हारा 
सामान्यतः भाग लेने के वावजूद यह एक तथ्य है कि संविधान से सवधित अधिकांश कार्य 
लगभग पचास व्यक्तियों ने किया । इसमे भी वारह से कम व्यक्तियों ने सशक्त नेतृत्त्व प्रदान 
किया और महत्त्वपूर्ण निर्ाय लिए । अधिकाशतः संविधान सभा के समक्ष निदिष्ट दिशा मे 
ही कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही होता था | फिर भी सभा के सामान्य 
जन नेतृत्त्व के निर्शयो पर कैवल मोहर लगाने का ही काम नहीं करते थे । क्योंकि सहमति 
के लाभप्रद प्रभाव सम्बद्ध प्रश्नों पर सक्रिय समभौतों द्वारा ही श्रजित किए जा सकते थे । 
इस सम्बन्ध में प्रकियात्मक सहमति ही पर्याप्त नहीं थी। यदि संविधान को भ्रक्षण्ण रखना 
था तो ग्रनिवार्यतः आधारभूत प्रश्नीं के वारे में सहमति पर ही उत्तका निर्माण होना था। 
ऐसा कार्य रूप में इसलिए संमव हो सका क्योकि संविधान सभा इस झादशें की प्राप्ति के 
लिए बड़े परिश्रम से का्यंशील रही । 
सहमति से संबंधित एक श्र पक्ष की भी चर्चा की जानी चाहिए। यदि सहमति ने 
ने संविधान सभा की कारंवाई में इतना विशिष्ट योगदान दिया तो उसे सविघान में स्थान 
क्यों नही दिया गया ? इसका संभावित कारण प० कु जरू ने स्पष्ट किया है । उनका प्राग्रह्‌ 
है कि आ्राधुतिक सरकार सहमति से संचालित नहीं हो सकती ।१४ इसके अ्रतिरिक्त इस 
प्रकार की धारा का निर्माण भी अत्यधिक जटिल होता | सहमति को परिभाषित करना 
होता (क्या मह मतदाताग्रों का ६५,६४५ अथवा १०० प्रतिशत श्रनुपात होया १) । इससे भी 
जटिल प्रश्व यह था कि इसे किन विषयों पर लाग्रू किया जाए क्‍योंकि ससद्‌ के समक्ष 
विचाराधीन प्रत्येक प्रस्ताव तो सहमति से पारित किया नही जा सकता । इन मु श्रे णियों 
को तो सहजतापूर्वक चुना जा सकता है जिनमें सहमति को लागू करना हो लेकिन कम 
महत्त्वपूर्ण विषयों का चयन संभव नही था १ $इन सारी परिस्थितियों के प्रकाश में सर्वाधिक 
उपयुक्त यही था कि जिस प्रकार संविधान समा में सदूभावनां व विवेक के भाघार पर इसका 
प्रयोग किया गया था उसी प्रकार इसे भविष्य में मी पृथक्‌ भवसरों के लिए छोड़ दिया 
जाए झोर उपयुक्तता के झाधार पर इसका प्रयोग किया जाए। 


(२) समायोजन का सिद्धान्त :-- 


सविधान निर्माण में भारत का दूसरा मौलिक योगदान समायोजन का है। समायोजन 
पभनुकूलता भौर सामंजस्य की क्षमता है । इसका उहंश्य सदुमावना का प्रसार करना झौर 
बिसी कार्य को उसके स्वरूप में परिवर्तत किए विना सम्पादित करना है।ये विचार 





१५ सेयक द्वारा सो गई एक भेंटवार्ता के दोरान ९ 
१६ के. जी, मशख्याता ने अपनी पुस्तक “साजैस्शन्स फॉर दि शॉनस्टीट्यूशतय ने उत क्रिययों को कर 
दूवेक उल्लिखित किया था, जिनके सग्दन्ध में उसरी सहमडि डो ताली जाए होगी थो। जैगाहि 


कहा जा घुका है, इस प्रपाती को लागू करने से सम्बन्धित वारठविद समशौता स्ररोयिरू 
कठित था। 


+ 


सफल संविधान पर टिप्पणी ७३ 


ग्रजित की जा सकती थी ? संविधान सभा ने इस समस्या का समाधान इससे दो स्तरों पर 
सामना करके किया : कम महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सहमति अ्रजित की जा सकती थी त्तेकिन 
यदि आवश्यक हो तो मतदान का भी प्रावधान था परन्तु महत्त्वपूर्णा विषयों पर सहमति 
द्वारा ही निर्णय लिए जाने थे । 
भारतीय संवैधानिक ढाँचा महत्त्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में समायोजन के सिद्धान्त का एक 
अच्छा उदाहरण है । शासन की संघीय और एकात्मक व्यवस्थाएँ आभासित रूप से परस्पर 
विरोधी है। श्रमेरिकी या ब्रिटिश विधि-विशेषज्ञ के मत में किसी संविधान कोया तो 
संधीय होना चाहिए या एकात्मक । परन्तु मारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुकूल संघीय 
ग्रथवा एकात्मक है| राष्ट्रमडल में भारतीय सदस्यता का प्रश्न इसी प्रकार का एक और 
उदाहरण है । १६४६ में संविधान समा ने यह निर्णय लिया कि भारत एक गणतंत्र 
होगा । इसके बावजूद १६४६ में समा ने यह निर्णय भी लिया कि भारत एक ऐसे संगठन 
का सदस्य होगा जिसके सर्वोच्च पद पर ब्रिटिश सम्राट था। इस प्रकार भारत बह पहला 
राष्ट्र था जिसने गरातत्रवाद व राजतत्र के मध्य सामन्‍जस्य स्थापित किया । ऐसा उस समय 
किया गया जब प्रायरलेड राजतंत्र के अवांछनीय प्रतीक के प्रति विद्रोह कर राष्ट्र 
मण्डल से पृथक्‌ हो रहा था और प्रतिक्रियास्वरूप स्वयं को एक गणतंत्र घोषित कर रहा 
था। १४ भारत ने इन दोनों स्थितियों से इस ह्टिकोश से सामनन्‍्जस्थ किया कि उसकी 
सम्प्रभुता भर 'सहयोग के प्रतीक के रूप मे व उसी स्थिति में राष्ट्रमण्डल के अध्यक्ष के 
रूप में ब्रिटिश सम्राट को उसके द्वारा दी गई मान्यता-ये दो बिल्कुल पृथक्‌ चीजें हैं। ** 
पंचायत की समस्या का समाधान भी समायोजन पर आधारित था । संविधान सभा 
के नेताओं ने पंचायतों सम्बन्धी माँग के समर्थन को ग्राधीवादी व्यवस्था के भ्रन्तर्गत अनुमो- 
दित पूर्णतः अप्रत्यक्ष सरकार के प्रति समर्थन से सफलतापूर्वक अलग किया और इस प्रकार 
पंचायत के समर्थकों व एक प्रत्यक्ष संसदीय संविधान के प्रतिपादकों के बीच किसी प्रमुख 
संघर्ष की संभावना को समाप्त किया । लेकिन फिर भी प्रशासकीय विकेन्द्रीकरए। बनाम 
कैन्द्रीकरण के संदर्म मे पंचायती विकास की माँग विद्यमान थी। नेहरू, झौर वस्तुतः 
संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इस आवश्यकता का समर्थन किया कि एक सशवत 
केन्द्रीय सरकार होनी चाहिए लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यथासंभव विकेन्द्रीकरण का 
भी समर्थन किया । क्या इन दो परस्पर विरोधी विचारों को समायोजित किया जा सकता 
था ? स्वतन्त्रता में काफ़ी समय पूर्व यह प्रश्न कांग्रेस के सम्मुख था भर नेहरू व गांधी 
दीनो के लिए भी महत्त्व का विषय था | अब संविधान समा को इसका उत्तर देना था। 
संविधान सभा ने दोनों सिद्धान्तों को भारतीय संविधान में सथाव देकर और उन्हें 
शासन के भिन्न स्तरों पर क्रियान्वित कर इस उलभन का समाघान किया। केन्द्रीकरण को एक 


१६ इस प्रश्न के निश्चयात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए देखें के७ सी७ ब्हेपर, दि बॉन्स्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर 
ऑफ दे कॉमनवेल्थ पृू० १५३-१५५ 
२० वही पृ पृश४ 


सफल संविधान पर टिप्पणी छभ्ू 


अधिक प्रमावशात्ती रूप से भारतीय बना दिया । झाषुनिक संविधान की तकनीकें सच्चे” 
भारत को गुरक्षित रखेंगी । सेठ गोविन्ददास, जो दृष्टिकोण से निश्चिततः कट्टर हिन्दू थे, 
इस बात पर विश्यास रखते थे : 
मैं नही सोचता कि हम मे से कोई प्राज के भारत को ऋग्तैदिककालीन भारत में परिणत 
कर सकता है ।” हिन्दी भे घोलते हुए प्रेठ ग्रोविन्दास ने कहा, “लेकिन इस मत का 
समर्थन करते हुए साथ में में यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को उस 
सम्यता भौंर संस्कृति का त्याग नहीं करना चाहिए जो हमारे प्राचीन इतिहास की 
देन है । यद्यपि हमे वह सब ग्रहरा करना चाहिए जो हमारी भावश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए प्राधुनिक विश्व हमे दे लेकिन भाधुनिक भारत का निर्माण इस प्रकार भी होना 
सादह्िए जिससे हम भपनी संस्कृति व सम्यता की कायम रख सकें ।/ ६३ 
भारत का सम्वा गौरवशाली इतिहास एक तथ्य था जो एक गेर-मारतीय संविधान की 
प्रहण करने के बावजूद भी नप्ट नहीं हुआ । जिस प्रकार इन दोनों ने समय मी दी 
पृथक्‌ प्रवस्थाएं अधिकृत को थी उसी प्रकार उन्होंने ययार्थ के भी दो पृथण्‌ स्तर भ्पनाएं । 
समायोजन की जड़ें भारतीय विचार-भूमि में निहित हैं।इस विचार की विशेषता 
यद है कि इसमें मतान्यता ( 7008गाश्ाझ। ) का भ्रमाव है। स्पीयर मे जिसे “हिन्दुवाद 
-की भात्मसाती तथा समन्वयवादी विशेषताएं” *४ कह कर सम्बोधित किया है भझौर जो 
केवल एक उदार वातावरण का ही परिशाम हो सकती थी, श्राज भारतीय ( भारतीय 
मुसलगान व हिन्दू ) जीवन की हष्टि बन गई हैं । राधाकृष्णन्‌ ने लिणा है: “मारत में 
धर्म मतान्ध नही है । यह एक ताकि संश्लेपण है जो जैसे-जँसे दर्शन प्रगति करता है, बैसे- 
बैसे झपने लिए निरन्तर नए विचारों का समाकलन करता रहता है। इसकी प्रकृति प्रयोगात्मक 
है, भन्तिमझूपेण निर्धारित नहीं । *४ सभी विचारों की खुली परीक्षा की ऐसी मनोवृत्ति 
ही समायोजन को सम्भव बनाती है बयोंकि नए विचार इतने निकट नहीं होते कि उन्हें 
सहजता से प्राप्त किया जा सके । 
ब्रिना मतांघता के भिन्न स्तरों पर विचार करने की क्षमता तथा संकीर्ण व्यवस्थाओं के 
झन्‍्तगेत चितन को सीमित न करता---ये दोनो गुण भारतीय समाज में व्याप्त थे | नेहरू 
ने लिखा है : पिछले हजारों वर्षों का भारतीय इतिहास भारत की एकता भौर उसकी 
संस्कृति की जीवन-शक्ति और श्नुकूलनीयता को प्रदर्शित करता है ।**सामान्यत्तः भारतीयों का, 


२३ सो, ए डी. 37, ४,६११ 

२४ स्पोयर, पूर्वोक्त, पृ. ३६ 

३५ राषाइृष्णन्‌, हं डियन फिलॉमोफी पृ" २५०२६ 

२६ नेहरू, यूनिटो ऑफ इंडिया, पृ. १७ यह थापत्ति की जा सकती है कि मुसलमानों को पूर्णतः 
समाहित करने वी भारतीय अरामर्थता और अततः विभाजन में समायोजन के सम्पूर्ण विचाद को 
अवैध ठहराया है । इस आपत्ति के दो सभावित उत्तरों मे से एक अपेक्षाकृत सरल है * भारत में 
मुस्लिम समुदाय की पृथकतावादी प्रवृत्ति और फलस्वरूप एक पृथक सास्कृतिक व राजनैतिक इकाई 
के रूप मे पाकिस्तान का उदय, कुठित शक्तियों को समाहित न कर सकने सम्बन्धी हिन्दू भारत 


७६ भारतीय सरवागर एवं राजनीति 


और उद्ी प्रकार संविधान सभा के सदस्यों का भी, यह विश्याग था हि ये गुणा एक ऐविल 
हाप्िक तथ्य तथा राष्ट्रीय शक्ति का श्रवाही योत, दोनों थे । स्वमाविकतः उन्होंने संविधान 
निर्माण में उनकी प्रयुवत झिया। 


चयन और परिवतंन की कया 


संविधान समा के लिए १६४७ में सए संबंधानिक सिद्धांतों मी सोज भरता कडित 
भथवा प्रसमव था । १४ पग हष्टि से भारतीय रांविधान, ऊपरी सौर पर एके ब्युलाप्न 
(00:४88४०) संविधान है । लेफिन इस कारण यह सोचना हि. भारतीय संविधान समा 
माथ एक प्रनुद्ति थी, गलत द्ोगा क्योझि जित खारामो को प्रशनामा गया उसमें संविधान 
सभा धयन के दायित्व से मुक्त नहीं घी । एन पाराप्रों को इस उद्दे शय से प्रहहा करना 
था कि वे भारतोय स्थितियों के पनुरुल हो । राविधान समा के कार्य राम्यस्यी झिस्ी भी 
मूलस्याकत को उस कुशलता जिनके द्वारा न धाराप्रों को चुना गया था भौर यह गुण 
जिसके द्वारा इतमें परिवर्तन ड्रिये गए थे --से देखता होगा बत्रो$डि इस दोतों में ही 
सूजनशीलता भौर मौलिफता तथा सफलता व प्रसफलता निहित है । कालातर में महू श्कट 
हुप्रा है कि संविधान समा ने सफ़नतापूर्वंक ग्रोमियायर की भूमिका भरदा मी है भौर उन्दोंवे 
विदेशी धातु को भारतीय सिक्हों से कुशलतापूर्दक ठाला है । 
चयत गौर परिवर्तत का एक उदाहरण सर्वधातिस सझोपन है । स्विधान स्रमा द्वारा 

संशोधन से सम्बन्धित जिन तौन व्यवस्थाग्रीं की रचना की गई थी उन्होंने उनके सम्बस्त में 
की गई भवाधित मविष्यवारी के बावजुद, संविधान को तमनीय बनाया है सेरिन साथ ही 
उन्होने राज्यों के क्‍भ्धिकारों की भी सुरदा फी है| उन्होंने किमी भी ऐसे देश की संशोवन 
प्रक्रियँ की तुलना में सफलतापूर्वक कार्य किया है जहाँ पर संविधान में संघयाद ग्रौर 
बिदिश संसदीय व्यवस्था सयुक्त रूप से संविधान के झ्रापार थे । संविधान सभा की बह 
दुरदरशिता विशेष रूप से उल्लेसनीय है जिसके भन्तर्गत उसने संसर को भाषा के प्रश् तथा 
सध में नए राज्यों के निर्माण व प्रवेश से सम्बन्धित सम्रस्ठ प्रभिकार सौपे थे । इस दुरहध्टि 
में कई प्रान्तों के पुनगेठन का वुर्वामास कर लिया था । संविधान समा के समक्ष पुर्वोझहरण 
के रूप भे १६३५ का अधिनियम तथा ब्रिटेन द्वारा संघ वे उड़ीता प्रास्तों का निर्माण 

की एक प्रमुख पराजय कया परिणाम पा । यह उत्तर प्रृर्णत. सही नहीं है और इसोलिए एक दूसरा 

सम्मावित उत्तर प्रकट होता है । एक नई राजनतिद व धापिक शक्ति के विद्द्ध हिलदुवाद की 

प्रत्विरक्षात्मक प्रतिक्रिया में मुगत साम्राज्य के वैभद काल ६ अकबर के लोकोपकार के अल्लर्गत ) 

के दौराव कभी आ रही थी।  समायोजत हो सकता या यदि पटले यह औरयजैब द्वाए और 

ठपश्चात्‌ १८३०-१६४७ के दौरान अग्रेजों द्वारा मन रोहा होता। 

२७ ठा. अम्बेडकर का यह विप्रवास था दि द्वतने विजम्ब से तैमार किए जाते वाले सब्धान से यहि 
बगेई नई चीज हो सकती है तो वह यह हि इसके (पृर्वेबर्तो) दोषों को दूर करने के लिए परिदर्तनो 
का अवधात हो ओर उसे (संविधाद को) देश को स्थिति के सनुरूुए समन्वित किया गया हो। सी, 
प्‌. डी. ४78, 3, ३७ 
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था | लेकिन उसके द्वारा ऐसे दबावों के लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था (सेफूडी वॉल्व) 
छोड़ने की दुरदर्शिता में इस तथ्य के कारण और भी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई कि उसने 
तात्कालिक स्थितियों के विपरीत नए राज्यों के निर्माण के लिए एक क्रक्रिया के रूप में 
मात्र संसदीय बहुमत प्रस्तावित करने की बुद्धिमानी की थी। इसके लिए किसी संवेधानिक 
संशोधन को उसने असंगत ठहराया था! यह स्थिति ऑ्रॉस्ट्रेलिया व नाईजीरिया की 
नकारात्मक स्थिति से भिन्न है जहाँ संवैधानिक कठिनाईयों ने नए राज्यों के निर्माण में 
बाघाए' उत्पन्न की हैं । 
संविधान-समा की सृजनशीलता के विरोधी जब यह तके प्रस्तुत करते है कि संविधान की 
संघीय धाराएँ १६३५ के अधिनियम पर झ्राधारित है तब वे भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य पर 
ध्यान नही देते । *? यद्यपि दोनों संघीय व्यवस्थाञ्रों में काफी समानताए' हैं, इसके बावजूद 
संविधान सभा ने व्यवस्थापन सूची प्रणाली तथा राजस्व संग्रह व वितरण से सम्बन्धित 
कई घधारापओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए । इसमे भूतपूर्व देशी रियासतों को सधीय व्यवस्था 
में वही स्थान दिया गया जो प्रान्तों का था, इसने संघीय ढांचे के अन्तर्गत राष्ट्रीय श्रायोजन 
का प्रावधान रखा, श्रौर इसके भ्रतिरिक्त इसका एक और महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि इसने 
राज्यों के हिंतों की सुरक्षा तथा राजस्व प्रावधानो की नमनीयता के लिए वित्त ग्रायोग का 
निर्माण किया । यहाँ प्रासगिक महत्त्वपूर्स विपय अरनुकृति अथवा परिवर्ततों का नहीं है। इसका 
सम्बन्ध इस तथ्य से है कि एक नव-स्वतंत्रताप्राप्त देशों के प्रान्तीय नेताओं ने स्वेच्छापूर्वक 
एक ऐसी कठोर संघवाद की व्यवस्था को श्रपनाया जो मूलतः एक सशक्त, केन्द्रीकृत 
ओपनिवेशिक प्रशासन की हितसाधक के रूप में बनाई गई थी । अ्रंग्रे जीं ने भारत पर ऐसी 
व्यवस्था आरोपित की, लेकिन भारतीयों ने अ्रपनी राष्ट्रीय आवश्यकता के भ्रनुरूप अपने 
लिए एक सहकारी संघवाद (00-०एथथा५९ ई९ए७४॥७॥) को स्वीकृत किया। ऐसी 
व्यवस्था इस तथ्य के बावजुद अपनाई गई कि कई नवोदित राष्ट्र कटोर संघवाद को भी 
फूद डालने वाली व्यवस्था मानते थे । 
सविधान सभा अपने पूर्वोदाहरण को श्रस्वीकृत करने या उनकी गृहीत करने के माध्यम 
से सुजबशील हो सकती थी । उसने १६३५ के अधिनियम का अधिकाश भाग अस्वीकृत कर 
दिया जिससे कि वह भारतीयों के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण कर सके जो उन्हे 
पहली थार राजनैतिक हृष्टि से संगठित करे | जहाँ तक सविधान समा समर्थ थी उसने 
भारत में साम्प्रदायिक इकाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को एकता प्रदान की। ऐसा करने 
के लिए उसने उन भ्ल्पसंख्यकों से सम्बन्धित विस्तृत घाराओ को अस्वीकृत किया जो यूरोप 
में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ बने संविधानों की विशेषताएँ थी और जिनसे सदस्य वी. एन. 
राव की “कास्टीट्यूशनल प्रीसिडेंट्स” नामक पुस्तक तथा १६३४५ अधिनियम के विकलांग 
पूर्वोदिहरणों के माध्यम से परिचित थे । 


शृ८ इस सम्बन्ध में यह कहा जय सकता है कि १६३४ के अधिनियम को सथोय ब्यवस्थाएँ विभिन्न 
डोमिनियनो के सविधानों से व्युत्यन्न थी और यह भी कि काग्रेस मे १९२० के दशक के दौरान 
भारत के लिए एक संघीय संविधान की आवश्यकता पर बल दियाया। 


सफल संविधान पर एक टिप्पणी ७६ 
भल्‍्तादी शष्णस्वामी प्रस्यर, तथा अम्बेडफर-पर भी प्रत्यधिक निर्मर थी जिन्हें वांग्रेंस 
द्वारा संविधान समा में साया गया था। डॉ० भ्रम्बेडफर के भन्तर्गत विधि मंत्रालय तथा 
जॉन मेथाई के भन्‍्तगत वित्त मंत्रासम द्वारा दी गई सहायता विशेष महत्त्व की थी | इन 
दीनों मे संविधान सभा के दल यी बैठकों में भाग लिया ही था । कई श्रन्य केद्धीय मंत्रालयो 
ने भी संविधान समा को ज्ञापन प्रस्तुत किए । सविधान समा को प्रान्तीय सरकारों से भी 
सँगड़ी पत्र प्राप्त हुए थे जिनका विपय-क्षेत्र राजस्व करों से लेकर मूल अधिकारों तथा 
झन सुझावों तक विस्तृत था जिनमे बुछ वर्गों को अनुसूचित जाति भ्रौर जनजाति में रखने 
की सिफारिश की गई थी । इसके भ्रतिरिकत संविधान सभा के समक्ष सविधान से सम्बंधित 
वित्तीय शवितयों, भापायी प्रास्तों फे प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तितयों, नागरिकता 
सम्बन्धी धाराग्रों तथा ऐसे ही शअन्य प्रश्नों के विषय में मठित की गई विशेषज्ञ समितियों के 
भी प्रतिवेदन थे । इन हृष्टिकोणों के निर्माण व उनकी व्याख्या को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान 
मरते हुए संविधान सभा के सदस्यों को शासन का वास्तविक अनुभव मी प्राप्त करना था । 
इस उत्तरदायित्व को न्यूनाधिक झंशों में सभी सदस्यों द्वारा निर्वाह होता था । इस दोहरी 
भूमिका से प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान ने संविधान की सामग्री को विशेष रूप से प्रभावित 
किया | भ्रनेक लोक संगठनों ने भी संविधान सभा के समक्ष भ्रपने विचार रसे। इन 
“संगठनों में चेम्वर्स भॉफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज तथा निजी कम्पनियों, बार एसोसिएशनों, 

भाषायी परिषदों तथा भ्रल्पसंस्यक वर्गों का उल्लेख किया जा सकता है । जिन व्यक्तियों ने 
संविधान समा को लिखा वे मुख्यतः कानूनी जटिलताझों, भाषायी प्रश्न, मूल प्रधिकारों व 
पल्पसंस्यकों के भ्रधिकारीं में रचि रखते थे । श्रंतिम दो विषयों पर हजारो की संख्या में 
पत्र प्राप्त हुए | कई पत्र 'कल्कि भगवान! के नाम से प्राप्त हुए जिन पर 'एस. श्रार. 
चारी--ईश्वर का प्रवतार' नाम से हस्ताक्षर क्रिये गये थे । ११ संविधान समा सचिवालप 
में लगभग सभी पत्रों की श्राप्तिसूचना दी औ्रौर झकसर प्रारूप समिति तथा 
संविधान सभा के नेताओ्रों के लिए उनका साराश प्रस्तुत किया । संविधान पर एनके प्रमाव 
की जाँच कठिन है। कुछ सुमावों को तुरन्त भस्वीकार कर दिया गया । एक ऐसा सुझाव 
भम्बर्स भॉफ़ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज से प्राप्त हुआ था जिसमे यह प्रस्तावित किया गया 
था कि संविधान मंडल में व्यवसायगत प्रतिनिधित्व मिले । वकीतों, न्यायाधीशों तथा भय 
ब्यक्तियो द्वारा भ्रधिकार संबंधी प्रावधानों में ढील देने के लिए डाला गया दबाव फलदायक 
था यद्यपि यह संशयपूर्ण है कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मतों का संविधान सभा में 
कुछ सदस्पों द्वारा प्रतिनिधित्तद नहीं होता हो । ऐसा स्पप्टतः प्रतीत होता है कि संविधान 
समा के सदस्य विभिन्न विपयों से संबोधित लोकमत की शकित के प्रति सजग थे। इस 
झाधार पर यह कहना उपयुक्त होगा कि संविधान समा की प्राप्त झनेकों पत्रों का प्राथमिक 
उद्देश्य सदस्यों को इस बात के प्रति श्रागाह करना था कि उनके प्रयासों पर लोगों की 





३१ मद्यपि बनता से प्राप्त पत्र, सूचनाएँ आदि विभिन्न सकलनों मे उपलब्ध हैं लेकिन उनमें से अधिकांश 
माँ मंत्रालय के आर्काइव्स मे हैं । 


सफल संविधान पर टिप्पणी ्र 


में संविधान की तुलना पश्चिम के दासतापुर्ण श्रनुकरण या उससे भी अधिक उपयुक्त रूप से 
पश्चिम के प्रति दासतापूर्ण आत्मसमर्पण से की ।उर्ड 
इसे आलोचको का यह विश्वास था कि यह संविधान अ-मारतीय या भारत-विरोधी है 
क्योकि इसने न तो मारत के प्राचीन ज्ञान व राजव्यवस्था को समाविष्ट किया है और न' 
इनका प्रतिनिधित्व ही । उनके मत में इसके द्वारा यदि भारत का मूल व्यक्तित्त्व नहीं, तो 
कम से कम विरासत तो लुटी ही थी । उनका श्राग्रह था कि भारत को अनिवायंत: मारतीय 
संस्थाग्रों द्वारा शासित किया जामा चाहिए और उनके मतानुसार संविधान समा ने महदत्मा 
गांधी की शिक्षाओं तथा देशी संस्याझ्रों को भुला कर एक गलत कार्य किया था । 
इसके बावजूद उन सदस्यों ने, जिनकी यह शिकायत थी कि संविधान मारतीय प्रतिभा 
को प्रतिविम्बित नही करता, गाँधीवादी संविधान का भी समर्थन नहीं किया। साथ ही 
उन्हीने यह भी कभी नही स्पष्ट किया कि उनका इस प्रतिमा से क्‍या अ्रभिप्राय है। इसका 
कारण यह था कि वे इस सम्बन्ध में स्वयं निश्चित नहीं थे । किसी ने भी सविधान सभा के 
कार्यकाल के दौरान या कभी उसके बाद “भारतीय” शब्द को परिभाषित नहीं किया । 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आ्रार०एस०एस०) व हिन्दू सभा जैसे कट्टर हिन्दू संगठनों ने भी 
संसदीय सरकार की इस झ्राधार पर चुनौती नहीं दी कि वह रहस्यात्मक हिन्दू राज 
व्यवस्था के विरुद्ध हैं। स्वयं हिन्दू महासभा द्वारा प्रस्तावित संविधान अपने स्वरूप की 
हृष्टि से संसदीय था । यह घोषित करना कि संविधान भ्र-मारतीय अ्रथवा भारत विरोधी 
है प्रमंगत है, क्योंकि इस स्थिति मे ऐसे मापदण्ड का प्रयोग करना होगा जो अबतक 
अपरिमापित है, मले ही वह अपरिभाष्य न हो । 
वस्तुतः अधिकाश संविधान भारतीयेतर (०ानप्रधांक्ा) है, लेकिन इस स्थिति में 
और उसके भ-भारतीय होने मे या उसकी भारतीय विचारों और कार्यों से असंगति में 
स्पष्टतः अंतर है । यदि संविधान ओर हिन्दू परम्पराश्रों अथवा भारतीय परम्परात्रों के 
मूल्यों में किसी प्रकार की वास्तविक असंग्रति होती या यों कहा जाए कि सविधान अ्भार- 
तीय होता और इसलिए शासन के आधार के रूप में अ्रनुपयुक्त होता तो इसको अपयप्तिता 
अवतक निश्चित रूप से प्रकट हो गई होती और झनुदार “अथवा प्रतिक्रियावादी जनसमु- 
दाय ने इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की होती । लेकिन इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई 
है । इसके विपरीत भारतीय जनसमुदाय ने-चाहे वह मिल सजदुर हो या किसान-संविधान 
के यह श्यों को अपने बेहतर जीवन की गारंटी के रूप में तत्परता से स्वीकार किया है । 


३४ सी. ए. डी. शत, २,२४२, लोकनाथ मिश्रा । संविधान सभा व्यवस्थापिका के अध्यक्ष और थाद 
में लोकसभा के अध्यक्ष, जी वी मावलंकर ने भी इसमे सदेह व्यक्त किया कि सविधान देश की 
प्रतिभा के अनुकूल है ! मावलकर का यह विश्वास था कि भारत में राजनैतिक चेतना का स्तर 
इतना निम्न है कि यहाँ कोई लोझताद्विक सविधान कार्यशील मही हो सकता | देखें, दि हिन्दुस्तान 
टाइम्स १५ सितम्बर १६४६ । ह्पष्टत मावलकर नेहरू व पढेल की भाँति ऐसी बाजी झेलने के 
पक्ष मे नहीं थे कि एक वार लोकतातिक सरकार की स्थापना के वाद काज्ञातर में ऐसी ब्यवस्पा 
के लिए आवश्यक राज्नेतिक चेतना भी आ ही जाएगी। 


सफल संविधान पर एक टिप्पणी घर 


डॉ० अम्बेडकर का संदेह न्‍्यायोचित था या नहीं, लेकिन बयोंकि संविधान के विस्तार मे 
उसकी कार्यकुशलता को प्रभावित नहीं किया है, इस कारण उनकी सावधानी ने कोई हानि 
नहीं पहुँचाई है । 

सविधान सभा के सदस्यों के अनुसार संविधान में विविध विस्तार का एक श्रन्य कारण 
यह था कि उसे प्रशासनिक क्षमता को सुरक्षित रगते हुए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा 
भारतीय सरकार को मत्ता हस्तातरित करने के कार्य को प्रमावपूर्ण बनाना था भौर स्वतंत्रता 
के भ्वसर पर उराने सवंधानिक विधि की एक सुहृढ़ व्यवस्था को विरासत में प्राप्त किया 
था। मुख्य सिद्धा्तो वाले एक सविधान का प्रारूप तैयार करने के उपरान्त उनको विधानों 
के रूप में पारित किया जाना सदस्पो के! मत में यदि खतरनाक नहीं तो कठित अवश्य था । 
वे भनिश्चितता की व्यापकता के लिए पूर्वोदाहरणों का ठोस धाघार क्यो समाप्त करते ? 
सविधान सभा के सदस्यों का यह भी विश्वास था कि सविधान का विस्तार संभवतः उसके 
श्र्थ व उनके भ्रमिप्राय का परीक्षण करने वाले मुकहमों की सख्या में वृद्धि के स्थान पर 
कमी करेगा । ऐसा विशेष रूप से तव सही होता जब प्रशासनिक विस्तार सम्बन्धी 
सर्वधानिक घाराएँ १८३४ के भ्रधिनियम से सी जाती क्योकि कानूनी व्यवसाय के सदस्य 
तथा मंत्री दोनों ही उनसे भलीभांति परिचित थे । साथ ही, संविधान में १६३४ के भ्धि- 
मियम तथा प्रन्य संविधानों से प्राप्त धाराओं के समावेश का यह प्र्थ होता है कि तात्कालिक 
न्यायिक मुकहमें जिनसे इन घाराशों की व्याख्या होती थी, भविष्य में भी संविधान की 
व्यास्या हेतु उपलब्ध होते । समय से इन सभी श्रनुमानों का समर्थन किया है। स्वधानिकु 
व्याख्या सम्बन्धी मुकहमों की संख्या में अनुचित वृद्धि हुई है लेकिन जब-जब ऐसा हुम्ना है, 
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पूर्वोदाहरणों के साथ-साथ भ्रमेरिकी व अन्य देशों के मुकदमों 
का खुलकर प्रयोग किया है । भारतीय प्रशासन उल्लेखनीय रूप से प्रभावशाली इसलिए 
रहा है क्योंकि स्वतन्त्रता के उपरान्त उसका नए सिरे से निर्माण नहीं किया गया 435 

इस प्रकार समय ने संविधान से सम्बन्धित अधिकांश झ्रालोचनाओ को गलत सिद्ध 
किया है । हमें इसमे संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय संविधान एक कल्पनाशील, लेकिन 
साथ ही कुशल दस्तावेज़ था जिसकी राष्ट्रीय संवेधानिक आवश्यकताञों के सदर्म मे यदि 
सर्वंथा भौलिक नही तो कमर से कम सृजनात्मक हृष्टि अवश्य,थी । ऐसा भारत में संसदीय, 
लोकतांचिक तांशिक सरकार वी सफलता से सिद्ध होता है क्योंकि किसी अच्छे संविधान से बुरा शासन 
तो हो सकता है, लेकिन किसी बुरे संविधान द्वारा अ्रच्छा शासन लगभग असम्भव है । 

३५८ इस सम्बन्ध में यह सर्वविदित है कि १६४५ में कई भारतीय पाकिस्तान के उस अवसर के प्रति 
ईर्ष्यालु थे जिससे उसने एक राष्ट्र का निर्माण किया था ओर अस्तित्त्वप्राप्त परम्पराओं थे 
व्यवस्था द्वारा अपेक्षाकृत भारयुक्त प्रशासन पाया था । लेफिन इसके बावजूद प्राकिसतान व अन्य 
बई देशो ने इस कार्य को अत्यधिक जटिल पाया है। भारत का काम सरल नहीं था! अतीत 
की धरोहर गृप्त रही है और अवसर उसने सहायदा भी की है | हो सकता है उसे भविष्य मे छोड़ना 
भो पड़े । लेकिन स्वतस्श्नता के प्रारम्भिक वर्षों से एक कार्यश्लील प्रशासनिक व्यवस्था तिस्सदेह एक 
अत्यधिक प्रश॑सवीय उपलब्धि है । 


सफल संविधान पर एक टिप्पणी (24 


भारत में कभी भी लोकप्रिय विश्वास का संकट नही उपस्थित हुआ, अराजकता का 
यहाँ कभी प्रसार नहीं हुआ क्योकि यहाँ सामान्य प्रशासन सुचारु रूप से चलता रहा है, 
राष्ट्र का उसके नेतृत्त्व के प्रति विश्वास रहा है और राष्ट्रीय विकास हेतु दल के समग्र प्रयास 
होते रहे हैं। इन्हीं घटकों ने भारत को विभाजत से उत्पन्न भ्राजकता को मेतने की क्षमता 
दी है । एक बार जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे तो ससदीय लोकतन्त्र की सूक्ष्मताओं 
तथा संविधान-निर्माए की ऐसी विचारपूर्ण समस्याओं व प्रश्तों पर ध्यान दिया जा सकता 
है । यह कहा जा सकता है कि संविधान इस कारण सफल रहा क्प्रींकि उसकी संस्थाओं 
या स्वयं उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रहार नहीं हुआ है भ्ौर औपनिवेशिक अनुभव, मेतृत्त्व, एक 


जन साधारण के दल और भ्रशासनतंत्र ने हितकारी सर्वधानिक वातावरण का निर्माण 
किया है। 


यह अनुमान करना कठिन है कि औपनिवेशिक ग्रनुमव की सफलता के अभाव में यदि 
कोई संविधान लागू किया जाता तो उसका क्या मविध्य होता ? यदि मारत में एक महान्‌ 
नेता, एक जनसाधाररणा का दल और कुशल लोकसेवक न होते तो उस स्थिति में क्या होता ? 
यदि नेहरू भारतीय राजनीति मे लम्बे समय तक न रहते और परिसयामतः काग्रे सी ग्राविपत्य 
की समाप्ति हो गई होती तो क्या भारतीय संविधान इस स्थिति को झेल सकता था ? 


यदि बीसबी सदी के मध्य में उदित हुए नव स्वतन्त्रताप्राप्त देशों द्वारा लोकवानिक 
संविधानों को स्वीकार करना है तो हमें यह प्रश्न पूछता ही होगा | इस प्रश्न में निहित 
अर्थ यह है कि यदि कांग्रेसी आविपत्य न होता तो उसके स्थान पर कई दल एक साथ 
प्रभावहीन तरीके से शक्ति की खोज मे लगे होते और परिणामस्वरूप श्रराजकता प्रकट 
होतो । कोई भी लोकतत्रीय संविधान ऐसी स्थिति में अपना लोकतात्रिक स्वरूप सोकर, 
तथा अपने मूलरूप पर आधारित सरकारो की अ्योग्यता व विनाश से स्वयं को बचाकर ही 
अपनी रक्षा कर सकता है। अपने श्रनवरत अस्तित्व के लिए एक लोकतात्रिक संविधान 
की यह प्रावश्यकता होती है कि विशेषतः शास्तित लोगो व शासको का लोकतत्र में विश्वास 
हो । सरकार के सदस्यो से यह अपेक्षा होती है कि वे मात्र लोकतात्रिक ही नही हों वल्कि 
प्रभावशाली शासक भी हो । एक लोकतातव्रिक सघ एकता के प्रति इच्छा का भी पूर्वानुमान 
लगाता है । 


इन स्थितियों का ग्रमाव एक लोकतांत्रिक संविधान को प्राणान्तक चुनौती देता रहता 
है, जेसाकि १८६१ के संयुक्त राज्य या वाइमर जमंनी में हुआ ॥ जिन घटकों के माध्यम 
से भारत ने अपने सविधान की रक्षा की है उन्ही के रहते एक देश भपने संविधान का 
गला भी धोट सकता है जैसाकि घाता में हुआ । वहाँ एक चमत्कारिक नेता भी था तथा 
एक जनसाधारण का दल भी लेकिन वहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने लोकतंत्र की मात्र दुहाई हो दी । 
झतः हम यह पूछ सकते हैं कि क्या भारतीय संविधान का निर्माण ऐसे नेता व सशक्त दल की 
उपस्थिति तथा भ्रनुपस्थिति दोनो स्थितियों से निवटने के लिए क्रिया गया है ? इसका उत्तर 
यह है कि संविधान इतना ही उपलब्ध करा सकता है जो किसी परिस्थिति में सम्भव हो 


पद भारतीय सरकार एवं राजनीति 


सके, क्योंकि नए राष्ट्रों में लोकतत्र मात्र एक सुविद्यारित खतरा है । १६६४ की घटनाएँ 
इस बात का सकेत देती है कि भारत में यह खतरा टल घुका है तथा मारत का ससदीय 
लोकतश्र महान नेताओं की श खला में भ्रन्तिम नेता नेहरू की मृत्यु केल सकता है । 
भारत में अ्रन्य नवोदित राष्ट्रों की तुतना में सफलता की समावनाएँ, भ्रसफलता की 
आंशकाओं से कही भ्रधिक थी क्योंकि भारतीय परम्पराएँ व भारतीय समाज-दोनों लोक- 
तात्रिक सरकार के अनुकुल हैं । संविधान के सुचारु संचालन के लिए झौपनिवेशिक अनुभव 
से उतना अधिक योगदात नहीं दिया जितना कि इस तथ्य ने कि द्विटिश उदार लोकत़॒त्र 
की मावना व विचार के बीज ब्रिटिश शासन-काल में ही उपजाऊ भारतीय भूमि में पड गए 
थे और उन्होने मारतीय आचरण को प्रभावित किया था । इसके झ्तिरिक्त यह सही है 
कि भारतीय चमत्कारी नेतृत्व और जनसाधारण के दल में लोकतंत्र का मखौल उड़ाने के 
स्थान पर उसकी सुरक्षा प्रदान की है। समस्त कारणो के साय-साथ ये दोनों कारण भी 
उसी एक आधारभूत तथ्य पर निर्भर हैं कि मारतीय लोकतांत्रिक तौर-तरीकों के प्रति 
जग रहे है । 
सहमति का झ्रादर्श सभी मानकों में सर्वाधिक लोकतांत्रिक है । भारत की महून्‌, प्राचीन 
तथा उदार सास्क्ृतिक पम्पराओं ने सर्वाधिक प्रगतिवान्‌ बौद्धिक विचारों को समाहित 
किया है । भारतीय बौद्धिक वर्ग यूरोपीय संस्कृति के झ्ादि-अतिनिधियों से समान स्तर 
पर मिल सका था। उन्होने सहजतापूर्वक आधुनिक सरकार व दर्शन, को झपने विचारों 
में अनुस्थूत किया था। भाश्त की लौकतांबिक प्रक्रियाओं के प्रति स्वाभाविक सजगता 
भौर उन्हे नियोजित करने की क्षमता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रसं के सम्पूर्णो इतिहास 
के उदाहरण से स्पष्ट होती है। श्रधिकांश राष्ट्रवादी आन्दोलन के उदाहरणों के विपरीत 
कांग्रेस अपने झान्तरिक सगठन की हृष्ठि से लोकतांत्रिक थी ॥ इसके श्रार्चरण की दिशा में 
आतंकवाद एक अपवाद था, न कि नियम जबकि समभौता वार्ताएँ एक तियम थी न कि 
श्रपवाद । स्वाधीनता के साठ वर्षो पूर्व से ही कांग्रेस ने ' लोकतांबिके सरकार की' माँग 
करने के साथ-साथ उसको व्यवहार में भी परिणित किया था | 
भारतीयों द्वारा श्पनी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं की अनुभूति, झ्राधुनिक विश्व के 
कला व विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी व्यवसायगत उपलब्धि और स्वशासन की उनकी क्षमता 
के प्रति उनके विश्वास-इन सभी ने संयुक्त रूप से सरकार के निर्माण व उसके संचालन के 
सम्बन्ध में उन्हें एक विवेकसम्मत हृष्टि प्रदान की । एक लोकतांबिक संविधान के निर्माण 
व उसकी मूलभूत योग्यताओं, मनोवृत्तियों तथा भ्नुभवी से सन्नद्ध होकर उन्होंने वियति से 
घैय॑ व साहस के साथ साक्षात्कार किया । 


अं / दि 
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राजनेतिक व्यवस्था का स्वरूप 


भारत में धर्मनिरपेक्षता 


भारत में घमम-निरपेक्षता 


धर्म-निरपेक्षात एक संविधानेतर विचार है। इसके बावजूद इसने भारतीय 
कानून व व्यवहार पर अपना झमिट प्रमाव छोड़ा है। इसका एक प्रमुख कारण 
यह है कि धर्म-निरपेक्षता वस्तुतः भारत जैसे बहुलवादी समाज को, जहाँ विविध 
भाषाएँ, रीति-रिवाज मान्यताएँ, धर्म सम्प्रदाय आदि अ्रस्तित््व में हैं, एकता 
का सम्बल प्रदान करती है । यह विचार राष्ट्रीय विकास व उसके प्रति जन 
मानस की आस्था के प्रतीक के रूप में उमरा है । 
धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप व उसके विविध आयाम, अत्यधिक विवाद का 
विपय रहे हैं। इस सम्बन्ध में ग्रथक बौद्धिक चर्चा हुई है और वह झनवरत रूप 
से जारी है। विवाद धर्मनिरपेक्षता की मारत के सदर्भ में प्रासंग्रिकता श्रथवा 
अप्रासंगिकता के विषय में नहीं है, वह वस्तुतः स्वयं घमंनिरपेक्षता के सेद्धान्तिक 
पक्ष के सम्बन्ध में है और यह कहना सम्मवत. अतिशयोक्तिपूर्ण न हो कि इस 
विवाद ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को परिष्कृत किया है। विवाद को उसकी 
सम्पूर्णता में प्रस्तुत करने की दृष्टि से हमने मुख्य दो प्रतिनिधि-लेखों का चयन 
किया है । प्रथम लेख डोनल्ड स्मिथ का है--भारत में धर्मनिरपेक्षता (इंडिया 
एज़ ए सेक्यूलर स्टेट, प्रिसटन यूनिवर्सिटी प्रेस १६६३, पृ० ४६४-५०१) इस 
लेख में धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी हृष्टि से देखा गया है और उसे स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत की आधुनिकीकरण की इच्छा के समूचे सदर्भ में स्थान 
दिया गया है। लेखक ने घमंनिरपेक्षता की विसगतियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण 
किया है और अंततः वह धर्मनिरपेक्षता की सफलता के प्रति आशावान्‌ रहा है । 
भारतीय पक्ष को प्रस्तुत करते हुए भारत के लब्धप्रतिष्ठ न्‍्यायशास्त्री व उच्चतम 
न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ० गजेन्द्रगडकर का यह आग्रह है कि धर्म- 
निरपिक्षता के भारतीय स्वरूप को उसके पश्चिमी स्वरूप के समकक्ष रखना झतुप- 
युक्त है। एक मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता हमारे इतिहास से सम्बद्ध रही है श्रौर 
उसने हमारे झतीत को प्रभावित किया है । स्वतंत्र मारत मे इसकी राष्ट्रीय विकास 
के संदर्म में विशेष प्रासंगिकता है। यह लेख डॉ० गजेर्द्रगडकर के एक दीक्षांत 
भाषण पर आधारित है जो उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के झठारहवें 
दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया था (राजस्थान विश्वविद्यालय के सौजन्य से )। 
इन दोनों लेखों को इस झाशा से पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है कि वे धर्मनिरपेक्षता 
के संदर्भ में एक पूर्ण पक्ष भ्रस्तुत करेंगे --सम्पादक 


णड्&्‌ 


न 


भारत में धर्मनिरपेक्षता 


भारत को धर्मनिरपेक्षता से जोड़ना लगभग विरोधामास-सा प्रतीत होता है बयोकि लोक- 
प्रिय घारणाओं व विद्धत्तापूर्ण प्रनुसंधानों द्वारा भारतीय ऐतिहासिक सम्यता के धार्मिक 
अभिमुखीकरण (07/०7(४007) पर बल दिया गया है। झानेल्ड टॉयनवी के ब्रनुमार 
इस सम्यता की प्रत्यक्षतः एक ऐसे दृष्टिकोण की भोर प्रवृत्ति है जो प्रवल रूप से धामिक 
है। श्रतः भारत सरकार की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण से प्रतिबद्धता को 
अनिवायंत: उसकी सम्पूर्ण आाधुनिकीकरण से प्रतिबद्धता के महत्त्वपूर्ण संदर्म में देखा 
जाना चाहिए । 
भारतीय नेताओं द्वारा प्रायः इस वात पर बल दिया गया है कि उनके विचार मे 

धमंनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय धर्म विरोधी राज्य से नहीं है । उसका सीधा-सा झर्थ धामिक 
कार्यों को राज्य के कार्य-क्षेत्र से अलग करना है | संक्षेप, में भारतीय दृष्टि में स्िद्धान्ततः 
घ्मनिरपेक्षता राज्य व चर्च के पृथककरण की पश्चिमी धारणा की समातरुपाती है भौर वह 
भी फ्रांसीसी परम्पराओं से भ्रधिक अ्रमेरिकी परम्परात्रों के अनुकूल है। राज्य कानूनी या 
संवैधानिक दृष्टि से किसी विशिष्ट घ॒र्मं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नागरिकता के अधि- 
कार व कत्तंव्य भी किसी तरह से व्यक्तिगत धर्म पर आधारित नहीं हैं प्रौर व्यक्ति को 
राज्य द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना झपने धर्म का पालन व प्रयोग करने की पूर्ण 

स्वतन्त्रता है। मूल सिद्धान्त काफ़ी स्पष्ट है और भारतीय संविधान 'धर्ममिरपेक्ष राज्य 

शब्द का बिना प्रयोग किए हुए ही उससे सम्बन्धित मूल-भूत सिद्धान्तों का स्पष्टतः 

मूर्ते रूप है । 

इस पश्चिमी विचार को हिन्दू प्रधान एशियाई समाज में व्यावहारिक स्वरूप प्रदान 

करने मे कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार के घामिक विचारों व मान्यतापों का 

भारत में इस समय प्रचलन है, उस स्थिति में उसे आधुनिकीकरण के अपने प्रयासों की 

दिशा में किस सीमा तक जाति को सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करना चाहिए ? किस 

तरह सरकार समान सामाजिक कानून का निर्माण कर धर्मनिरपेक्षता की अपनी भांकाक्षा को 

पूरा कर सकती है जबकि हिन्दू भोर मुसलमानों के अपने-अपने धर्मे-प्रन्यों पर आधारित 


भारत में घर्मनिरपेक्षता ६१ 


पृथक्‌ विवाह नियम हैं और दोनों में किसी प्रकार का सामंजस्य नही है ? एक प्रजातात्रिक 
स्वृतन्त्र व्यवस्था में राजनैतिक व्यवहार के अन्तगंत घामिक व साम्प्रदायिक निष्ठा को 
सरकार किस तरह कम कर सकती है विशेषतः तब जवकि ये निष्ठाएँ परम्परागत समाज 
के यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती हो ? ये सभी समस्याएँ व अनेक अन्य सम- 
स्यथाएँ एक धर्म प्रधान समाज में प्रजातांत्रिक विधि से धर्मनिरपेक्षता के क्रियान्वयन में 
बाधाएं' उत्पन्न करती हैं । 


४ प्रयोग का महत्त्व 
स्वतन्त्र भारत ने ”घमनिरपेक्ष राज्य” के इस विशिष्ट आदर्श को अंगीकार किया है यही 
तथ्य अपने आप में भद्ृतत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से सम्पूर्ण दक्षिण व दक्षिण-पूर्ष एशिया 
में धर्मनिरपेक्षता के प्रति कोई निहित रुचि नही है। इस क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों की सरकारों 
की वेधता प्राप्ति व राष्ट्रीय एकता के विकास जैसी गम्भीर समस्याओ्रों का सामना करना 
पड़ रहा है। बीस वर्ष पूर्व पश्चिमी व एशियाई-दोनों प्रे क्षकों ने यह स्वीकार किया था 
कि इस क्षेत्र के नए राज्यो की मुख्य श्रावश्यकता तीक्न आरथिक विकास है। लेकिन प्राज 
इस क्षेत्र में राजन॑तिक विकास की ग्रधिक ग्रम्भीर आवश्यकता के प्रति गुरुतर सजगता है । 
झनिवायंतः एक ऐसी स्थिर सरकार होनी चाहिए जिसकी वैधता व झौचित्य लोकप्रिय 
भावना पर आ्राधारित हो । राष्ट्रीय एकता झावश्यक है, इसका श्रर्थ यह है कि बहुलवादी 
समाज, जो संप्रभ्ुता प्राप्त कर चुका है, उसका विकास राप्ट्र के रूप में हो । 
श्रीचित्य व राष्ट्रीय एकता के अभाव में सरकार की झ्राथिक प्रगति की प्रभावशीलता 
निराशाजनक होगी ) 
इसी स्थान पर धर्म हमें पर्याप्त सहायता प्रदान करता प्रतीत होता है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से पूरे दक्षिण व दक्षिण॒-पूर्व एशिया में परम्परागत हिन्दू, बुद्ध व मुस्लिम राज्यों 
को धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़कर उन्हें प्रौचित्य प्रदान किया गया । राजा धार्मिक 
विश्वामों का रक्षक; मन्दिरों, मठों व मस््जिदों का निर्माता तथा राजकीय वर्ग का 
संरक्षक था। हिन्दू परम्परा मे राजा को मानवीय स्वरूप में देविक माना गय (मनु) । 
विश्व के इस भाग के श्रधिकांश राजनीतिज्ञों वे लिए इतिहास के ये प्नुमव समाप्त नहीं 
हुए थे झौर बड़े परिश्रम से उन्होंने अपने राज्य को धर्म के साथ सम्बद्ध रखा था। वर्मा 
में ऊनू ने बुद्धधाद को राज्य का धर्म बनाने के विकास की दिखा में व्यवस्था की, झौर 
१६६१ में इस धर्म को राज्य-धर्म बनाने के झ्राशय से सम्बन्धित एक संवैधानिक संयोधन 
किया। श्रीलंका में विशेषतः १६६६ के बाद सरकार ने बुद्ध घर्म को उसका 'प्रधिकार 
पूर्ण” पद दिलाने की दिशा में व्यवस्था की । उसके प्नुसार बुद्ध धर्म को राष्ट्रीय जीवन मे 
प्रतिष्ठा का वह स्थान मिलना चाहिए जोकि उसे पश्चिमी साम्राज्यवादी शामन से पूर्व 
आप्त था। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतन्त्र घोषित किया गया पौर वहाँ १६५६ व 
१६६२ के संविधानों में ऐसे प्रावधान थे जो इस्लाम विरोधी मिद्धान्तों पर भाधारित 
कानूनों के निर्माण को रोकते थे। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति भ्यूब सान ने यह 


हर भारतीय सरकार एवं राजनीति 


घोषणा की थी कि पाकिस्तान की विचारधारा इस्लाम की विचारधारा के ग्रतिरिक्त, कुछ 
नहीं हो सकती । 

इन सब घटनाझ्रों व स्थितियों में सरकार ने औचित्य ही नहीं वल्कि धामिक प्रतीकों 
के प्रयोग से राष्ट्रीय एकता को भी प्राप्त किया । घर्म को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया | 
संभवतः यही वह शक्तिशाली प्रतीकथा जो विभिन्न धर्म व भाषागत समूहों, पश्चिमी 
शिक्षित युवकों, व अशिक्षित जनता को एक कड़ी में जोड़ सकता था| मिश्चित रूप से 
विशिष्ट वर्ग व किसानो ने अपने सर्वमान्य धर्म को अत्यधिक पृथक्‌ रूप से समझा लेकिन 
घाभिक महत्ता का कुछ समय के लिए विराट विशभ्रम उत्पन्न किया गया । 

मारत के धर्म निरपेक्ष होने के दावे को कई भ्राधारों पर चुनौती दी गई है। यह भी 
बिल्कुल स्पष्ट है कि अनेक स्थलो पर यह दावा प्रत्यधिक ग्रशक्त सिद्ध होता है। कुछ भी 
हो यह विवाद से परे है कि भारत सरकार अपने झचित्य व राष्ट्रीय एकता के स्थायित्व 
के लिए धर्म को माध्यम नही बनाना चाहती यद्यपि हिन्दूवाद के कुछ प्रतीक राजनैतिक 
हृष्टि से शक्तिशाली प्रमाव रखते हैं। इसके विपरीत नीति सम्बन्धी मूलभूत मान्यता यह' 
है कि वैधता व राष्ट्रीय एकता धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों पर प्राधारित है बरयोंकि बहु- 
मत के छल नियोजन द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया जाए उसे झल्पमत के लगाव के आधार 
पर अनिवायंतः समाप्त होना चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से ही नेहरू, शास्त्री व 
भ्रवे श्रीमती गांधी की सरकारों का ध्यान उन दलों व समूहों के प्रति कठोरतापूर्ण रहा है 
जिन्होंने हिन्दू राज्य की वात की थी । 

हिल्दू साम्प्रदायिक शक्तियों के विरोब में कार्य-क्षेत्र के भ्न्तर्गत एक धर्मनिरपेक्ष, 
प्रजातात्रिक, समाजवादी विचारधारा को स्थान दिया गया | समस्या यह प्रवश्य है कि 
इस विचारधारा की जड़े परम्परागत जीवन व संस्कृति में नही हैं बल्कि वे पश्चिम से 
श्रायातित हैं। हिन्दू दलों का यह विश्वास है कि “धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र का विचार 
जनता को प्रेरणा नही दे सकता ।” इस विवेचन में काफी संत्यता है। यहाँ हमारे लिए 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्वतन्त्रता के २५ वर्ष उपरान्त भी भारत सरकार 
द्वारा हिन्दूवाद का वैधता व एकता के साधन के रूप में कोई महत्त्वपूर्ण प्रयोग 
नहीं हुआ है । 


घमंनिरपेक्षता के झ्राधार 

भारत द्वारा धर्म निरपेक्षता को स्थापित करने के प्रयासों की व्यास्या किस प्रकार की 
जाएं ? यहाँ यह स्पष्ट घ्येय क्यों रखा गया, जबकि भ्रन्य पड़ौसी राज्यों में विभिन्न घामिक 
मूल्यों का व्यापक भाघार पर प्रयोग हो रहा था ? इसका उचित व सहज उत्तर यह है कि 
यहू सब एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू का काम था और यह उनके कृतित्त्व के भमाव में 
कभी नहीं जीवित रह सकता । वस्तुतः नेहरू धर्म-निरपेश्षता के महान समर्थक 
(फश्णाएं०४) व हिन्दू साम्प्रदायिकता के घोर विर्येषी थे तथापि उन्होंने मारत की 
धर्म निसपेक्ष राष्ट्रीयता की उस परम्परा का निर्वाह किया जो १८८४५ में भारम्म हुई थी । 


आरत में धर्मनिरपेक्षता हरे 


एक अल्प समय के लिए हिन्दू उग्रवादियों का मारतीय राष्ट्रीय कींग्रेस में ऊंचा स्थान था 
लेकिन कुल मिलाकर यह सदा धर्मनिरपेक्ष व असाम्प्रदायिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाली 
संस्था थी। १६३७ में ही काँग्रेस ने मूल अधिकारों से सम्बन्धित एक ऐता प्रस्ताव स्वीकार 
किया था जिसको भारत के भावी संविधान में स्थान दिया जावा था। इन अंग्रीकृत 
सिद्धान्तों मे से एक पिद्धांत यह था कि “ राज्य समी धर्मों के सम्बन्ध में तटस्थता का 
व्यवहार करेगा ।” यह वास्तव में मारत में श्रिटिश सरकार की एक लम्बी स्थापित नीति 
थी जो इस इच्छा पर प्राधारित थी कि ईसाई शासन व हिन्दू-मुस्लिम प्रजा के बीच संघर्य 
को रोका जाए। १६४० में, जबकि मुघ्लिम लीग ने झलग मुस्लिम राज्य व भारत के 
विभाजन की माँग की थी, कांग्रेस के प्रध्यक्ष इस्लाम के एक प्रमुख विद्वान मौलाना श्रवुल 
कलाम आ्लाजाद थे । धर्मनिरपेक्षता का विचार उस समय स्वतन्त्रता के साथ ही यकायक 
नही उत्पन्न हो मया था। 

भारत सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष आद्शों को अगीकृत करने के समर्थन में हिन्दू धर्म 
की प्रवृत्ति से भी सहायता मिली है। हिल्दूवाद के एक अव्यवस्थित बहुलवादी स्वरूप ने 
तथा एक एकल धर्म स्वरूप की अपेक्षा विभिन्न सम्प्रदायों के समूह मे घामिक विविधता के 
हृष्टिकोश के प्रति एक सहिप्णु दृष्टि को प्रोत्साहित किया है। हिन्दुवाद में उस धाभिक 
संगठन व केन्द्रीय सत्ता का अ्रमाव है जी एक धर्मंनिरपेक्ष राज्य को व्यवस्थित धर्मसापेक्ष सत्ता 
द्वारा चुनौती देने के लिए झ्रावश्यक होता है। इसमें कोई एक ऐसा स्पष्ट समूह नहीं है 
जिसे हिन्दू वर्ग का पुरोहित वर्ग कहां जा सके | इसमें कई तरह के असंगठित धाभिक 
पदाधिकारी हैं-अँसे पुजारी, संत, श्राध्यात्मिक धर्म गुरु झ्रादि । किसी भी विशेष हिन्दू समूह 
का स्वतन्त्रता के बाद की राजनीति पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नही रहा है | इसके विपरीत 
बौद भिक्षुत्त ( १४०॥४४००० ) श्रीलंका, बर्मा व दक्षिण वियतनाम में एक महत्त्वपूर्ण 
राजनैतिक शक्ति है और इस्लामी कानून के विद्वान राजनैतिक दृष्टि से कुछ मुस्लिम देशों 
में विशेष प्रभावशाली रहे है । 

एक बड़ा व प्रमावशाली धामिक अल्पसंख्यक वर्ग एक अन्य तत्त्व है जो धर्मनिरपेक्षता 
को आधार प्रदान करता है। अल्पसंख्यक धर्मतिरपेक्ष राज्य के स्वाभाविक अ्भिरक्षक 
हैं । मुसलमानों व सिक्‍खों की अपनी परम्पराओं में ऐसा कोई विशिष्ट तत्त्व नहीं हैं जो राज्य 
के विचार को कोई सार्थक समर्थन दे सके । वे मुख्यतः झपने समुदायों के हितों की रक्षा के 
लिए ही धर्मनिरपेक्षता को शक्ति देते हैं। ईसाई अल्पसंख्यकों की एक अल्पसंख्यक वर्ग के 
रूप में ही स्थिति नहीं है बल्कि वे एक ऐसे धार्मिक समूह के प्रवक्ता भी हैं, जिसकी चच्चे- 
राज्य पृथककरण की अपनी महत्त्वपूर्ण परम्पराएँ रही है। 

, भारत-पाक सम्बन्धों ने मारत के घर्मनिरपेक्ष राज्य पर सकारात्मक व नकारात्मक 
दोनों कृष्टियों से प्रभाव डाला है । इन दोनों देशों के बीच तनाव दुर्भाग्यपूर्णो रूप से भारतीय 
मुसलमानों के लिए जटिलताएँ पैदा कर सकता है। परन्तु यहाँ स्थिति का दुसरा पक्ष भी है 
जो एक विचारशील भारतीय को प्रमावित करता रहता है | तथ्य यह है कि मारत ब्यव- 
द्वार में या संवेधानिक हष्टि से, पाकिस्तान के निर्माण को उचित सिद्ध किए विधवा व उस 


ध्ड भारतीय सरकार एवं राजनीति 


देश की नीतियों का अनुमरण किए विना, हिन्दू राज्य नहीं बन सकता । पाकिस्तान ने 
भरत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया । हिल्दुवाद को राज्य 
धर्म के रूप मे स्वीकार करना इस उप महाद्वीप के २० वर्ष के इतिहास की पाकिस्तानी 
व्याख्या को सिद्ध करेगा और भारत का कोई राष्ट्रवादी ऐसा नहीं चाहेगा । 
भारत का संविधान एक ऐसा झ्राधारभूत कानून है जिसमें इस शब्द का बिना प्रयोग 
हिए ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के ढाँचे को स्पष्ट रूप से भ्रस्तुत किया गया है ) निस्सन्‍्देह संवि- 
धान में इस सदर्म मे अनियमितताएं हैँ प्र उनमें से कुछ अपरिहायें भी हैं। जहां तक 
अपने वर्तमान स्वरूप को बनाए रखते हुए, धर्म से सम्बन्धित जितने भी प्रावधानों का प्रश्न 
है, उस स्थिति में घर्मनिरपेक्षवाद की भूलभूत अस्वीकृति कठिन होगी । विधानों के न्यायिक 
पुनविलोकन की शक्ति द्वारा व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान को व्याख्या ते भी राज्य 
रा का स्वृतन्थता को प्रतिवन्धित करने की प्रवुत्ति पर एक अंकुश का कार्य 
कया है । डर 
भारत में कार्यशील प्राधुनिकीकरए से सम्बन्धित समस्त शवित का भ्रन्तिम गंतव्य एक 
धर्मनिरपेक्ष राज्य है । ग्रौद्योगीकरण, शहरीकरण, संयुकत परिवार का विघटने, शिक्षा का 
प्रसार, उच्च शिक्षा के श्रवसर आदि सभी शक्तियों ने, व्यवितगत तथा सार्वजनिक जीवन में 
सामान्य धर्मनिरपेक्षीकरण को वढ़ाया है! धर्मे के प्रति उदासीन रहने के समकालीन 
पश्चिमी हप्टिकोण का भारतीय समाज के कुछ भागों पर बहुत प्रभाव पड़ चुका है भौर 
यह एक प्रनवरत प्रक्रिया है। व्यवित की हृष्टि से यह भच्छी हो या बुरी पर यह प्रक्रिया 
धर्मनिरपेक्ष राज्य को शवित प्रदान करने वाली प्रवृत्ति अवश्य है। निश्चित रूप से उडदं श्यों 
बी ठीक व्यारुया न होने, गलत नीतियों के निर्धारण व उन्हें लागू करने को झसफलता-दन 
सब भदकों ने सयुक्त रूप से धर्मनिरपेक्षता को कुछ गम्मीर समरयापझनों फा सामता करने 
के लिए बाध्य किया है। 
धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख समस्याएँ 
“साम्प्रदामिकता/ शब्द को उसके व्यापफतम्‌ श्रयों में प्रयुवत करते हुए निस्संदेह यह कहा जा 
सत्ता है कि यह प्राज की सर्वाधिक गम्मीर समस्या है । जाति व समुदाय के प्रति दुराग्रह- 
पूरे निप्ठा धर्म निरपेश्ञ राज्य को हर स्तर पर हानि पहुचाती है ॥ साम्प्रदायिक निष्ठाएँ 
प्रामानी से साम्प्रदापिक विद प को जन्म देती हैं भौर क्‍परद-विकसित श्र्थ व्यवस्थापों के 
भल्तपेत इस धरवृत्ति को और प्रधिक प्रोत्माहन मिलता है बयोकि वहाँ जन-साधारण भनेरझ 
प्राधिर प्रमायों से पीड़ित होते हैं । साम्प्रदागिक विरोध मारत में स्थातिक (७शए८ा०) 
है प्ौर यह सहजता से हिमारमक संघर्ष का रूप ले सेता है ! 
यर्तमान मभाग्त में प्रवितस्व यद भावश्यक है कि राज्य व स्थानीय स्तरों की धरदारों 
दारा ऐसी इफ्छा व साधन का विकास किया जाए जिससे साम्प्रदायिक दिगा को शीघ्रव 
शटोरतापुर्वंक दवाया जा गे । यह एश्र वास्तविकता है कि साम्प्रदापिक धातंकवादी व 
माम्प्रदायितता से प्रोतद्रोव प्रनुत्तरदायी समायार पत्र झोाज भी नियारक नझसबन्दी 
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कानून, समाचार अधिनियम व राज्य शक्षित के परिचायक भ्रन्य ऐसे अधिनियमो के दण्ड के 
भय॑ से मुक्त होकर प्रत्यक्षतः समाज विरोवी गतित्रिधियों में लगे हुए हैं। स्पष्ठ भाषा में 
यह कहा जा सकता है कि यदि राज्य नागरिकों के (चाहे वे श्रल्पसंख्यक हो या वहुसख्यक) 
सम्पत्ति व जीवन की साम्प्रदायिक हिंसा से रक्षा नही कर सकता तो धर्मतिरपेक्ष राज्य एक 
भणाक बन कर रह जायेगा । 


साम्प्रदायिकता की समस्या से निवटने में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना 'राज्य का एक 
नकारात्मक कार्य है। कानून व व्यवस्था की सुरक्षा से ग्धिक आधारभूत, कोई भ्रन्य॑ राज्य- 
उत्तरदापित्त्व नही है । लेकिन भारत मे एक सही धर्मनिरपेक्ष राज्य के विकास में श्रन्य 
कई बातें भी निहित हैं जैसे राष्ट्र का ऐसा मावात्मक एकीकरण हो जिसके अम्तर्गत व्यक्ति 
की जाति व समुदाय के प्रति सजगता उसकी भारत के नागरिक होने की भावना का श्रग 
बन जाए | इस क्षेत्र मे भी दुर्भाग्य से सरकारी नीतियों द्वारा वांछनीय परिणामों के प्राप्त 
होने की सम्मावना नहीं है । 
केन्द्र व राज्य सरकारों ने आथिक-सामाजिक-शैक्षरिक झ्रावश्यकताओ को जातीय 
समूहों के माध्यम से परिमापित कर, इस श्राघार पर भी सहायता मे वृद्धि के प्रयास किए 
जिसने परिणामतः पर्याप्त हानि पहुंचाई । छात्रवृत्तिया, आरथिक सहायता, सरकार में सुर- 
क्षित स्थान, कालेज में सुरक्षित स्थान, श्रनुयूचित जातियों व जनजातियों के लिए ही नहीं 
चल्कि कई अन्य पिछडी जातियों के लिए भी बढ़ाएं गए। निस्सदेह इस हृष्दि मे कुछ 
निश्चित ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त किया लेकिन इससे जाति--मावना का भी विकास 
हुआ, उसे प्रथय मिला । यह इसी स्थिति का परिणाम है कि कई ऐसे मामलों में जहां 
जातीय पद-प्रतिप्ठा व श्राथिक आवश्यकता मे कोई पारस्परिक संम्बन्ध नही था, वहा गंभीर 
अनौचित्य परिलक्षित हुझ्ना । 
धममनिरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या हिन्दू घामिक सस्थाझ्रों मे राज्य का 
बहुत अधिक हस्तपेक्ष है । हिन्दु राज्य का मन्दिरों व मठो का निकट से निरीक्षण या बाहरी 
प्रशासना चलाना परम्परागत कार्य था। स्वतन्त्र भारत में राज्य को मन्दिर के प्रशासन में 
पुराने कार्यो को बदलने की स्पष्ट प्रवृत्ति रही । यह्‌ श्रवृत्ति यह कह कर सिद्ध की जाती है 
कि वित्तीय प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है जो केवल राज्य ही ला सकता है। इस 
प्रकार राज्य हिन्दू धर्म सुधार की एक प्रमुख एजेन्सी बन गया है। वर्तमान भारत मैं यह 
प्रवृत्ति शक्तिशाली है कि राज्य हिन्दुघर्म के लिए वह सब कुछ करे जो वह अ्रपनी संग्रठना- 
त्मक कमियों के कारण स्वय नही कर सकता 
मन्दिर प्रशासन के मामले में मी यह निश्चित प्रवृत्ति पाई जाती हैं कि राज्य विभिन्न 
हिन्दू घामिक वृत्तिदान (००००७॥थ॥/$) विभागों के माध्यम से हिन्दुवाद के साथ घनिष्ट 
रूप से एक हो गया है । बुराइयों को रोकने के लिए मन्दिर प्रशासन को राज्य द्वाय चलाने 
के नकारात्मक कार्य का हिन्दू धर्म के विस्तार के सकारात्मक कार्य से जो अन्तर है वहू कई 
मामलों में या तो समझा नहीं गया या उस पर घ्यान नही दिया गया । 


६६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


यदि राज्य अल्पसंख्यकों के धामिक मामलों के संबंध में कोई कारंवाई करता है तब 
कई निश्चित राजनैतिक नियन्त्रण ऐसे हैं जो इस हस्तक्षेप की सीमा को नियत कर देते हैं । 
जय हिन्दू विधायक व प्रशासक अपने धर्म से संबंधित कोई कारंवाई करते है तो इस स्थिति 
में कोई नियन्त्रण नही होता क्योकि मूलतः हिन्दू धर्म एक बहुमत का घर्म है। 
सबिधान की २६वीं घारा की न्यायिक व्यास्या के कारण हिन्दू मंदिरों में राज्य का 
हस्तक्षेप कुछ ह॒द तक सीमित हो गया, फिर मी यह काफ़ी विश्तृत है । इस प्रकार के चितन 
का पूर्ण प्रभाव है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार स्वयं सरकार के कार्यों पर कुछ निश्चित 
सीमाएँ लगा देता है | हर कार्रवाई जिसके करने की आवश्यकता प्रनुमव होती हो बह 
राज्य द्वारा नही की जानी चाहिए । 
वर्तमान भारत में तीसरी बड़ी समस्या कानूनी ढाँचे में घामिक निजी कानून की स्थिति 
है । हिन्दू, मुसलमान व सिक्ख जोकि एक ही देश के नागरिक हैं, उत पर शासन विभिन्न 
परम्परागत नियमो से हो यह कानून वस्तुत: आधुनिक भारत में पुरावशेष (07070- 
माशा) का परिचायक है । यह धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धान्त के भी विरुद्ध है। 
भारतीय सविधान यह घोपरणा करता है कि राज्य का एक समान नागरिक कानून होना 
चाहिए। इस दिशा में हिन्दू कानून को एकीकृत करने के संदर्म मे विधान द्वारा महत्त्वपूर्ण 
प्रगति की गईं है । इस कानून को स्वीकृत करते के लिए भारतीय संसद ने हिन्दू कानूती 
परम्पराप्रो में स्वतन्त्रतापूवंक सशोधन किए और तलाक, पुत्रियों द्वारा सम्पत्ति ग्रह व कई 
अन्य क्रान्तिकारी विचारों को प्रथम वार स्थान दिया ! 
स्पप्टत: दिखाई देने वाला नीति निर्देशक तत्त्व यह है कि राज्य नागरिको के लिए सम्पूर्ण 
भारत कि क्षेत्र मे एक समान सामाजिक कानून प्राप्त करने का प्रयास करेगा । यह परिणाम 
में भ्रसाध्य प्रतीत होता है । इसके विपरीत, धर्मनिरपेक्ष राज्य को भपनी संप्रभ्रुता स्थापित 
करने के लिए सम्मावित व बहुत भ्राघारभूत घार्मिक सुघारों को हाथ में लेने की झ्ावश्यकता 
होती है। सविधान द्वारा यह कहा गया है कि हिन्दुवाद व इस्लाम की ऐसी सामाजिक 
वैधानिक सस्थाओ का उन्मूलन किया जाएं जोकि उनकी पूर्ण जीवन-क्रिया को अलग-अलग 
कर देती हैं। इन दो बड़ी घामिक व्यवस्थारों को व्यक्तिगत विश्वास, प्रूजा व व्यवहार तक 
सीमित कर दिया जाना चाहिए । 
हिन्दू कानून में परिवर्तत करना यद्यपि कट्टर लोगो के लिए दुःखदायी है, तव भी यह 
स्वीकार कर लिया गया है । झाखिरकार बहुमत तो हिन्दू विधायकों का ही है। लैकिन 
मुस्लिम शरियाह के लिए कदम उठाना अपरिहार्य होना चाहिए और संप्रमु संसद को यह 
तब करना चाहिए कि मुस्लिम प्रल्पसंस्यफों के पविन्न कानून के लिए क्या करना है 
घर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार दो बातों को मानता है-एकसमान सामाजिक कानून तथा 
अल्पसंख्यकों के धामिक विश्वास के प्रति झादर की झावश्यकता ॥ सम्मवतः ६० प्रतिशत 
मारतीय मुसलमान यह झनुमव करते हैं कि उतका कानून इस्लाम का समस्त सारझूप है । 
यह एक विचित्र घ॒र्मं संकट है लेकिन फिर भी इसका अनिवायंतः सामता किया जानता 
चाहिए 


भारत में धर्मनिरपेक्षता हछ 


चौथी व अन्तिम बड़ी समस्या घर्मनिरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभाषित करने 
की है। भारतीय संदमे में 'धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है ? यह प्रश्न पहले शैक्षरिक 
महत्त्व की दृष्टि से प्रकट हुआ लेकिन इसका व्यावहारिक महत्त्व मी समसामयिक व गहन 
है। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य का भ्र्य (१) एक ऐसे राज्य से है 
जहाँ धाभिक पक्षपात रहित होकर सवको मदद की जाय, या (२) वह राज्य जो धर्म से 
पृथक हो । यदि बाद वाला अर्थ प्रासगिक है तब राज्य का आदर्श यह होगा कि वह किसी 
धर्म की सहायता न करे, और न ही कोई धामिक कार्य ही उसके द्वारा किए जाएँ। 
संयुक्त राज्य अमेरिका में यह प्राचीन व परिचित समस्या है और सर्वीच्च न्यायालय 
आज भी "तो प्रिफरेंस' विचारधारा एवं 'वॉल श्रॉफ सेपरेशन' विचारधारा के बीच अस्थिर 
है । समस्त धामिक संस्थाओं को करमुक्त किया जाना पहले सिद्धान्त को प्रदर्शित करता 
है । भारत का संविधान किसी विशिष्ट धर्म को समर्थन देने के लिए केवल खास करों को 
निपिद्ध करता है। लेकिन वह सब धर्मो के विकास के लिए सामान्य अनुदान की अनुमति 
देता है। यह पक्षपात के अश्रमाव की व्याख्या, पृथककरण की दीवार के सिद्धान्त के विपरीत 
होगी । भारत में विद्यालयों मे सब प्रकार के घामिक निर्देशों (उपदेशो) पर प्रतिवन्ध है । 
यहाँ 'नो श्रिफ़रेंस! की विचारधारा की और अधिक भुकाव है । यह हिन्दू राज्य की कुछ 
परम्पराओं के अनुकूल है और उस अभिनव हिन्दू मान्यता से निकट रूप से सम्बन्धित है कि 
सभी धर्म सच्चे है। यहाँ यह संमावना है कि राज्य द्वारा सामजस्य की हृष्टि से व्यक्ति के 
एक सा्वेभौमिक धर्म (ज़ो कि हिन्दू मान्यताश्रो पर आधारित है ) को न्यायसगत ठहराने 
के लिए नो प्रिफरेंस' की व्रिचारधारा का प्रयोग हो । यह प्रवृत्ति विश्वविद्यालय शिक्षा पर 
राधाकृष्णन रिपोर्ट मे स्पष्ठ रूप से प्रदर्शित हुई थी । 
इस बात से सम्बन्धित ग्रन्तिम निर्णय में अत्यधिक सन्देह है कि क्या भारत का घर्म- 
निरपेक्ष राज्य एक सम्प्रदाय विहीन या धर्मंविहीन राज्य होगा ? 
मैककॉलम बनाम शिक्षा बोर्ड के मामले मे सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय ने चर्च और राज्य के पृथककरण की इन शब्दों में व्याख्या की : 'पृथककरण सरकार के 
अ्रस्पष्ट कार्यों व धाभिक सम्प्रदायों से बचे रहने के लिए एक आवश्यकता है, इसलिए नही कि 
उन सबको समान मानता जाए, पृथक्करण का श्रर्थ पृथककरण से ही है इसके श्रतिरिक्त और 
कुछ नही ।” यह व्याख्या अब भी सयुक्त राज्य अ्रमेरिका में विवाद का विषय है और भ्रन्य 
न्यायालय के निर्णेयो में दूसरा विरोधी हृष्टिकोश मी लिया गया है । मेरी भ्रपनी घारणा यह 
है कि भारत के सामने जो प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य संबंधी यह श्यास्या 
स्पष्ट व महत्त्वपूर्ण उत्तर देती है । 


क्या भारत एक घमंनिरपेक्ष राज्य है ? 


हमने भारत में घ॒र्मनिरपेक्षता की कमजोरियों व सशवत दाघधारों पर विचार किया हैं। 
अव हमें किसी तरह के सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए । हमें यह ध्यान रसना होगा 
कि पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य का पक्‍्स्तित्त्व असम्मव है। संयुक्त राज्य प्मेरिका जँसा क्लासिक 


श्द भारतीय सरकार एर्व राजनीति 


उदाहरण भी राज्य व धर्म के पूर्ण पृथककरण के प्रति अ्रनिच्छा प्रदर्शित करता है। वहाँ 
राष्ट्रपति व राज्यपाल नागरिको के लिए यह घोपणाएँ जारी करते हैं कि वे अपने-प्रपने 
पूजास्थलो पर जाएँ। वहां सघ व राज्य के विधान मण्डलों के सत्र प्रार्थता के साथ शुरू 
होते हैं, भर प्रत्येक सिक्‍्क्रे पर यह श्रादर्शवाक्य लिखा होता है कि 'हम ईश्वर में विश्वास 
करते हैं ।' अमेरिकी प्रतिमान से यदि हम सहायता लें तो मारत की धर्मनिरपेक्षता में कतिपय 
कमियाँ दिखाई देती हैं लेकिन ऊपर व्शित आधारों पर यदि निर्धारित किया जाए तो 
भारत में धर्मनिरपेक्षता का व्यवह्यर इसके सिद्धान्त के अत्यधिक निकट ही है । 
क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है ? मेरा उत्तर कुछ शर्तों के साथ 'हा' है। कई 
समस्याओ्रों के होते हुए भी मारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहना ही न्याय सगत होगा । भारत 
उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ मे भारत को प्रजातन्त्र कहा जा सकता है। भारतीय 
राजनीति य शासन मे कई अप्रजातान्त्रिक विशेषताओ्रों के होते हुए भी संसदीय प्रजातस्त्र 
वहाँ कार्यशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कार्य कर रहा है। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष 
राज्य का श्रादर्श स्पष्ट रूप॑ से सविधान में विद्यमान है और इसे महत्त्वपूर्ण प्रयासों के 
माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । प्रश्न का उत्तर एक गतिशील राज्य के संदर्म मे 
होना चाहिए, एक ऐसा राज्य जिसकी कुछ परम्परागत समस्याएँ हैं और जो उनके समाधान 
हेतु सधर्प कर रहा है । 
सर्वाधिक मुलभूत वात यह है कि भारत सरकार ने राजनेतिक बंधता व राष्ट्रीय एकता के 
लिए हिन्दुवाद का प्रतीक बनाने की लालसा से अपने झ्रापको हमेशा रोके रखा है । संयोगवश 
इन उद्दे श्यों को प्राप्त करने के लिए धर्म सम्बन्धी गम्भीर सीमाझो पर ध्यान देना लामप्रद 
होगा जैसाकि वर्मा और पाकिस्तान से स्पष्ट होता है । १६७० के चुनाव में पर्व पाकिस्तान मे 
धर्मनिरपेक्ष बगला राष्ट्रवाद के उदय ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित किया कि मात्र इस्लाम 
के प्रतीक अपने झाप मे देश के दो भागों को साथ रखने में भ्रसमर्थ हैं । 
यद्यपि सावधानी के साथ ग्राशावाद ( (ए॥०ए5 ०फ्ञप्मां$७ ) के लिए ध्यान है 
फिर भी स्पष्टतः यह सोचना मूर्सता होगी कि भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद इतनी हृढ़ता 
से स्थापित हो गई है कि उसका भविष्य पूर्णतः निश्चित है। पाकिस्तान के साथ कोई 
युद्ध, सब भोर हिन्दू मुस्लिम दगों को ज्वाला का प्रसार और भावी प्रधान मन्त्रियों का 
साम्प्रदायिकता के श्रति सममौतावादी रुख, इनमे से कोई भी संभावित विकास हिन्दू दलों 
को सशवत करेगा भौर यह धर्मनिरपेक्षता के लिए एक गम्भीर चुनौती होगी। साथ ही 
स्वय नई कार्प्रेस के कुछ भागों में निहित साम्प्रदायिक भावना के उदय की संमावनाप्रों 
से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । हिन्दू साम्प्रदायिकता की शक्तियाँ अपने समय को 
प्रतीक्षा कर रही हैं भौर यह भसमव नही है कि भविष्य उनके विकास के लिए सपिक 
उपयुक्त परिस्थितियाँ लाएगा । मारत के पूर्ण प्रजातान्त्रिक ब्रयोग का घरमनिरपेक्ष राज्य एक 
पक्ष है, जिसकी सफलता भनवरत स्थामी मेतृत्त्व, स्थिर भाधिक विकास, जनसंण्या नियन्रण 
य प्रन्य तत्त्वो पर निर्मर है । स्पष्टतः कई ऐसी संमवनाएँ भाज भी विद्यमान हैं. जो 
'प्रवाछनीय' स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं । 


दर 


धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान 


धो. बी. गज़ेन्द्रगडकर 


भ्राधुनिक युग की विश्वविद्यालय-शिक्षा की परम्पराएँ प्राचीन मारतीय विश्वविद्यालयों की 
और गये से हष्टिपात कर सकती हैं । नालन्दा व तक्षशिला विश्वविद्यानयों को स्मृति हमारे 
समक्ष विश्वविद्यालय-जीवन का प्रेरणास्पद तथा उत्साहवद्धंक चित्र ,प्रस्तुत करती है । 
मारत के समी भागो से आए विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों में एकत्रित होते थे और उनका 
निश्चित उद्दश्य ज्ञान के समस्त पक्षों को प्राप्त करना होता था । प्रवल जिज्ञासा की 
भावना, ज्ञान-प्राप्ति का हृढ़ निश्चय तथा ज्ञान की खोज में कठोर परिश्रम-ये प्राचीन 
भारतीय विद्याधियो की कुछ परिचायक विशेषताएँ थी । इस दृष्टि को उन भप्राचीव भार- 
तीय शिक्षकों से अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता था जो शिक्षा के प्रसार संबंधी उद्दे श्य के प्रति 
समपित होते थे। उन्हे जीवन में किसी प्रन्य पुरस्कार, सम्मान श्रथवा सुख की इच्छा नही 
थी सिवाय इसके कि थे यथा सम्मव योग्यता से अपने विषयों की सम्पूर्ण जानकारी युवा 
पीढी को दे दे । प्राचीन मारतीय विश्वविद्यालयों का वातावरण काफी झंशों में रमणीय 
था और भ्रन्वेषण-माववा ( छाप. ण॑ ल्वप्रणा ) प्रेरक था।येही वे गुण हैं जो 
किसी विश्वविद्यालय को एक समुदाय-विशेष के सामाजिक जीवन में गौरव का स्थान 
दिलाते हैं । 

प्राचीन भारत मे विद्वत्ता सदा सम्मानित की जाती थी! वह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक 
सर्वेविदित है जिसमें राजनैतिक शक्ति की विद्वत्ता से तुलना की गई है झौर भ्रसंदिग्ध रूप से 
विद्वत्ता की श्रेष्ठता तथा उसके स्थायी स्वरूप के कारण उसकी ख्याति की घोषणा की गई 
है : “विद्धता भौर राजपद को कभी मी समकक्ष नही रखा जा सकता क्‍योंकि एक राजा को 
उसके देश में ही सम्मान मिलता है जबकि एक विद्वान सर्वत्र सम्मानित होता है ।” प्राचीन 
भारत के शैक्षणिक प्रयासो का इतिहास हमें भ्रनेक दिशाएँ देता है श्लौर इसलिए झ्ाज जब 
मैं आपके समक्ष दीक्षात-मापण दे रहा हूँ तो मुके प्राचीन काल में कुलपतियों द्वाया युवा 
स्नातकों को संबोधित नीति-वाक्यों का स्मरण हो रहा है । कुलपतियों का भपने विद्याधियों 


धर्म मिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान १०१ 
से यह झाग्रह होता था : "सत्य बोलो । सदाचारी व्यवहार रखो | वेदों का अ्रध्ययन उपे- 
क्षित न करो । भच्छाई से विमुख न हो । सुख, समृद्धि, गुण व प्रवीणता की प्राप्ति के प्रति 
उदासीन न हो ।” युवा स्नातकों को प्राचीन मारतीय कुलपतियों की यह सलाह होती थी 
कि वे सत्य की सोज करें, कत्तंव्य पथ पर चलें और प्रध्ययन की दिशा में विए जाने वाले 
परिश्रम में कोई कोर कसर नही रखें | सामाजिक सत्य, कर्तव्य पथ तथा लोक-कल्यारा से 
प्रतिवद्धता उनकी सलाह का सारतत्व या । इन शब्दों का स्मरण कर मैं स्वयं से यह प्रश्न 
करता हूँ कि भ्राज के युवा स्तातकों का क्‍या सामाजिक घ॒र्मं अथवा करक्त॑व्य है ? उत्तर 
स्वरूप मैं यह पाता हैँ कि धर्मनिरपेक्षता की खोज श्राज की एक प्रमुख झ्रावश्यकता है और 
यही आज का सामाजिक घर्म है। इसीलिए मैं श्राज के युवा स्नातकों से यह अपेक्षा करता 
हूँ कि वे इस कर्तव्य से विमुख न हों । 


प॒ 


झाज धर्मनिरपेक्षता का विषय राजनैतिक महत्त्व के सवेगात्मक उत्ते जक व्यंजको (॥००ए९ 
ग्राध्षाधंध[ ०५९:०॥65) से युक्त है और इसीलिए विपय का वस्तुनिष्ठ ग्रध्ययन कुछ कठिन 
है। भारत मे धर्मनिरपेक्षता का विचार मूलत॒ एक राजनैतिक विचार के रूप में उद्‌भूत 
हुआ था । इस विचार ने प्रामाशिक रूप से मारत के प्रमुख समुदायो-हिन्दुम्नो व मुसलमानों 
में एकता स्थापित करने का प्रयास किया । राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए हमारे सघपें काल 
के दौरान, भोर विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस मत का मुख्यतः राजनैतिक घरा- 
तल पर ही श्रमपूर्वक, समभदारी और लगन से प्रयोग किया गया । यह वही मत है जिसकी 
सहायता से हमारे राष्ट्र को मध्यकालीन “ दो राघ्ट्रो के सिद्धात ” का प्रतिरोध करने की 
प्रेरणा मिली, वह इस दिशा में समर्थ सिद्ध हुआ । हमारा यह विश्वास है कि भारत जैसा 
एक बहुजातीय, बहुमापी तथा बहुधा्िक समुदाय कमी भी दो राण्ट्रो के सिद्धांत को श्रपता 
नही सकता णो कि दो नागरिकों के धर्म पर आधारित है । यह विचारधारा हाल ही की 
सकटकालीन स्थिति का सामना करने मे सफल रही है और हमने सभी समुदायों, धर्मों, 
जातियो और वर्गों के सदस्यो को एकजुट होकर आक्रामक की चुनौती का सामना करते 
हुए पाया है । ऐसा उस समय हुआ जब आक्रामक ने क श्मीर पर आक्रमण किया और इस 
प्रकार भारत की एकता और सम्प्रमुता को चुनौती दी। स्वामाविकतः हम सब की यह 
अनुभूति है कि हम समी की परीक्षा का काल वस्तुतः हमारा गोरव-काल भी था और इसी 
ने धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर सवेगात्मक तथा उत्ते जक व्यंजकों का आवरण डाल 
दिया है | आज धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए मेरा उद्देश्य उक्त 
समस्या के विस्तृत, मूलभूत व मूल सामाजिक दर्शन की चर्चा करना है। उस प्र्थ में धर्म 
निरपेक्षता विशुद्ध रूप से मात्र एक राजनैतिक विचार नही है और केवल हिन्दू व मुसलमानों 
तक ही इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित नही है । यह एक व्यापक सामाजिक-प्राथिक विचार है 
जो अपने भ्रन्त्गंत विविध मारतीय समुदायों को समाहित करता है झौर जिसका अपना एक 


श्ण्र 


सकारात्मक संदेश है । 

मानव दर्शन के विकास का इतिद्वास यह स्पष्ट करता है कि प्रे रशास्थद व युगांतरकारो 
विचार भी कभी-कभी लोकप्रिय आँतियों व प्रंधविश्वासों के एक संकीर्श परिवेश में कद हो 
जाते हैं। ऐसे भवसरों पर यह झावश्यक हो जाता है कि उन्हें लोकप्रिय भ्रान्तियों की इरा 
कंद से मुक्त किया जाए भौर जनता के सामने उनके सही क्रान्तिकारी स्वरूप तथा महत्त्व 
की व्यास्या की जाए । धर्मतिरपेक्षता के सम्बन्ध में कुछ कहने का मेरा झ्ाणप यह है कि 
- मैं भारतीय सबिधान के प्रस्तंत उसकी मूल व भावश्यक धारशाग्रों पर प्रग्श डालते का 
भ्यास करना चाहता हूँ । 


भारतीय सरकार एवं राजनीति 


या 


होलिझहोक (09०४:०) को पश्चिमी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। 
उसने धर्मनिरपेक्षता से सम्बन्धित ग्पना अभियान लगभग १८४६ में प्रारम्म किया श्रौर 
अपनी पुस्तको--प्रिसिउल्स भ्रॉफु सेक्यूलरिज्म' तथा दि ओोरिजित एण्ड दि नेचर प्रॉफ 
सेव्यूलरिजम-में इसके सिद्धान्त प्रतिपादित किए । यह झभियान धर्म को राज्य से पृथरू 
करने की भ्रार्काक्षा से उत्तन्न हुश्ना । यह निश्चित रूप से एक भौतिकवादी व तरेबुद्धिपरक 
(7५079$000) झ्रान्दोलन था । साम्राजिक विचारको ने यह समझा कि धर्म सामाजिक- 
प्राथिक विषयो पर पभ्रभुत््व स्थापित करने की प्रवृत्ति रपता है। पमीलिए धर्म की पूर्ण 
भुक्ति की झ्राकाक्षा के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता का जन्‍म हुआ । एम० एन० रॉय, जो 
अपने ग्रुग के एक प्रमुज तकंबुद्धिवादी व धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, राज्य से यह भ्रपेक्ष 
रखते थे कि वह भ्रपते नागरिकों को विविध धर्मों व धारमिक विचारों में से चयन की 
स्वतन्श्रता नही बल्कि धर्म के श्रत्याचारों से मानव मध्तिप्क को मुक्ति दिलाए। रूस मे 
साम्यवाद के प्रारम्भिक काल में धर्म को एक प्रकार की 'मादक भ्ौपधि' (0०/०) माना 
जाता था श्रोर वहाँ साम्थवादी राज्य ने धर्म-निरपेक्षता का एक ऐसा प्रतिमान निर्मित 
करने का प्रयास किया जो धर्म से पूर्णतः: पृथक था | उस अवस्था में साम्यवाद की परम्परा- 
गत हृष्टि पर आधारित राज्य-प्रयासों का दर्शन मात्र घ॒र्मं को राज्य से पृथक्‌ कर उप्त धर्म 
को एकाकी करने से हो संतुष्ट नहीं था । वस्तुतः उसका यह विचार था कि धर्मनिरपेक्षता 
की भौतिकवादी भावना को प्रोत्साहित करने के लिए घ्॒मं की भ्रवज्ञा करना और धर्म विरोषी 
विश्वासो को संरक्षण देना श्रावश्यक है। मौतिकवादी घर्मतिरपेक्षता के प्रति भक्ति ने 
अवसर धर्म के सम्बन्ध में एक विद्वेष और कभी-कभी तो घृशा का मी सकेत दिया है। 
निस्सदेह धर्मं के विषय मे सहिष्णुता थी लेकिन यह पर्याप्त अनिच्छा से थी । धर्म-पालन 
व धामिक त्रियाओ्रो के अभ्यास का कठोरता से नियमन होता था और जनमानस में 
धर्म के प्रति निप्ठा को हतोत्साहित करना उस समय क् एक निर्धारित सक्ष्य था। 
भारतीय घरमनिरपेक्षता उक्त संकी्ण उत्तेजक श्रेणी में नही झाती है। जैसाकि: 
डॉ० राधाकृप्एन्‌ मे कहा है, “मैं यह अधिकृत रूप से कहना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता 


धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान (०्डे 
का प्र प्रथर्म नहीं है । इसका अर्थ यह है दि हम समी धर्मों झौर विश्वासों का सम्मान 
करते है भौर हमारा राज्य किमी धर्म विशेष से तादात्म्य नही स्थापित करता ।” गाघी ने 
और झधिक स्पष्टता से यह कहा कि सभी धर्म सच्चे है शोर “मेरी भ्रन्य विश्वासों के प्रति 
श्रद्धा वेसी ही है जेंप्तीफि स्वय मेरे निजी विश्वास के प्रति है ।” भारतीय धर्मनिरपेक्षता 
का यह पक्ष हिन्दू दर्शव तथा नीतिशास्प्र के अनुकूल है। हम सभी उस मत से भली-माँति 
परिचित हूँ जिसकी भगवत्‌गीता में मावपूर्ण शिक्षा दी गई है : 

“हे कौन्तेय (भजुन) ! वे सभी भक्त जो श्रद्धा से युक्त होकर श्रन्य देवताप्रों की 
पूजा करते है, स्वयं मेरी ही पूजा फरते हैं य्यपि वे विधिपूर्वक ऐसा नही करते ।” यह 
सिडधान्त इस तथ्य को मान्यता देता है कि सत्य की सोज करने के अनेक मार्ग हैं भौर सत्य 
किसी धर्म विशेष के एकाधिकार पर आश्रित नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि “जो 
बई भी झपने पम के दार्शनिक सिद्धान्तो का विश्वासपूर्वक समझदारी से पालन करता है, 
वह पंततः मुझ तक पहुंचता है।” यदि समस्त मार्ग रोम पहुँचा सकते हैं तो हिन्दू 
जीवन पद्धति के झनुसार विश्व के दारशनिकों व संतों द्वारा भ्रतिपादित समस्त पंथ सत्य की 
अनुभूति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैँ । हिन्दू दर्शन के इसी व्यापक, समग्र और प्रगतिशील 
घरातल पर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का जन्म हुआ है । 

मिद्धान्ततः धर्मनिरपेक्षता धर्मतर, घर्म-विरोधी व सशयवादी हो सकेती है तेकिन 
भारतीय धर्मनिरपेक्षता ऐसी नवागरात्मक हृष्टि को स्वीकार नही करती । वह धर्म की झ्राव- 
श्यकता और उसके भ्रस्तित्त्व को मान्यता देती है यद्यपि धर्म को राज्य व उसकी सामाजिक 
झाथिक गतिविधियों से पृथक्‌ करमे का उसका एक सुविचारित प्रयास भी होता है। यह 
भारतीय घर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक पक्ष है । 

पारसन्स के अनुसार “अस्तित्व का ज्ञानात्मक अर्थ, और सुख-दुःख तथा अ्रच्छाई व 
बुराई का प्र्थ-ये धर्म की केन्द्रीय समस्याएँ हैं । लेकिन धर्म एक व्यक्तिगत विषय है और 
उसे अनिवामतः ऐसा ही माना जाना चाहिए। घर्मे का सम्बन्ध स्वयं अपने श्रभिज्ञान व 
अपनी प्रतिबद्धताओशों के लिए मानव व्यक्तित्व के अन्तरतम्‌ सार से है ।” मानव भ्रस्तित्त्न 
के झंतिम उद्दे श्य को जातने की झाकाक्षा, मानव जीवन के परचात्‌ 'परलोक” की शाश्वत 
समस्या जानने की इच्छा और यह जानने की रुचि कि क्या कोई ऐसा निर्माता भी है जो 
मानव जाति के भाग्य का नियामक है-ये सभी आकाक्षाएँ मानव मस्तिष्क में अंकित हैं 
और शाश्वत्‌ सत्य की इसी भावपूर्ण खोज ने सभी धर्मों व दर्शनों को _ जन्म दिया है । 
जवाहर लाल नेहरू ने, जो स्वतन्त्र भारत में धर्मनिरपेक्षता के महानतम्‌ प्रतिपादक थे 
और जिनका दृष्टिकोण अत्यधिक तकंबुद्धिपरक था, स्वयं बड़े भावपूर्ण शब्दों में शाश्वत्‌ सत्य 
की इस खोज का उल्लेख किया है : “हर एक को जीवन का सामना दर्शनयुक्त वैज्ञानिक 

स्वभाव व दृष्टि से करना होता है और इसके (जीवन के) परे (७८५/०॥() भ्रन्य विपयों का 
श्रद्धा से ।” इस परे” के सम्बन्ध में नेहरू का कथन यह है : “अक्सर जब मैं इस विश्व 
की ओर देखता हैं तो मुझे अज्ञात गहनताओों की रहस्यात्ममता का आभास 


होता है ॥/ 


) 
भारतीय सरकार एवं राजनीति ; 


समस्त संवेदनशील मानव-मस्तिष्कों को उद्दे लित करने वाली श्रद्धा औ दुर्देगीय 


स्वस्थ जिज्ञासा की इस भावना को उपेक्षित नहीं किया जा सकता । इसीलिख न 


धर्मनिरपेक्षता धर्म की समस्या के प्रति नकारात्मक, यहाँ तक कि निष्क्रिप दि भी नही 
अपनाती । निस्सदेह यह धर्म को श्रद्धा की हृष्टि से देखती है लेकिन साथ ही बे 3 
उसकी उचित सीमा में कार्यणील रखने के लिए भी कृतसंकल्प है । इसका यह अ्रह है 
कि धर्म इन सामाजिक-आथिक समस्याओं की सीमा तक न पहुंचे जिनका प्रा बुक मी 
को सामना कम करना होता है और वह झनिवायंतः नागरिकों के सामाजिक- 00% 
हारों के निर्धारस का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास न करे । जब तक धर्म अश्रपने वैध बषतों मे 
होता हे तव तक धमंनिरपेक्षता धामिक रूप से इसके प्रति तटस्थ रहती है । 

धर्मनिरपेक्षता किसी नागरिक के धर्म और प्रार्थना मे उसके विश्वास को पक अपने 
घामिक मत के अनुसार नागरिक ईश्वर के वोच का विपय मानती है। क्योकि, कि के 
धर्म से राज्य सम्बन्धित नही है, इसलिए वह सभी पूजा-स्थलों के प्रति समान स्ि सै 
व्यवहार करता है चाहें वे चर्च, मन्दिर, गुरुद्वारा व मस्जिद कुछ भी हो ला, उनके 
प्रति उसकी कोई सक्रिय रुचि नहीं होती। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता का. 30 
पक्ष है । 


१०४ 


। 
॥0 4 ! 


यह उल्लेसनीय है कि 'धर्मनिरपेक्ष/ तथा “धर्मनिरपेक्षता” शब्दों का भारतीय रमन्‍ 


भे कही प्रयोग नहीं हुआ फिर भी धर्मनिरपेक्षता का विचार संविधान की लगर र्कों 
महत्त्वपूर्ण व अ्र्थवान्‌ धारा में परिलक्षित होता है। सविधान ने भारतीय ना कय की 


लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा सामाजिक झाथिक-राजनैतिक तो की 
उपलब्धि का वायदा किया है। यह झादर्श स्वयं सम्पूर्ण संविधान पर धर्मनिरपे 


प्र रणास्पद दीप्ति की छाप छोडता है । ; 

भारतीय नागरिकता पूर्ण रूप से एक विशुद्ध धमंनिरपेक्ष पद है। नागरिकों पा 
मूल भ्रपिकारों की गारन्‍्दी दी गई है और इन अ्रधिकारों में जो मूल कर्तव्य ( 70५ मे 
79] 09820798 ) निहित है, वे नागरिकता से प्रवाहित होते हैं और उनके नो के 
समुदाय, जाति, धर्म अथवा भाषा सम्बन्धी कोई मी भ्रश्न अप्रांसगिक है। कान मूल 
सम्मुख समानता तथा समी नागरिकों के लिए कानूनों द्वारा समान संरक्षण- तच्चत 
अधिकारों से सम्बन्धित ऐसे बुनियादी विचार हैं जित पर भारतीय सबिधान को स्य अर्थ में, 


रूप से गये हो सकता है। सविधान की घारा १४ में ये गारन्दी निहित है। एक क्रे इसी 


यह समानता अ्रथवा संरक्षण भारतीय संविधान का मूल आधार है। समानता से का 
मूल झ्रधिकार से ही श्रन्य मूल अधिकार प्रवाहित होने हैं और इन मूल श्रधिका (यह 
त्तेजस्वी प्रवाह स्पप्टतः भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रकट करता चै बज 
विदित है कि इस धर्मनिरवेक्ष स्वरूप का प्रवाह सर्वविद्यमान है भोर इसके द्वारा * के 


। 


धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान १०५ 


हिन्दुओं व मुसलमानों, बल्कि सभी समुदायों व घर्मों को भी परोपकारी संरक्षस प्राप्त है । 
हमारा देश एक वहुघामिक, बहुभापषीय तथा बहु-साम्प्रदायिक क्षेत्र है। जिसमे संविधान 
मे अपने समस्त नागरिको को समान मूल अ्रधिकार प्रदान किए है। एक अवश्यम्भावी 
परिणाम के रूप में संविधान अपने समस्त नागरिकों से मारत की एकता के श्रति समान 
निष्ठा तथा देश के सामाजिक-श्राथिक लक्ष्यों की दिशा में उसके अ्रभियान के प्रति समान 
मूलभूत कर्तंव्यों की अपेक्षा करता है । 
संविधान ने अपने इस दर्शन के अनुकूल कि नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले 
समस्त धर्मों को झनिवार्यव. समान सरक्षण मिले, अपनी धाराझों में इससे सम्बन्धित 
विशिष्ट प्रावधान नियत किए हैं। धारा २५ ग्रन्तरात्मा ( (०॥४८८४९९ ) तथा व्यवसाय 
की स्वतन्त्रता की गारन्टी देती है जबकि धारा २६ धामिक मामलों की व्यवस्था से 
सम्बन्धित स्वतन्त्रता प्रदान करती है । ये दोनों धाराएँ समस्त घर्मों को समान सरक्षण 
प्रदान करती हैं, लेकिन इस सरक्षण से सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यह 
है कि ये सरक्षण कुछ निश्चित बुनियादी झ्भभिमावी मान्यताओ ( 0ए0770॥78 €णाहंव९- 
70॥5 ) के झ्धीन हैं। धारा २५ (१) के अनुसार “लोक व्यवस्था, नैतिकता- 
व स्वास्थ्य तथा इस भाग से सम्बन्धित अन्य शर्तों के साथ समी को समान रूप से प्रंत.- 
करण की स्वतन्त्रता है और साथ ही उन्हें स्वतन्त्र रूप से ( इस निदिष्ट क्षेत्र के श्रतगंत ) 
धर्म के प्रचार, पालन व अभिव्यक्ति का अधिकार भी है |” इस धारा के प्रारम्मिक प्रंश 
पर ध्यान देना आवश्यक है । इसके शनुसार धर्म, उसके पालन, प्रचार व अभिव्यक्ति तथा 
लोकव्यवस्था, नेतिकता, स्वास्थ्य या भाग ३ द्वारा गारन्टी प्राप्त किसी प्रन्य मुल अधिकार 
के बीच संघर्ष की स्थिति में अनिवायंतः पहले की भ्पेक्षा दूसरे को प्रभुत्तव प्राप्त होगा। 
दूसरे शब्दों मे, संविधान ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि घमर्मं को हर स्थिति में उसकी उचित 
सीमा में कार्य करना चाहिए श्रौर किसी भी स्थिति में राज्य की सामाजिक-ग्राधिक गति- 
विधियों से हस्तक्षेप नही करना चाहिए । ये सामाजिक-प्राथिक गतिविधियाँ तत्मम्बन्धी 
न्याय के भादर्श से प्रेरित हैं भोर इसकी प्राप्ति के लिए राज्य ने एक समतावादी लोक 
बल्याणकारी राज्य का साहसिक पद प्राप्त करने का प्रयास प्रारम्भ किया है । इस सोज फी 
पूर्व आवश्यकता के रूप में लोकव्यवस्था महत्त्वपूर्ण है, नैतिकता महत्त्वपूर्ण है, जन-स्पास्थ्य 


अपरिहाय है और मूल भ्रधिकार श्रावश्यक हैं, इनकी महत्ता भभिमावी है भौर धर्म को उन 
पर शझ्ाधिपत्य का भ्रवसर नही दिमा जाएगा । 


चाश २५ ( १ ) के प्रारम्मिक ध्रंशों में निहित इस स्थिति को घारा २५ (२) 
द्वारा भौर ध्धिक स्पप्ट किया गया है । इस भनुच्छेद के भंतरगंत यह स्पप्ट रिया गया है 
कि भनुच्देद ( १ ) द्वारा प्रस्ताबित स्वतन्तताएँ राज्य वो ऐसी प्ाधिक, वित्तीय, रानसेतिक 
झयवा किसी प्रन्य धर्मतिरपेश गतिविधि को नियमित या प्रतिबन्धित करने से नहीं रोडगी 
जिनवा पामिक स्थयहार से सम्बन्ध हो था जिनसे सामायिर जन बल्यारा भधवा सुधार गा 
हो भयवा जिसके द्वाशा सभी झागों ये बर्गों के हिंदु्धों के लिए जननवशप जी परिषायर 
विसी सादंजनिक हिन्दू धामिक संरेया बे प्रतिबन्धो और दाषाधों से दर दिय्रा छात्रा हो । 
हुस प्रग्यर धारा "२५ में समाहित घामिक स्वास्रता माय विधार दो झुस्यों से दफा एक 
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सकारात्मक रचनात्मक विचार है । धर्म को तवतक पूर्ण स्वतम्त्रता दी गई है जबतक कि 
बह भ्रपनी उचित सीमा का परित्याय नही करता | इसके अतिरिक्त धर्म के विपय में यह भी 
स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक-आ्राथिक न्याय सम्बन्धी अश्रभिमावी मान्यताएँ किसी भी 
धाभिक हस्तक्षेप को सहन नही करेंगी । झत: घामिक स्वतंत्रता का विचार धर्म-विरोधी या 
ईश्वर-विरोधी नही है, यह मानव जीवन में धर्म की ग्रावश्यकता और उसके - अभिप्राय की 
भान्यता देता है लेकिन यह धर्म के लिए एक उचित सीमा निर्धारित करता है और साथ ही यह 
सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का वह व्यापकत्तर क्षेत्र मी निर्धारित करता है जिसके दंसंघ 
में अनिवार्यंतः राज्य और उसकी नीतियी का प्रमुत्त होता है। 
धारा २५ भें जितना सत्य है उतना ही सत्य घारा २६ में भी है। घाभिक विषयों की 
व्यवस्था सम्बन्धी स्वतन्त्रता दी गई लेकिन धामिक संस्थाश्रों की सम्पत्ति की व्यवस्था को 
इस घारा से नियमित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था कानून के अनुसार होगी और यह 
कानून एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष सामाजिक-ध्राधिक कानून है जिसे राज्य तत्संबंधी नीतियो के 
उद्द श्य से स्वीकार करता है । 
धार्मिक स्वतत्नता को पृर्गांता प्रभावशीलता के उद्दें श्य भे संविधान की घारा ३० में 
कुछ निश्चित प्रावधान ऐसे है जिनके अतर्गंत श्रल्पसख्यकों को उनकी पसंद की शैक्षणिक 
संस्थाओं की स्थापना व उनकी व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया हैं। व्यापक रूप से 
यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था भारतीय सविधान द्वारा सभी धर्मों को दी गई स्वतं- 
श्रता की गारन्टी की प्रतीक है | 
सम्पूर्ण विश्व के संदर्म में धर्मो का इतिहास यह स्पष्ट करता है. कि प्रपने संगठित 
साम्प्रदायिक स्वरूप में धर्म कमी-पमी समाज की सामाजिक-प्राथिक गतिविधियों को 
नियमित करता है । उदाहरणस्वरूप अस्पृश्यता ( ए॥।०ए८७०७॥॥॥५ ) पर विचार किया 
जा सकता है । परम्परागत हेप्टिकोश के अनुसार श्रस्पृश्यता (छुप्नाछुत) कुछ प्राचीन 
धर्मग्रन्यो पर आधारित है यद्यवि इसकी प्रामाशिकता संदिग्ध है। संविधान ने ऐसा प्रनुमव 
किया कि हिन्दू सस्कृति श्रथवा हिन्दू जीवन पद्धति के इस कलंक ( प्रस्पृश्यता ) को 
सामाजिक जीवन से पूर्णरू्पेण हटाना झ्रावश्यक है | श्रतः उसने घारा १७ में उसके उन्मूलन 
सम्बन्धी निश्चित व्यवस्था वी है । यह धारा व्यक्त रूप से यह निर्देश देती है कि अस्पृश्यता 
के झाघार पर कोई भी प्योग्यता मानना इस कानुन के अनुसार दण्डनीय होगा । यदि 
भस्पृश्यत्ता को किसी घर्मप्रन्य के आधार पर निर्धारित करने का दावा विया जाता है तो 
उस स्थिति से निवटने के लिए संविधान ने यह घोषणा की है कि ऐसे धर्म प्रन्य म्रथवा 
व्यवहार की कोई बैधता नहीं है क्योकि उससे समुदाय की सामाजिक प्राविक गतिविधियों मे 
हस्तक्षेप होता है, इसलिए संविधान में उक्त प्रथा को प्रतिवन्धित किया हैं। यह संवैधानिक 
हृष्टि का एक जवर्लत उदादरणा है जिसके प्ंतर्गंत संविधास ने सामाजिक-प्राथिक क्षेत्रों मे 
धर्म के हस्तक्षेप बी चुनोती का सामना किया है। 
कालातर में संविधान जिस अन्य ग्रादर्श की प्राप्ति वी झाकाक्षा रखता है वह धारा 
४४ में निहित है । इस धारा के अनुसार राज्य भपनी सीगा देर प्रन्टगंत सभी सागरिकों के 


धर्मनिरपेक्षता तथा भारतीय संविधान १०७ 


लिए एक ग्रमान नोगरिक नियम संहिता प्राप्त करने के प्रयास करेगा । इसी आदर्श की 
सोज के फलस्वरूप संविधि संग्रह ($(४८५(८ ७००४) में हिन्दू कोड को स्थान दिया गया। 
यह स्मरण होगा कि ससद्‌ मे जब हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया गया तो उस समय कट्टर 
व॑ झनुदार हिन्दुओं की शोर से इसका तीम्र विरोध हुआ । इस सम्बन्ध मे पारम्परिक हिन्दू 
दृष्टिकोण यह था कि हिन्दू कानून प्राचीन “श्रूति! तथा स्मृति! पर आधारित है और 
उनके सम्बन्ध में संसद को कार्यवाई करने का कोई भधिकार नही है । यह विरोध निस्संदेह 
प्रामाणिक था और इस विश्वास पर आधारित था कि व्यक्तिगत कामून सम्बन्धी व्यवस्थाएँ 
भामिक मामलो के पंतगेंत आती है। कट्टर हिन्दू मत से उत्पन्न यह तीव्र विरोध वस्तुतः 
भारतीय स्वतंत्रता के प्रारम्मिक काल मे ही धर्मनिरपेक्षता के लिए एक चुनौती थी। इस 
चुनौती का साहस से सामना किया गया और अतत' इस पर विजय प्राप्त की गई! हिन्दू 
कोड श्राज एक पूर्णों तथ्य बन गया है । हिन्दू कोड बिल की स्वीकृति से यह भी स्पष्ट 
होता है कि देश के भाथिक सामाजिक जीवन मे धर्मनिरपेक्षता का विचार किस प्रकार 
क्रमशः सफलता प्राप्त कर रहा है । हिन्दू कोड के प्रति विरोध वस्तुतः हिन्दू कानून के 
विकास के सम्बन्ध मे पूर्णो अज्ञानता और अ्राति पर आधारित था। हिन्दू धर्म, जोकि 
न्यायोचित रूप से स्वयं को विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वश का मान सकता है, वर्तमान 
काल तक तरुश व जीवित इसलिए रह सका है क्योकि पूव॑-ब्रिटिश काल के दौरान उसने 
समय-समय पर उपयुक्त सामजस्य किया जिससे कि वह अपनी व्यवस्थाओं को समाज की 
परिवर्तित एवं विकसित प्रथाओं व विश्वासों के अनुकूल कर सका । 'सदाचार' (ग्रथवा 'सत्‌'- 
अ्रच्छे पुरुषों का आचरण) हिन्दू धर्म का सदेव स्रोत माना गया है। इस हृष्ठिकोण से 
हिन्दू कानून का प्रध्ययत्र अत्यधिक चित्ताकपेंक विषय है । इससे यह पता चलता है कि 
ट्िन्दू धर्म के व्याख्याता, जोकि कानून के शाब्दिक श्र्थ और अस्तित्व प्राप्त प्रथाग्रों व 
व्यवहारों के मध्य अ्रंतर के प्रति सदेव सजग थे, किस प्रकार व्याख्या के माध्यम से कानूनी 
व्यवस्थाभ्रों को समन्वित करते थे। व्याख्या-शास्त्र (5०. ० ाशए्गा०ध0०॥) ने हिन्दू 
कानून के परिवर्तेनशील विकास से सहायता दी है। यद्यपि उसका कानूनी स्वरूप वही 
रहा लेकित उसकी भावना व सार समय-समय पर परिवर्तित होते रहे । 
यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिशकाल के दौरान विकास की यह प्रक्रिया अवरुद्ध थी । 
इस कारण जनमानस का यह विश्वास कि हिन्दू धर्मस्थिर अधवा गतिहीन है, बस्तुतः 
श्र्‌ तियो व स्मृतियों पर ही पूणणंतः आधारित होने के कारण परिवर्तिन नहीं किया जा सका ! 
इस प्रचलित विश्वास को हिन्दू कोड के माध्यम से सुधारा गया और अब हिन्दू समुदाय ने 
यह स्वीकार कर लिया है कि व्यक्तिगत कानूनों से सम्बन्वित व्यवस्थाएँ धर्म निरपेक्ष विषयों 
के झ्राधीन है और उनका संकीर्ण धामिक मान्यताओं से कोई सरोकार नहीं है। उनकी 
वैधता सम्बन्धी कोई भी निर्णय, जनता के सामान्य हित एवं सामाजिक-श्राथिक कल्याण 
ऐसे विवेकी तथा वैज्ञानिक आधारों पर ही लिया जाना चाहिए। 
थह सही है कि देश के समस्त समुदायों के लिए एक समान तियम सहिता का लक्ष्य 
प्राप्त नही हुआ है लेकिन भारतोय संविधान यह इंगित करता है कि धर्मनिरपेक्षता कों 
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सामाजिर-धाधिक न्याय के ग्नुरुप अपना आचरण ढालें। एक श्र्थ में धर्मनिरपेक्षता की 
हृष्टि यद्यवि मौतिकावादी है लेकिन इसकी जड़ें नैतिकतावादी हैं। यह श्रत्येक मागरिक के 
दूसरे मागरिक के संदर्भ में कत्तंव्यों के प्रति सजग है और इसलिए मह सामाजिक-आ्राथिक 
न्याय के प्रति समर्पण ये! एक दर्शन को विकसित करती है जो इसके अनुसार आधुनिक युग 
की सर्वोच्च नैतिकता है । इसलिए धर्मनिरपेक्षता की श्रपनी एक अलग नैतिक नियम-सहिता 
होती है भौर यह उसके लिए जन-अन्तरात्मा से अपील मी करती है। यह भारतीय धर्म 
निरपेक्षता धा व्यापक, समग्र, प्रगतिशील व दूरदर्णी आधार है । 
पर्मनिरपेक्षता स्पष्द व सीद्र स्वर में सामाजिक अ्समानता के विषय में, विशेष रूप से 
हिन्दुमों की सम्बोधित करती है । धर्म निरपेक्षता यह घोषणा करती है कि जल-रुद्ध वर्यों 
(टाााह0 0०परएश।॥०5) में विमक्त परस्पर ग्रसम्पृक्त विभिन्न गुटों वाली जाति- 
व्यवस्था सामाजिक समानता का खण्डन करती है । जातियाँ और उपजातियाँ भ्रपरिहार्य 
रूप से श्षेप्यता व हीनता की भावनाएं उत्पन्न करती हैं गौर एक सामाजिक झलगाव 
($0०॥४ 8९८]४६४९८॥९०5५) के वातावरर का निर्माण करती हैं। यह एक ऐसी स्थिति 
है. जिसे धर्मनिरपेक्षता सहन नहीं करती । अ्रत्यधिक उच्च उदात्त दर्शक तथा दुखद रूप से 
भ्रघम और अक्षोमनीय व्यवहार हिन्दू सामाजिक संस्थाओं के लिए एक झ्भिशाप रहा है । 
इसलिए हिल्दूबाद जहाँ एक झोर महानतम्‌ ब प्रवुद्ध सिद्धान्तों की घोषणा करता है वही 
दूसरी श्रोर व्यवहार में यह हिंन्दू तागरिकों को अनेक गुटों में भी विमक्त करता है और एक 
निश्चित वर्ग के नागरिकों को प्रन्य वर्गों की तुलना में हीन दर्शाने की प्रवृत्ति रखता है । 
ग्रस्पृश्यता का अभिशाप हिन्दू दर्शश की महानता और इसके अधम व्यवहार के अन्तर को 
स्पप्टत: प्रकट करने वाला एक सटीक उदाहरण है । धर्मनिरपेक्षता हिन्दू समुदाय से समस्त 
जातियों और उपजातियों को समाप्त कर सामाजिक त्याय व समानता स्थापित करने की 
अपील करती है । इसका यह झाग्रह है क्रि हिन्दुओं में भ्रातृत्व भाव का विकास हो और 
इसकी यह मान्यता है कि इसी के ग्राधार पर अवत सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों 
से आतृत्व झाव विकसित होगा। वतंमान युग में हिन्दू समुदाय के लिए धर्मनिरपेक्षता 
का यही विशेष व भावपूर्णं सदेश है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वाधीनता के पश्चात्‌ भार- 
तीय लोकतन्न, जो सामाजिक न्याय पर आधारित है, जातियी व उपजातियो के प्रति 
निष्ठा व्यक्त करने की प्रवृत्ति रखता है। देश के समस्त लोकततन्नवादियों को यह तथ्य स्वी- 
कार करना ही होगा कि जब तक जाति व उपजाति से सम्बन्धित प्रतिस्पर्दी सकीर्ण 
निष्ठाओ का पूर्ण रूपेरा उन्मूलन नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश में लोकतत्र की 
जड़े स्थिर नही हो सकेगी । 
मारतीय संविधान के अन्तर्गत धर्मनिरपेक्षता एक तककंवुद्धिपरक वैज्ञानिक दृष्टि पर 

प्राधारित है । यह विवेक की पूजा में विश्वास करती हैं, उस पर आ्राधारित निष्फर्पों को 

प्रनुमव की कसौटी पर कसती है और आवश्यकतानुसार इनमे परिवतंन करती है । इसको 

प्रपने निष्कर्पो को सशोधित करने में कोई भय प्रतीत नही होता क्योकि ग्रनुभव पर झ्राधारित 

सशीधनवाद जीवन का पश्चियक है और इससे जीवन की प्रगतिशील हप्टि का पता चलता 
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है। धर्मनिरपेक्षता पूर्ण निरपेक्ष सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करती, इसकी हृष्टि मतान्ध 
नहीं है, ओर यह कथित धर्म पिद्धान्तों अथवा अंघ-विश्वासों को मान्यता नहीं देती । 
वास्तव मे इसकी हृष्टि आनुमविक व परिणामवादी है, और इसका लक्ष्य मारत में एक 
ऐसे एकरूप-समुदाय का निर्माण करना है जो इस देश के प्रति निष्ठावानू हो, जिसके 
नागरिक भारत की एकता व अखण्डता के आदर्श के प्रति समवित हों और जो सामाजिक 
आशिक न्याय उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा मे अपना योगदान दें । इस प्रकार 
धर्मनिरपेक्षता एक समग्र व्यापक एवं गतिशील विचार हैं॥ इसका मात्र राजनैतिक स्वरूप 
ही नहीं है। अपने सार रूप में यह नैतिक है और इसके नैतिक तत्त्वों से अनिवार्यतः 
समस्त मागरिको को प्रेरित होता चाहिए। गदि धर्मनिरपेक्षता को उसके इस नैतिक अर्थ 
में समझ लिया गया तो अंततः सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी। जब धर्मनिरपेक्षता 
“भूख, गरीबी, श्रज्ञानता, बीमारी अथवा गंदगी की समस्या का सामना करती हैं और 
उनको सक्रिय जन-अन्‍्तरात्मा की सहायता से वैधानिक साधनों से जीतना चाहती है तब 
उस स्थिति में इसका धर्म श्रथवा भाषा सम्बन्धी प्रश्नों से कोई सरोकार नही होता और यह 
उनकी चुनौती को अपने सार्वभौतिक घरातल पर भेलती है। धर्मनिरपेक्षता को प्रनिवार्यतः 
देश के समस्त भागों के सामान्य नागरिकों तक पहुंचना चाहिए ताकि उसके सम्पूर्ण महत्त्व 
सम्बन्धी ज्ञान पर झ्राधारित अ्रातृत््व मावता का जन्म'हो सके। देश के विश्वविद्यालय 
भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी अ्रातृत्व भावना विकसित करने में योगदान दें और धर्म- 
नियेक्षता के प्रे रणास्पद तिर्देशन मे लोकतांबिक विधि से सामाजिक न्याय के पावन पहेश्य 
को उपलब्ध कराने में सहायता दे । 
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राज्य स्वतन्बता के लोत 


किसी सधीय राजव्यवस्था की वैधानिक-प्रौपचारिक संरचना का प्रध्ययन प्रायः 
उसकी परिचालन ग्रत्यात्मकता ( 0फथव्वधाणा»ं 0ञ्यशा70०४ ) को समभने में 
कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं देता । सविधान से इतर राजनैतिक एवं 
सामाजिक-आर्थिक घटक संयुक्त रूप से संघीय संरचना को जीवन्तता प्रदान करते 
हैं | मारत इसका कोई भ्रपवाद नही है ॥ माकुस फ्राण्डा ने श्रपनी लब्ध प्रतिष्ठित 
कृति “बेस्ट बेंगाल एण्ड दि फेडेरलाइजिग प्रोसेज़ इन इंडिया (प्रिन्सटन, न्यू जेरसी 
१६६८, पृ. २००--२२४.) में भारत की संघीय राज व्यवस्था की वैज्ञानिक औपचा- 
रिक सीमाओं के बाहर हृष्टिपात करने की चेप्टा की है और आनुभाविक रूप 
से उन सामाजिक श्राथिक एवं विशेष रूप से राजनैतिक घटको को निर्धारित 
किया है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धी की थास्तविक अवस्था को निश्चित करते हैं। 
यद्यपि फ्राण्डा का विश्लेषण पश्चिम बगाल के प्रानुमविक पअ्रध्ययन पर प्राधारित 
है, लेकिन उनके निष्कर्ष केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्म में अन्य राज्यों से संबंधित 
विवरणात्मक परिकल्पनाएँ भी प्रदान करते हैं । वस्तुतः इनकी श्रन्य राज्यों के 
संबंध में सामान्य वैधता है । इसी कारण उनकी उक्त पुस्तक के अंतिम अध्याय 
को यहाँ इस झाशा से पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है कि वह भारत में संघवाद के 
संदर्भ में एक सार्थक आनुभविक हृष्टि प्रदान करेगा। -+सम्पादक 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं के समक्ष एक केन्द्रीकृत व 
सहकारी संघीय व्यवस्था की दिशा में विचार करने के कई कारण थे । यह स्पष्ट था कि 
भारत की विमिन्नता व उसका विस्तृत आकार श्रे ष्ठतम्‌ एकीकृत लिर्णयों के कुशल क्रियान्वयन 
में वाधा डालेगा । इसके वावज़ुद मारत के नए नेतृत्व के सामने आने वाली संभावित 
समस्याओं को व्यापकता, व निर्धारित लक्ष्यों के कारण केन्द्रीय सत्ता के पर्याप्त शक्तिशाली 
होने की आवश्यकता को महसूस किया गया ताकि विघटन को रोका जा सके और गतिशील 
विश्व में परिवर्तनों को दिशा दी जा सके । साम्प्रदाय्रिकता, क्षेत्रीयत्ा, ब्राथिक असंतुलन, व 
सामाजिक, क्रान्तिकारी लक्ष्यों इन सबने विभिन्नता भे एकता के उस सूत्र की माँग की जिसे 
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संविधान में लिखित रूप देते हुए “सशक्त” केन्द्र के साथ संघ* की संत्रा दी गई। मारतीय 
संघवाद का प्रारम एक शक्तिशाली एकीकृत ( ब्रिटिश ) प्रशासक्रीय ढाँचे की शर्त के 
हेस्तातरण से हुआ । यह हस्तातरण सर्वप्रथम १६१६ के मारत सरकार अ्रधिनियम में, 
तत्पश्चातू १६३५ के भारत सरकार भ्रधिनियम में, झौर अन्त में स्व॒तन्त्र भारत की संविधान 
सभा में हुआ | यह अनुभव जो कि श्रमेरिकी संविधान निर्माताओ्रों से श्रत्यधिक, भिन्न है, 
( जो पृथक राज्यो के प्रतिनिधियों के रूप में गठित हुए ) स्पष्ट रूप से भारत के निकट 
अतीत मे केन्द्रीय शक्ति के प्रति नि्मरता की और इंग्रित करता है श्रौर साथ ही इस तथ्य 
की ओर मी कि भारतीयों को न तो उस झ्रधिक परम्परागत संघीय व्यवस्था वा झवुमव था 
जोकि आस्ट्रेलिया या अमेरिका में है और न ही उसकी कार्यप्रणाली में उन्होने कमी भाग ही 
लिया था । 

इन तत्त्वों बेः परिणामस्वरूप भारतीय संविधान निर्माताश्रों मे कई ऐसे प्रावधानों को 
स्वीकार किया जिन्होंने सघीय सतुलन के भार यो केन्द्रीय प्रभुत्व के पक्ष में कर दिया और 
भारतीय राजनीति को सदिग्ध वना दिया । * धारा ३ मे केन्द्रीय सेसद्‌ को यह शक्ति दी 
गई है कि वह साधारण बहुमत से नए प्रान्त का निर्माण या किसी भी राज्य की सीमा मे 
परिवर्तन कर सकती है । इस संदर्भ में संबंधित राज्यों या अन्य राज्यों की “सहमति 
की भ्रायश्यकता नहीं है। धारा २५४ मे यह व्यवस्था है कि क्रिमी भी घटनां में, जहाँ विधान 
समा द्वारा पारित कानूम संघीय संसद के कानून के विरुद्ध हो तो संसेद्‌ के! कानून मान्य 
होगा । धारा २४८ के ग्रनुमार यदि राज्य समा के २१३ सदस्य स्वीकृंतिं दें तो 'राज्य सूची 
में निहित किसी मी विपय पर संसद कानून बना सकती है । घारा ३५२ व ३६० में संकट 
कालीन प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं कि वह कुछ निश्चित पंरिस्थितियों में 
और निश्चित विधि से संविधान को स्थगित कर दे श्रौर राज्य (या रोज्यों) का प्रशासन नई 
दिल्‍ली से चलाया जा सके । यह तव होगा जब उसे यह विश्वार्स हो जाएँ कि राज्य की 
सुरक्षा फो खतरा है' था वहाँ वित्तीय संकट है या सरकार की संबंधानिक व्यंवस्था वहाँ 
भंग हो चुकी है ।* 

यद्यपि ये सवैधानिक प्रावधान कुछ राज्यों में श्रत्य्थिक प्रमावशाली ढंग से प्रयुक्त हुए 
हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल मे इनका प्रयोग मितव्ययता से हुंग्रा है। बंस्तुतः यह ग्रेध्ययत 
( जिनमे कठित व कभी-कभी तीत्र राजनैतिक निर्णय सार्वजनिक नीति के दायरे से बाहर 


१ यह उक्ति नेहरू बार-धार उस समय प्रयोग मे लाते थे जब दे सविधान की व्योष्या करते ये ! 
ऑस्टिन में उद्धूत, भारतीय सविधान पृष्ठ १६६ 

२ भारतीय सघ के “सघीय सिद्धान्तो” के प्रश्न पर पहला कार्य के० सी० व्हेयर का था. फैडरल 
गवनेमेन्ट ( द्वितीय संस्करण. लग्दन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १६६१ ) १६५१ के बाद मे 
कई लेखों ने ब्हेपर की भारतीय “संघवाद की व्याब्या को अपनाया, उदांहरण के लिए देखें 
के०एन० सिन्हा की कृति “भारत का सविधान : संघात्मक के वजाए एकात्मक अधिक! (माई स््यू 
१६५४५-४४८-५२ ) । न्‍ 

$ यह बयन १६६७ से पूर्द की स्थिति को घरितायें करता है लन्‍्यग्पाएक 


राज्य स्वतन्त्रता के खोत ११३ 


लेने पड़े) बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि केन्द्र सरकार पश्चिमी वंगाल के साथ 
सम्बंधों मे उतनी शक्तिशाली नेही रही जैसाकि संविधान में प्रावधान है और जैसी राज्य की 
केन्द्र पर निर्भरता की संमावनाएँ दिखाई देती थीं। पश्चिमी बंगाल मे दलीय ढाँचे व 
व्यवस्था का विश्लेषण और राज्य के दतोय नेतृत्व की जनता को निर्वाचन ब आान्दोलना- 
त्मक लक्ष्यो की ओर मोड़ने की योग्यता का अधिक उपयुक्त विवेचन, इन घटनाओं को 
समभने के लिए आवश्यक है। 


दलीय ढाँचा और व्यवस्था 


विपय-पध्ययन के समय, पश्चिमी बथाल की केन्द्र-राज्य संबधों मे अपेक्षाकृत अधिक 
स्वतंत्रता के लिए जो मुख्य राजनैतिक तत्त्व कार्य कर रहा था वह राज्य स्तरीय एक 
सुगठित संगठन था जो केन्द्रीय दल के अनुशासन व नियत्रण को रोकने में समर्थ था। 
स्वतन्त्रता प्रा्ति के बाद से ही भारत का काग्रेस दल केन्द्र व पश्चिमी बंगाल ( व अन्य 
कई स्थानीय शासनों ) में सत्ता मे रहा | परिणामत. लोक समा व राज्य विधान सभा में 
एक प्रभावशाली दलीय श्रनुशासन बना रहा ! राज्य काग्रेस दल की १६६७ के विधान 
सभा के चुनावों में विरोधी दलो के एक संयुक्त मोर्चे से हार हुई। लेकिन' यहू निष्फर्ष 
निकालना श्रनुचित होगा (जैसाकि हाल ही में रिचार्ड एल० पार्क मे निकाला) 3 कि कांग्रेस 
दल, उम्र समय भी 'ग्रनुशासित” भ्रथवा केन्द्र द्वारा नियत्रित था जब उसका राज्य सरकार! 
पर भ्रमुत्व था । वस्तुतः विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि केवल पश्चिमी बंगाल में 
ही दलीय ढाँचे ने इस ढंग से कार्य नहीं किया जिससे केन्द्रीय निर्णंयों का प्रतिरोध किया जा 
सके, बल्कि यह उन तत्त्वों का भी परिणाम था जो राज्य की राजनंतिऊ प्रक्रिया के लिए 
आधारभूत थे । सक्षप में, दतीय ढाँवे व ध्यवस्था के जो पक्ष पश्चिमी बंगाल में केन्द्र-राज्य 
संबंधों की हष्टि से अत्यधिक उपयुक्त हैं वे निम्न है :--- 
१. दलीय प्रमाव के स्रोत स्थानीय है न कि राष्ट्रीय । ( प्र्थात्‌ बे राज्य के सामा- 
जिक-भ्राथिक और सास्कृतिक पर्यावरण से व्युत्पन्न है ) । 
२. राज्य का दल केन्द्रीय दल से इस तरह अलग संगठित किया जाए ताकि वह 
राज्य के दलीय मामलो में केन्द्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के प्रयासों को प्रभावशाली 
ढंग से रोक सके 


३ पाक के शब्दों में 'भारत ने सत्ता व शक्ति को एक केन्द्रीय सरकार के अधीन इस उद्देश्य से द्विया है 
ताकि देश की राष्ट्रीय एकता को उत्साड़िव विया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ हि 
तानाशादी ढंग से निर्णयो को राज्य व स्थानीय सरकारों पर आरोपित करने की प्रवृत्ति दती। 
काँप्रेंस दल, जो देश मे करोद-करोव सभी सरदाशे इृताइयो वो तियन्तरित बरठा है, अपने 
अनुशासित व केन्द्र नियन्त्रित दलीय शक्ति द्वारा ऐसे अन्दरइलीय समझोतों से बतराता है जिसमे 
राज्य स्तरीय मेताओं बी स्थिति, सुहद हो सके॥ टियाई एल० पाझ “प्रारत', रॉ सौ० 
मेक्रिदिस और राबर्ट बा को “आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था': एशिया में ( एग्लवुड टिप्स, 
ब्यू प्रेन्टिस हॉल पृ० २६३ 


११४ 


भारतोय सरकार एवं राजनीति 


३. निर्वाचन मे कांग्रेस की सफलता का आधारभूत कारण यह है कि राज्य में 


विभिन्न स्तरों पर कांग्रे सी संगठनों का जाल विदा हुप्रा है। इसके श्रतिरिक्त 
स्वाधीनता आंदोलन मे राज्य काग्रेस की भूमिका भी उसकी सफलता का एक 
कारण रहा है। 

इन तत्त्वों के कारण राज्य का दल केन्द्रीय दल के नेताओं से पृथक्‌ झोर स्वतंत्र 
(भौर अक्सर उसके विरुद्ध) दिशा अ्रपना सका । ये निष्कर्ष, यद्यपि पूर्ंतः पश्चिमी 
बगाल के झनुमव पर आधारित है लेकिन फिर भी ये भारत के भ्रन्य मांगों से 
एकत्रित आँकड़ों द्वारा श्रसमथित नही हैं। उदाहरण के लिए पार्क के विवेचन के 
विपरीत वीनर ने मंसूर चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस दल के अध्ययन से यह निष्कर्ष 
निकाला कि कांग्रेस 'सिद्धान्तितर ( ]३०॥-५००॥०४८४ ) झौर सामूहिक 
( #ह/284(४० ) थी, जिसका आधार मुख्यतः ऐसे लोगों पर तिर्भर रहना 

था जिनके पास स्थानीय शक्ति थी या जिन्होंने श्रतीत में उसे अ्रपने पास रखा 
था । स्पष्ठतः यही विवेचन पश्चिमी बंगाल के दल पर भी लागू होता है। 

पश्चिमी बगाल के कांग्रेस दंल ने विशेष रूप से केन्रीय नेताग्ें की सँद्धान्तिक 

स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार किया है श्रौर इसने निश्चिततः उन केद्वीय 
कार्यक्रमों के श्राधार पर कार्य करने से मना किया है जो समाज के वर्तमान ढाँचे 

में परिवर्तन की दिशा में निर्देश का काम करते हैं। इसके वजाय यह दल रे 

राज्य के समयेकों को ग्राकपित करने का प्रयास उनमें से करता है जो अपने क्षेत्रो 

में पहले से ही प्रमावशाली हैं श्लौर वह स्थानीय प्रश्नों को मी एक श्राधार 

बनाता है । * 


राज्य में कांग्रेस दल द्वारा इस तरह का संगठन बनाने के प्रयास करना, वह भी 
विशेषतः, भ्रस्तित्तव प्राप्त सामाजिक व्यवस्था के सदर्म में, कोई झ्ाश्चयंजनक बात नहीं है । 
भारत के अन्य भागों के समान पश्चिमी बंगाल का सामाजिक ढाँचा भी बहुत श्रधिक 
विभाजित है। संघ सामान्यतः एक भौगोलिक सीमित क्षेत्र मे किया जाता है जबकि 
संबंधों का एक पदसोपानिक ढाँचा सर्वेन्न व्याप्त है। परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न होती है जिसमे कुछ लोगो के पास तो इतनी अधिक प्रभाव-शक्ति होती है जो 
पदसोपान्तर रूप से संगठित समाज व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती परन्तु साथ ही यह 





४ माईतर वीनर, “ट्रेडिशनल रोल परफोरमेन्स एण्ड दि डवलपरमेन्ट ऑफ मान पॉलिटिकल पार्दीज 


भारतीय घटना', जनेल ऑफ पालिटिवस म० ४ ( नवम्बर, १६६४ ), ८४६ 


४ पश्चिमी बंगाल में काग्रेस दल के विवेचन की सामग्री पश्चिमी बयास से १६६३-६४ में एकल्रित 


की गई । यहाँ दिए गए निष्कर्पों की विस्तृत व्याब्या के लिए फ़ाल्डा की पश्चिमी बंगाल की 
राजनीति' स्टेट पालिटिक्स इन इण्डिया में देखिये । ये निष्कर्ष वीनर के पश्चिमी बयाल के अध्ययन 
से भी मिलते-जुलते है । चेन्डिंग पेटनर्स ऑफ पालिटिकल सीडरशिप इन देस्ट बंगाल तथा नोदूस 
ऑन पालिटिक्ल डवसपरमेंन्ट इन बेस्ट बंगाल प्रालिटिकल चेंज इन साउथ एशिया मे देखिये । 
पृ १७७-२५७ + 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत ११५ 


प्रमाव अनिवार्य तः छोटे स्थानिक ( 59४79] ) व सामाजिक क्षेत्रों में सीमित होता है । 
पश्चिमी बंगाल के प्रत्येक गाँव, नगर झौर पडोस में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक 
प्रभावशाली ( देशी भाषा में “बड़े श्रादमी' ) हैं : भूस्वामी, जिन पर कानूनकार व हिस्सेदार 
अपनी खेती के लिए निर्मर रहते हैं, छोटे व्यापारी जो उधार व संमरस ( सप्लाई ) को 
नियंत्रित करते हैं और जिनमें इसे रोकने की क्षमता होती है, छोटे अधिकारी और 
भू-वितरण अधिकारी जो यह तय करते हैं कि सरकारी प्रयत्न कंसे पूरे होंगे, कलकत्ता में 
बस्ती या घोबीखाना के व्यवस्थापक, जो किराया-दर तय करते हैं और वेदखल करने की 
शक्ति रखते हैं और अन्य कई व्यवित, जो व्यक्तिगत व सार्वजनिक सुविधा व सेवाग्रों पर 
नियत्रण का प्रयोग करते हैं तथा जिन पर अधिकांश जनता अपनी आवश्यकताओं के लिए 
निर्मर रहती है। 
इन व्यक्तिपों की झ्राथिक शक्ति अक्सर सामाजिक व्यवस्था मे निहित तत्त्व से और सुहढ 
हो जाती है | विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों मे कुछ व्यक्ति अधिकांश लोगों पर प्रमाव रबते 
है क्योंकि वे अपने क्षेत्र मे प्रमुख जाति के सदस्य है या इसलिए कि वे झपनी जाति के 
अ्रन्तमेंत परम्परागत रूप से सत्ता पर अधिकार रखते आए है। उदाहरण के लिए निकोलस 
द्वारा किए गए एक अध्ययन के अन्तरमंत गांव (चाँदीपुर) में यह पाया गया कि ग्रामीण 
जीवन के अधिकांश मामलों में सुमदाय की प्रभुत्वशाली जाति पहल करती है और उन्हे 
नियन्त्रित करती है । 
अधिकांश भागो मे जो जातियाँ सामाजिक स्थिति से निम्नतर है उन्हें प्रभुत्त्त वाले वर्ग 
की पहल को स्वीकार करना चाहिए ।६ यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों मे कलकत्ता मे कारखाना 
समूह का एक सरदार, उन लोगों के जीवन में सम्बन्धित सभी क्षेत्रों पर अपना अ्रधिकार 
रखता है जो इसके अन्तर्गत हैं और यह अधिकार ग्रामीण सामाजिक सरचना में उसकी 
स्थिति से उत्पन्न होता है ।९ संभवत: वे व्यक्ति भी अधिक प्रमाव डालते हैं जिनकी उनके 
समुदाय मे काफ़ी प्रतिष्ठा होती है । उदाहरणार्थ भ्रादिवासी और अछ,त समुदायों के नेता, 
बंगाली मध्यम वर्ग के सदस्य जो अपनी सॉस्कृतिक उपलब्धि या अपने परिवार की सांस्कृतिक 
उपलब्धि के काररा प्रतिष्ठा प्राप्त है, पास-पडोस सगठन के नेता जो पड़ोस में पूजा (घाभिक 
उत्सवो) के लिए कोष संगठित और प्रदान करते हैं, और कला व साहित्य के प्रक्षक जो 
नाटक व साँस्कृतिक गतिविधियों के लिए पैसा व सुविधाएँ जुटाते हैं । 
क्योकि ये लोग ऐसी सामाजिक स्थिति में है जहाँ वे अधिकांश स्थानीय जनता के 
झधथिक भविष्य पर नियन्त्रश रखते हैं, या क्योकि इनके पद व सत्ता के कारण अधिकांश 
जनता इनका आदर करती है । अतः ऐसे “महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अपने समी या लगभग सभी 
समथंको, नि्मर व्यक्तियों व श्राश्नितों को एक दल अथवा दूसरे दल के समर्थन में मत देने 


६ राल्फ, डब्ल्यू, निकोलस, *विलेज फक्शन्स एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज इत रूरल वेस्ट वगास”, जरनल 
ऑफ कामनवेल्थ पॉलिटिकल स्टेडीजु” सद्या १ (नवम्वर १६६३), १६ 

७ अशोक मित्ता, 'वेस्ट बंगाल, सिविकम एण्ड चद्धनगर्रं सेन्समे ऑफ इण्डिया में के १६५१ एण्ड भाग ए 
रिपोर्ट (दिल्ली, मेनेजर ऑँफ पब्लिकेशन्स, १६६३) प्‌. ३१-१६ 


श्श्६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं । लेकिन तथ्य यह है कि ये इतनी पृथक्‌ सामाजिक 
आशिक पृष्ठ-भूमि से जुड़े होते हैं श्रौर इनका प्रमाव भपेक्षाकृत इतने छोटे क्षेत्र तक सीमित 
रहता है जिससे यह भ्रामास होता है कि उनमें सामान्य हितों व उद्देश्यों का श्रमाव है । 
इसका भ्र्थे यह है कि अगर इन व्यक्तियों का उपयोग राजनेतिक संगठन के उद्दे श्य से किया 
जाय तो कई विपयों पर निश्चित और सुदृढ़ दलीय मापदण्डों के प्रयोग के लिए इनको 
झाकधित करना कठिन होगा । 
लेकिन जब से राज्य के काँग्रेस दल ने सुहृद सेद्धान्तिक बातों पर आ्राग्रह करना छोड़ 
दिया है या वह केन्द्र सरकार के योजना व कार्य-क्रम के दावों से मुक्त है, वह इन 
“महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो' के साथ स्थानीय परिस्थितियों के अ्रनुकूल गठबन्धन कर सकता है 
(समभोत्ता और लेन-देन से व सजा अथवा पुरस्कार प्रदान कर) | उदाहरण के लिए, 
दामोदर घाटी निगम के मामले में पश्चिम बंगाल का काँग्रेस दल जल-वितरण से सम्बन्धित 
सहायता देने में समर्थ था । जिन्होंने श्रपने हित को ध्यात में रख कर सिंचाई उपकर (०६४४) 
दिया, उन्हे इससे लाभ प्राप्त हुआ । काँग्रेस दल उन क्षेत्रों से भी सिंचाई उपकर एकत्रित 
न करने के लिए कार्य करता रहा यहाँ लोग इस योजता के अन्तगंत नियमित जलमार्ग से 
पानी लेने के झनिच्ठुक थे और उसे छल कपट से प्राप्त करते थे। इस घटना में दल उन 
क्सानों व भू-स्वाभियों का पक्ष ले सका जिन्‍्होने यह तर्क दिया कि दामोदर घाटी योजना 
के द्वितीय चरण को पूरा करने के बजाय स्थानीय विकास अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है। तदनन्तर 
दल उन बस्तियों मे एक राहत संगठन के रूप में मी कार्य कर सका जहाँ द्वितीय चरण के 
कार्य को न करने के कारण भयंकर वाढ़ भा गई थी । दल को यह अपयश मिला है कि वह 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दबाव के वशीभूत होकर सैद्धान्तिक अभिमुखीकरण का प्रतिशोधक 
बन गया है । वस्तुत. केवल इसी झाधार पर उसने राज्य को प्रभावशाली रूप से संगठित 
भी किया है । 
इस प्रकार के राजनंतिक प्रतिनिधित्त्व में प्रभाव डालने की दिशा में विशिष्द महत्त्व 
पूर्णो स्थान काग्रेस का है जो स्वतन्त्रता के उपरान्त विकसित हुई थी। यह संगठन मुख्यतः 
अतुल्य घोष द्वारा बनाया गया था | स्व॒तन्त्रता के बाद जब घोष प्रदेश कांग्रेस समिति के 
महासचिव चुने गए, उन्होंने तत्काल कई ऐसे केन्द्रों की स्थापना की शुरूआत की । बंकुप 
जिले में दौलागरा, हुगली में प्रारामबागू, कसकत्ता में अतुल्य के निवासस्थान, कव्वेली लेन मे 
और अन्य कई जमह । यहाँ पर राजनैतिक कार्ये-कर्ता रह कर काम कर सकते थे या विचार- 
विमर्श के लिए मिल सकते थे । ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर कई नवयुवक दलीय कार्यकर्ता रहते हैं 
जो रचनात्मक गतिविधियों मे माग लेते हैं, अपने आपको स्थानीय व जिला स्तरीय राजनै- 





८ पह शब्द श्जनी कोठारी द्वारा प्रयोग मे लाया गया, सम प्रॉब्लम्स ऑफ आर्टीक्यूलेशन्स इत इण्डियन 
पॉलिटिक्स, यह लेख अन्तर्राष्ट्रीय राजनीदि विज्ञान परिषद्‌ के लिए तैयार किया गया, वम्दई जनवरी 
१६६४ पृ. २ [मिमियोग्राएड, यह विकोलम द्वारा भी श्रयोग दिया गया, जसनेल बॉक मामवेल्य 
पालिटिकल स्टडीज (नवम्बर, १६६३) 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत ११७ 


तिक गतिविधियों से पूरी तरह परिचित रखते हैं, काँग्रेस फाइलों को रखते है तथा इसी 
तरह के श्रन्य कार्य करते हैं। राज्य के दतीय व सरकारी नेताप्रों द्वारा अपने जिले की यात्रा 
के दौरान वारी-बारी से प्रत्येक केन्द्र का निरीक्षण होता है। जिले के उन राजनैतिक कार्य- 
कर्ताओं ने भी इस दिशा में योगदान दिया है जो किसी जानकारी की प्राप्ति के उद्दं श्य से 
या शिकायतें लेकर दलीय फार्यालय श्राते हैं। इन केन्द्रों के अस्तित्व ने निश्चित रूप से 
राजनैतिक नेताग्रों श्रौर साधारण जन के मध्य घनिप्ट सम्पर्क बग साधन प्रदान किया है । 
ये राज्य कांग्रेस दल के ऊपरी यर्ग को भेजी जाने वाली स्थानीय व॑ ग्रामीण माँगों तथा 
शिकायतों का संचार माध्यम हैं । इस श्ट खला मे जुड़े हुए लोगो का केन्द्र के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध इनके मध्य वातचीत मे प्रयोग में लाये गए स्नेह-्युवत सम्बोधनों से प्रकट होता है । 
घोष स्वयं 'वडा बाबू” ताम से जाने जाते हैं जोकि एक अधिपुरुष (बॉस) के लिए एक 
स्मेहपूर्णे सम्नोधन है | या उन्हें श्रतुल्य दा (बडा भाई) कहा जाता है। इस संगठन की 
प्रमावशीलता इस तथ्य से प्रकट होती है कि स्वतन्त्रता से पहले बगाली राजनीति पर हावी 
होने वाले बहुंमरुप्क ग्रृढ स्वतन्ध्रवा के वाद या तो समाप्त हो गए या समाहित कर 
लिये गए। 


क्रैन्द्रीय दलीय मेवाग्रो के प्रमाव से राज्य काँग्रेस दल की स्वतत्रता राज्य श्राधारित 
सुगठित संगठन के निर्मोण पर ही निर्मर नहीं है, बल्कि इस स्वतन्त्रता को दल के 
आ्राकारमिष्ठे ढाँचे द्वारा प्रोत्साहित किया गया है. (जबकि स्वतन्त्रता पूर्व काल में इस 
दल का नेतृत्व केवल विचारधारा युक्त था) । प्रदेश काँग्रेस कमेटी १९२० से ही दल का 
निरयिक सेंगठन रही है जिसने दल को राज्य व प्रान्तीय सीमा के अ्रस्तगंत संगठित किया 
है। यह प्रदेश काँग्रेस कमेटी ही स्थानीय जिला व मंडल कांग्रेस कमेटियों की संड्या 
निर्धारित करती है जिन्हें राज्य मे सगठित किया जाना होता है | यही इन स्थानीय स्तर पर 
संगठित इकाईयों को एक साथ रखने बेर लिए भी पूर्णारूप से उत्तरदायी है। स्पप्ठतः 
स्थानीय इकाईयो पर नियन्त्रण ही प्रान्तीय नेतृत्व को दलीय सदस्यता के सम्बन्ध मे 
अत्यधिक प्रेमाव॑ प्रदान करता है। परिणामस्वरूप राज्य मंत्रिमंडल व केन्द्रीय संसद्‌ में 
विर्वाचिके स्थिति को बनाए रखने में प्रातीय नेतृत्व का महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य काँग्रेस 
के नेतृत्व का भहृत्त्व कई अन्य घटकों से मी बढ़ा है। जब से काँग्रेस दल का संविधान 
एक ही व्यक्ति को भुख्य-मंत्री व साथ ही प्रदेंश काँग्रेस समिति का अध्यक्ष बनते से रोकता 
है तभी से मन्त्रिमण्डल दलीय सगठन को न तो हथिया सकता है और न नियन्नित ही कर 
सकेता है । भ्रौर इस प्रकार, भ्रक्स्तर मुख्य-मंत्री निश्चित रूप से इस राजनैतिक व्यवस्था 
पर अपनी निर्भरता को स्वीकार करने के लिएं बाध्य होता है जो उसे पद पर बनाए रखती 
है । इसके श्रेतिरिक्त देल का भ्रमुख राज्य मे दलीय व्रित्त पर नियन्त्रण रखता है भौर 
काँग्रेस कोप के लिए आधिकारिक रूपसे उसे एकत्रित करता है। £ नियन्त्रण के इस 





£ भाकुस फान्डा, दि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलेपमेट ऑफ इडियाजू' का्ग्रेस पार्टी, पेसेफिक सफ़ेयर्स 
सरद्या ३ (काल १६६२) रश३ 


११८ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


स्वरूप के कारण राज्य प्रदेश काँग्रेस समिति शभ्रपने राज्य में भ्रत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त 
करने में समर्थ है। 
क्योकि पश्चिमी बंगाल का काँग्रेस दल बहुत संयुक्त रूप से बना हुमा संगठन है, जो 
अ्रपनी शक्ति को राष्ट्रीय दल से स्वतत्र होकर स्थानीय सोतों से प्राप्त कर रहा है, इसलिए 
यह राज्य, दवीय मामलों मे केन्द्रीय व्यक्तियों के हस्तक्षेप के प्रयासीं को प्रभावशाली ढ़गे 
से हठाने में समर्थ रहा है । वस्तुत: भ्रनेक बार केन्द्रीय दलीय नेता पश्चिमी बंगाल काँग्रेस 
दल की जिला व स्थानीय इकाईयों को नई दिल्‍ली से नियन्त्रित करमा चाहते थे । उन्होंने 
राज्य संगठन मे केन्द्रीय दलीय नेताओं के पक्षयर प्रत्याशियों को भारोणिव करने का अत 
किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने विरोधियों को भी प्रलय किया जो दल के वर्तमान नैतृत्त 
को उखाडना चाहते थे। लेकिन प्रनेक श्रवसरो पर केन्द्रीय नेतृत्व वर्ग के निर्देशों का 
प्रतिरोध करने मे राज्य के दल की प्रमावशोलता सिद्ध हुई है । 
स्वतन्थता के पश्चात्‌ पश्चिमी बंगाल काँग्रेस संगठन पर केन्द्रीय दलीय नेताओं के वियन्त्रण 
का प्रथम प्रयास १६४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद सामने प्राय । यह वह समय था 
जबकि पश्चिमी बगाल राज्य गम्मीर राजनैतिक संकट के दौर से युजर रहा था। इस समय 
तक शहरी संगठन, जो पूरे राष्ट्रीय झान्दौलन के दौरान पश्चिमी बंगाल के काँग्रेस देख पर 
प्रभुत्व रखता था, प्रसण्ड रूप से नहीं वन सका था । ऐसा मुरुयतः इसके तेता सुमाप बोस 
के भ्रलग हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ था । कई कांग्रे सी समर्वक, जो बोस के अनुमायी 
ये, युद्ध के समय कांग्रेस से बाहर हो गए भौर चामपंथी दलों में शामिल हो गए । काँग्रेस 
के अनेक गढ़ विभाजन के कारण राज्य से अलग हो गए धौर दल को चुवाव लड़ते में ऐसे 
क्षेत्री में संकट का सामना करना पड़ा जहाँ स्वतन्त्रता से पहले मुसलमान संतिमण्डल सत्ता 
में था । विधान सभा और प्रदेश काँग्रेस समिति में किसी समूह विशेष का नियन्‍्जर होने 
की स्थिति में काँग्रेस उच्च कमान ने प्रफुस्स घोष को समर्थन देने का विश्वम किया जो 
काँग्रेस कार्य समिति के सदस्य व गांधी के पक्के समर्थक थे। लेकिन परिचमी बंगाल में 
घोष का राजन॑तिक समर्थन नगष्य था। वह कोमिल्ला (पूर्वी बंगाल) में अमय भाभ्षप मे 
गाँधीवादी समूह के नेता थे शोर पश्चिमी बंगाल में इनका कोई विशिष्ट राजमैतिक प्रमाव 
नही था। | फलतः इनका नेतृत्व कमज़ोर पड़ गया, विधान समाई दल ने इनका समर्थन 
सही किया और धन्ततः राज्य के राजनीतिजों के हठ के कारण उन्हें त्यागपत्र देने को बाध्य 
होना पड़ा । | 
इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में वर्तमान कांग्रेस संगठन को पें रा स्वयं राज्य से ही 
मिली मे कि केस्द्र से ११० जनवरी १६४८ को राज्य विधान समा के काँग्े सी सदस्यों ने भ्रपना 
समर्थन विधानचन्द रॉय को दिया जो कलकत्ता के एक सम्मानित डॉक्टर थे और उन्होने 
तत्काल पश्चिमी बंगाल के गुटों व संगठित समूहों के समर्थ को प्राप्त करने का प्रयात 
किया । आरामबाग समूह के नेता अफुल्ल सेन, राज्य सरकार में मस्त्री वियुक्त किए गढ़ 


१०. के, थी. बॉमस, डॉ. वी. सौ. रॉय (कलकत्ता : प- बंगाल काँग्रेस समिति, १६१२) पृ" र२५ 


राज्य स्व॒तन्त्रता के स्रोव श्श१्६ 


(बाद में ये मुख्य मन्‍्त्री बने) और इसी तरह हुगली समूह के कई सदस्यों को भी अनेक 
सन्त्रिमण्डलीय पदों पर रखा गया | हुयली जिला राजनीति के प्रमुख नेता, थ्री श्तुल्य 
घोष दल के सचिव बने | इसके साथ ही कई महत्त्वपूर्ण मन्त्रिमण्डलीय विभाग या तो 
स्वयं रॉय के हाथ में ही रहे या उनके समर्थकों व कलकत्ता के सहयोगियो के पास । 

१६४८ में जिस राज्य आधारित समग्र संगठन ने पश्चिमी वंगाल में सत्ता ग्रहस की, 
वह काफी स्थिर रहा | वह राज्य के सगठनात्मक कार्यों पर प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय कर्मचारियों 
द्वारा डाले गए प्रभाव के प्रयासों का प्रतिरोध करने मे सक्षम रहा । १६५२ के बीच 
मे दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति में पनपे ग्रुटीय भंगड़ों की समाधान-विधि से 
यह देखा जा सकता है। भगड़े का संबध उस समय बनाए गए संगठन के स्वरूप से था । 
१६५२ के मध्य में दक्षिण कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के कई सदस्य घोष द्वारा बनाए 
गए दल के स्थान पर एक अधिक सिद्धान्त श्रमिमुखी दल के पक्ष में थे। क्योकि उनकी 
यह धारणा थी कि विरोधी विचारों का दल आथिक व सामाजिक क्षेत्र मे तीव्र व क्रांतिकारी 
परिवर्तन लाने में ग्रधिक सक्षम होगा । ** यद्यपि यह गुट उस समय अपनी जिला कांग्रेस 
समिति में ही नही थे.फिर भी यह महसूस किया गया कि जिला काग्रेस समिति के 

अ्रधिकांश सदस्य वहाँ की समित्ति के पुनर्गठन के पक्ष में थे और यह आ्राशा की जाती थी 
कि ये विरोधी सदस्य नए दलीय चुनावों मे जीत जाएँगे। इन सदस्यों ने कांग्रेस कार्ये 
समिति से यह प्रार्थना की कि वह जिला कांग्रेस समिति के नए चुनावों का प्रबंध करे । 
कार्य समिति ने तत्काल दक्षिणी कलकत्ता में नए चुनावों के लिए झ्ादेश दे दिया । प्रदेश 
कांग्रेस समिति के सचिव विजयसिंह नाहर ने कहा कि दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस 
समिति के नए चुनाव ( मई २४, १६५२ ) को होगे लेकिन चुनाव होने के पाँच दिन पहले 

दल की इस इकाई को पूर्णतः: बदल दिया गया । कार्य समिति के प्रादेशों का पालन करने 
के बजाय प्रदेश कांग्रेस दल के ग्रध्यक्ष ( अरतुल्य घोष ) ने निर्वाचन इकाई को मंग कर 
दिया और नाहर को यह निर्देश दिया कि दक्षिणी कलकत्ता जिला काग्रेस समिति के समी 
मामलों को वह अपने हाथ में लेकर उन पर कार्रवाई करें ।१३ तत्पश्चात्‌ राज्य के दल ने, 
दक्षिणी कलकत्ता इकाई में विरोधियों को बाहर करने के लिए कई नए सदस्यों को लेने 
के उपाय किए झौर अ्न्ततः वह राज्य के दलीय संगठन से विरोधियों को बाहर करने में 
बहू समर्थ रहा ! विशेष वात यहू है कि यह सव केन्द्रीय दलीय संगठन के झ्ादेशों के विरोध 


११ प्रमुख कांग्रेसियों मे से वे जो पश्चिमी दंगाल में विल्कुल हाल हो में इस गुट के साथ जुड़े हैं वे हैं 
प्रपुल्ल बनर्जी, वरेल सेत, जहाँगीर कबीर, श्रीमती मैत्नेयी बोस, अरविन्द बोस, कर्हैयालास 
गोस्वामी और अशीक सेन । इस युट के सदस्यों का यह विश्वास है झि कार्य सो एक ऐसा राजनतिर 
आधार प्राप्त बरने के लिए तत्पर हैं जिससे राज्य में दसीय मामनों में केन्द्रीय ब्रमाए में वृद्धि हो 
सके । राज्यों के पुनर्गठन के जध्ययत में निश्वित रूपसे यही माता था। अशोर सेन को दल 
द्वारा बगाल बिटार विलय के अलोकद्नित प्रश्न के लिए नामारित डिया गया । वह पश्चिमी रगाल 
के विरोधियों के सबसे बड़े नेता हैं बोर स्व० नेट्रू गे निशटतम्‌ मितर हैं । 

१२ स्टेट्समेत ( रतझत्ता ) जुन १८, १६५२ पष्ठ ५ 


१२० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


में किया गया । १३ 

काग्रे स उच्च कमान द्वारा राज्य दलीय संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप का दूसरा बड़ा प्रयास 
१६४८ मे हुआ, पश्निमी बग्राल प्रदेश वांग्रेस समिति के १६५८ के चुनावों के तुरत 
पहले । इस समय पश्चिमी बंगाल के कई कांग्रेसी सदस्यों ने येलकुमार मुकर्जी के चुनाव 
कार्य के लिए एक अस्थाई समिति का संगठन झिया। श्रो शैल्रमार मुऊर्जी प्रतिष्ठित 
कलकत्ता निबासा व विधान समा के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और एक जो केन्द्र सरकार की 
योजनाओं, कार्यक्रमों व नीनतियो के प्रति राज्य की निप्ठा व उप्तके हृढ़े समर्थन के पश्चचर 
ये। प्रारम्मिक प्रवस्था में इस “उप्र वर्ग! ( 5८ 87०५9 ) गे नेहरू से यह प्रार्दता 
की कि वह घोष को दल के ग्रध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र के लिए निर्देश दें। नेहरू ने घोष 
को त्यागपत्र देने का निर्देश देने से मना कर दिया श्लौर यह कहा “मैं पश्विमी बंगाल कांग्रेस 
संगठन के लिए घोष द्वारा क्रिए गए कार्यों के प्रति प्रच्छी राय रसता हूँ | वह एक ग्रच्छे 
सगठनकर्त्ता है ओर उन्होंने काग्रे स की झच्छी सेवा फी है । पश्चिमी बंगाल पर नेतृत्व 
या किसी भ्रन्य चीज़ को ग्रारोपित करना मेरा कार्य नहीं है । मेरी रुचि कांग्रेसियों के 
प्रभावशाली कार्य मे है” । १४ साथ ही नेहरू मे विरोधियों को यह कह कर मी प्रोत्साहित 
किया कि 'सिद्धान्त रूप में काग्रेस समितियों में पदाधिकारियों की क्रमिक व्यवस्था को 
रखना अभ्रधिक उपयुक्त है!।१* 

नेहरू के इस वक्‍तव्य के तत्काल बाद काप्रेस दल की कार्य समिति ने एक आदेश 

जारी किया जिसमें सब संसद सदस्यों को, जो प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी 
के भी सदस्य थे, यह निर्देश दिया गया कि वे किसी एक अयवा दूसरे पद मे त्यागपत्र दे दें । 
उस समय अतुल्य घोष ससद्‌ सदस्य और साथ ही पश्चिमी बंगाल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कै 
अध्यक्ष भी थे । दल के केन्द्रीय संसदीय बोई ने उनको यह्‌ निर्देश दिया कि वह प्रदेश का्ेस 
समिति की भ्रध्यक्षता से इसलिए त्यागपत्र दें क्योकि वह दल के लिए एक ससद्‌ सदस्य के 
रूप में ग्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं ॥ ( वास्तविकता यह थी कि इस समय से पहले बह लोक सभा 
की बैठकों में केवल तीन अवसरों पर ही उपस्थित हुए थे जबकि ६ साल से वह ससद 
सदस्य थे । ) यद्यपि घोष और उनके अनुयायियों मे इस घटना को राज्य के मामलों में 
केन्द्र द्वारा भ्रवाछनीय हस्तक्षेप के रूप मे देखा *६ फिर भी वे केन्द्रीय दल की सस्यथा के 
निर्देशों के अनुसार कार्य करने व साथ ही अपने संगठन पर नियत्रण बनाए रखने में सक्षम 





१३ दक्षिणी कलकत्ता जिला कांग्रेस समिति के सदस्यों ने कार्य समिति से वाद वाली तारीख को जिता 
कांग्रेस समिति को पुनर्गठित न करने की प्रार्थना की । इसका आधार यह था कि राज्य पी. सीसी 
मे कार्य समिति के पहले के आदेशो का पालन नहीं किया, एक कार्य समित्ति की उपसमिति ने 
जिसमें देसाई, गाडगित और पन्त थे, इन आरोपो को वहुत अधिक सदा कह कर समाप्त कर 
दिया । देखिये पूर्वोक्त, जनवरी १३, १६५३ 

१४ पूर्वोकति, जुलाई २१५, १६५८ पु०। 

१५ इसे “उग्र समूह' द्वारा उत्माह के रूप में लिया गया। पूर्वोकत, देखिये पृ० ५॥ कई विरोधियों ने 
साक्षात्तार में यह कहा कि व्यक्तिगत सभाजों में अवनी योजना को आगे लाने के लिए उन्हे नेहरू ने 
उत्माहित किया। क' 

१६ एक साक्षात्कार में घोष द्वारा कहा गया अप्रैल १६, १६६४ 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत १२१ 


रहे । ३१ प्रक्टूबर १६५८ को अतुल्य घोष ने प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से त्याग- 
पत्र दे दिया और उसी दिन प्रदेश कांग्रेस समिति के अन्य सभी पदाधिकारियों ने भी अपने 
त्याग्रपत्र प्रस्तुत कर दिए । दो दिन बाद वे कार्यपालिका परिषद्‌ के रूप में श्रन्तिम बार 
मिले और अपनी कार्रवाई के पक्ष में मत दिया । साथ ही उन्होने सम्पूण प्रदेश कांग्रेस 
समिति की साधारण सभा का आयोजन किया ( करीव ६०० सदस्य ) जहाँ नई कायें- 
पालिका परिषद्‌ का चयन होना था। 
पश्विमी बंगाल के विरोधी गुटों ने नेहरू और यू० एन० ढेवर (कांग्रेस अध्यक्ष) से 
इस पूर्वमान्यता के आधार पर एक तदर्य समिति बनाने की प्रार्थना की कि यदि इसी प्रदेश 
कार्ग्रस समिति के आह्वान पर साधारण सभा की बैठक झ्रायोजित हुई तो उसमे घोष सम- 
धित वर्ग ही निर्वाचित होगा । उन्होंने इस प्रस्तावित तदर्थ समिति के अध्यक्ष पद के लिए 
शैल मुकर्जी का नाम सुझाया ।१४ लेकिन मुकर्जी ने मु्यमत्ती बी० सी० राय के समर्थन 
के बिना अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया ।१” अन्ततः राय ने इन विरोधियों को 
घोप व उनके वर्ग की तुलना में समर्थन देने से इन्क्रार कर दिया क्योकि घोष वर्ग उनकी 
सरकार को पस्तित्त्व मे लाने में सहायक हुआ था । परिणामस्वरूप ७२ साल के बुजुर्ग 
कांग्रेसी श्री जादवेद्त नाथ पंजा का नाम काग्रेसी श्रध्यक्ष पद के लिए घोष समर्थित समूह 
द्वारा प्रस्तावित किया गया (पी० सी० सेन ने स्वयं इस नाम का प्रस्ताव रखा) झोर 
प्रदेश समिति की सभा में मान्य बहुमत से उन्हें चुन लिया गया । पजा ने ग्रपने सहयोगियों 
के रूप के उन्हीं व्यक्तियों को नामाकित किया जिन्होंने चुनाव से पहले प्रदेश का्ग्रेस समिति 
की कार्यकारिणी का निर्माण किया । अपवादस्वकूप वे व्यक्ति नहीं लिए गए जो विरो- 
धियों के पक्ष में हो गए थे । घोप स्वयं भी कार्यपालिका परिषद्‌ में रहे और प्रदेश कांग्रेस 
समिति की कई महत्त्वपूर्ण समितियों मे, भी धोष को स्थान मिला और पंजा के श्रनुरोध 
पर सम्बंधित समिति के संदस्थ विशेष ने घोष के समर्थन में स्वैच्छा से त्यागपत्र दे दिया । 
इसका निश्चित परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को या तो घोष के नेतृत्व और संगठन 
को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया या उन्हें दल से निकाल दिया गया। प्रदेश 
कांग्रेस समिति के चुनाव के बाद एक वक्तव्य मे (विरोधियों ने) यह कहा कि जो कुछ 
हुआ है वह मात्र “पत्तों का हेर-फेर है!” और पहले की अपेक्षा श्रव वे कही अधिक 
शक्तिहीन है ।१९ ५ 
यह संभव है कि पा्के ढ्ारया इंगित तथ्य के अनुकूल मारत के अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस 
दल “अनुशासित' व केन्द्र द्वारा नियंत्रित हों ॥ लेकिन पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति 
को अगुशासित करने की केन्द्रीय दलीय नेतृत्व की अयोग्यता उसकी इस संगठन पर निर्मरता 
को प्रतिविम्बित करती है | क्योंकि राज्यू-संगठन प्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यों में केन्द्रीय दल 


१७ स्टेट्समेत (कलऊत्ता)', नव० १४, ८३६५८ पृ. १ 
थृद् पूर्रोकित लव० २४, १६१५८ पृ. १ 
१६ पूर्वोक्त, नवम्बर २६, १६५५, १. ७ 


१२२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


के अधिकारियों के हस्तक्षेप को प्रभावशाली ढंग से रोकने में समर्थ रहा है, इसीलिए राज्य 
की प्रदेश काग्रेस कमेटी (पी० सी० सी०) बिना किसी आ्राशंका के अपना स्वतंत्र मार्ग 
निर्धारित कर सकी । प्रदेश काग्रेस कमेटी को अनुशासित न रख पाने के कारण ग्रखिल 
भारतीय कांग्रेस समिति के नेता मतो, दल की वित्तीय व्यवस्था व चुनाव संगठन के लिए 
के नेताशो पर निर्मर रहते है । 

इस प्रकार का दलीय ढाँचा एक केन्द्रित निर्णाय प्रक्रिया के मार्ग मे बाधक होता है, यह 
स्पप्ट रूप से विभिन्न श्रध्ययनों मे अभिव्यक्त हुआ है । उदाहरण के लिए दामोदर घाटी 
निगम के मामले मे राज्य काग्रेस दल ने उन कृपको का पक्ष लिया जिन्होने इसकी नहरों से 
छुलकपट से पानी लिया था । यह केन्द्रीय दल के निर्देशों के विपरीत था औ्ौर उसने इसी 
कारण ऐसे व्यवहार की भर्त्सना की थी। इसके श्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार मे राज्य के 
नेताओ की सभी माँगों को स्वीकार किया (जोकि केन्द्र से पृथक्‌, स्वृतन्त्र निर्णय के तरीके 
को अपना रहे थे) क्योंकि राज्य के दल ने यह तर्क दिया था कि यह उसके भ्रस्तित्त्व के 
लिए आवश्यक था । इसी तरह राज्यो के पुनर्गठन के मामले में राज्य के दलों को प्रधिक 
छूट देने के लिए सरकार को उस समय बाध्य होना पड़ा जब राज्य पुनर्गठन आयोग के 
प्राथमिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अहिसात्मक प्रदर्शनों की 
धमकी दी । केन्द्र बिहार और बंगाल को मिलाने के सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध राज्य 
कांग्रेस की गतिविधियों को रोकने भें भी ग्रसमर्थ रहा । श्रन्त में, भूमि सुधार के मामले 
में राज्य के नेताओ्रों ने यह तक दिया कि ग्रामीण जनता के हित को समन्वित करने वाला 
विधेयक दलीय सगठन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। केन्द्रीय दलीय नेताओं ने 
भिन्न मत रखने के बावद्भद अपने विरोध को इसलिए नही प्रकट होने दिया कि कही ऐसा 
न हो कि राज्य में उनकी चुनाव स्थिति पर संकट झा जाए। 


राजनेतिक संचालन (१४०७॥ड०००) 


यह तब प्रस्तुत किया जा सकता है कि भारत के अन्य कई राज्यों में प्राय, इसी तरह का 
दलीय ढाँचा है झौर इन राज्यों में दलीय व्यवस्था करीब-करीव उसी तरह काम करती है 
जैसी पश्चिमी बंगाल में लेकिन फिर भी इसके परिणाम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के संदर्भ में 
अलग-प्रलग हृष्टिगोचर होते हैं । मध्यप्रदेश कांग्रेस का प्रत्यक्ष उदाहरण लिया जाए। 
उसकी केन्द्रीय दल से संरचनात्मक व्यवस्था बसी ही है जैसी पश्चिमी वगाल की प्रदेश 
कांग्रेस समिति की । लेकिन मध्यप्रदेश में राजन॑तिक कार्यों में भाग लेने के निम्न स्तर 
और राज्य के राजनीतिज्ञो की केन्द्र राज्य के सम्बन्ध मे जनता को गतिशील रखने की प्रयोग्यता 
के कारण यह राज्य काफो सीमा तक नई दिल्‍ली के नियंत्रण में रहा है। इसी सन्दर्भ मे 
परिचिमी बंगाल में राजनीतिकरण की भ्रधिक सीमा महत्त्वपूर्ण हो जाती है, बयोकि यह 
स्पष्ट है फरि प्रन्य राज्यो की माँति पश्चिमी वंगाल ्वाजनैतिक दृष्टि से प्रत्यधिक संचालित 
है और जनसक्या बा एक बड़ा भाग विशेषत. केस्द्र-राज्य सबधों से सबंधित किसी मी प्रश्त 
पर बड़ी शोधता से माबुफ़तापूर्वक उत्तेजित हो जाता है । 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत श्र३े 


बंगाल में राजनीतिकरण की अधिक दर इस क्षेत्र के औपनिवेशिक इतिहास व स्वतंत्रता- 
वाद के अनुमव-दोनों का परिशाम है । बंगाल वह पहला क्षेत्र था जो भारत में अग्रेजों 
द्वारा उपनिवेश बनाया गया और इस पूरे महाद्वीप के सामाजिक परिवतंत और शासन के 
तरीकों के लिए यह क्षेत्र अंग्र जो के कई प्रयासीं का केरद्र बना । विशेष रूप से पूरी १६ 
वी सदी के दोरान ब्रिटिश भूमि सुधार तरीकों, शिक्षा नीति, औद्योगिक और व्यापारिक 
नीति और प्रन्य कई प्रयोग पहले बंगाल में किये गए और वाद में उनका अन्य प्रान्तों में 
प्रसार हुआ ।*९ झ्राश्चयें नही कि चेतना व राजनैतिक जागृति पहले बंगाल मे उठी (विशेषतः 
कलकत्ता के निकेटवर्ती क्षेत्रों में) और बगाली कई राजर्नतिक जागृति लाने वाले राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में श्रप्रणी हो गए । प्रथम काग्रेस अध्यक्ष बंगाली था और इसके अतिरिक्त श्रन्य 
कई प्रमुख उदारवादी नेता भी बंगाली थे जिन्होने प्रारम्भिक चरणों मे कांग्रेस को नेतृत्त्व 
दिया । ग्रातंकवादी झ्रान्दोलन व क्रान्तिकारी हिंसा, जो इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत 
में हष्टिगत हुई, उसके विकास का साध्यम भी बंगाली ही थे। प्रारम्भिक प्रातकवादी 
संगठन (जुगान्तर और अनुशीलन समिति) की स्थापना बयाल में हुई थी और रूसी 
कऋान्ति के बाद भारत में कई माक्संवादी वामपन्‍थी दलो का जन्म भी बंगाल में ही हुआ । 
बस्तुतः राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे बंगाल का महत्त्वपूर्ण स्थान इस शताब्दी के तीसरे दशक तक 
अर्थात्‌ गांधी और ग्रन्य राष्ट्रीय नेताओं के जन्म तक कम नही हुआ था । 
इस शताब्दी में कई ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने इस क्षेत्र में बगालियों के राजनंतिक 
जागरण का प्रसार किया । जहाँ एक ओर वगाली अपने प्रान्त की सास्कृतिक और राज- 
नैतिक गरिमा के ह्वास का अनुमव कर रहे थे, वही दूसरी ओर उन्हे एक भयकर भ्रकाल 
का भी सामना करना पडा। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्वथुद्ध के दौरान वे कलकत्ता और 
उसके बाहरी क्षेत्रों में मित्रराप्ट्रों की गतिविधियों से भी सम्बद्ध रहे । १६४७ में इस 
उपमहाद्वीप के विभाजन और उसके परिण्णामस्वरूप हुए व्यापक दंगों का प्रभाव भी यहा 
पड़ा और भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति ने भी उन्हे अत्यधिक प्रभावित किया जबकि परि- 
बर्तन की गति अत्यधिक तीत्र थी । उन वर्षों के दौरान बगाली मध्यम बर्ग को मानसिक 
कुठाओं व कठिनाइयों का उस समय सामना करना पड़ा जब बंगाल शेप भारत पर भ्रपनी 
सांस्कृतिक “सर्वोच्चता” को वनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा था। सारे मारत की 
तरह पश्चिमी बंगाल में भी विभाजन के परिणामस्वरूप श्रथंव्यवस्था में अनेक अव्यवस्थाओं 
तथा भूमि सुधार और शैक्षरितक नीतियो के कारण मध्यम वर्ग में तीब्र गति से शिक्षित 
बेरोजगारों मे वृद्धि हो गई थी। पूर्वी पाकिस्तान के शरणाश्रियों की भारी सख्या तथा 
१० लाख ३० हजार भध्यस्थो के लिए जमीदारी कानून के उन्मूलन से मध्यम बर्ग का 
आकार काफी बढ गया था । उसके लिए नौकरियों के लिए संघर्ष, शिक्षा के अवसर और 
आवास की समस्याओं ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 


२३० १६वीं शताइदी में बंगाल में राजनीतिक चेतवा वा विवरण साधत बोस जी पुस्तक “द इन्डियन 
अवेकतिय एण्ड बंगाल” में है (बलकत्ता फिरमा के एल० मुखोवाध्याय, १६६०) 


श्र्४ भारतोय सरकार एवं राजनीति 


पश्चात्‌ जीवन स्तर के भहेंगे होने श्रोर चुनाव की वास्तविकताञों के परिणामस्वरूप 
कलकत्ता शहर की समस्याओं की अवहेलना करने से शहरी मध्यम धर्म की ग्राथिक स्थिति 
अधिकाधिक नीचे गिरी है । साथ ही बगाल के विस्थापन और शिक्षा की ऊँची माँग ने 
एक ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था को उत्पन्न किया है जो पू्ववर्ती स्तर की सांस्कृतिक गति- 
विधियों को बनाए रसने की उपयुक्तता के प्रति आस्थावान नही है । 
यह प्रचलित धारणा है कि भारत के विभिन्न छेत्रों की श्रपनी श्रलम विशिष्ट भाषा, 
सामाजिक ढाँचा, जाति व्यवस्था, सास्क्ृतिक परम्पराएँ और ध्राथिक वितरण का एक 
पृथक्‌ प्रतिमान है । बाई वार यह भी कहा णाता है कि इतिहास में शायद ही कभी बंगाल 
दिल्ती के ग्रधीनस्थ रहा हो और जब कभी भी ऐसा हुआ हो अस्तित्व प्राप्त केद्वीय 
साम्राज्य के साथ इसके गठवन्धन ग्रस्थाई व सामान्यतः शिथिल ही रहे। भारत की 
विभिन्नता की चर्चा करना चाहे कितनी ही सामान्य धारणा क्‍यों न हो, इसी के साथ उन 
तरीको पर भी विचार करना श्रावश्यक है जिनसे विभिन्नता ने श्रन्य घटकों के साथ मिल- 
कर भारतीयों के विचारों व भावनाओ्रों को प्रभावित किया है और जिसका केन्द्र राज्य 
सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ा है । 
बंगाल के संदर्भ में, उच्चकोटि के राजनीतिकरण ने प्रादेशिक परम्पराओं के 
सहयोग से एक ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें जनसंख्या का श्रधिकांश भाग, बंगालियों की 
पृथक्‌ सास्कृतिक परम्पराओं को बनाएं रखने के लिए अत्यधिक सजय और बहुत्त कृततकल्प 
है ) | कई बंगाली भ्रपनी भाषा को मारत की श्रन्य सभी भाषाओं से बहुत झ्धिक विकसित 
मानते हैं । बगाली साहित्य, कला, नाट्य और चलवबिल प्रन्य क्षेत्रों की तुलना में भ्रधिक 
उच्चकोटि के माने जाते हैं और बंगाली लोग इसे बंगाली “प्रतिभा” का श्रमाण मानते हैं कि 
टेगोर हो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने नोबेत पुरस्कार (|०७ छ26) जीता, कि 
परे सीडेन्सी कॉलेज को किसी समय 'मारत का हाव्ड' कहा जाता था और कि मोखले ने 
एक बार कहा था” झाज बगाल जो सोचता है, वह मारत कल सोचेगा । +* बंगाली क्‍ग्राज 
भी उन सास्क्ृतिक उपलब्धियों तथा बौद्धिक और शैक्षणिक प्राप्तियों को काफी महत्त्व 
देते हैं जो बंगाली परम्परा को बनाए रखने में सहायक हैं। अधिकांश मध्यमवर्गीय 
परिवार धाज भी बंगाली “मद्रलोक' वर्ग ( अच्छे झादमी ) द्वारा शतार्दियों तक भ्पनाई 
गई परम्पराओों श्रौर गतिविधियों पर बल देते हैं । 
वरतंमान शताब्दी की घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप शहरी मध्यम वर्ग का एक बड़ा 
भाग, प्राय' सभी राजन॑तिक घटनाओं की व्याख्या केस्द्र की ब्रिटिश सरकार व॑ अन्य 


२१ कई बंगाली यह महसूस्र करते हैं कि बगाल की संस्कृतिक “प्रतिमा” बंगावो जनता में विद्वित 
है । इस श्रौष्दता की सिद्धि के लिए “तीन गिद्धान्त” विशेष रूप से उल्तेखनीय हैं। एक्नजमीन की 
उपजाउपन जिससे बंगाली जोवत को विलासिताओं पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, ट्रूमरा, जलवा, 
जो विश्राम को भ्रौत्मादित करती है, और तीसदरा बगाली जनता का जातीय संघटन (0एणाए०- 
अंधगा ) माईरत वीनर की “भारत मे विद्यार्यी समस्या- भी देखिये स्टेट्समेन ( कलकत्ता) मई 


२६ ); १६४ पूृ० ६ 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत श्श्श 


सरकारों तथा ग॑र-वंगाली व विदेशी व्यापारियो की पड्यंत्रकारी गतिविधियों के रूप में 
करने लग गया है। इस भावना का कि एक यड॒यंत्र बंगाल की भूमि के लिए खतरा बन 
रहा है, सहज परिणाम यह होता है कि उत कार्यो के विरुद्ध एक भावनात्मक आंदोलन 
उमरता है | जिनकी केन्द्रीय हस्तक्षेप, हिन्दू साम्राज्यवादी या किसी श्रन्य प्रकार के 
संघीय नियंत्रण के संदर्भ में व्याख्या की जाती है । वस्तुतः बंगाली मध्यम वर्ग का काफी 
बड़ा भाग विभाजन क्षोर उसके दुष्परिणामों के लिए गाधी शोर कांग्रेस दल के केन्द्रीय 
नेताओं को दोषी मानता है, ** नेहरू को बंगाली हिती के प्रति ऋर और अ्रपम्ानजनक 
उदासीनता के लिए दोषी ठहराता है क्योकि उन्होंने नेहरू-नून समभौते के अन्तर्गत बेर 
बाड़ी के पाकिस्तान व भारत के बीच समात विभाजन को स्वीकार कर लिया था और 
केन्द्र पर कई मामलों में पश्चिमी बंगाल के प्रति “असहानुभूति या असम्बद्ध” होने का आरोप 
लगाता है । इन भूलों के सुधार के लिए आयोजित आंदोलनों मे बंगाली मध्यमवर्ग ऐसे 
जन आदीलन व हडताले करने मे नही हिचकिचाया जिससे सारी बंगाली जनता सम्बद्ध 
हो सके । भ्रपनी मागो के पक्ष में उन्होंते राज्य सरकार और राज्य दल पर अत्यधिक 
दबाव डालने का प्रयास किया और कई झवसरों पर प्रदर्शन भी किए | *३ , 
इस तरह की भावनाएँ और इस स्तर के विद्यमान राजनैतिक संचालन की सभावनाएँ 
केन्द्र सरकार की दिल्‍ली से निर्शेय लेने की क्षमता में बाधक बनती है, यह बात इस 
अध्ययन में स्पष्ट रूप से श्रमिव्यकत की गई है । उदाहरण के लिए राज्यों के पुनर्गठन के 
विपय में केन्द्रीय कार्यसमिति ने एक सुझाव स्वीकार करने के लिए मत्र विद्या जिसे 
इसने पश्चिमी बंगाल व बिहार के मध्य एक समभौते के रूप में देखा लेकिन उसने इस 
प्रदेशों के राज्य कांग्रेस दलो या राज्य सरकारो की बिना सलाह के ऐसा किया | वैसे यहू 
ऐसा क्षेत्र भी था जिसमे केनद्र सरकार को स्पप्ट रूप से निर्णय लेने का सर्वधानिक 
अधिकार था । लेकिन केवल इस अफवाह ने कि केन्द्र ने राज्य के नेताओं से बिना सलाह 
लिये ही सबंधित निर्णय ले लिया है राज्य के अन्दर जन-आदोलन को उत्तेजित कर दिया । 
एक रात मे ही बड़े पैमाने में विरोधी संगठन तैयार हो गए और पुरे राज्य में उप्रतापूर्णो 
प्रदर्शन तत्काल शुरू हो गए, हिंसा का खतरा हो गया, और काग्रेस दल ने भी इस विरोध 
प्रदर्शयों के समर्थन की आवश्यकता को स्वीकार किया । जब इस तरह का बिरोय केन्द्र 
सरकार के निर्णय लेने के विरुद्ध किया गमा, तो केद्ध सरकार और केन्द्र के दलीय नेता 
तत्काल पीछे हट गए । 
लेकिन स्थानीय और क्षेत्रीय परम्पराएँ, जो बंगाल में पनपी, वे अ्रस्पष्ट रूपये एक 
दूसरे तौर पर कैन्द्रीय सरकार की निर्णय-प्रक्रिया के विरुद्ध संगठित होने के लिए भ्वसर 
प्रदान करने में सहायक हैं । जैसाकि काहेन ने इंगित किया है कि विवेचनात्मक हृध्टि से 


२२ "“'क्षेत्रीयता राजनीति और विचारों का एक अध्ययन” बवगला अध्ययन पर द्वितीय वाधिक सम्मेलन 


के लिए तैयार किया हुआ अप्रकाित लेख, मसूरी कोलम्दिया, मसूरी विश्वविद्यालय मई १३-१५, 
१६६६ पृ. 


२३ कलकत्ता में मध्यम बर्य द्वारा अपनाए यए तरीके को माईरत विवर की कक्‍्लकृता में हिंसा और 
राजनीति/ मे देखा जा सकता है । जनरल मॉफ एशियन स्टडीजू न० ३, ( १६६१ ) २७१४-८२ 


श्२६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


राजनतिक व्यवस्था के करीब चार स्तरों बगे पृथक्‌ करना संभव है जो भारत के इतिहास* 
के दौरान स्वतंत्र रूप अस्तित्त्व में रहे, साम्राज्यवादी, प्प्रधन ( $८८०४०४५ ) क्षेत्रीय 
श्रौर स्थानीय । *४ संपूर्ण भारतीय इतिहास में इनमे से प्रत्येक स्तर की स्थिरता के 
बारे से कुछ कहना संभव है । साम्राज्यवादी और अप्रवान स्तर समय के दौरान तेज़ी से 
बदलते रहे हैं, कभी-कभी पूरा उपमहाद्वीप या उसका झ्धिकांश भाग इसके धन्तर्मत प्राया 
और कभी-कभी यह हृष्टि से कल ही हो गया। लेकिन क्षेत्रीय भर विशेष रूप से 
स्थानीय व्यवस्थाएँ, कभी कुछ सीमा तक तो बदली लेकिन प्रन्य स्तरों की तुलना में उनमें 
निरन्तरता बनी रहीं ( कार्य और कर्मचारियों दोनों हष्टियो से ) । काहेन के शब्दों में 
१८ वी शताब्दी तक एक परम्परा विकसित हो गई थी जिसमें, “वंश, परिवार या 
( स्थानीय ) नेताओं ने प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय किसानों, व्यापारियों और कारीगरों को 
नियत्रित किया ब्रौर उनसे पैसा या फसल का भाग एकत्रित किया । इसके बदले में उन्होंने 
बाहरी हस्तक्षेप से उन्हे सुरक्षा प्रदान की । १४ 
यहाँ पर हमारा मन्तव्य यह तक प्रस्तुत करना नही है कि बंगाल के गाँव या स्थानीय 
सरकारे “अपरिवर्तनीय” है, लेकिन वर्तमान सन्द्म में सुहढ़ स्थानीय शासनों की परम्परागों 
की महत्ता पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है। झाज की दलीय व्यवस्था की सफलता, झौर राज्य 
की दलीय सरकार वी केन्द्रीय दवाव को रोकने की क्षमता (कम से कम बंगाल में) राज्य 
के वर्तमान दलीय नेताओं द्वारा इस स्तर के स्थानीय शासकों को गतिशील बताने की 
क्षमता पर निर्मर करती है। निकोलस ने यह भनुभव किया कि पश्चिमी बंगाल के कई 
“जमीदार” और उसके अध्ययन क्षेत्र के प्रायः सभी “मुखियाों” ने झंग्रेजों को समर्थन 
दिया और श्रपनी ग्रामीण निर्मरता को काफी कुछ सफलता तक ब्रिटिश समर्थित समूह में 
व्यवस्थित कर दिया लेक्नि जब स्वतन्त्रता मिलना निश्चित हो गया तो इनमें से झनेकों ने 
अपने समर्थन को काँग्रेस की तरफ मोड़ दिया! २६ इस घटना में पश्चिमी बंगाल के 
स्थानीय राजनंतिक स्तर के नेताओं का व्यवहार पूरे वगाली इतिहास के स्थानीय नेताम्मों 
के व्यवहार से मौलिक रूप से भिन्न नही है| निरन्तर बदलते हुए केख्द्रीय नियस््रण का 
सामना करने मे बंगाल के स्थानीय नेताशं ने एक विशिष्ट हृढ़ता का प्रदर्शन किया है । 
जो कोई भी स्थानीय और अप्रधान स्तरों पर स्थान प्राप्त करने में समक्ष प्रतीत हुमा है 
उन्होने उसी को अपना समर्थन दिया है ।१७ 
इन स्थानीय स्तरों पर अपने निर्वाचक संगठनों को श्राधारित करने में राज्य का कं 
दल, कई परम्परागत कार्यों को पूरा करता है। जैसाकि वीनर ने स्पष्ट किया है वि 
बनारस क्रेत् 


काँग्रेस 


२४ बनाई रूस, कोहेन, “१८ वी शताब्दी के भारतीय राजदैतिक व्यवस्थाएं, बना 
«जनरल ऑफ द अमेरिकन ओरियल्टल सोसायटी न० ३ ( जुलाई-मितम्बर १६६२ ) ३१९ 

२४५ पूर्वोकत, पृ० देप४ + बाजनीमि 

२३६ राल्फ, डबल्यु. निवोलस और तारा शेष मुखोपाध्याय, पश्चिमी बंगाल के दो गाँवी में राजना - 
और कानून बुलेटिन ऑफ द एन्धयोलोजीजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, (१६६४) ६३७ 

३७ यह निर्मेलकुमार का का भी निष्कर्ष था आुनिक बंग्राल (कलकत्ता विद्रमोदय प्रुस्वकालय, 
१६५६,प० २० 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत १२७ 


काँग्रेस सामान्य रूप से कार्यों के शीघ्र सम्पादन द्वारा प्रशासन को जनता से जोड़ती है, 
मध्यस्य के रूप में विभिन्न स्थानीय जनसमुहझों के कंगड़ो का मनिपटारा करती है ग्रौर 
रचनात्मक कार्यकर्त्ता के रूप में सामाजिक सेवाप्रों व अनुदान प्रदान करते की दिशा में 
काम करती है। *5 इन गतिविधियो से राज्य काग्रेस दल ने उन कार्यो को अ्रपनाया है 
जो शताब्दियों से क्षेत्रीय व स्थानीय सेवाओं द्वारा पूरे किए जाते रहे हैं । 


स्थानीय परम्पराओों को उपस्थिति, और राज्य स्तर पर काँग्रेस दल की इस परम्परा 
के ग्न्तगंत समर्थकों को समठित करने की योग्यता के परिणामस्वरूप ही विकेन्द्रित दल 
व्यवस्था कार्य करने में सफल रही श्र (उपरोक्त वरणित मामलों मे) बह केन्द्रीय निर्णयों 
का प्रतिरोध कर सको । यद्यपि राज्य दल और स्थानीय राजन॑तिक स्तर के गठ-वन्धन की 
व्यवस्था ने राज्य में व्यवहायं (४४8002) दलीय सरकार को बनाया है लेकिन इसने केन्द्र 
सरकार था प्रशासनिक सुधार के किसी भी प्रयास के प्रमाव को रोका भी है। इस व्यवस्था 
में दसीय प्रतिनिधियों ने जिन्हे उत लोगों को सतुप्ट करना था जो विद्यमान राज्य कार्य 
को सुरक्षित रखना चाहते थे, नीतियों के कार्यान्वयन को उतना ही प्रमावित्त किया जितना 
कि उन केन्द्रीय प्रशासकों ने जिन पर वतंमान राज्य व्यवस्था के सुधार के उत्तरदायित्व 
को डाला गया था इस प्रकार केन्द्र और यहाँ तक कि राज्य सरकार उन नीतियों व 
विधानों को लागू कर सकी जिसमें इच्छित परिबतंनों की झ्राकाक्षा निहित थी। लेकिन 
व्यवस्थित प्रक्रिया ने सरकार विरोबी उन नीतियों को भी प्रोत्साहित किया जिनके 
माध्यम से नीति के उस पक्ष को रद्द किया जा सके जो सामाणिक व राजनैतिक संस्घना 
में स्थापित लोगों के लिए अवाछनोय था। २ दामोदर घाटी निगम व भूमि सुधार दोनों 
मामलों के अ्रध्ययत में परम्परागत स्थानीय राजनैतिक स्तर के नियन्त्रण मे प्रमुख व्यक्ति 


२८ विनर, जनरल ऑफ पालिटिक्स, ८३२ 
२६ जिस तरीके से पश्चिमी बगाल में यह व्यवस्था चलती है उसके कई उदाहरण दपलब्ध हैं। अताज 
का लदान वितरण य प्रक्रिया सभी सरकारी काठृत के अधीन हैं। लेकिन जो वयस्क गँरकातूती रूप 
से सचित करते हैं उनको सजा देने मे कानून लागू करने वाली और प्रशासकीय सस्याएँ' अप्सर 
अनिच्छुक रहती हैं। ऐसा उनके प्रति भी होता है जो मूल्य तिभन्तित खाद्य दुकानों को चलाने की 
सरकारी आज्ञा का दुरुपयोग करते हैं। व्यवितगत क्षेत्र को नियन्त्रित करने के लिए काँग्रेस सरकार 
में विस्तृत लाइस्रेस प्रक्रिया की स्थापता को लेकिन साथ हो इनको प्रभावशाली ढंग से लागू न 
करने कौ असफलता से कई प्रक्रियाओं का प्रभाव समाप्त हो गया। 
शहरी अध्यादेश यह आवश्यकता स्वीकार करता है कि कलकत्ता की सारी गाये सरकारी लाइसेंस 
आप्त छप्परों मे रहनी चाहिए, राज्य का कानून विना ताइसेंस क॑ पुस्तक विक ताओ द्वारा मरकारी 
पाढ्य पुस्तकी के विक्रय को अवेध घोषित करता है और राज्य भवन कातूत यह माँग करता है कि 
मकान की कुछ जरहूदत मकात मालिको द्वारा पूरी की जानी चाहिए लेकिन इसी के साथ वह निकट 
दलीय प्रशासकीय संवेधानिक गठबंधन की व्यवस्था भी कुछ व्यक्तियों के लिए सम्भव करता है 
जिससे सभी नियमों को इच्छा से भय किया जा सके । फ्राक ए. टेसिन की ““डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रे- 


शन इन भेद्रोपालिटन कलकत्ता” इन्स्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन १६६४) व फ्राण्डा के 
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श्श्८ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


उन नीतियों को स्वरूप देने में सक्षम थे जिनका प्रमाव उनके क्षेत्रों पर पड़ता था । केद्धीय 
सरकार और दल की केन्द्रीय शाखा राज्य काँग्रेस या स्थानीय सत्ताधारियों पर नियन्त्रण 
रखने मे अयोग्य रही और परिणामस्वरूप काफी सीमा तक प्रमावहीन भी । 


उपसंहार 
प्रस्तुत भ्रध्ययन यह संकेत देता है कि कई तत्त्व-राज्य स्तर पर राजनतिक दलों के ढाँचे 
राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था के स्वरूप, सामाजिक वर्ग संगठन, झाथिक वितरण, शौर 
राजनीतिक सस्कृति पश्चिमी बंगाल में भारत के संघात्मक सविधान की क्रियाशीलता के 
साथ धनिष्ट रूप से सवद्ध हैं। चूंकि भारत एक ऐसा देश हैं जहाँ ये तत्त्व एक राज्य से दुसरे 
मे भ्रत्यधिक भिन्न हैं ग्रतः यह भ्रध्ययन कई प्रश्न उठाता है और इन प्रश्तों के समाधान के 
लिए अन्य राज्यों के साथ ठुलनात्मक विवेचनात्मक अ्रध्ययन कों मुखरित करता है। ये अश्व 
हैं, भारत के एकदलीयप्रभुत्व की व्यवस्था का सहकारी संघीम संविधान पर* 
कया प्रभाव पड़ा है? तीत्र राजनेतिक गतिशीलता की प्रक्रिया संघीय सन्तुलन 
को बनाए रखने के साथ कँसे जुडी हुई है ? संघवाद व श्रमाव की राजनीति में नए समूहों 
के उद्भव या माँगो की बढती हुई तीव्रता के मध्य यदि कोई सम्बन्ध है तो उसका क्या 
स्वरूप है ? सहकारी संघीय संविधान के ऐसे भ्रतिबहुलवादी समाज में क्या परिणाम हो 
सकते है जहाँ जनता का श्राधारभूत लगाव प्राचीन गठबन्धनों से है । 
ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर तभी दिया जा सकता जब विभिन्न राज्यों में केल्द्र व 
राज्य के सम्बन्धो के पर्याप्त भ्रध्ययन उपलब्ध हों । यह भ्रष्ययतत इस बात की झोर,मी 
संकेत करता है-राज्य दलीय इकाइयो की शक्ति व संयोग (कम से कम वहाँ जहाँ राज्य 
मे प्रभुत्व वाला दल सत्ता में हो) और राजनैतिक कार्यों के लिए जनता को गतिशील किए 
जा सकने की मात्रा-ये दो तत्त्व मारत मे केन्द-राज्य सम्बन्धों के स्वरूप को स्थिर करने 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । एक ऐसी” सौदे की स्थिति” की कल्पना कीजा 
सकती है जिसमें राज्य स्तर पर दल की शक्ति संयोग की मात्रा के साथ राजनैतिक कार्यों 
के लिए राज्य की जनता की इच्छा श्रौर सामथ्यं केन्द्र की भ्रनुदान देने वाली संस्थापरों के 
सदर्भ में राज्य की स्वतन्त्रता की उद्गम बनेगी। इन श्रथों में दलीय संयोग, राजनैतिक 
चेतना से सम्पन्न जनता की उपस्यिति और राज्य के राजनैतिक दलों की राज्य के उद्दे श्यों 
के लिए जनता को गतिशील करने की योग्यता, हैं इनमे से प्रत्येक एक उपलब्धि का परिचायक 
होगा भौर इनका प्रयोग राज्य के राजनीतिज्ञो फी केन्द्र सरकार व दलीय नेताग्रों से स्वतन्त्र 
रूप से कार्य करने की योग्यता को बनाने में किया जा सकेगा । दलीय सम्बन्दता पौर 
शक्ति के झमाव, राज्य स्तर पर राज्य क्रियाशील दलों भनुपस्थिति या राज्य की जनता में 
उस चेतना का भ्रमाव जिसे राजनीतिक कार्यों के लिए गतिशील बनाया जा सके, इसे समी 
घटको को ऐसी “कमज्ोरियो” के रप में देखा जाना चाहिए जो केस्द्र राज्य कार्यों में राज्य 
के नेताशों की स्वसन्त्रता प्राप्त करने की प्रमावशीलता को कमजोर करते हैं । 
| इस श्रध्ययन से उत्पन्न सामान्यीफरणों के परीक्षण के लिए प० बगाल मी 


राज्य स्वतन्त्रता के स्रोत श्र९ 


उपलब्धियों की मारत के प्रन्य क्षेत्रों के आँकड़ों से तुनत॒ की जानी चाहिए । पश्चिमा 
बंगाल की प्रान्ध से तुलना करना विशेष रूप से मूल्यवान होगा जहाँ निर्णय क्षेत्रीय (ख़ास 
तौर से जाति) तत्त्वों से प्रभावित हुए प्रतीत होते है । केरल या १६६७ के बाद पश्चिमी 
बंगाल के उन क्षेत्रों रो भी समान मूल्यवान तुलना की जा सकती है जहाँ कांग्रेस विरोधी 
शक्तियां सत्ता प्राप्ति मे सफल रही है । मध्य प्रदेश से जहाँ राज्य स्तर पर राजनंतिक कार्यों 
के लिए जनता तीब्र रूप से मतिशील नहीं है याः महाराष्ट्र के साथ जहाँ जनता उच्च रूप 
से गतिशील है लेकिन कोई मजबूत वामपक्ष नही है । ये सव तुलनात्मक अध्ययन लाभदायक 
होंगे । मारत के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र राज्य सम्वन्धों के तुलबात्मक अध्ययन न केवल केन्द्र 
राज्य निर्णयो को प्रभावित करने वाले कई तत्त्वों के सापेक्षिक महत्त्व को स्पष्ट रूप से प्रकट 
करेंगे वल्कि हमे वह झवसर भी मिलेगा जिससे हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के विभिन्न प्रति- 
मानों के मध्य सम्बन्धों का झनुमान लगा सकेंगे श्र राजन॑तिक एकीकरण की वृहत्तर 
समस्या पर गम्भीरता से विचार मी कर सकेंगे । 
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योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य 


भारत की सधीय राज व्यवस्था से सम्बन्धित अनेक विचारों में से दो भत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण विचार हैं। प्रथम के भ्रनुसार भारत की संघीय राजव्यवस्था का 
केन्द्रवाद की ओर रुझान स्पप्टत. प्रकट है। इस विचार की सर्वश्रेष्ठ भभिव्यक्ति ] 
कु० सी० ब्हेयर के कृतित्त्व में हुई है। व्येहर के भ्रनुसार_भारत एक एफात्मक 
राज्य हैं जिसके सहायक सधीय लक्षण हैं। दूसरे विचार का प्रतिनिधित्व पॉल | 
एच० एपलवी द्वारा किया गया है जिनके झनुसार केन्द्रीय सरकार भपनी-नीतियों 
के क्रियान्वयन के लिए दयनीय रूप से राज्य सरकागरे-पर-पाशित है। वे लोग, 
जो प्रथम विचार को मानते हैं मात्र ज्यवस्थापन, प्रशासन एवं वित्तीय .क्षेत्र - 
मे केन्द्र की प्रभुत्वशाली शक्ति की ओर ही इंगित नहीं करते बल्कि सामान्य 
रूप से योजना कौशल व विशेष-रप से योजना झायोग की शोर भी इशारा करते 
है। इस योजना भायोग को वे संविधानेतर संस्था मानते हैं| भ्रशोक चंदा इस 
हृष्टिकोश के सर्वाधिक प्रमुख समर्थक है। उनका यह विचार है कि योजना ने 
भारत मे लोक॒तंत्न व सघवाद दोनों को मात दे दी है। उनका भश्रनुसंघान, .जिसे 
यद्यपि सर्वमान्यता प्राप्त नही है, विचार के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है | 
यह उनकी पुस्तक फेडरेलिज्म इन इंडिया (लंदन, ऐलन एण्ड भ्रमविन १६६५, 
पू० २८०-२६०) के प्रस्तुत अ्रश से स्पष्ट हो जाएगा । >सम्पादक 


श्रापोग तथा केर्द्र : 
राज्यो की अपेक्षा केस्द्रीय मंत्रालयों के साथ योजना आयोग के सम्बन्धों की चर्चा करन 
अधिक आसान है क्योकि राज्य स्पष्टतः एक जटिल विपय हैं | उनका सम्बन्ध एक छरे 
सर्वैधानिक या अन्य किसी झ्ौचित्य के ताने-बाने से है जिसका विस्तृत विश्लेषण करना 
आवश्यक है । 

सरकारी निश्चय द्वारा आयोग के गठन ने यह आमास दिया था कि वह पश्रनुसंधान 
तथा अध्ययन के एक निर्धारित क्षेत्र में कार्यकारिणी की ऐजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 
इसे एक विस्तृत निर्देश-तन्त्र (॥075 ० टव्/क्वा००) प्रदाव किया गया था। जिसके 


योजना आयोग तथा केन्द्र व राज्य श१्३१ 


अन्तर्गत झायोग को विभागीय कार्यक्रमों में समन्वय व पुनप्र स्तुतीकरण का कार्य सौपा 
गया था । यह कार्य पहले वित्त-मंत्रालय के पास था और मुख्यतः इसी के माध्यम से 
प्रशासन में मंत्रालय की सत्ता आधारित थी । जो कुछ भी सशय थे वे आयोग की घोयरया 
द्वारा दूर हो गए। झायोग के गठित स्वरूप मे प्रधानमत्री, अ्रन्य मंत्रियों व राजनीतिज्ञों 
का स्थान होने के कारण उससे यह अपेक्षा करना कठिन था कि वह मात्र एक निष्किय 
सलाहकारी भूमिका से ही सतुप्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री के इस निरन्तर आग्रह हारा 
तो यह और भी कठिन हो गया था कि योजना को गतिशील होना चाहिए । 
एक ससदीय लोकतंत्र में नीतियों और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का 
निर्धारण किसी भी ऐसे मंत्रिमडल का एक प्राथमिक कार्य है जो अपने कार्यो के लिए 
संसद्‌ के प्रति उत्तरदायो होता है । इसी प्रकार, स्वीकृत योजनाझ्रों व कार्यक्रमों का अवा- 
घित निष्पादन मत्रालयों का उत्तरदायित्त्व है। ये कार्य बडी मुश्किल से ही किसी गन्य 
सत्ता के सहयोग द्वारा किए जा सकते हैं । मंत्रालय के साथ झ्रायोग के आंशिक तादात्म्य 
ने इस संवैधानिक स्थिति को क्षीरण बना दिया है और आयोग के लिए यह्‌ 
सम्भव हो सका है कि वह नीति-सम्बन्धी विषयो, यहाँ तक कि दैनिक प्रशासनिक -कार्यों में 
भी हस्तक्षेप कर सके । 
प्ररम्भ में मंत्रालयो ने. नीति-तिर्माशश व्‌ सीति-क्रियाल्ययन की_मफती दोहरी भूमिका में 
आयोग के हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया । पहले झ्ायोग स्वय मंत्रालयों द्वारा किये गए कार्यों 
को समाहित कर संतुष्ट हो जाता था । लेकिन यह मात्र एक अस्थाई उपाय था। युद्धोत्तर 
. (द्वितीय विश्व युद्ध) विकास-योजनाएँ, जो कि अंशतः निष्पादित भोर आास्थगित (906- 
३९॥0०) थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में एकीकृत की गई। काफी अंशों में यह एक 
“जिम-सौ समस्या' - बिगाड़्ने-बनाने के क्रम (जिग-सो अभ्यास के अन्तर्गत किसी फाठ या 
'कार्ड-बोई पर लगी तस्वीर को-अनियमित और परस्पर ग्रुथे हुए टुकडों मे तोड़ा जाता है 
और फिर इसे पुराना आकार देने का प्रयास किया जाता है) का अभ्यास था। वित्तमंत्री 
ड्रा० जॉन मेथाई का यहँ विचार था कि आयोग द्वारा वित्तीय साधनों में वृद्धि के लिए 
उपाय युझाना, प्राथमिकताएँ निर्धारित करना तथा भाथिक विकास मे बाधक घटकों का 
मूल्याकन करना उनके (डॉ० मेथाई के) उत्तरदायित्वों की मात्रा में एक गम्भीर कटौती 
है । ,इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार करने के स्थान पर उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र 
दे दिया । संभवतः उन्होंने हल्देन समिति की ही भाति यह अनुभव किया कि! 'यदि किसी 
हौज को भरता, भौर उसमें पानी के एक _ निश्चित स्तर को रखना उसका (चांसलर का) 
उत्तरदायित्त्व है तो उसे अनिवारयंतः प्रानी के बहिर्गेंमव का नियमन कर सकने की स्थिति 
में भी होना चाहिए । 
इसने उद्दे श्यो व व्यक्तियों के संघर्ष में वृद्धि की, लेकिन फिर भी विभिन्न मंत्रालयों के 
साथ आयोग के सम्वन्धों के स्वरूप की व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं हुआ । स्थितियों 
को अनिर्णीत छोड़ता ही श्रेष्ठतम समझा गया । यह अनुमाव लगाया गया कि वे स्वयं भ्रपने 
लिए अनुकूल स्थान सोज लेंगी ! 
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क्रमश. प्रधानमंत्री के प्रोत्माहन व समर्थन द्वारा, आयोग एक उच्च-प्राथिक मुंत्रिमंडल 
के रूप में उभरा, यहाँ तक कि उसने संवैधानिक वित्त श्राग्रोग की सत्ता को भी भस्वीकार 
कर दिया । आयोग द्वारा वित्त-मंत्रालय की शक्तियों को किस सीमा तक ग्रहण क्रिया गया 
है, इसका प्रमाण तो इस तथ्य से मिलता है कि न केवल सरकारी विदेशी मुद्रा-वीति के 
सम्बन्ध में बल्कि निम्न प्रशासकीय व वित्त मंत्रालयों के विस्तृत परीक्षण के बाद पारित की 
गई प्ृथक्‌ योजनाओं के सम्बन्ध में भी आयोग की स्वीकृति ग्रावश्यक है। ऐसे विषयों में 
श्रायोग का हस्तक्षेप उस अ्रभिधारणा के विपरीत है जिसके अ्न्तगंत उसका गठन किया 
गया था। मतव्य यह था कि इसे द॑निक प्रशासन के भार से मुक्त रहना चाहिए, लेकित' ः 
सर्वोच्च नीति-स्तर पर इसे सरकार के निरन्तर सम्पर्क में रहता चाहिए !' 
यहाँ तक कि वे मत्री भी, जो योजना-प्रायोग के सदस्य हैं, यह सोचते हैं कि उनकी. मंत्री 
की भूमिका झ्रायोग की सदस्यता से पृथक्‌ व भिन्न है और कभी-कमी वे झ्ायोग की बैठकों 
ढ्वारा उपलब्ध निष्कर्षों को चुनौती देते हैं। “अभी हाल ही में साथ नीति के सेस्वन्ध में 
झ्रायोग व खाद्य मंत्री श्री एस० के० पाटिल के मतभेद सार्देजनिक रूप से प्रकट हुए भौर 
उन्होंने एक भ्रशोभनीय विवाद का रूप ले लिया । कामराज योजना के झ्रन्तर्गंत श्री पाठिल 
की मंत्रिमंडल से निकासी के लिए ग्रन्य घटकों मे इस घटक का क्‍या स्थान रहा, यह एक| 
अनुमान का विषय है लेकिन यह स्पष्ट है कि सामंजस्य प्राप्त करने के उद्दे श्य से मंत्रियों को 
योजना आयोग का सदस्य बनाने का प्रयोग प्रधानतः विफल रहा है । 
आयोग तथा राज्य : 
एक योजना की विपय-वस्तु को दो वर्गों में बांदा जा सकता है, औद्योगिक विकास तथा 
आधिक व सामाजिक सेवाएँ । पहले औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः मात्र केन्द्र के लिए' ही सुरक्षित 
था वयोकि येहें सोचा गधा था कि भौद्योगिक विकास एक एकीकृत भ्राघार पर सम्पूर्ण देश 
के संदम में होना चाहिए । बाद में इस मीति में कुछ ढील दी गई और राज्यों को पूरक 
विकास ((07रफञाधाशात्वा/ १८ए८०फ्गमा०१() से सम्बन्धित कार्यों को करने की भनुमति 
दे दी गई। कुछ राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल, जहां दुर्गापुर में एक झोद्योगिक-समूह का 
निर्माण किया गया है, वहाँ नियंत्रण के भत्यधिक प्रयास किए जा रहे है। इस बात पर 
सामान्य सहमति है कि इससे शक्ति के भ्रपव्यय की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी । साथ ही यह 
भी कि औद्योगिक विकास के साधन केन्द्र द्वारा निर्देशित व समन्वित नहीं किए जाते थे भौर 
उन्हे प्रान्तीय भावनाओं के आधार पर विकसित होने दिया गया। हा 
हुआ है । इसके भअन्तर्गत श्रनेक विषय आते हैं. जिनमें शिक्षा, दवाइयाँ,_जन-स्वास्थ्य,.कृपि/ 
न सहकारिता, समाज कल्यारा व औद्योगिक झ्रावास-व्यवस्था प्रमुख हैं। ये सभी विषय 28 
सूची से सम्बन्धित हैं और व्यवहार में परस्पर मिल कर _ शज्यों के श्रस्तित्त्त की सार्थकता 
(7४500 0८७०) सिद्ध करते है। भरत: राज्यों का यह श्रनुभव करना अस्वाभाविक नही है 
$ कि इन राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा उनकी (राज्यों की) स्वायत्तता पर कुठाराधात.पहुँ चाया 
जा रहा है जिनको स्वरूप देने में उनका योगदान नग्रण्य भ्रयवा विल्कुल नहीं है। शिकायत 
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का एक ग्रन्य कारण यह है कि योजना झायोग प्रमुखतः क्षेत्रीय असमानताओों व श्रावश्यक- <- 
ताम्रों की_अवहेलना करता है और ऐसे एकहूप कार्यक्रम आरोपित करता है जिनकी कुछ 
राज्यों के संदर्भ में बहुत कम.-उपयोगिता_ होती है । 

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीसरे वित्त आयोग को भेजे गए एक ज्ञापन में राज्यों 
की इन भावनाओं का अच्छा प्रतिनिधित्त्व हुआ्रा है। केन्द्रीय बजट की विपय-वस्तु का 
विश्लेषण करते हुए पश्चिम बगाल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि केन्द्रीय व्यय 
के अन्तर्गत केन्द्रीय सूची कौ तुलना में राज्य-सूची पर भ्रधिक व्यय किया गया है। इस 
भारणा की पुष्टि के लिए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत की गई थी : 


विषय व्यय (कई दस लाख रुपयों में) वृद्धि को 
राज्य १६५७-५८ १६६०-६१ प्रतिशत 
शिक्षा २१० घश्४ ११६ 
मेडिकल डर पद (34 
जन-स्वास्थ्य या १२० इ्प 
कृषि ११३ १५५ श ३६ 
पशु-पालन हभ्‌ -+ न 
सहकारिता १० इ्श्‌ २५६ 
केन्द्र : 

विदेशी मामले छ० श्ण्४ड है] 
रक्षा सेवाएँ २७४० २६३० ७ 


शापन में उल्लिखित राज्य विषयों पर औसत वृद्धि ५५% थी जबकि केन्द्रीय सूची 
से उदाहरणार्थ लिये गए दोनों विषयों पर भौसत वृद्धि की प्रतिशतता केवल ८ थी । 

इसके झतिरिक्त इसमें एक भ्रन्य तालिका भी दी गई थी जिसमें तीसरी योजना के 
अन्तर्गत उन विपयो पर केन्द्रीय व्यय के प्रावधानों का संकेत था जो राज्य सरकारों के काय॑- 
क्षेत्र मे आते थे। यह तालिका इस प्रकार थी 


क्पि व सामुदायिक विकास १२५० 
विद्यूत्त १२५० 
ग्रामीण व लधु उद्योग १२०० 
सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि) ३००० 

६७०० 


पश्चिम बंगाल सरकार ने यह व्यक्त किया कि इस स्थिति ने एक झनावश्यक द्विरावृत्ति 
(१०छ्ञांट्आ०7) व परस्पर-व्यापन को जन्म दिया है और यह इस कारण हुप्ा है कि 
छेन्द्र जन-कल्याण के नाम पर उन सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय करना चाहता है जो 
सविधान द्वारा राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व की परिधि में भाती हैं । राज्य केन्द्र की 
तुलना में भ्पने पृथक्‌ झधिकार-क्षेत्र में झाने वाले क्षेत्रों को तिश्चित झावश्यकतामो से कहीं 
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प्रधिक परिचित हैं। यदि केन्द्र भौर राज्य दोनों एक ही सामाजिक सेवाश्ों के लिए समा- 
मांतर, समान प्रथया पद सोपानिक संगठन बनाते हैं तो यह केवल भ्रपव्यय हो होगा । संघीय 
रिद्धाल्त यह भावश्यक मानता है कि केन्द्र व राज्य सरकारें प्रत्येक भपने-अपने क्षेत्र में सीमित 
हो प्रौर इस सीमित क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतन्त्र हों । 
पश्चिम बंगाल सरकार का यह भी मत था कि केन्द्रीय सरकार व योजना प्रायोग 
द्वारा केस्द्रीय सहायता का राज्यक्षेत्र में प्राथमिकताओो को प्रमावित करने के लिए उपयोग 
श्रनुचित है। साथ ही प्राथमिकताओं की ऐसी व्यवस्था का अध्यारोपणा ( 500 70- 
&00॥ ) भी झनुचित है जिसकी राज्य की तत्कालीन स्थितियों के संदर्म में कोई प्रासं- 
गिकता नहीं है । राज्य सरकारें अपने-प्रपने विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी हैं और यह 
स्थिति उत्तरदायित्त्व से प्रलायन की सूचक होगी यदि योजना झायोग व केन्द्रीय मंत्रालय 
प्रत्येक राज्य मे लागू की जाने वाली निश्चित योजनाझ्रों को अपने निरणंय से _ वित्तीय 
प्रोत्साहन तथा तुल्य-्मनुदान ( ४०/०॥०४४४ 070॥/5 ) देंगे । एक निश्चित उदाहरण यह 
है कि पश्चिम बंगाल सरकार से झ्राग्रह किया गया कि वह पश्चिम बंगाल में फिल्लेरिया के 
नियंत्रण के लिए कार्य करे । पश्चिम बगाल में इस रोग का कोई महत्त्व नहीं था। लेकिन 
केन्द्र की दृष्टि से राज्य सरकार मात्र कृप्ठ रोग से संबंधित योजना को क्रियान्वित _ करके 
केन्द्रीय सहायता पाने की अधिकारी नही मानी जा सकती थी जबकि ( राज्य सरकार 
ने ) इसे ही अधिक महत्त्व प्रदान किया था ।१ पश्चिम बंगाल सरकार का यह विचार था कि 
केन्द्रीय सहायता का कोई ऐसा प्रतिमान निर्धारित करना अनावश्यक व झवाछनीय है जो , 
किसी राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता-क्रम स्थान न पाने वाली 
योजनाशों में रुचि रखता हो झौर उसे वहाँ स्थान दिलाने के लिए इस सहायता_को_ एक 
माध्यम बनाता हो । 
तीसरे वित्त प्रायोग ( १६६१ ) ने भी इस वात पर ध्यान दिया कि 'उनके ( केद्ध ) 
द्वारा प्रदान किए गए प्रतिवंबी-पनुदानों ( ९०॥0490०08॥ 27970 ) व वित्तीय सहायता 
द्वारा राज्यों को उन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए न बाध्य किया जाए जिन्हें वे 
अपनी भ्र्थ व्यवस्थाओ्रो के संदर्भ में महत्त्वहीन व अपने वातावरण के भ्रतिकूल समभते हैं । 
पश्चिम बगाल सरकार ने यह मत मी प्रस्तुत किया कि राज्यन्योजनाञ्रो पर जो 
नियंत्रण या देख-माल की जाए वह उसके प्रवेश काल के दौरान_ ही की जाएं । तदुपरांत 
, राज्य सरकारो को क्रियान्वयन के संबंध में धुर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए श्रौर केन्द्रीय 
८” सहायता बजट संबंधी भ्रनुमानों के आधार पर माहवार किस्तो के रूप में नियमिततः मिलनी 
चाहिए । "दस 
आधिक व सामाजिक विकास की एक राष्ट्रीय योजना में राज्य-विषयो का _अतिक्रमण 
अन्तरनिहित है, लेकिन फिर भी इस संदर्म मे तो विचार किया ही जा सकता है कि क्यो 
ऐसी योजना नही स्थिर की जा सकती जिसमें राज्य अधिक निकट से योजवा-निर्माण में 


१ हीमरे बेतन आयोप को क्लापन। 


योजना झायोग तथा केन्द्र व राज्य १३५ 


योगदान दे सके । इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ अनुपग्रुक्त है। तीसरे वेतन झायोग 
ने यह सुझाव रा कि राज्यों का अपना एक भ्लग योजना संगठन होना चाहिए जिसके 
माध्यम से वे अपनी विकास योजनामो का प्रारूप तैयार कर सकें। इसी की सहायता 
द्वारा उपयुक्त कालांतर से इन योजनाझों की समीक्षा की जानी चाहिए, उनके क्रियान्वयन 
की प्रगति का मूल्यावन होना चाहिए झौर गँ र-योजना ( 'प०7-9श॥ ) कार्मक्रमो पर 
भी विचार किया जाना चाहिए । 
तीसरे वित्त आयोग का एक प्रन्य सुझाव भी उल्लेखनीय है। उसकी एक यह भी (८ 
सिफारिश थी कि योजना व्यय हेतु राज्यों को दी गई सहायता मे राष्ट्रीय व स्थानीय 
उद्दे श्यो के बीच भंतर किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय उद्दे श्यों, जैसे विद्युत, कृषि, विशाल 
सिंचाई कार्यक्रमों, बाढ़-नियत्रण, परिवार नियोजन भादि की पूति के लिए दी जाने वाली 
सहायता उसके उपयोग संबंधी कठोर निर्देशों पर श्राधारित होनी चाहिए ! वे ग्रनुदात जो 
राज्य-क्षेत्र को सुगठित करने के उद्दे श्य से उन विषयों के लिए दिये जाते हैं जिनके संबंध 
में निर्णय भनिवारयतः स्थानीय स्‍्रावश्यकताओं की हृष्टि से ही किया जाना चाहिए ( जैसे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटी.पिंच्राई योजनाम्रों ) उनके संबंध में राज्यों को इस अनुदान में से 
पुतविनियोग ( ९७७ए70979009 ) की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस संदर्म में योजना 
के व्यापक उद्द श्यों के प्रति निप्ठावान होना श्रावश्यक है । 
इससे पूर्व १६५४ में, लेखक ने, जब वह मारत का कॉम्पट्रालर तथा “प्रॉडिटर जनरल 
था, 'झनुमान व वित्तीय नियंत्रए' विषय पर जन लेखा समिति ( 7०0॥0 8&९००४७75 
८००॥॥/(८९ ) को एक शापन में राज्यों की योजनाम्ो के लिए केन्द्रीय सहायता से 
संबंधित कुछ सुभाव प्रस्तुत किए थे । इस प्रएन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था 
कि राज्य द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों की प्रशासकीय जाँच होनी चाहिए और संबंधित 
मंत्रालय को इस बात के प्रति निश्चित हो जाना चाहिए कि ये कार्यक्रम योजना के व्यापक 
स्वरुप के अंतर्गत झ्ाते हैं । इन कार्यक्रमों को भ्रायोग को समीक्षार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व 
सम्बन्धित राज्य के वित्त-मंत्रालय को. इनकी विस्तृत वित्तीय. जाँच का अ्रधिकार होना 
चाहिए । 
कॉम्पट्रोलर तथा श्रॉडिटर जनरल के इन सुझावों को जन लेखा समिति ने स्वीकार 
किया शोर प्रंततः इसे स्वीकृति देते हुए योजना आयोग मे यह घोपणा की : "यह इरादा 
किया जा रहा है कि विस्तृत वित्तीय एवं प्रशासकीय जाँच तथा अनुमोदन को समाप्त 
किया जाए और उसे प्रशास्रकीय--विभागों व वित्त, विभाग के लिए छोड दिया जाए ।” 
इससे राज्य सरकारों के क्षोभ का एक स्रोत समाप्त हुआ, लेकिन कई अन्य ग्रमी भी 
विद्यमान ये । 
राज्यों तथा आयोग के पारस्परिक संबंधो की सही जानकारी के लिए यह उल्लेख 
करना आवश्यक है कि 'सामाजिक व झ्ाथिक सेवाओं” के संदर्म मे योजना के दो भाग हैं । 
पहला भाग स्वयं राज्यो द्वारा तैयार किये यए कार्यक्रमों से सम्बन्धित है भोर दुसरे का 
सम्बन्ध इन सेवाओं के संदमे में झ्रायोग द्वारा प्रवतित कार्यक्रमों से है। पहले भाग के 


१३६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


सम्बन्ध में दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता तुल्यू-पनुदान के-घिछ्धांत पर-आपारित होती 
है । केन्द्र इन्हें वित्तीय राह्ययता देता है लेकिन इनके पिसास्वयन के जलिए - राज्य-ऐजेंगी का 
ही उपयोग करता है । १६५४ के बाद से राज्य कार्यक्रमों की विस्तृत जाँच छोड़ दी गई है 
लेकिन पृथर्‌ कार्य क्रमों पा एक सामान्य परीक्षण फिर भी किया जाता रहा। राज्यों को 
यह स्वतन्त्रता दी गई कि थे सहायक-ार्यक्रमों के संदर्म में बिना भागोग को दुबारा बताएं, 
अपने हिसाव से व्यय कर राकते हैं । 
| १६४८ में एवा भ्ौर ढील दी गई जय राज्य-कार्यत्रमों यते उपयुवत्त शीपरों.के.अरस्तर्गत 
(शत किया गया भौर केन्द्रीय सहायता इन वर्गों के प्रापार पर दी जाने लगी राज्यों 
को यह झधिकार मिला कि वे उत्ती यर्ग के प्रन्तगंत भाने याले स्वीकृत कार्यक्रमों में घनराशि 
का पुनविनियोग कर सकते हैं । यह उल्लेखनीय है कि मह यर्गकिरण प्रूर्णतः विवेशसम्भत 
नहीं था, उदाहरण के लिए 'स्वास्थ्य' शीर्षक के झन्तगेंव एक से स्‍भमिक बर्गे थे । इस 
प्रकार पुनविनियोग की शक्ति पे संकीएं सीमाप्रों में रपा गया। सहायता का विएय के 
अनुसार वर्गीकरण करता अधिक ताकिक होता, इसने राज्यों को संतुष्ट किया होता प्रौर 
परिवर्तनशील स्थितियों से निवट्ने के लिए पनराशि के दिश-परिव्तत ( िएथर्०४ ) 
हेतु एक सुनमनीयत्ता प्राप्त हो जाती ॥ 


वर्तेमान वितरण के प्रन्तर्गंत किस्ती एक वर्ण के प्रावधान में विना-केन्द्रीय मंत्रालय की 
कार्यवाही के बुद्धिध नहीं हो सकती [ इसके लिए गोजेना प्रायोग को भी सूचित करता 
आवश्यक है । यह स्थिति यंधावत्‌ ही रहती है चाहे उसी सेवा शीर्ष के प्रन्य वर्ग की बवत 
इस बृद्धि को सपाने के लिए भले ही उपलब्ध क्यों न हो । जब पुनमराविटन (700९9 
०0) के लिए एक से श्रधिक मंत्रालयों की झावश्यकता होती है प्र्थात्‌ जब एक से अधिक 
सेवा शीर्ष उससे प्रभावित होते हैँ तो उस स्थिति में भवुदान प्राप्त करता भौर भविक- 
कठिन हो जाता है । मंत्रालय स्वयं भ्पने झाप अनुदान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते और 
उन्हें भागोग की स्वीकृति लेनी ही पड़ती है । ० मा 
इस समस्या के समाधान स्वरूप तीसरे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय 
भहस्‍्त के विपयों के सम्बन्ध में स्वीकृत कार्य-क्रमों के सम्पूर्ण _स्वहू्प को ध्यान में रखते 
हुए संचित अ्रनुदान दिया जाना चाहिए और राज्यों को प्राथमिकता देने तथा साधनों को 
तब तक नियोजित करने की स्वृतस्त्रता मिलनी चाहिए जब तक कि देय भनुद्यव की 
अतिक्रमण न हो और उनको स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियाल्ययन की दिशा में लगाया नी 
रहा हो । यह कथन सहज रूप से स्पष्ट है कि स्थितियाँ जड़-ही-होतीं. और इसलिए डिसी 
एक कार्यक्रम पर अधिक बल देना और दूसरे के प्रति अपेक्षाइत कम ध्यान देना स्वाभाविक 
है और इसका निर्धारण झनिवायंतः संबंधित राज्यों द्वारा ही हो सकता है । 
केर््ीय स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासकीय मंत्रालयों की सता का प्रगतिशील 
हस्तांतरण हुआ्ला है और मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मंत्रालय संभर्‌ 
स्वीकृत भनुदानों मे सामंजस्थ की शक्ति रखते हैं। यह समझना कठिन है कि राज्यों के 
संदर्म से इस प्रकार के हस्तांतरण के प्रति संकोच क्यों हो १ 


योजना प्रायोग तथा केन्द्र व राज्य १३७ 


कुछ लोगों यश यह मत है हि एस प्रकार का हस्तांतरण केन्द्रीय समस्यय को कमजोर 
बनाएगा भौर राज्यों को प्रतिरिक्त साधन घुटाने के उनके प्रयासों में ढील को प्रोत्माहित 
फरेगा । एस प्रफार के विचार में कोई सारगभित तथ्य प्रकट नहीं होता क्योंकि समस्त 
प्रशरणा फो विवेकशम्मत बनाने में सबसे बड़ी वाघा राज्यो के प्रति- व्याप्त प्रविश्वास है । 
निर्धारित क्षेत्रों में राज्यों को संविधान के प्रन्तर्गत स्वायत्तता-सी भा गईं है झौर राज्य 
गरकारें धमेया विधान मंडलों के प्रति उतरदायी हैं। इससे भी महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि 
केसर के पास नियमन_य नियस्तण की झुछ निश्चित प्रभावशाली शक्तियाँ हैं। राज्यों द्वारा, 
विसी प्रफार-ओ दुराचरण की स्थिति में बेन्द्र भ्रपनी हस्तातरित शक्तियाँ वापिस लेकर 
सुधार सम्बन्धो कार्यवाही कर सकता है| यहू स्पष्ट है कि कोई भी राज्य इस प्रकार की 
स्थिति नही चाहेगा। इस तथ्य को मान्यता देनी ही होगी कि केवल केन्द्र व राज्यों के 
पारस्परिक विश्यास के! प्राघार से ही लोक बल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त 
किया जा सकता है। 
राज्य के सहायक कार्य क्रमों को व्यवस्था केल्द्र-प्रवर्तित कार्य क्रमों पर लागू नहीं होती । 
इन प्रवर्तित कार्यक्रमों पर केस्द्रीय मत्रालयों व योजना भ्रायोग का सम्पूर्ण नियन्त्रण होता है । 
या तो कोई राज्य किसी योजना झोर इसके साथ की वित्तीय सहायता स्वीकृति करता है या 
दोनों से ही वंचित रह जाता है । यह स्थिति राज्यों को उन्नकन में डालती है । यदि वह सहा- 
यता लेने से इन्कार करता है तो उसे जनता से निदा मिलती है पदि वह सहायता स्वीकार कर 
लेता है तो उसे एक ऐसे कार्यक्रम के प्रति निष्ठा दिसानी पड़ती है जो उसकी सामाजिक 
श्रावश्यकताम्रों सथा भर व्यवस्था की हृष्टि से भ्रपेक्षाकृत कम महत्त्व का होता है | उदाहरण 
के लिए कई राज्यों ते बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया यद्यपि इसके प्रति उनका 
विश्वास विल्कुल नहीं था । यह कार्यक्रम दो कारणों से विफल रहा | प्रथम तो इसलिए 
जयोविः यह वैचारिक हृष्टि से पूर्णतः सबल नहीं था भौर दुसरे इसलिए भी कि उसके 
क्रियान्वयन के प्रति उचित उत्साह का भभाव था। कुल मिलाकर साधनों का झ्पव्यय हुआ, 
इन्हीं को स्वयं राज्य भपने प्रयासों से श्रधिक लाभप्रद तरीके से उपयोग में ला सकते थे 
जैसे, उनके प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार व उसके स्तर में उन्नति की जा सकती 
थी । इससे पुर्वृपश्चिम बंगाल द्वारा दिया गया स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित उदाहरण भी 
इस संदमे में प्रासंगिक है । 
स्वीकृत ग्रोजनाओ्रों को वापिक कार्यक्रमों में बॉँटा जाता. .है और _भायोग व. राज्य- 
प्रतिनिधियों के बीच प्रनेक विचार-विमर्श , के वाद उन्हें निर्धारित किया जाता है । मंत्री को 
यह विशेष रुचिकर नहीं प्रतीत हीता है कि उनके मंत्री व सरकारी अधिकारी समय-समय 
पर दिल्‍ती की तीथ्थ॑यात्राएं करें । उनका यह विचार है कि एक बार किसी कार्यक्रम को 
स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि बे अपनी इच्छा से उसे. चला 
सके और अपने निरणेय से निर्धा त स्वरूप के अन्तर्गत उसमें परिवर्तन कर सकें । 
इसके बावजूद वापिक विचारः विमर्श उपयोगी होता है । इसके द्वारा राज्य की गत-वर्ष 
के भ्नुपालन भ्थवा कार्यों की समीक्षा होती है, उनके द्वारा अतिरिक्त कर लगाने का वायदा 
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करने से उत्पन्न जटिलताओं के प्रकाश में उनको वित्तीय आवश्यकताओं का मुल्यांकन होता 
है श्रौर आवश्यक सामजस्य भी किया जाता है । यह तो स्वीकार करना ही होगा कि 
योजनाग्रों के लिए अधिकाधिक घन जुटाने की स्वाभाविकता की चिता में राज्य झ्वसर भपने / 
राजस्व को अधिक बढ़ा-चढ़ा कर लिखते हैं, व्यय कम दिखाते हैं और पुराने करों में समच्वय 7 
व नए करों को प्रारम्भ कर वे अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था करने का एक खूबसूरत चित्र 
प्रस्तुत करते हैं। भ्रायोग द्वारा विचार-विमर्श के दौरान होने वाली सौदेवाजी ने इस प्रवृत्ति 
को प्रोत्साहित किया है । 
योजना भ्रायोग तथा केन्द्र व राज्य मंत्रालयों के वीच वाधिक कार्यक्रमों में सामुंजस्य 
संबंधी जो लम्बा विचार-विमर्श होता है उससे बचाव का एक सुझाव यह दिया गया है कि 
वाधिक योजना को पूरंतः वित्तीय नियोजन के अनुकूल निरभित किया जाना चाहिए। जब 
तक कोई राज्य उसके लिए निर्धारित धनराशि से झधिक न खर्च करे तव तक उससे इस संबंध 
में कोई विचार-विमर्श नही किया जाना चाहिए । इस निर्धारित स्तर तक योजनाप्रों के 
सचालन के लिए सहायता देना केन्द्र के लिए प्रनिवार्य होना चाहिए, इसके बाद राज्यों.को. _. 
कुशल कार्य-सम्पादन के झ्राधार पर सहायता दी जानी चाहिए | इस सुमाव में भनेक गुण 
हैं। इसका सर्वाधिक श्रेष्ठ पक्ष तो यह है कि वह उस विचार-विमर्श को दूर फरेगा जिसे 
राज्य भ्रनावश्यक व भ्रुचिकर मानते हैं। इसके साथ ही यह राज्यों को वित्तीय सहायता 
प्रदान करेगा जिससे राज्य प्रपने कार्यक्रमों पर प्रमल कर सकेंगे भोर उनकी वित्तीम 
समस्याएं इस दिशा में वाथक नहीं होंगी । 
राज्यों के लिए एक भ्न्य महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि उनके लिए निर्धारित सहायता 
उनयेः पास यथासमय पहुंच जाय । पिछले दियों प्रायः ऐसा हुप्रा है कि केन्द्रीय सहागंता 
भी दुर्बहनीय प्रक्रिया के कारण कार्यक्रम पूर्ण होने से रुक गया झौर प्रायः इसके पूर्व किया 
गया स्यय निष्प्रभावी हो गया । इस सम्बन्ध में एक नई प्रक्रिया भारम्म की गई है जिसके 
प्रन्तगंत राज्यो को एकमुश्त ( [,07]-807० ) सहायता दी जाती है जिसके लिए स्वीकृत 
कार्ेक्रमों पर नौ माह कया भनुमानित व्यय किया गया है भौर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 
पूर्व इस सम्बन्ध में व्यय का भंतिम विवरण फरवरी माह तक देना होता है। सेकिन मह 
बार्यक्रम भी वाछतीय रूप में सफल नहीं हुप्ता है भोर राज्य को कुंल वित्तीय सहागती 
राशि में से एक बढा भाग भवितरित ही रह जाता है। 
प्रमी हाल ही में कई राज्यों ने यह शिकायत की है कि भायोग द्वारा भाखल 
सहायता का एक बहुत बड़ा भाग बराया रह जाता है भौर परिणामस्वरूप उस्ें घनेड 
बाय शीस बायंत्र्मों को धीरे हो चलाना पड़ता है। उन्होंने इस राम्बन्ध में गम्मीर रशय 
ब्यराः जिए हैं. भौर उनझो विचार है हि जिस प्रधिवेशी ध्यदस्या द्वारा सदायता रागि हो 
नियमित डिया जाता है, उसके रहते उनकी गोजनापों का निर्षारिय सदप प्रूण गहीं हो 
सरेगा । 
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है 


अनमनीयता 


तकनीकी दृष्टि से भारतीय संविधान 'जटिल संविधानो' की श्रेणी में 
श्रात्ता है लेकिन जब तक हम परिचालन-सूचियों के संदर्भ में अनमनीयताके 
सारतत्व का विश्लेषण नहीं करते त्तव तक इसे हम मात्र जदिल संविधान कह 
कर अधिक सार्थक अभिव्यक्ति नहीं दे पाएँगे। इसके श्रतिरिक्त एक सरल व 
जटिल संविधान के भध्य अन्तर एक निश्चित समय में राजनंतिक स्थिति के संदर्भ 
से बंधर हुआए है और उसका मात्र उस प्रक्रिया विशेष से हो सम्बन्ध नहीं है जिसके 
अतर्गत किसी संविधान में संशोधन हो सकता है। उदाहरण के लिए १६६७-७१ के 
दौरान क्षीण बहुमत की स्थिति में केद्धीय काँग्रेस सरकार अपनी इच्छा के बाव- 
जूद मूल अधिकारों में संशोवत से सम्बन्धित संसदीय शक्ति के प्रश्न पर 
संसद्‌ एवं उच्चतम्‌ न्यायालय के बीच सम्प्रमुता का निर्धारण करने वाला कोई 
संवंधानिक संशोधन नहीं कर सको। मूल अधिकारों में संशोधन के संदर्म में 
संसदीय शक्ति को गोलकनाथ के मामले (१६६७) में भ्रमान्य घोषित कर दिया 
गया था। कालांतर में पाँचवें लोकसभा चुनावों (१६७१) के उपरान्त भीमकाय 
बहुमत को स्थिति में संसद्‌ सुगमता से संविधान में २४ वां संशोधन कर सकी । 
सर झाइवर जेनिग्स ने भ्नमनीयता की संरचना में उन सार्थक तत्त्वों का 
योगदान किया है जितके इदं-गिदे परिचालन-सूचियों का निर्माण किया जा 
सकता है । परन्तु हम उस राजनैतिक संदर्म के घटक का उल्लेख नहीं कर रहे हूँ 
जिस पर विश्लेपण की अंतिम स्थिति में संधिधान की जटिलता (भ्रनमतीयता) 
मिर्मर करती है! उद्ध,त प्रश जेविग्स के मद्रास विश्वविद्यालय व्याश्यानों से 
लिया गया है जो पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो चुके हैं-/सम करेबटेरिस्टिकस 
श्रॉफ दि इ' डियन फॉन्स्टीट्यूशन! (लंदन, झॉक्सफोर्ड, १६५३) सम्पादक 


संविधान के नमतीय (]०509)०) व अनमनीय वर्गीकरण से हमें ब्राइत तथा डाइसा 
मे परिचित कराया है । सामान्यतः समझा जाने वाला यह वर्गीकरण वस्टूत: झति सरल 
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है । ममनीयता ये भ्रनमनीयता का प्रश्न अनिवार्मतः मात्रा से संबंधित है। ब्रिटेन का 
संविधान मात्र इसलिए ही प्रत्यघिक नमनीय नहीं है क्योंकि उसका कोई भी माग ससर 
द्वारा पारित बानून से बदला जा सकता है, यह इसलिए भी नमनीय है क्योंकि 
उसका काफी कम भाग कानूती रूप में भ्रभिव्यक्त हुप्रा है। सर्वधानिक राजतन्त्र तथा 
मत्रिमण्डलीय सरकार के सिद्धान्त, मंत्रिमण्डल थ संसर्‌ के सम्बन्ध सा मंंत्रिय्रों व लोक 
सेवकों के सम्बन्ध-ये सव बुछ घमिसमयों से नियमित होते हैं झौर वे स्वयं को परिवर्तित 
स्थितियों के भनुस्प सरूपांतरित करते रहते हैं।एक संविधान जो मात्र किसी विशेष 
प्रौपचारिक प्रक्रिया द्वारा ही धदला जा सके, झनिवायंतः अधिक भ्रनमतीय हैं बनिस्पत 
उसके जो साधारण विघान द्वारा परिवर्तित किया जा सके । लेकिन अनमनीयता की मात्रा 
दो घटकों पर निर्मर है। प्रथम, संशोधन-प्रक्रिपा के दौरान उपस्थित कठिनाइयों की मात्रा 
पर निर्मरता : भर्यात्‌ एक साथारण वियान की तुलना मे संवंबानिक सशोबन करने के लिए 
क्या और श्रावश्यक होता है । द्वितीय, संविधान पी विपय सामप्री पर निर्मरता । भारतीय 
संविधान को जो घटक इतना भधिक भनमतीय बना देता है वह संरोवन की जटिल प्रक्रिया 
तो है ही, इसके भ्रतिरिक्त यह तथ्य भी उत्तरदायी है कि संविधान इतना अधिक जटिल है 
झोर वह कानून के इतने व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित है कि संवैधानिक बैधता की समस्या 
भ्रनिवा्ंतः झवसर उठ खड़ी होती है ।*९ 
यह स्पष्ट करना झावश्यक है कि चहुत कम व्यवस्याएँ ऐसी हैं जिनमें संशोधन मात्र 
साधारण वहुमत के सम्मव है। वे सविधान जिनमें संशोधन संबंधी विशेष धाराएँ होती 
हैं, सामान्यतः ऐसी अवस्याएँ लिए होते हैं जिनमें यह झमिव्यक्त होता है कि “संसद 
द्वारा कोई नई व्यवस्था किए जाने तक” थे प्रमावी रहेंगी । निम्नलिखित धाराएँ इस आशय 
की प्रतीक हैं : 

(१) धाराएँ ३, ३ व ४ जो संसद्‌ को कानूत द्वारा यह झधिकारदिलाती है कि वह नए राज्यों 
को प्रविष्ट कर सके, सीमा-परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके, भर 
तदनुकूल प्रथम व चतुर्य भ्रनुसूची में परिवर्तत कर सके 

(२) धारा ७३(२)जो संसद्‌ की किसी प्रन्य व्यवस्था के होने तक राज्यों मे कुछ सुनिश्चित 
शक्तियाँ निहित करती है । 

(३) धाराएँ ७५, ६७, १२५, १४८, १६५ (५) तथा २२१ (२) जो द्वितीय अनुमूची 
में परिवर्तव को श्रनुमति देती है । 

(४) घारा १०० (३) जिसमें संसर्‌ की किसी नई व्यवस्था के होने तक ससदीय कोरम 
का प्रावधान है । 





१ यह तक कि ड्विडिश सविधात इसलिए अनमनीय है क्योंकि उसमें सर्दियों ते कोई संशोधन नही हुआ, 
सहो नहीं है । ब्रिटिश संवंधानिक व्यवस्थाएँ भो सहज संशोधतीय हैं । यह तथ्य भी अप्रांसंगिक है... 
कि ब्रिटिश जनता राजतंत्र समेत अनेक मामलों में विशेष छनुदार है। सुझाव यह नहीं है कि 
भारतोय संविधान उसी प्रकार परिवर्ततशील हो जेंसे वातावरण व जलवायु के अनुरूप वस्त होते 
हैं । आशय-मात्न यह है कि वर्तमान स्रविधात प्रसिव्तेद की उपग्रक्त सम्भावनाओं को ही 
जकारता है। 


श्ड२ भारतीय सरकार एवं राजनीत्ति 


(५) धारा १०५ (३) संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की 
व्यवस्था करती है । 

(६) धारा १०६ जो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद्‌ सदस्यों के वेतन एवं भत्तों 
की व्यवस्था करती है । 

(७) धारा ११८ (२) जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रकिया से 
सम्बन्धित विधि की व्यवस्था करती है । 

(८) धारा १२० (३) जो संसद्‌ द्वारा किसी नई व्यवस्था के ने किए जाने पर १४ वर्षो 

के उपरास्त पंग्रं जी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करती है । 

(६) घारा १२४ (१) जिसमें यह व्यवस्था है कि संस द्वारा किस्री नई व्यवस्था के न 
होने तक सर्वोच्चि न्यायालय में मात्र ७ गौरा (?5७४॥॥6) न्यायाधीश होंगे । 

(१०) धारा १३३ (३) जो संसद्‌ द्वारा नई व्यवस्था न किए जाने तक उच्च न्यायालय 
के एक न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्‍्यायालम को भेजी गई भ्रपील को रोकती है| 

(११) धारा १३५ जो संसद्‌ द्वारा किसी प्रन्य व्यवस्था के किए जाने तक सर्वोच्च स्यायालय 
के लिए एक सुनिश्चित अधिकार-क्षेत्र नियत करती है । 

(१२) 5 ई ६ (१) जो कुछ शर्तों के साथ विधान-परिपदों को भंग करने की व्यवस्था 
करती है । 


(१३) धारा १४२ (१) संविधान तथा कुर्ग विधान परिषद्‌ के कार्यों को कामम रखती है । 
(१४) घाराएँ ३४३ (३) तथा ३४८ (१) जो सरकारी भाषाओं में कुछ नमनीयता की. 
व्यवस्था करती हैं । 

कुछ मामलों मे राज्य विधान मण्डलों के लिए भी ऐसी समान ब्यवस्थाएँ हैं जिनके 
अन्तर्गत वे संवंधानिक व्यवस्थाय्रो मे परिवर्तन कर सकते हैं। यह स्पष्ट होगा कि ये 
व्यवस्थाएँ कम है और जो हैं बे महत्त्वहीन है। इसका अपवाद नए राज्यों के निर्माण 
सम्बन्धी शक्ति है जो यह आभास देती है कि राज्य इस सम्बन्ध में केन्द्र की प्रपेक्षा कही 
अधिक कमज़ोर हैं। है 

घारा ३६८ संशोबी धारा ( #शादातांगराहठ !॥05८ ) है । एक संवेधानिक संशोधन 
के लिए ( भ ) प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा (ब ) प्रत्येक सदन के 
उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई बहुमत झावश्यक है। 

इसका अभिप्राय यह है कि सदन का एक-तिहाई भाग किसी स्वधानिक संशोधन के 
विरुद्ध मत देकर उसे पराजित कर सकता है। यदि एक-चौथाई भाग उसके विरोध में 
मत दे और दूसरा ( एक चौथाई ) मतदान में भाग न ले तो सम्बन्धित संशोधन फिर 
रुक सकता है | इसके अतिरिक्त संघीय घाराय्रो से सम्बन्धित किसी संशोधन के लिए ने 
केबल यह झ्रावश्यक है कि उसे प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत ( #फछापाढ गाुंगाो॥ ) 
व मतदान करने के लिए उपस्थित संदस्यो का दो-तिहाई मत ही मिले बल्कि उसको भाग 
अ व भाग ब * राज्यो में से आधे राज्यो के विधान मंडलों की स्वीकृति भी मिले | 
73 पे वर्गीकरण अब संविधान के सशोधन द्वारा समाप्त कर दिये गए हैं। अब भारतीय संघ को केवल 


दो इंकाइयाँ हैं--राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश, परन्तु इस परिवर्तत का लेखक की मुख्य धारणा 
चर कोई प्रभाव नहों पड़ता-। 


अनमनीयता १४३ 


भारतीय संविधान को अनमनीयता केवल जटिल संशोधन-प्रक्रिया से ही नहीं मिलती 
बल्कि सविधान की लम्बाई व विस्तार से भी मिलती है। भारतीय संविधान में ३६५ 
घाराएँ तथा ८ अझनुसूचियाँ है । पूरा संविधान २५१ अठपेजी प्रृष्ठो ( 009४० 99865 ) 
का स्थान घेरता है। अनिवार्य: यह विश्व का सर्वाधिक लम्बा और विस्तृत संविधान 
है । इसके अनेक कारण खोजे जा सकते हैं । 


१. यह एक संघीय सविधान है जिसमें मात्र केन्द्र के संविधान का ही वर्णन नही है 
बल्कि राज्यों के सविधान का भी वर्णन किया गया है। भाग ४, जिसमें ८६ 
धाराएँ हैं, यथार्थ मे माग “श्र” के राज्यों के लिए एक मानक सविधान है जिसको न 
संवधित विधान मडल झौर न ससदु ही संशोधित कर सकते हैं । भाग शा 
जिसमें मात्र एक धारा है, भाग शत को भाग “ब' के राज्यों में भी लागू करता 
है। भाग शाा।फ तथा > जिनमें ६ धाराएँ है, माग 'स के राज्यों 
पर लागू होते हैं और पांचवी व छठी श्रनुमूचियों का निर्माण 
करते है । 
केन्द्र तथा राज्यों के मध्य सम्बन्ध असामान्य रूप से जटिल हैं। भाग डा में १६ 
उप-भाग है और सातवी झनुसूची उसी में समाहित है लेकिन वित्तीय सम्बन्धों 
की भाग >ध के अन्तगंत व्याख्या की गई है जिसमे ३७ धाराएं हैं । 
३. संविधान सभा ने न केवल २४ धाराझरोर से ग्रुवत एक अधिकार-विल ( का 
० 72805 ) को संविधान में स्थान देना ही उचित समझा बल्कि उसने राज्य- 
नीति के निदेशक-सिद्धान्तों को भी स्थान दिया, जिसमें १६ घाराएं हैं । 


४. कुछ विषयों जैसे न्यायिक अधिकारियों के संगठन को, जिन्हें साधारण विधान 
के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता था, भी सविधान में स्थान दिया 
गया है । केन्द्रीय न्यायपालिका से सबधित २४ धाराएँ हैं और राज्यों की न्याय" 
पालिकाओों से सम्बन्धित अन्य २४ धाराएँ भी हैं । 

४. भारत की अपनी कुछ ऐसी विचित्र समस्याएँ हैं, जिनके विपय में संविधान 
सभा की यह राय थी कि उनके संबंध मे निश्चित संवैधानिक अधिनियमन ( 8॥9- 
०ए्रमा०१४ ) की आवश्यकता थी । इस श्रेणी में लोक सेवाएँ ( जिनके सम्बन्ध 
में भाग ऊाए-6 घाराशों में उल्लेख किया गया है), विशिष्ट 
वर्ग जैसे एंग्लो-इंडियन, अनुसूचित जातियाँ व जनजातियाँ ( इनके सम्बन्ध में 
देखें भाग४५ा-१३ घाराएंँ ) और सरकारी भाषाएँ ( संविधान का भाग 
ऊशा-€ धाराएँ तथा एक अनुसूची | ) 


२ १ सितम्वर १६५१ के रांशोधन तक । इसमे ३६७ घाराएं तथा € अनुसूचियाँ हैं, जो कुल २५४ 
दृष्ठो को घेरते हैं। 


३ अब २६ घायए' व १ अनुमूदी 


श्ड्ड भारतीय रारकार एवं राजनीति 


६. श्रंशतः सघीय व्यवस्था व भंशतः भ्रधिकारों से संबंधित विस को स्थान देने के 
कारण यह क्रावश्यक झम्रझा ग्गा हि ६ पारामों से स्ंधित संकटक्रालील 
व्यवस्तामों को भी स्थान दिया जाएु। 

दिवरायूत्ति ( 00909४०॥ ) को यदि घ्यान में रखा जाएं तो उन सूची में २६० 

धाराएं व ४ श्रनुसूचियाँ * तथा मोटे तौर पर सम्पूर्ण संविधान का दो-तिहाई भाग 
घाता है । 

नमनीयता को एक गुरो व श्रममनीयता को एक दोप माना जाता है| क्योरि सविधान- 

निर्माताओं को ऐसी दूर-हृष्टि प्राप्त नही होती जिससे वे उन स्थितियों व समस्याग्रों को 
देख सकें जिनकी संविधान केः क्रियास्ययन के समय वाघा बनने की संभावना होती है। 
उनके पास भविष्यवाणी की शक्ति नही होती । जब श्रमेटिका के संविधान का निर्माण 
किया गया उस समय निर्माताग्रों के ज़िए यह भझाभास अ्रसमभ्मव था कि राज्यों के मध्य 
व्यापार रेलवे, मोटर यातायात तथा हवाई जहाज से होगा । हालीबुड व दूरदर्शन 
( पश०एां$४00 ) का विचार किए बिना अधिकारों के बिल का प्राहूपु तैयार किया गया 
था। इसी प्रकार विचारो भे परिवर्तन भी कम भांतिकारी नहीं है । भ्रमेरियी जीवन-पदति 
इस पीढी की स्थितियों व इतिहास की उपज है । भ्रमेरिकी ससद ने एशिया व गूरोप्र से 
संबंधित नीतियों की दिशा मे वह महृत्ता उपलब्ध की है जिसकी तेरह कॉलोनी में कोई 
कल्पना भी नहीं कर सकता था। 

एक सविधान मात्र भ्पने निर्माणकाल के वातावरण में ही काम नही करता बरन्‌ उमके 

शताब्दियों बाद तक व्यवहृत्त होता है। उसमे शभनिवायंत: नई स्थितियों के भनुरूप रूपान्तर 
की क्षमता होनी चाहिए। इसके झतिरिक्त श्रव सरकार व संमर्‌ का वह निष्किय कार्य ही 
नहीं रहा जिसके अन्तर्गत उसे विविध प्रतिस्पर्दी हितों में सामंजस्य एवं श्राधिक विकास में 
गोगदान करना है। किसी संगठन की प्रत्येक संवेधानिक व्यवस्था अपने कार्यों के प्रति स्वर 
एक बाघा है चाहे यह श्रपनी सदस्यता निर्धारित करे या प्रक्रिया । यह तथ्य, कि इस प्रकार 
की बाधा श्राज की एक झ्ावश्यकता है, यह नहीं दर्शाता कि अ्रव से एक शताब्दी बाद भी 
स्थिति यथावत्‌ रहेगी । वे विचार जिन पर किसी पीढ़ी के भन्तर्मत कोई संविधान आधा” 
रित होता है भविष्य मे अप्रास्ंगिक हो सकते हैं। कोई भी भ्राज शक्ति के पृथककरण की * 
अ्पश्ने यदायी भ्रक्षमत्ा को नही स्वीकारेगा जिस प्रकार्‌ कि चिकित्सा (सेडिसिन) की अतीत 
की समझे व आज की समझ्क में अत्यधिक अन्तर दिखाई देगा । 
अतः सविधान निर्माताओं के लिए एक स्वशिम नियम यह है कि इस प्रकार की कोई भी 
व्यवस्था प्रहए नही की जाएं जिसे सहजतापूर्वक छोड़ जा सकता हो । कोई व्यवस्था वाछ- 
नीय हो, इसका यह अ्रभिष्राय कदापि नह्टी है कि उसे संविधान में स्थान दिया जाएं । इ्से 
पर्याप्त सुविधापूर्वक साधारण विघान के माध्यम से निमित किया जा सकता हैं। प्रश्न यह 
है कि वया यह वांछुनीय्‌ है कि संग्रंथित व्यवस्था को भावी पीढ़ियो के लिए अतिवार्य बना 
[दिया जाए ? इस प्रश्न का समुचित उत्तर कोई नहीं दे सकता । 


४ सशोधने के उपरात अब २६२ धाराएँ द ४ बनुसूचियाँ 


अनमनीयता श्ड्प्‌ 


यह स्पष्ट होगा कि समस्या के दो पद्ष हैं। यदि कोई संविधान सहजता मे संशोधित 
किया जा सके तो इस सम्बन्ध मे कोई भार्पत्ति नहीं है कि इसमे संशोधन की जाने वाली 
व्यवस्थाए' समाहित करली जाए । इसकेः विपरोत, यदि वह सहजता से न बदला जा सके 
तो उसे ययासंमव छोटा व सरल होना चाहिए। संविधान सभा ने एक ऐसा लम्बा व 
जटिल दस्तावेज्ज प्रस्तुत किया है जिसमें सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता | प्रस्तुत 
प्राहप मे कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें संवेधानिक सरदाण वी झावश्यकता नहीं थी । 
उदाहरण के लिए घारा २२४, जिसमें एक प्रवकाशप्राप्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय 
मे बैठने का भ्रधिकार दिया गया है। क्‍या यह व्यवस्था इतनी अधिक महत्त्वपूर्ण है कि उसे 
संवैधानिक संरक्षण दिया जाता श्रौर उसमें तव तक कोई संशोधन नहीं किया जाता जब 
तक कि उसे बेन्द्रीय संसद्‌ के मतदान देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई भाग की स्वीकृति नहीं 
मिल जाती ? 


इसे भ्श्न पर विचार किया जाना झावश्यक है कि संविधान सभा ने इस उद्ृंश्य से 
प्रयास बयो नही किया कि संविधान को जितना सेंमयं हो उतना छोठा और संरल बनाया 
जाए। इसका उत्तर समवतः ब्रिटिश भ्राधिपत्य काल के झन्तगंत भारतीय संवैधानिक 
इतिहास से प्राप्त होगा । संविधान मुख्यतः १६३५ के भारतीय भ्रधिनियेम से व्युत्पेश्न हुआ 
है | इसकी अनेक व्यवस्थाएँ पूर्णतः ब्विटेन की संसदु द्वारा पारित उक्त अधिनियम से ले ली 
गई थीं। प्रिठेन की संसद द्वारा पारित वह सर्वाधिक लम्बा नियम था भ्ौर उसका मुख्य 
उद्दे श्य ब्रिटिश सरकारी पदाधिकारियों से भारतीय राजं॑नीतिज्ञों को विविध बचोवों के श्रधीन 
शक्ति हस्तांतरित करना था | भ्रतः इसे एक नए संघीय विधान मंडल का निर्माण करना था 
और 'राज्यों से नए सम्बन्ध स्थापित करने थे । भारत सरकार की प्रवृत्ति तानाशाही रही 
है जिसकी शक्तियाँ पहले ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के हित में थी । १६३४ में समस्या सरकार 
की शक्ति के पुनवितरण की थीं श्रौर यह गोलमेज कांग्रेस तथा ब्रिटेन की संसद्‌ द्वारा 
निर्धारित विधि के प्रनुसार होता थघा। एक संवैधानिक व्यवस्था के विपयों तथा केवल 
प्रशासनिक झयेवा न्यायिक प्रकार के विपयो में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं किया गया 
था। १६३५ का अधिनियम संसद का एक साधारण विधान था जिसका उद्ँ श्य मारत मे 
लागू होने वाले ब्रिटिश कानून के श्रंशों में संशोधन करना था । इसमे डॉग्स एक्ट के अनुसार 
उसी ससदू. के भनुवर्ती ($०७5८प८९८॥/) कानून का एक भाग भी था व्योकि थह ब्रिटेन 
की मारत पर निर्भरता की व्यवस्था को नियमित भी करता था । नए सविधान का बिल्कुल 
नवीन स्वरूप है। यह मौलिक कानून है जिसमे साधारण कानून की भाँति परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता । अ्रतः संविधान समा के लिए ब्रिटिश संसदु के विपरीत, यह निर्णय 
लेना झावश्यक था कि किन कांनूनों को मौलिक कानून के रूप में निभित किया जाएं भर 
(किन्‍्हें साधारण कानून के रूप में । ऐसा प्रतीत होतां है कि सविधान सभा ने गम्भीरंती- 
पूरबेंक यह कार्य नहीं किया । उसने स्वय से विल्कुल अन्य प्रश्न किया : स्वतेन्त्र भारत में कौन 
से कानून वांछनीय हैं ? 
आरतीय संविधान के व्यावतंन धर्मी(००००६४९८) न होकर समावेश घर्मी (छर्०४॥४८) 


१४६ भारतीय सरकार एवं राजनीति जे, 


होने का दूसरा कारण यह विशेषता है जो प्रत्य देशों के साप-माय भारत से भी सम्बन्धित , 
हैं लेकिन जिसका भारत के संदर्भ में विशेष महत्व पा। क्‍परिहायं रूप से प्रत्येक. संविधान 
का प्रपना एक निश्चित समय होता है। निकट प्रतीत के बिवादों का विचारों पर प्रभुत्त 
होता है जयकि भविष्य संद्रधी वियादों का श्रसाव प्रश्ात रहता है। यदि हम स्व से यह 
प्रएन पूछें कि वे बदा विवाद थे जिन्होंने संविधान समा का मानस तैयार किया, तव हम 
यहे जाने सकेंगे कि क्यों कुछ निश्वित संवैधानिक सम्स्थापों पा विस्तार से वर्णन किया गया 
जबकि कुछ मात्र इगित ही की गई । कि 
१. भारत ने एक लम्बे वियाद के पश्यान्‌ स्वतन्धता प्राप्त की । यह विवाद भारतीय 
पक्ष के नेताप्रो तथा सरकारी प्रधिकारियों मे बीब कर था। भारतीय नेता पीढ़ियों से 
सरकार के विएद्ध ये। उनमें से प्रेफों ने कारायास बग दण्ड कैसा । गयोंकि कासून एस 
ब्यवस्था का माध्यम था इसलिए समय है कि इस पनुमव ने उन्हें समस्त कानूनों के प्रति 
शकालु बना दिया हो, भ्राजकतावादी सिद्धास्तों का समर्थक बना दिया हो या शाम से कम 
उनमे महू विश्वास उत्पन्न कर दिया हो कि कानून भौर स्वतन्त्रता में प्रसंगति है । वल्तुत:' 
इसका एक विपरीत परिणाम प्रतीत हुमा भौर वह यह कि सरकार को शक्तियाँ कानून 
द्वारा कठोरता से सीमिकहोनी चाहिए । यधपि सत्ताप्राप्त सरकारें उत्तरदायी थीं लेकिन 
भारतीय नेताप्रों की स्मृति में भनुतरदायी सरकारों फा भनुभव प्रमी शेष बना हुमा था। 
प्रिटेन का यह भनुभव रहा है कि जनमत उत्तरदायी सरकार को नियंत्रित करता है लेकिन 
भारत को इसका भ्रनुमव नहीं मिला । फलतः संविधान समा ने बिना भएने पिडान्तों 
को सुस्पप्टता दिए, यह कल्पना की कि सरकार फो कठोरता से कानूनों ढ्वारा नियमित 
होना चाहिए ॥ है 
२. भारत की स्वाधीनता न दिए जाने का विपय सुझ्यतः इस धारणा पर भाषारित 
था कि मारतीय परम जाति, वर्ण तथा भाषाई भाषारों पर इतने विभक्त हैं. कि महाँ लोक- 
तन्द सुधार रूप से नहीं चल सकता। भारतीय जनमत इस धारणा की पुष्टि नहीं कर 
सकता था भौर उसने ऐसा नहीं किया ! इसके विपरीत उसने इस बात पर बल दियां कि 
जिटिश शासकों द्वारा विविघता के इन तत्वों को यदि प्रोत्साहन नहीं दिया गया तो कम से 
कप खींचतान कर प्रस्तुत किया गया है भोर इसका उद्देष्य ब्रिटिश शासक को सत्तारूद 
रखना है। यद्यपि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो साम्प्रदायिक समस्या के मस्तित्त्त को 
भान्यता देती हैं लेकिन वे न बहुसंदय हैं. भौर न महत्त्वपूर्ण । वास्तव में, भारतीय संविधान 
मुख्यतः साम्प्रदायिकता को कम करता है । यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि श्रीलंका में ऐति- 
हासिक कानूनों के फलस्वकूप साम्प्रदाधिकता का वातावरण भारत को भपेक्षा कम था सेकिन 
फिर भी वहाँ के सविधान के भ्रन्तगंत साम्प्रदायिक समस्याध्ों को अधिक भान्यतां दी गई ' 
है । साम्प्रदायिकता सम्बन्धी तक॑ के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भधिकृत उत्तर यह | 
था कि गह समस्या मात्र सूल स्वतस्तताओं से सम्बन्धित है। साम्प्रदामिकता राजनीति के 
संदर्भ में अप्रासगिक है झौर ऐसा होता भी चाहिए ॥ मह एक सांस्कृतिक - विभेद है और 
व्यक्ति को. उसकी स्वतन्त्रता देने के पश्चातु इसका समाधान स्वयमेव हो जाएगा ॥ अतः. 


+ 


रे 


अनमनीयता श्ड७ 


समस्या का निदान सरकार की शर्क्तियों को सीमित करने में है न कि साम्प्रदायिकता को 
कानूनी अ्रस्तित्त्व देने में । 


१६४६ तक ब्रिटेन ने भारत का यह तर्क स्वीकार कर लिया था। समस्या के एक 
समाघान को पाने की उत्सुकता में, जो हिन्दू व मुसलमानों दोनो को सतुष्ट करे, ब्रिटिश 
सरकार ने मूल स्वतन्त्रताओं के विचार का आश्रय लिया । हिन्दू-वहुसख्यक क्षेत्रों मे मुस्लिम 
वर्ग को अधिकार-पत्र द्वारा संरक्षण दिया गया । मुस्लिम बहुसंख्य क्षेत्रों में हिन्दुओं के 
लिए भी समान संरक्षण की व्यवस्था थी । श्रत १६४६ की संविधान सभा ने एक समिति 
की स्थापना की और इससे उत्पन्न व्यवस्था को १६४७ की सविधान सभा में भी स्थान 
दिया गया । 

(३) ब्रिटिश शासन का एक मुख्य प्रभाव यह पडा कि मुख्यतः जाति पर आधारित 
एक पूर्वी समाज-व्यवस्था पर पश्चिमी वर्ग-व्यवस्था का झआरोपरा हुआ । यदि भारत स्वयं 
को पश्चिमी दुनियां के अनुरूप ढाल लेता तो संभवतः जाति-व्यवस्था क्रमशः परिवर्तित हो 
गई होती । लेकिन पश्चिमी विचारों के झआरोपण ने एक नई सामाजिक समस्या उत्पन्न की 
जिसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग-विभाजन परिलिक्षित हुआ जो कि एक भाषा विभाजन भी 
था । इस विपय पर प्भिव्यक्ति कुछ सकोच से दी जा रही है क्योकि यह प्रवृत्ति भारत की 

अपेक्षा श्रीलका मे संभवत अधिक विद्यमान है और इसलिए लेखक इसको विस्तार से देखने 
की प्रवृत्ति रखता हैँ । इस प्रवृत्ति को सामाजिक समस्या से अधिक एक भाषाई-समस्या के 
संदर्म में देखा परखा जाता हैँ । महात्मा गाधी ने निश्चित रूप से इसे एक सामाजिक 
समस्या माना हूँ लेकिन औद्योगीकरण के परित्याग का उनका उपाय भारतीय जतमत ने 
अस्वीकार कर दिया है । भ्रतः सविधान में यहू एक भाषा-समस्या के रूप में प्रकट होती है 
और भारतीय प्र ग्नेजी भाषियों को संपन्न वर्ग से जोडा जाता है | इस स्थिति के कारण यह्‌ 
एक अ्रधिकाधिक जटिल समस्या है । एक ओर अ ग्रेजी भाषा ने राष्ट्रीय आदोलन को एक 
ग्रायाम दिया है और राजनीति मे प्रवेशार्थी नौसिखिये छात्र बर्क और जॉन स्टुग्नर्ट मिल की 
भाषा में तुतलाते है और दूसरी भ्ोर ञ्नग्रे जी मापा न केवल एक वर्ग विशेष की प्रतीक ही 
हैं बल्कि वह ब्रिटिश शासन का भ्रवशेप भी मानी जाती है । इसलिए साधारण कानून के 
स्थान पर सर्वधानिक कानून की जटिल मापायी व्यवस्थाओं की भ्रावश्यकता पड़ी । 
(४) वर्ग-व्यवस्था मूलतः एक झआधथिक समस्या है न कि भापायी समस्या । यह भारत 
“ में उतनी ही गम्भीर है जितनी कि पूर्वी यूरोप मे क्योकि मारत में अधिकाश प्रामीग्ग 
जनसख्या है जो अत्यधिक दरिद्र स्थिति मे है और एक ग्रल्पसख्यक शहरी मध्यम वर्ग है। 
यह सही नही है कि मारतीय किसान को मात्र बंधनों से ही मुक्त होना है। वह पझ्रपनी 
भूमि से भी वचित हो सकता है और भूमि से वचित होने का प्र्थ है बह स्वय से भौर 
अपने परिवार से भी वंचित हो जाए । इसके बावज्जुद पश्चिम का वर्ग-संघर्ष यहाँ विद्यमान 
है और याँचों में प्रत्यक्षतः विद्यमान न होकर भी यह शहर में गम्मीर रुप में प्रऊूट होता 
है । अपरिहाय्य रूप से कुछ भारतोय राजनीतिज़ो से परश्चिम के समप्टिवादी ((०॥०४- 
४४३$।) विचारों में इस समस्या का निदान दूडा है । झ्रावश्यक रूप से भारतीय संविधात 


श्ष्प भारतोय सरकार एवं राजनीति 


एक व्यक्तिपरक दस्तावेज है | इसके ससीहा बर्क, मिल व डाइसी हैं लेकिन फिर भी संवि- 
घान सभा के कुछ सदस्यों ने समप्टिवादी विचारों के संदर्भ में समस्या पर ध्यान दिया । 
परिणामस्वरूप एक विचित्र द्विभाजन ( 6/0॥0/0:9 ) प्रकट होता है । एक ओर स्व- 
तनन्‍्त्रता के हित में उन्नीसवी शताब्दी के समप्टिवाद ने सरकार की शक्तियों को सीमित 
करने का प्रयास किया है और दूसरी ओर वीसदीं शताब्दी के समप्टिवाद ने सरकार की 
पक्तियों को सुहढ करने का प्रयास किया है जिससे कि राज्य भ्राथिक जीवन को नियमित 
कर सके श्रौर रवतस्त्रता को सीमित करे। इन स्थितियों में समझौता श्रौर जदिलता 
अपरिहायं थे । 
(५) ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख विवाद यह था कि एक ही भ्रधिकारी प्रशास्कीय 
व न्यायिक कार्य करते थे । कार्यो में विभाजन के पक्ष-विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं भौर 
यह एक तथ्य है कि ब्रिटेन में ऐसा विभाजन संभव नहीं हो सका है । यद्यपि मॉन्टेस्क्यू को 
शक्तियों के परथवकरण का थ्रेय दिया जाता है लेकिन उसने भी कार्यों का ऐसा विभाजन 
नहीं किया । यह पर्याप्त रूप से सही है कि शवितयों का ेन्द्रीकरए स्वतन्त्रता के लिए एक 
खतरा है भौर मॉन्टेस्क्यू ने इस अभिव्यक्ति से अधिक इस दिशा में कुछ नहीं किया । मॉन्टे- 
स्वयु के दिमाग में फ्रॉंसीसी साम्राज्य का अत्यधिक केन्धीकृत प्रशासन था न कि इज्भलैंड की 
स्पासरप्निय व्यवस्था | शासन का फ्रांसीसी प्रतिमाल किसी भी अर्थ में तानाशाही युक्त नहीं 
था और बह प्रशासनिक व न्यायिक विषयों का मिश्रण भलीमाँति दर्शाता था। भारत में 
स्थानीय स्तर से लेकर कलकत्ता भौर दिल्ली तक तानाशाही का खतरा व्याप्त थां। भारत 
की व्यापकता और इसकी स्प्रे पण-व्यचस्था [ 0०फ्राशणयाव्णिशा:99शंध्या ) की 
क्षीएता के कारण जिलाधीश वस्तुतः एक तानाशाह था जिसका शासक हिंतकारी हो भी 
सकता था और नहीं भी । किसी भी स्थिति में उसे स्थांतीय फाँप्रेसी रोजनीत्तिश की 
सहानुभूति काफी कम सात्रा में प्राप्त होती थी । ह 
ग्रत* शक्ति के परथक्करण के विचार की भारत में एक नवीन व्याब्या हुई। इसके 
लिए मात्र उच्चतर न्यायालयों को स्वतस्वता ही झ्रावश्यक नहीं है वल्कि स्थानीय कार्यों में 
विशिष्टीकरण भी आवश्यक है ) निम्न स्तरों पर भी स्पायिक प्रशासन संवैधानिक महत्व 
का एक विपय वन गया है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि संविधान की न्यायिक घारामरों र्की 
जदिलता इस सिद्धांत के कारण है कि न्यायिक प्रशासन इतना महत्त्वपूर्ण है कवि उसते 
अनिवार्मत' संवैधानिक कानून द्वारा निबटा जाना चाहिए न कि साधारण कानून द्वारा । 
इस संदर्भ मे सविधान सभा की एक विशेषता पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो काफ़ी 
विचित्र है । मुकदमेवाजी भारत का एक प्रमुख व्यवसाय है। इमके श्रतिरिक्त इस व्यवक्ताय 
में प्रवेश भी अत्यधिक सहज रहा है । एक डाबटर को बॉ की देखभान करनी होती है, 
अपना कार्य सीखना होता है, एक एकाउन्टेंट को एप्रेै न्टिसशिप से काम करना होता है, एच 
व्यापारी को दफ्तर व फँक्टरी में अपना काम सीखना होता है जबकि एुक वकील की मात्र 
कॉलेज में श्रवेश ही लेना होता है । जिन स्थानों पर चेम्बर में अध्ययन अनिवाय है, वहाँ 
क्षमता पर घ्यान नहीं दिया जाता । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि कानूनी शिक्षा,कों 
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राजनीति से पर्याप्त महानुभूतिपूवंक जोडा जा सकता है । इसलिए एक वकील-राजनीतिज्ञ 
ने जितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका भारत में निमाई है, उतनो विश्व के किसी माग में नहीं 
निमाई । यह स्थिति खतरे से पूर्ण है क्योकि अक्सर एक वकील-राजनीतिज्ञ न श्रच्छा वकील 
होता है भौर न भच्छा राजनीतिज्न ही । यह एक इतिहास का विषय है कि क्या संविधान 
सभा के वकील राजनीतिज्ञ सदस्यों ने अमूल्य योगदान दिया है या नहीं, लेकिन यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि इस स्थिति ने संविधान की जटिलताओं मे वृद्धि की है। यह भी 
हृष्टव्य है कि संविधान पर संवैधानिक कानून की हृष्टि का प्रावल्य रहा है जिसे झव भश्रधि- 
कांश न्‍्यायविद्‌ पुराना मानने लगे हैं। यह दृष्टि डाइसी के क्रृतित््व पर आधारित है। 
डाइसी निस्संदेह इज्भूलैंड द्वारा प्रस्तुत किये गए योग्यतम्‌ न्याय-शास्त्रियो में से एक है क्योंकि 
उन्हें प्रिद्धांतों को सरलीकृत कर प्रतिपादित करने की दक्षता प्राप्त थी । लेकिन यह संदेहा- 
स्पद है कि यह हृष्टि बीसवी सदी में भी संविधान निर्माताओं के लिए एक उपयुक्त निर्देशक 
हो सकती है । 
इसके प्रतिरिक्त मारतोय सविधान पर संवेधानिक न्यायशास्त्रियों की नई पीढ़ी का 
प्रभाव भी परिलक्षित होता है। शिक्षा-बो्ड बनाम राइस ( १६११) तथा स्थानीय 
सरकारी बोर्ड बनाम श्रालिज ( १६१५ ) के परिणामस्वरूप डायसी स्वयं इस सम्बन्ध 
मे शंकालु हो गए थे कि उनका विश्लेपण श्राधुनिक संवैधानिक कानून के अनुकूल हैया 
नहीं । द्वितीय युद्धोत्तर पीढी को यह शिक्षा दी गई कि डाइसी के सिद्धान्तों में कुछ हेर-फेर 
आवश्यक है । जब यह पीढी पर्याप्त रूप से इतनी प्रौड़ हुई कि वह अपने मत को अमभिव्यक्त 
कर मंके तब उसने इन सिद्धान्तों में श्रपवादों व शर्तों को जोइने के अतिरिक्त भी काफी 
कुछ किया | इसने स्वंधानिक कानून के उन क्षेत्रों का अध्ययन प्रारम किया जिनकी डाइसी 
ने उपेक्षा की थी झौर साथ ही प्रशासक्रीय कानून के महाद्वीपीय विचार ( (एराएशा।ल 
००॥०८०६ ) पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। जीजे (3626 ) के अनुसार डाइसी 
ने इसे मलत समझा था । इस विचार पर ध्यान देने के पश्चात्‌ उन्होने यह निष्कर्ष 
निकाला कि डाइसी की धारणा के प्रतिकूल प्रशासनिक कानून एक निरन्तर विकासमान 
विचार है | डाइसी के समान वे भी महाद्वीपीय प्रशासकीय बिचार में रुचि रखते थे । 
लेकिन उसके प्रतिकूल उनकी इंग्लिश कानून के तुलनीय नियमों में भी रुचि थी । यह कहना 
अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि भारतीय न्यायविदो ने प्रशासकीय कामूठ के नए हृष्टिकोश 
को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके संदर्भ मे यह कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से 
उन विश्वेपाधिकारी याचिकाओो ( /श&7०६०४४० ५४705 ) के प्रति एक नवीन आग्रह था 
जो ड इसी के समय अ्रविद्यमान थी । यद्यपि कोई अग्नेज न्यायशास्त्री विशेषाधिकारी 
याचिकाझ्रों को सविधान मे स्थान नहीं देता लेकिन भारतीम सविधान-समा ने ऐसा ही 
किया । 
लेकिन विविध घटकों मे मिलकर भारत को एक अत्यधिक जठिल संविधान प्रदान 
किया है। प्रत्येक संवैधानिक न्‍्यायविद्‌ को इस तथ्य पर घैययंधूर्वक हष्टिपात करना चाहिए 
कि उनके व्यवसाय को प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन सविधान सरकार के सुचारू 
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क्रियान्वयन को प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए होते है न कि संवैधानिक न्‍्यायविदों का 
पारिश्रमिक जुटाने के लिए। 
संविधान से एक उल्लेखनीय लोप (०7शप/$8707) पर ध्यान देना आवश्यक है वयोंकि 
उससे उपरोक्त विश्लेषण का उदाहरण प्राप्त होता है। अपमे पूर्ववर्ती श्रधिनियमों की ही 
भांति १६३५ के भारत सरकार अधिनियम ने साम्प्रदायिकता की शक्ति की कल्पना की 
और इसलिए उसने सीटो के वितरण से सम्बन्धित विस्तृत नियमों की व्यवस्था की । 
भारतीय राप्ट्रीय कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का खण्डन 
किया । इसीलिए नया सविधान भाग शा के अंतर्गेत अनुमूचित जातियों, जनजातियों 
एवं एग्लो-इंडियन ध्षमुदाय के लिए की गई ब्यवस्थाओं के अतिरिक्त, अपने प्रारूप में 
साम्प्रदायिक समस्या की चर्चा नहीं करता । घारा ३२६ द्वारा वयस्क मताधिकार की 
व्यवस्था की गई है और घारा ८१ के अन्तर्गत निर्वाचन-क्षेत्र के आकार संबंधी चर्चा की 
गई है । लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारणा धारा ३२७ के अनुसार किया गया है । 
यह अत्यधिक विलक्षण बात है, कि किसी ने भी इसे विशेष सवैधानिक महत्त्व का विषय नहीं 
माना है । ब्रिटेन मे यह कार्य साधारण कानून द्वारा होता है, लेकिन ब्रिटेन अपने राज- 
नीतिज्ञों पर विश्वास करने मे लगभग अनूठा है । 
ब्रिटेन में मूलभूत राजनेतिक विभाजन श्रमिक वर्मों व वेततमोगी वर्गों के बीच है 
अत्यधिक औद्योगिक विकास के कारण वहुसंख्यक मध्यम-वर्ग शक्ति सतुलक का कार्य करता 
है। चालू हवा दक्षिण-पश्चिम में होने के कारण आबादी वाले क्षेत्र पश्चिम में हैं ग्रौर 
श्रौद्योगिक क्षेत्र पूर्व में है । परिणामस्वरूप यदि किसी छोटे शहर में दो निर्वाचन क्षेत्र हों 
तो पूर्व व पश्चिम का यह विभाजन सामान्यतः एक मजदूर दल के सदस्य व एक शजनुदार 
( ९०75०/४७(४४९ ) दल के सदस्य को विजयी करेगा । लेकिन यदि यह विभाजन उत्तर 
व दक्षिण के रूप मे होगा तो दोनो स्थान अनिश्चित रहेगे ? जिस प्रकार एक पेडुलम 
इधर-उधर घुमता है उसी प्रकार दोनो निर्वाचन क्षेत्र भी बारी-बारी से मजदूर व अनुदार 
दल को विजयी करेंगे | 
यह सहज उदाहरण सौंमा-निर्धारण के राजनैतिक महत्त्व को दर्शाता है। भारत में 
मात्र वर्ग के ग्राधार पर ही विमाजन नही होता (वर्ग भी झग्नेजी शिक्षा व अन्य पश्चिमी 
परम्पराञो का परिणाम है) भारत में धर्म, नस्ल, जाति, व भाषा के आधार पर मी 
बिमाजन परिलक्षित होता है। ग्रत सीमा-निर्धारणा एक अत्यधिक गम्मीर कार्य है जिसमें « 
निंदा की अत्यधिक सम्भावनाएँ निहित हैं। इसके वावजूद संविधान सभा ने इस कार्य को 
तो साधारण कानून के सुपुदें किया जिसे साधारण वहुमत द्वारा पारित किया जाता है 
जवकि उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के बैच में फिर से बैठने के लिए 
एक सर्वधानिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है । 
इसके अतिरिक्त एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का प्रभाव भ्रभिकतर भ्रस्तित्त्व- 
प्राप्त बहुमत को प्राथमिकता देता है । ब्रिटेन मे सफल बहुमत के प्रतिनिधित्व में यूद्धि हो 
रही है। एशिया में इस वात की झाशंका है कि मतदान साम्प्रदायिक आधारो पर होगा 
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और परिणामस्वरूप अल्पत्ंस्यक भ्रपर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व पाएँगे। श्रीलंका ने अपने 
संविधान द्वारा इस समस्या से बचाव किया, जवकि भारत ने प्रकट रूप में इस समस्या का 
महत्त्वह्वीन समझा | 

क्मातीलः सरिध्यशाएड 

7 (क्राइपर(प्रा0त शैशशाविधाशाई प्र व्रत, 6 
5 ४(घव९ए, ऐेटज ऐलश४॥, 7,02 850॥8 
8९९76४8030, 965, 99. !-02, 

2. त4ाशबावह्बबदका, 22,8-..7_ 86 पा एशामाएशई खाद #िह पाप्रऐै- 
फख्रश्ाओ साहा, (2099, है॥४छा | 
म०7४6 4972 ७, हा, ॥९ & शा 
68-)06, 79. 06-27 ४70 99. 357-83, 
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संसदीय सरकार 


यह सामान्यतः विदित तथ्य है कि भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय 
सरकार का विकास ब्रिटिश प्रतिमान के आधार पर किया गया था। अतः मारत 
में संसदीय सरकार का सरचनात्मक स्वरूप कई श्रयाँ में ग्रेट ब्रिटेत के संसदीय 
स्वरूप के समान है। इसके थावज्ूद किसी भी एक देश फी सरकार का कार्यशील व 
व्यावहारिक स्वरूप किसी दूसरे देश में झ्रारोपित नही किया जा सकता। अतः 
यह आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि भारत में संसदीय सरकार का व्यावहारिक 
रूप कई महत्त्वपूर्ण भ्रथों में ब्रिटिश रूप से भिन्न है । 
संसदीय सरकार से सम्बन्धित अपने अध्याय में ए० एच० हेनसन एवं जैनैट 
डगलस ने संसदीय सरकार के सरचनात्मक, कायंशील एवं व्यवहारजन्य आयामों 
से सम्बन्धित सारगर्भित अन्तदू'प्टि प्रदान की है, जिन्हें हम उनकी कृति 'इंडियाज 
डेमोक़रे सी (देहली, विकास, १६७२, पृ० &४-१११) से उद्ध,त कर रहे हैं । 
सम्पादक 


भारत का यह हृढ विश्वास है. कि सहमति के उद्दे श्य से किया गया विचारविमर्श मत” 
भैदो की समाप्ति का एकमात्र व्यावहारिक एवं आदर्श समाधान है । संघ के प्रति अरुचि 
बस्तुतः शक्ति में सदेह से, सम्बन्धित है। पारस्परिक रूप से शक्ति के झधिकार व उसके 
प्रयोग के समस्त श्रवसर उन लोगों के लिए सुरक्षित ये जो जाति-स्तर से ऊँचे माने जाते 
थे और जिनको उनकी इस स्थिति से शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती थी । अतः चिंतन के 
परिचित प्रतिमानों ने संसदीय लोकुतंत्र को उसके विरोधी व प्रतियोगी मानदण्डो के साथ 
वैधता दिलाने में बहुत कम योगदान दिया है | इसके अतिरिक्त संसदीय व्यवसायियों को 
सामाजिक दृष्टि से उच्च पद अ्रथवा प्रतिष्ठा दिलाने के मी पर्याप्त प्रयास हुए है और 
उन्हें श्रन्तनिष्ठ रूप से आ्रात्म-तोपी और भ्रपनी जनता की कीमत पर परोपजीवी (07957 
8) मानने की प्रवृत्ति हष्टिगत होती है । खो 

ब्रिटिश राज ने भारतीय समाज के कम से कम उच्चतर वर्गों के इन पारस्परिक विशासों 
को तोड़ा और उनमे उल्लेसनीय ढंग से परिवर्तेन किए ॥ समाज के एक विशिष्द वर्ग 
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ने उन आयातित पाश्चात्य संस्थाओं के साथ भारत में उपस्थित हुई थी । इन संस्थाओं में 
से एक व्यवस्थापिका भी थी जो भारतीयों की हृष्टि में अत्यधिक श्रेष्ठ थी । इसने १८३३ 
में तब प्रथम प्रवेश पाया जब गवर्नेर-जनरल की परिपद्‌ के व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यो को 
कार्य पालिका सम्बन्धी कार्यों से पृथर्‌ देखा गया । १८६१ के भारतीय काउन्सिल्स एक्ट के 
पारित होने के पश्चात्‌ तथाकथित विद्यान-परिपदों ने केन्द्रीय व प्रान्तीय-दोनों स्तरों पर 
क्रमशः अपने कार्यों वा प्रसार किया और बड़ी सावधानी से देशी तोगों को शासन में भाग 
लेने की ग्नुमति प्रदान की । यद्यपि वाइसराय व गवर्नर जनरलों क्रो निपेधाधिकार प्राप्त 
था किन्तु फिर भी इन परिपदों को वृद्धि की अनुमति दी ग़ई झौर १६०६ के मोलें-मिन्टों 
सुधारों द्वारा प्रान्तीय विधान परिषदों को गेर-सरकारी, यथ्पि अधिकांशत: नामाकित 
सदस्यों का बहुमत मिला और केन्द्रीय विधान परिषद्‌ जिसके लिए व्यवस्थापन के अतिरिक्त 
झन्य सभी कुछ निपिद्ध था, का विस्तार किया गया । 


इसके बावजूद एक लम्बे समय तक ब्रिटिश सरकार की यह्‌ मान्यता थी कि भारत में 
पूर्णों संसदीय व्यवस्था अनुपयुक्त है। १६०६ की मोलें-मिंटो योजना के सम्बन्ध में लॉड सभा 
में बोलते हुए लॉ मोर्लें ने कहा--“यदि यह कहा जा सके कि सुधारों के इस भ्रध्याय ने 
भारत में प्रत्यक्षतः श्रावश्यक रूप से संसदीय व्यवस्था की स्थापना की है तो मेरा इससे कोई 
सरोकार नही होगा ।” 

फिर भी, प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर मॉल्टेग्यू-चेम्सफोड सुधारों को प्रस्तुत/ 
करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि “भारत में प्रगतिशील उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना के उद्दे श्य से स्वशासित संस्थाओ्रों का 'क्रमिक विकास” श्राज' की एक 
प्रासंगिक मांग है । इन सुधारों ढवारा सभी परिषदों को व्यापक किया गया, उन्हें और अधिक 
प्रतिनिध्यात्मक बनाया गया, प्रान्तीय विधानमंडलों को राप्ट्र-निर्माण की शक्तियाँ सौपी 
गई” और उनके लिए राजस्व के पृथक्‌ स्रोत निर्धारित किये गए। यह सही है कि शक्तियों 
के एस हस्तांतरण पर विविध रक्षात्मक उपायों की बाड़ लगा दी गई थी और इसी कारण 
कार्ग्रंस ने विवशतः इन सुधारों की निंदा करते हुए उन्हें छल्-कपट पूर्ण बताया । इसके 
बावग्यूद इसके सकारात्मक ग्रमावों में से एक प्रमुख यह था कि १६१६९ व १६३४ के बीच 
हजारों भारतीयों ने केन्द्र व प्रान्तीं में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सम्बन्धी श्रनुभव 
अजित किया । 

# इसके बाद १६३५ के भारत सरकार भ्रधिनियम की वारी आई जिसने प्रान्तों में.दव घ- 
शासन समाप्त कर दिया और कुछ अपवादों को छोडकर सभी प्रान्तीय विषय मंत्रिमंडलों को 
हस्तातरित कर दिये गए । ये मत्रिमंडल उन विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थे जो व्यापक 
आधार पर मताधिकार द्वारा निर्वाचित हुए थे। यद्यपि केन्द्र मे कोई उत्तरदायी सरकार 
नही थी और कांग्रेस को प्रान्तीय सुधार भी /वन्धन का एक अध्याय” प्रतीत होते थे, 
फिर भी ब्रिटिश राजनीतिन्न निश्चयात्मक रूप से यह तर्क दे सकते थे कि “राजनैतिक 
ग्रुरुत्व के केन्द्र” का भारत की ओर भूकाव हो रहा था। प्रो० मॉरिस जोन्स ने सही कहा 
है कि 'दासत्ा के संविधान (88808 0०7५४४॥79ग)ने प्रान्तों के अनेको राजनीतिज्ञों को व्यव- 


१५४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


स्थापिका सम्बन्धी अनुभव प्रदान किया, शक्ति के हस्तांतरण के लिए सभी सम्बन्धी व्यक्तियों 
को तैयार किया, लोकप्रिय उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की और उन समस्त स्थलों पर 
इसने अनुभव प्रदान किया, जहाँ इसको आ्रावश्यकता थी। प्रतः ब्रिटेन को भारत में 
प्रतिनिष्यात्मक संसदीय सरकार सम्बन्धी अनुभव प्रदान करने का श्रेय देता असंगत 
नही होगा । 
इस प्रकार संविधान सभा में बैठे अधिकाश प्रतिनिधियों ने “ब्रिटिश संविधान की 
भावना' को झगीकृत किया । लेकिन क्या भारतीय परिवेश में संसदीय सरकार उपयुक्त 
थी ? बया वह शिक्षा के श्रभाव, विशिष्ट वर्ग व जनसाधारण के मध्य व्याप्त स्तर-मेद 
और देश के विविध घामिक, भाषायी तथा साम्प्रदायिक गुटों में विभाजन की पृष्ठभूमि में 
सफलीभूत हो सकती थी ? संविधान सभा में कांग्रेस बहुमत का इस विषय में विश्चित मत 
था कि समस्त विसगतियों के वाबजुद संसदीय सरकार ही शासन का एक मात्र ऐसा विकत्प 
था जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता था। प्रन्य विकल्प क्या थे ? गांधी ने संपर 
को एक ऐसा वेश्या की संज्ञा दी थी श्रौर गांधीवादी एक ऐसी शासन व्यवस्था पर बल दे 
रहे थे जो देशी परम्परा्रों के भ्रधिक निकट हो। “ग्राम गरातन्त्र” पर भ्राधारित उनकी 
विकेन्द्रित व्यवस्था इतनी अ्रस्पष्ट थी कि उस पर विचार-विमर्श नहीं हो सकता था। 
इसके विपरीत, संविधान समा के अन्य सदस्यों का यह विश्वास था कि केवल एक सशक्त 
राष्ट्रीय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की स्वतन्त्रता ही स्थायित्त्व व विकास के लिए पर्याप्त 
शक्ति प्रदान कर सकती थी। श्रधिकाश प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश पूर्वग्रह के अनुसार पुमेरिकी 
प्रध्यक्षीप शासन व्यवस्था का विरोध किया । ब्रिटिश शासन व्यवस्था के पक्ष में सर्वाधिक 
प्रवल तर्क यह दिया जाता था कि भारत कुछ भ्रंशों में इससे परिचित हो गया था, जैताकि 
स्वयं के० एम० मु'शी ने कहा, “इस समूचे अ्रनुभव के पश्चात्‌ हम इन परम्परामं का 
परित्याग क्‍यों करे ““ओऔर क्यों एक श्रभिनव प्रयोग करें ?” (स्वतन्त्र अनुवाद) 
परत: वेस्टमिस्टर के प्रतिमानो को सामान्य समयथेन प्राप्त हुआ । इसके प्रन्‍्तर्गंत केसर मे 
एक मत्रिपरिषद्‌ की व्यवस्था थी जो एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी । 
इस व्यवस्थापिका में एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित राज्य समा थी और एक प्रत्यक्षतः निर्वाचित 
सदन--लोकसभा । इन दोनों सदनों को प्रपनी 'शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा स्वतन्त्रता 
परिभाषित करने का अधिकार था | ऐसी परिभाषा की प्राप्ति तक उन्हें “ब्रिटिश ससद की 
कॉमन सभा के झनुरूप कार्य करना था ।! 'साधारण' विधेयक किसी भी सदन मे प्रस्पुत 
किया जा सकता था । और उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व सदन द्वारा पारित करना 
होता था । परन्तु ब्रिटेन की ही माति वित्तीय विधेयक मात्र निचले सदन में ही प्रस्तुत किए जा 
सकते थे । उच्च सदन उन पर विचार कर सकता था लेकिन उन्हें भ्रस्वीकृत करना उसके 
अधिकार-क्षेत्र मे नहीं था। राज्यों के विधान मडलो के लिए भी समान व्यवस्थाएँ थी 
सिवाय इसके कि उनके संदर्भ मे द्वितदन का सिद्धान्त ऐच्छिक बना दिया गया था । 
लौकसमा को संवैधानिक रूप से वर्ष में दो बार बुलाना झावश्यक है । इसके संत्र की 
प्रारस्म राष्ट्रपति के-झमिमापण द्वारा उसी प्रकार होता है जिस प्रकार प्रिठिश संत्त३ की 
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सम्राट के प्रभिमापश से होता है । वरॉेमनेंशमा की ही भाँति इसके विविध नियम भी 
निर्धारित किए गाए हैं। दैनिक बैठक या प्रारम्म प्रश्न काल से होता है जिसके प्रस्तर्गत 
विविध दिपयों पर मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं । ब्रिटेनवासी इस प्रक्रिया के इतने प्रश्यस्त 
हैं कि मर एंटनी ईडन को यह कहना पड़ा कि यह लोकसभा में जितना प्रपनापन प्रनुमव 
करते थे उतना प्रास्ट्रे सिया पी समद्‌ में नहीं। प्रिटेन को ही माँति यहाँ मी प्रश्न-काल के 
दौरान साधारण सदस्यों फो सरकारी कार्यों व निर्णयों के मूल्याकस का भ्रवसर मिलता 
है झोर मंत्रियों को भपनी प्रतिप्ठा बढ़ाने या घटाने बाय । सभी प्रश्नों को प्रनिवामंतः प्रग्रिम 
झूप से दस दिन पूर्द समदीय सचिवालय को प्रस्तुत करना होता है भ्रौर लोकसमा का 
प्रध्यक्ष प्रत्रिया सम्बन्धी नियमों के भ्रनुझप प्राथमिकता-क्रम निर्धारित करते हुए 
उन्हें भपनी स्वीकृति प्रदान फरता है । प्रश्नकाल में प्राप्य श्रवसरो का उनकी सम्पूर्णता 
में उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन बीस से पच्चीस तक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम 
निर्वाचित संसद मे कुल ६७६७२ प्रश्न सचिवालय में किये गए । 


संसद का भ्रपिकाश समय मंत्रिमंडल वें उसकी ससदीय मामलों की समिति द्वारा 
लिये गए निर्णयों पर प्राधारित सरकारी काम-क्गज मे ही व्यतीत होता है (संसदीय मामलो 
की समित्ति का प्रध्यक्ष मुझ्य सचेतक होता है ) लेकिन कुछ भशों में लोकसभा का समय 
निर्धारण कार्मवाही से संबंधित एक सलाहकार समिति द्वारा नियंत्रित होता है जिसका सभा- 
पत्ति लोकसभा का भ्रध्यदा होता है । 


व्यवस्थापन की तीन श्रवस्थाएँ हैं ( १) प्रस्तुतीकरण (२) विचार-विमर्श व 
(३) स्वीकृति, जो मोटे तौर पर निम्न से संबंधित होती हैं (मर) कॉमन सभा अथवा 
निचले सदन में प्रथम वाचन, (ब) द्वितीय वाचन, समिति तथा प्रतिवेदन भ्रवस्थाएँ तथा 
(स) तृतीय वाचन । द्वितीय अवस्था मे इस बात की व्यवस्था होती है कि प्रस्ताव को 
किसी प्रवर समिति के सुपुर्दे कर दिया जाएं। लोकसमा व कॉमन सभा के मध्य एक 
महत्त्वपूर्ण भेद यह है कि लोक सभा में स्थायी समितियों व सम्पूर्ण सदन की समितियों 
( 00ग्रा॥60९$ ० '॥० ७/॥०)० ॥0४5९ ) का श्रभाव है । इसके स्थान पर भारत में 
तदर्थ प्रवर समितियों की व्यवस्था हूँ, यद्यपि वहुत कम प्रस्ताव उनके विचारार्थ पेश किए 
जाते हैं। इन प्रवर समितियों का आकार बीस से पच्चीस सदस्यों तक स्थिर हैँ । इन समितियों 
की सदस्य-संझ्या का निर्धारण मुख्य सचेतक व लोक समा अध्यक्ष द्वारा सदन के राजनैतिक 
दल के सतुलने को ध्यान में रख कर किया जाता है । किसी भी प्रस्ताव से संबंधित 
मंत्री इन बेंठकों में भाग नहीं लेता । इन प्रस्तावों के साथ वे याचिकाएँ भी दिखाई जाती 
है जिनका उनमे उल्लेख होता हैं । व्यय के अधिकार प्रदान करने वाले किसी भी प्रस्ताव 
के साथ एक वित्तीय ज्ञापन भी भेजा जाना चाहिए । व्यवहार में, विधघटित विपक्ष के कारण 
प्रत्येक प्रस्ताव में अनेक सशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमे से अधिकांश अध्यक्ष द्वारा 
स्वीकार कर लिए जाते है । तृतीय अश्रवस्था के उपरांत एक प्रस्ताव पारित होकर दूसरे 
सदन में पहुंचता है, जहाँ इसी प्रकार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती हैं । दोनो सदनों में 
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गतिरोध की स्थिति मे राष्ट्रपति को अ्रध्यक्ष के परामर्श से धमिवायंतः एक संयुक्त बैठक 
बुतानी होती है। 

विधेयकों श्रौर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श सामास्यतः सरकारी पहलू पर झाषारित 
होता है लेकिन झविश्वास प्रस्ताव भी विचाराथे प्रस्तुत किए जा सऊते हैं। ऐसे परत्तावों 
के लिए पूर्ब-आवश्यकता के रूप में कम से कम पचास सदस्यों का समर्थन भ्रावश्यक हैं 
ब्रिटेन की ही भाँति तात्कालिक गार्यजनिक महत्व के किसी भी विषय पर विचार विमर्ग 
के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन धध्यक्ष ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने में 
स्पष्टतः श्रनिच्छा प्रदर्शित करता है श्रौर उनसे संदर्धित नियमों वा बड़ी कडाई से पालन करता 
है। प्विटिश संसद के उदाहरणो से भिन्न भारतीय संसर की एक महत्वपूर्ण कार्म-विधि 
और भी है जिसके अन्तर्गत झल्प अवधि के लिए सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चर्चा की 
व्यवस्था होती है ! इसके लिए विस्मी पूर्व सूचना वी प्रवश्यकता महीं होती, मात्र भध्यक्ष 
की अनुमति ही पर्याप्त होती है। प्रत्येक णुश्वार को गेरसरकारी कयम-काज के लिए ढाई 
घटे सुरक्षित होते है जिसके माध्यम से सदस्यों के निजी प्रस्तावों प्रथवा विधेयकों पर विचार 
विमर्ण होता है । लोकसभा अध्यक्ष व सदन के मेला के बीच मंत्रणा के पश्चात्‌ गैर-सरकारी 
काम-काज के लिए किसी ग्रतिरिक्त दिन को भी व्यवस्था हो सकती है । पशत्प यूचता पर 
आधारित प्रश्नों, (जिनके लिए मंत्रियों की स्वीकृति भ्रावश्यक होतो है) तथा बुघवार व 
शुक्षवार को विचार विमर्श के लिए नियत आधा घंटा निजी सदस्यों को पहल का ग्रतिरिक्त 
अवसर प्रदान करता है । 


केस्द्रीय ससद्‌ के मूल वित्तीय कार्य इतने महत्त्वपूर्ण समके गए कि उर्न्हे संविधान में 
स्थान दिया गया ) झत. विना संसर्‌ की प्रनुमति के न तो कोई कर लगाया जा सकता है 
और न संचित निधि से कोई राशि व्यय ही की जा सकती है । कर व व्यय संबंधी प्रस्ताव 
कार्यपालिका का परमाधिकार है और संसद्‌ को किसी भी ट्थितिं में इस क्षेत्र में पहल का 
अधिकार नहीं है। वित्तीय प्रस्ताव राज्य समा के पास मात्र इसीलिए भेजें जाते हैं ताकि 
बह उनके संबंध में अपने सुझाव दे सके । यदि चौदह दिन की निर्धारित भवधि में वह 
इस प्रस्तावों को वापिस नहीं लौदती तो भी उन्हें पारित मान लिया जाता हैं। फरवरी 
के मध्य मे प्रस्तुत किए जाने वाले भारतीय वजट में व्यय संबंधी अनुमान वे कर-प्रस्ताव 
समाहित होते हैं। इसके प्रस्तुतीकरएण के पश्चात्‌ सामान्य विचार-विमर्श से पहले इसके 
सबंध में मर्थादित निर्शंय के लिए कुछ दिन नियत करिए जाते हैं। इसके पश्चात झनुदात 
संबधी माँगें प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक भ्रनुदान पर पृथक्‌ रूप से चर्चा की जाती है भौर 
बह 'कटौती' प्रस्ताव के श्रपीन होता है. (जिसमे सासान्यतः १०० रु० की एक प्रौपचारिक 
कटौती की व्यवस्था होती है) । इससे ब्रिटिश कॉमन समा वी ही माँति लोकसभा की 
अशुमानों से इतर बहस का अवसर प्राप्त होता हैं । सत्तारढ दल के सदस्यों को कटौती 
के लिए हृतोत्साहित क्रिया जाता है लेकिन विपक्षी सदस्य इन अवसरों का पूरा लाभ 
उठाते हैं, विशेष रूप से तब-जव उन्हे यह शिक्रायत होती हैँ कि उनके राज्यों झववा 
लिर्वानन क्षौन्नों की आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है । ब्रिटिश संसर सदस्यो की ही परिचियें 
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एक अन्य प्रक्रिया-वित्तीय राशि पर मतदान-छारा नए वित्तीय-वर्ष के प्रारम्भ के 
घाद वजट पर विचार होता है । अक्सर यह विचार-विमश जून अथवा जुलाई माह तक 
भी खिंच जाता है । अनुदान सबंधी सभी माँगों पर बहस के उपरात एक विनियोजन 
(5&977०४४ं2४०४) विधेयक प्रध्तुत किया जाता है और उसके लिए समान विधान- 
प्रक्रिया श्रपनाई जाती है । एक अनुवर्ती वित्तीय विधेयक जिससे करों मे वृद्धि स्वीकृत की 
जाती है, को उसके प्रस्तुतीकरण से ही पारित मान लिया जाता है। यह प्रक्रिया भी 
ब्रिटिश संसद्‌ सदस्यों द्वारा अपनायी जाने वाली रीति के अनुरूप ग्रहण की जाती है । 
यदि इसके बाद उसमे संशोधन स्वीकृत होते है तो मौलिक व्यवस्था के अन्तर्गत संचित 
धनराशि को उसके देने वालों को लौटाना पडता है | 
लोकसभा की समितियों के दो उद्दे श्य है : सदन की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना 
तथा सरकारी गतिविधियों पर अंकुश रखना । पहले प्रकार के अन्तगंत निम्न समितियाँ 
आती हैं, नियम समिति (२७]९५ (०णा॥॥९०) याचिकाञो सम्बस्बी समिति (00मा- 
॥०९८ ०7 9९८॥0705) कार्य-सलाहकारी समिति (8057655 &0४78079 0०777768) 
?निणी सदस्यों के प्रस्तावों व विधेयकों से सम्बन्धित समिति, विशेषाधिकार समिति (श- 
९॥8०४ (०फ्ञात8०) सामान्य उद्दे श्यो से सम्बन्धित समिति, सदन समित्ति (8 0088९ 
(69००) व एक पुस्तकालय समिति । ये समितियाँ सदन के सुचारू सचालन की 
व्यवस्था करती है लेकिन विविध संवीक्षण (80४७५) समितियों की तुलना में इनके 
प्रति भ्राकपंण कम होता है । 
इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समिति है जन लेखा समिति (?./.९.) जिसका दावित्त्व 
उन सभी सेखा प्रस्तावों की जाँच करना होता है, जो सदन सरकारी व्यय के लिए अनुमो- 
“दित करता है । इसके भ्रतिरिक्त वह वापिक वित्तीय लेखा-जोखा ब्रथवा अन्य किसी ऐसे 
(विषय पर भी विचार कर सकता है। इसको यह भी अधिकार प्राप्त है कि यह राज्य 
निगमो के आ्राय-व्यय की मी परीक्षा करे। सारांश में, इसको उन समस्त पूर्ण बच्नद्ध -स्वायत्तता 
प्राप्त परिषदो 'छी परीक्षा करने का श्रधिकार प्राप्त है जिनके सम्बन्ध में आॉडिटर जनरल 
और कॉम्पट्रालर को भ्रधिकार प्राप्त हैं । लोकसभा के पन्द्रह सदस्य, जो इस जन लेखा 
समिति के लिए निर्वाचित होते हैं, भ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के श्राधार पर समिति में स्थान 
पाते है। शेप सात सदस्प राज्य सभा द्वारा नामाकित किए जाते है। इसके अध्यक्ष का 
चयन लोकसभा-अध्यक्ष करता हूँ ।॥ सार्वजनिक धनराशि के संरक्षक की श्रपनी भूमिका के 
' प्रति भ्रत्यधिक सजग होते हुए भी यह अपनी जाँच-पडताल में आशकित रहो हैँ, यद्यात्रि 
* राजनैतिक एवं तकनीकी विषयों में श्रंतर करने में अकसर कठिनाई महमूस होती हैँ । इसको 
/ मिली अधिकाँश प्रतिष्ण इसके द्वास*प्रकाशित प्रतिवेदनों पर ब्रधारित हूँ । कानूनी नहीं 
तो कम से कम एक अभिममय द्वारा वित्त-मन्त्री को यथ[्मव इसकी सिफारिशों क्रियान्वित 
करनी होती है श्रौर समिति को अपने द्वारा उठाए गए कदमों से सूचित करना होता हूँ । 
संसद्‌ जन-लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर कमी-कमी ही विचार करती है, वह भी तव जब 
: कार्यपालिका द्वारा उसकी महत्त्वपूर्ण सिफारिशों पर ध्यान नही दिया जाता। समिति के 
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कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर मॉरिस जोन्स का कहता हैं कि “इसकी उपस्थिति 
मात्र ही सरकारी प्रधिकारियों को इस बात की याद दिलाती हैँ कि उनके कार्य संसद की 
सीक्षा के भ्रधीन हैं ।” 
जन लेखा समिति का परिवर्तित अहं (/० ०४०) प्राकलन समिति [76 छड/- 
जा८६ (०प्रग्राा6०) पहले भ्रपनी समकदा ब्रिटिश समिति की ही भाँति थी। यह माना 
जाता था कि यह समिति समवत. विश्राम के प्रति अ्रत्यधिक जिन्नासु है भौर इसलिए कार्य 
पालिका इसे संशय की हृष्टि से देखती थी । यह ऐसे वापिक झाकलनों का परीक्षण करती 
है जो इसके भ्रमुसार उपयुक्त हैं और उनमे समाहित नीतियों के अनुरूप भर्थ नीतियाँ 
प्रस्तावित करना भी इसी समिति का दायित्त्व है। यद्धपि इसे नीति संबंधी विषयों पर 
चर्चा करने का भ्रधिकार नही प्राप्त है परन्छु लोकसमा-पअ्रध्यक्ष की अनुमति से इसने भपनी 
सदर्भ शर्तों की भ्रत्यन्त उदार व्याख्या की है और इस प्रकार ब्रिटिंग भ्ाकलन समिति के 
समान कार्य किया हैं। वित्तमंत्री के लिए ध्रावश्यक है कि वह वार्विक बजट का निर्माण 
करते हुए इस समिति के सुझावों पर ध्यान दे । ससद्‌ में भ्रतुदान सम्बन्धी मांगों पर 
मतदान करते समय समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध रहता हैँ । इसके सदस्य लोकसमा द्वारा 
निर्वाचित होते हैं भौर उनके कार्य की सामान्य पद्धति यह होती है कि वे परीक्षण के लिए 
कुछ निश्चित विभागो व विषयों को चुन लेते हैं । जन लेखा समिति एवं झ्राकलन समिति ने 
सयुक्त रुप से, विशेषतः काँग्रेस प्रभुत्त काल मे विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया हैं ! 
यद्यपि दोनों समितियों को सार्वेजनिक तथा वारिज्य सम्बन्धी भ्रन्य एजेन्सियों की 
जाँच-पडताल का झधिकार था, लेकिन इस क्षेत्र में उनका कार्य अनियमित मौर भ्रप्रभावी 
रहा है । इसके निराकरण स्वरूप सार्वजनिक उद्योगों से सम्बन्धित एक समिति का गठन 
किया गया है । लोकसभा से दस व राज्य समा से पाँच सदस्यों वाली यह समिति कॉम्प- 
ट्रौलर व झ्ॉडिटर जनरल की रिपोर्ट समेत कुछ संकलित लोक उद्योगों की रिपोर्ट का 
परीक्षण करती है भौर यह जाँच करती हैँ कि क्या उनका प्रबन्ध कुशल व्यावस्तायिक 
सिद्धान्तों के भ्रनुरुष ही रहा हैँ । यद्यपि इस समिति की जाँच-पड़ताल सतही होती हैं, और 
राष्ट्रीयक्रत ब्रिटिश उद्योगों की तुलना में इसके प्रतिवेदन असम्बद्ध होते हैं फिर भी इसने 
एक अमेरिकी आलोचक की इस माँग की संतुष्टि के लिए श्रत्यधिक कार्ये किया है कि 
सरकार की शीर्षक हीन चौथी शाखा” को संसदीय संवीक्षा से नहीं बचना चाहिए । 
लोकसभा की अन्य महत्त्वपूर्ण समितियों से झ्रधीनस्थ ($प007007402) व्यवल्थापन 
से सम्बन्धित समिति उल्लेखनीय है । यह इस बात की जाँच करती है कि संसद द्वारा 
सरकार को हस्तावरित शक्तियों का सरकार द्वारा सही उपयोग हुआ है या नहीं । यह कार्य 
हस्तांतरित व्यवस्थापन से सम्बन्धित ब्रिटश प्रवर समिति के कार्यों से मिलता जुलता हूं ! 
ब्रिटेन से नितान्त अ्रतुलनीय एक समिति है-सरकारी आझ्ाश्वासनों से सम्बन्धित समिति जो 
सरका री ग्राश्वासनों की जाँच करती हैं और उनके क्रियान्वयत के सम्बन्ध में सदन कौ 
सूचित करती हूँ । 
सदि लोक समा के कार्यों का यह विवरण ब्रिटिश शासन के विद्याधियों को परिचित 
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लगता हैँ तो इसके कुछ स्पृतः स्पष्ट कारण हैं । ऊपरो झ्रावरश समान प्रतीत होने पर 
भी पअ्रन्तनि्ित तत्त्व काफ़ी असमान हैं क्योंकि भारतीय संसर्‌ जिस राजन तिक वातावरण में 
फार्य करती हूँ वह ब्रिटेन से काफी पृथक्‌ है । उसके सदस्यों की अपनी अलग भारतीय पूर्ब- 
घारणाएँ तथा पृष्ठ भूमि है और मारतीय दल-व्यवस्था की विशेपताएँ ब्रिटिश द्विदलीय व्यव- 
स्था की उन विशेषताशों से भिन्न हैं जो कॉमन सभा को उसका वैशिष्थ्य व उत्ते जक आक- 
पंरा प्रदान करती हैं । इसके बावजूद मारतीय ससद्‌ सदस्यों का ब्रिटेन के प्रकार की ससदीय 
प्रक्रिया से लगाव भ्रत्यधिक प्रबल हैं । वास्तव में, कमी-कमी तो उनकी इस अनुकरण- 
शीलता का श्रनावश्यक विस्तार हो जाता हैँ । 
ऊपरी सदन को निचले सदम की प्रतिप्ठा-कमी नहीं मिली । दूसरे सदन के निर्माण 
से सम्बन्धित प्रस्ताव पर संविधान सभा में वहुत कम चर्चा हुई और ऐसा श्राभास हुमा कि 
एक सदस्थ के इस हृध्टिकोश पर मंतक्य था कि “आखिरकार-किसी व्यापक श्ौचित्य की 
श्रावश्यकता नही है । 'इसका उद्दे श्य क्या हैँ ? यद्यपि कल्पना यह की जाती है कि यह राज्यों 
के भ्रधिकारों का रक्षक नही हो पाता क्योंकि अपनी राजनंतिक सामाजिक संरचना में यह 
लोकसमा से बहुत कम पृथक्‌ हूँ । व्यवहार में इसके राजनीतिज्ञों की ऐसी समा बनने की 
प्रवृत्ति है जिन्हें दल “ऊपर ठेलने' को इच्छा रखते है | एक "द्वितीय विचार” वाले सदन के 
रुप में इसकी कुछ उपयोगिता ही सकती है लेकिन इसका दलीय संगठन निचले सदन के 
इतना समान है कि इसके विचार बहुत कम ग्रहन मौलिकता दर्शाते है। इन झौर इनके 
अतिरिक्त भन्य कारणों से ऊपरी सदन की पर्याप्त आलोचना हुई है । के० वी० राव ऊपरी 
सदन के व्यवस्थापन में बाधा डालने व्‌ कार्मपालिका को उलभाने से सम्बन्धित इसकी शक्ति 
के आालोचक हैं। वह संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में इसके समान भ्रधिकार 
के भी श्रालोचक है। इसके झ्रतिरिक्त किसी राज्य के विषय को समवर्ती बिषय बनाते की 
राज्य सभा की एकमात्र सत्ता का भी वह विरोध करते हैं। उनके अनुसार"यह एक 
फ्रकेन्ट्टीन* (मस्मासुर) है और इसको समूचे देश में खुल-खेलने की छूट नही देनी चाहिए । 
इसका सर्वाधिक बुरा पक्ष यह है कि जब तक स्वयं इसकी स्वीकृति न हो, इसकी शक्तियों 
से कटौती नही की जा सकती चाहे इसके लिए दो-तिहाई बहुमत ही हल नयों न हो ।” 
- (श्रीमती गांधी जिन्होंने यह पंक्तियाँ लिखते समय तक राज्य समा मे राजाओं के प्रिवीपर्स 
व विशेषाधिकारों को हटाने से सम्बन्धित महत्त्वपूर्णा विधेयक पर हार का सामना कर लिया 
था, निस्सदेह इस घारणा से सहमत होगी) । लेकिन आग्रे चलकर राव इसे एक कारूशिक 
व प्रभावशून्य रचना के रूप में प्रस्तुत करते है । उनका कहना है कि “यह एक आज्ञाधीन, 
उपेक्षित सदन रहा है-जनता द्वारा उपेक्षित, अपने मंत्रियों द्वारा उपेक्षित, और स्वयं अपने 
सदस्यों द्वारा उपेक्षित ॥” यह सही है कि कई अवसरों पर तो किसी भी मंत्री 
द्वारा इस सदन की बैठक मे माय नही लिया गया है और इसके सत्र व बैठक कोरम के 


+ फ्रेकेस्टोन मैरी शैली का एक चरित्त है जिसने एक दैत्य का रूप घारण कर अपने स्वामी को मार 
डाला । सामान्यतः बह ग्रत्येक बस्तु जो अपने निर्माता क्य अहित करे, फ्रंकेस्टीन कहलाती है । 
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अभाव मे अपूरी छोदनी पड़ी हैं । प्रधिक से मंधिक इसने एक ऐसे देश में बुद्ध ग्रतिरिरा 
रोजगार उपलब्ध कराए है जहाँ रोजगार की माँगे उसकी बुल क्षमता को पार कर जाती हैं। 
इसकी तुलनात्मक प्रनुपयोगिता को ध्यान में रगते हुए इस बात पर प्राश्ययं नहों होता 
चाहिए कि मात्र झाथे राज्यों ने ही द्वितदनीय व्यवस्था ये प्रंगीकार ड्रिया भौर बस्वई के 
पुराने राज्य ने अपने यहाँ के दुसरे सदन को समाप्त कर दिया । शिसा करते गमग मुश्किल 
से नाम मात्र का ही विरोध दुप्चा । 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से संमइ-यदस्पों की विशेषताएं बुछ प्रथों में परिवर्तित हुई 
हैं और कुछ में उन्हें स्वायित्व प्राप्त हुम्मा है। जातिगत प्रथों में श्राद्मशों का ध्रभी भी 
लोकसभा पर प्रभुत्व है जबकि शूद्र, जो कि कुल जनसंख्या के ४० प्रतिशत ये भ्रधिक हैं, 
मात्र १०५८ स्थान प्राप्त कर सक्के हैं। लेकिन शेश्रिएर्र पृष्ठभूमि में पर्याप्त परिवर्तन हुआ 
है, विदेशी शिक्षा प्राप्त सदस्यो के भ्रनुपात में कमी हुई है । भ्रन्तरिम संसर के १२ अतिशत 
अनुपात से घटकर तृतीय सगद्‌ में इसहा भनुणात ६ प्रतिशन रह गया है, मैद्रिक्युलेट से 
अधिक शिक्षा प्राप्त सदस्यों का प्रनुपात ४ प्रतिशत से बढ़कर ६ प्रतिशत हो गया है लेकिन 
निरक्षरों की मात्रा बहुत कम है। ग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त सदस्य कुल सदस्य-संस्या का ६० 
प्रतिणत हैं । एक व्यावसायिक वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि कृषकों के अनुपात में 
नाटेकीय वृद्धि हुई है ( ६ से २२ प्रतिधव ) । इसके भतिरिक्त व्यापारी वर्ग भी ८ से १२ 
प्रतिशत बढ़ा है । कृषकों की वृद्धि की प्रस्तुत सख्या आामर है वर्योंकि मेद्यपि २२ प्रतिशत 
सदस्यों ने कृृपि को झपना व्यवसाय बताया है, फिर भी कुल संसद सदस्यों में से कम से 
कंम भ्राधें सदस्य झपनी भाय का श्राथा भाग कृषि से पाते हैं । लगमय ७० प्रतिशत संदस्पों 
बी कृषि से किसी ने सिमी रूप में रुचि है। व्यवसायों के प्रतितिषित्व में सनुकूल कमी हुई 
है । बकीलों का अनुपात साढ़े तैतीस से २०% रह गया है, साथ ही भ्रध्यापकों वे पत्रकारों 
बी संस्या भी कम हुई है । मह भ्रपेक्षित ही है कि सदन परिपक्व हो रहा है प्र पहले की 
अ्रपेक्षा श्रव सदस्थ उतने अनुभवहीन नही हैं मयोकि राज्य विधान मण्डलों का प्रनुभव प्राप्त 
कर संसद भे श्राने वाले सदस्यो का भनुपात २६ से बढ़कर ईे४ प्रतिशत हो ग्रगा है। 
कुल मिलाकर ससद्‌ यद्यपि जनसेंख्या का पूर्ों प्रतिनिधित्व” नहीं करती लेकित इस दिशा में 
उल्लेखनीय प्रगति की प्रवृत्ति अवश्य हष्टिगत होती है ॥ 
ससद्‌ सदस्यो का उनके संतदीय दायित्त्वों के प्रति क्या हृष्टिकोश है ? पर्यवेक्षकों 
द्वारा श्रायः इस तथ्य की भोर ध्यान स्राकपित किया जाता है कि संसद में सही अर्योंमे 
सात्र पचास अथवा उसमे कुछ अधिक सक्रिय सदस्य ही है, बावरे सभी उदासीन मथवा निध्किय 
हैं। इस संदर्भ मे एक मात्र औपचारिकता प्रध्ययन हेनरी सी० कार्ट द्वारा किया गयो है ! 
मेंटवार्ताओं के उद्दे श्य से १८७ संसद्‌ सदस्यों के एक याद्वच्छिक ( 7००५०) ) सेम्पल 
का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह निष्कर्प निकाला कि ७७ सदस्य प्रभावशाली थे तथा 55५ 
सदस्यों के अपने निर्वाचक्रों से निकट सम्पर्क थे। इस सेम्पत में प्रत्येक चार सदस्यों मे 
से १, शिनका काग्रेस व विपक्षी दलों में समान अनुपात था, प्रभावशाली व निर्वाचफीत्पुज 
दोनों थे । 


संसदीय सरकार १६१ 


जब तक कांग्रेस ( अ्रथवा इसके संबंध में श्रीमती गांधी का पक्ष ) सत्ता में है, तब 
तक उसके सदस्य प्रभावशाली रहेंगे श्र यह प्रभाव न तो सदन में और न ही समिति में 
उनकी गतिविधियों पर निर्मर रहेगा । वे काग्रेस संसदीय दल की बैठक में अपनी आवाज 
उठा सकते है और नेतृत्त्व के सम्मुख प्रत्यक्षतः अपने सुझाव अथवा शिकायते प्रस्तुत कर 
सकते हैं। ये बैठके प्रतिमाह कम से कम एक बार अवश्य होती है और पचास सदस्यों के 
आ्राग्रह पर यह बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है। लैकिन इस ससदीय दल के 
झाकार ने इन बँठको को पूरी जाँच पड़ताल के लिए अनुपग्रक्त बना दिया है और लम्बे 
विचार विमर्श नही हो पाते । इसके निदान स्वरूप एक शघुत्तर सामान्य परिषद्‌ का निर्माण 
किया गया है जिसमें दल के कांग्रेसियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता 
है । इसके अतिरिक्त ससदीय दल की एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसके ११ पंदाधिकारी 
तथा ३१ निर्वाचित सदस्य है | इनमे से पन्द्रह सामान्य समा द्वारा चुने जाते है और छ' 
परिपद्‌ द्वारा । केन्द्रीय संसदीय दल के सविधान में यह व्यवस्था है कि सभी महत्त्वपूर्ण 
“ विधेयक पहले दल की कार्यकारिणी समित्ति मे प्रस्तुत किए जाएँगे तदुपरांत उन प्र संसद 
में विचार होगा | दल की शभ्रनेक विपय-समितियाँ भी है जो विविध मीतियों से सम्बन्धित 
हैं। प्रत्येक संसद्‌ सदस्य इनमे से एक श्रथवा दो मे काम करता है । उनका उद्दे श्य सरकार 
आर दल के मध्य अन्तर को पाठना है और सदस्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना 
है कि वे अपनी विशेषीकृत रुचियों में श्रभिवृद्धि कर सकें । 


संसद के विपक्षी दल इस प्रकार की जटिल ससंदीय सरचनाओं का विकास नहीं कर 
सके है । वास्तव में उनमे से कुछ दल उनके संगठन पक्ष द्वारा शासित होते हैं। शमी हाल 
ही तक, किसी भी विपक्षी दल को सदन का वह महत्त्वपूर्ण १०% स्थान प्राप्त नही था 
जिससे कि उन्हे अधिकृत विपक्षी दल की संज्ञा दी जा सकती । यह स्थिति हानिप्रद रही 
है क्योकि अधिकृत विपक्ष कुछ विशेष सुविधाओ्ों का अधिकारी होता है जैसे संसद्‌ भवन 
में कमरे का प्रयोग और सरकारी समारोहों में प्रतिनिधित्व का अधिकार | इसके वावजूद 
विपक्षी शक्तियाँ उतनी शक्तिहीन नही हैं जितनी किवे प्रत्तीत होती है क्‍योंकि संसदीय 
अवधि की मांग व समान नीतियों व वक्‍ताओ के प्रश्व को लेकर उनमें एकजुट होकर काम 
करने की प्रवृत्ति रहती है। मुकर्जी ( श्यामा प्रसाद ) का लोकतात्रिक राष्ट्रीय दल 
इन गुटों में सर्वाधिक सफल था । इसे जनसंघ, गणतन्त्र परिषद्‌, हिन्दू महासमा, भ्रकाली- 
दल, तमिलनाडु टॉपलर्स पार्टी तथा कॉमनवेल्य पार्टी व इसके पतिरिक्त सात निर्दलीय 
सदस्यों तथा भ्राश्चर्यजनक रूप से फारवर्ड ब्लॉक के एक सदस्य का मी समर्थन प्राप्त था 
( फॉरवर्ड ब्लॉक पश्चिम बंगाल पर आधारित एक अति-क्रांतिकारी दल है )। यह गुट 
परस्पर विचार विमर्श करता था, समान रणनीति आयोजित करता था, भ्रधिकृत प्रतिनि- 
धियो का निर्वाचन करता था तथा प्रपने सदस्यों को दल के 'विप” ( सचेतक ) द्वारा 
प्रनुशास्तित करने का श्रयास मी करता था । लेकिन मुकर्जी की मृत्यु के पश्चात्‌ यह उतना 
झनुशासित नही रहा श्रौर कालांतर से समाप्त हो गया । पुरानी कांग्रेस ( संगठन 
काग्रेस ), जनसंघ, तथा स्वतंत्र दल द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी के सत्तारुद कांग्रेस के 
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विर्द्ध हाल ही में किया गया महागठबन्धन सीमित सकलता ही प्राप्त कर सका क्योंकि 
इसमें सम्मिलित साक्रेदारों के पारम्परिक मशय विद्यमान थे । 
विकासशील देशो में लोकतात्रिक सविधानों के साथ विपक्षी दलों की भूमिका स्पष्ठ- 
चादी नही होती । प्रजा समाजवादी दन के भूतपूर्य मेत्ता श्रशोक मेहता का यहूं विचार था 
कि ससदीय लोकतन्त्र की सामान्य पूर्वकल्पना के विपरीत “यह प्रभिघारणा कि विपक्ष का 
दायित्त्व विरोध करना ही है, प्राधिक विकास को कठिन बना देगा ।/ उन्होंने यह सुभाव 
दिया कि एवः दीघंकाल बी ससदीय लोकतन्त्र की सामान्य पूर्दकल्पता के विपरीत व्यापक 
प्राधार बाली सरकार को प्रायः बदलती रहने वाली सरवागर बाग स्थान लेना चाहिए। 
उनके अनुसार “जन-स्वतस्त्राशों की रक्षा करना चाद्दतीय है. लेकिन सुनिश्चित प्ररलोचना 
करने बाला विपक्ष मात्र उन परस्पर विरोधी गुटों तक ही सीमित रह जाएगा जो राज्य _ 
के मूलभूत सिद्धान्तों के विम्द्ध होंगे ।/ भ्रणोक मेहता के इस विचार का उनके दल के 
कुछ ही सदस्यों ने कमी समर्यन किया होगा लेकिन प्राज ऐसा प्रतीत होता है कि उसे 
व्यावहारिक मान्यता मिलने लगी है । कुछ दल जैसे भारतीय साम्यवादी दल, मावसवादी 
साम्यवादी दल, प्रजाममाजवादी दल तथा द्र० मु० बा० प्पनी संसदीय नीतियों को 
पु्नातरर्धारित कर रहे हैं भौर उनका प्रयास श्रीमती गाधी की सरकगर को पराजय से 
बचाना है । 
कांग्रेस दल के स्वश्िम प्रमुत्तत-काल में भी लोकसभा में विपक्षी दल निश्यभावी नहीं 
थे । कृष्ण मेनन्‌ ते यह विश्वास व्यक्त किया है कि नेहरू विपक्ष के प्रति जितने संवेदनशील 
थे उतना विश्व का कोई झन्य प्रधान मंत्री नहीं है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रपने कुछ 
मंत्रियों के विपरीत, नेहरू ने मुश्किल से ही संसद की कोई ऐसी बैठक छोड़ी होगी जिसके 
लिए वे सहुज उपलब्ध हो सकते थे ! इसके विपरीत प्रत्येक विपक्षी दल के कांग्रेस के मीतर 
ही कुछ समर्थन के पक्ष (9०00४ 9990४) होते हैं भोर उनके सत्ताघारी ग्रुट के प्रति- 
दन्द्रियों से लम्बे, धनिष्ठ सवंध रहे हैं । रजनी कोठारी ने लिखा है, “कांग्रेस के श्नन्तः 
संचालन को निभित करने की विपक्षी दलों की यह भूमिका भारतीय व्यवस्था की एक 
विचित्र विशेषता है। इससे उसी दल को सत्ताहूढ रहने का अ्रवसर मिलता हैं वयोकि 
परवर्ती दल संसदु व सरकारी कार्यकर्ताओं को हृष्टि से सतत्‌ परिवर्तित होता 
रहता है ४” इस बात पर भी अनिवार्यत्तः ध्यान दिया जाना चाहिए कि विपक्षी सदस्यों की 
कम संख्या से उत्पत्ते अमाव की पूर्ति काफी भंशों में- इसके नेताओं के गुरणों से हो 
जाती है । कुशल संसदविद्‌ के रूप में उन्होंने अनवरत रूप से सभी संभावित अश्नों पर 
सरकार को झाडे हाथों लिया हैँ। फलस्वरूप कांग्रेस विपक्ष की कमी भी उपेक्षा नहीं 
कर सकी है । लेकिन कापग्रेंस विभाजन ( १६६६ ) से पूर्व विपक्षी सदस्य संसद्‌ में अपने 
व्यक्तित्व के प्रभाव से अपनी कम संख्या के अ्रभाव की बहुत ही अपर्याप्त रूप से पूर्ति 
कर पाते थे। सन्‌ १६६७-७१ के काल मे, जबकि सरकार की लोकसभा झौर देश 
दोनों स्थानों पर उतनी प्रथुतापूर्णे स्थिति नहीं थी, उस समय विपक्ष को विधटन के समकक्ष 
देखने की प्रवुत्ति किमी भी अर्थ मे अविद्यमान नही रहो। हर 
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जैगाकि विदित है कि भारत की संसदीय लोफतांभिक सरकार ब्रिटिण प्रतिमान के 
काफी समान है लेकिन इस व्यवस्था मे एक ऐसा तत्त्व है जो प्रिटेन में कहीं नहीं है। 
व्यवस्था से निहित यह तत्व है-मारत का राष्ट्रपति । यह राष्ट्रपति न तो एक स्वधानिक 
सम्राट के समान है झीर ने ही कम से कम वर्तमान में किसी सक्रिय राजनीति के | तब 
बह वया है और बया बनने की क्षमता रखता है ? नेहर ने संविधान समा को बताया : हि 
“हम सरकार के मत्रि पक्ष पर बस देना चाहने हैं धर्यात्‌ वास्तविक शक्ति मंत्रिमण्डल 
वे व्यवस्थापिका से निहित है, राष्ट्रपति में नमहीं। साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि 
फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ही भाति हमारा राष्ट्रपति भी केवल नाम मात्र का भ्रध्यक्ष ही रह 
जाए ।* हम यह नही चाहते कि उसके पास किसी प्रकार की वसस्तविक शक्तियाँ हों लेकित 
फिर भी हमने उसकी स्थिनि को सत्ता व प्रतिष्ठा प्रदान की है ।” 
यहे कथन झस्पप्टना से भरा है झ्रौर स्वयं संविधान भी इस सम्बन्ध में कम श्रस्पप्ट 
नही है । प्रिद्धान्तत" राष्ट्रपति को व्यापक शक्ति प्राप्त हैं। वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद 
की नियुक्ति करता है, लोकसभा की बँंठकें बुलाता है और उसे मंग करता है, सभी पेन्द्रीय 
व्यवस्थापनों को अपनी स्वीकृति देता है, उसे राज्य व्यवस्थापन के प्रति विशेषाधिकार 
प्राप्त है, वह अध्यादेश जारी कर सकता है तथा सविधान भे निहित सभस्त व्यवस्थाग्रों के 
अनुरूप सफट काल की घोषणा कर सवता है । इसके बावजूद उसके संदर्भ में भ्रनिश्चितता 
व्याप्त है । क्या प्रधानमत्री को नियुक्ति करने का उसका झधिकार उसे प्रधानमंत्री को 
पदमुक्त करने का श्रधिकार भी देता है ? बया वह स्वयं श्रपत्ती पहल से किसी भी व्यव- 
स्थापन यो अस्वीकृत्त कर सकता है ? वया वह भनिवारयत ऐसे मंत्रिमंडल को वर्खास्त करे 
जिसकी व्यवस्थापिका में हार हो गई हो ? अधिक महत्वपूर्ण रूप से, क्या यह श्रावश्यक है 
कि बह मश्रिपरिषद्‌ की सलाह पर ही कार्य करे ? प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद, 
जिन्होने यद्यपि भ्रपनी शक्तियों के प्रति उन्नत दृष्टिकोश अपनाया, लेकिन व्यवहार में 
उन्होंने भी ब्रिटिश राजतन्त्र में निहित' प्रोत्साहन, सलाह व चेतावनी” के अधिकार के परे कोई 
कार्य नही किया । नेहरू से उनके: विवाद (जंसे हिन्दू कोड बिल सम्बन्धी विशद) सदा 
नेहरू के पक्ष में ही समाप्त होते ये । १६६० में जब प्रस्ताद ने अपनी शक्तियों के संदर्भ में 
एक कानूनी समीक्षा का भ्राप्रह किया ती उस सम्बन्ध में तदुपरांत प्रस्तुत मत विभाजित 
थे। यद्यपि सर्वोच्च न्योयालय ने अपना मत दे दिया था कि भारतीय राष्ट्रपत्तित्त्व ब्रिटिश 
सम्राट पर झ्राधारित था लेकिन फिर भी कुछ न्यायशास्त्री ऐसे थे जिनकी हृष्दि में राष्ट्र 
पति को अपनी निजी (सम्थागत) शक्तिया प्राप्त थीं। महत्त्वपुर्णा एवं प्रासगिक प्रश्न यह हैं 
कि क्या कोई भी राष्ट्रपति व्यवहार में इन कथित शक्तियों का प्रयोग कर सकता हूँ ? 
सडीकेट ने जब श्रोमती गाधी के राजनैतिक विरोधी संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के 
लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया ताकि वह डा० जाकिरहसँन का स्थान ले सकें, 


+.गर सकेत फ्रास के पाँचदे गणवस्त्रीय सविधान के प्रति नहीं है जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति अत्यधिक 
शक्तिशाली है । मह क्यन इसके पूर्व कौ स्थितियों की ओर इंगित करता है । , 
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तो श्रीमती गाँधी का ग्रा्ंक यह दर्शाता है कि यह प्रश्त तात्कालिक महत्त्व का हो सबता है । 
इसके ग्मतिरिक्त संविधान द्वारा निर्धारित की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के 
फलस्वरूप घनेक उलभनपूर्णें समस्याएँ उपस्थित हो सकती थी । संसद्‌ सदस्यों व राज्य 
विधान मंडल के रादस्यो के मतों में श्रन्तर व साथ ही एकल सकलित मत नियम (झआाह!6 
पिद्या४टा90]० ४0०6 70०) से यह संभव है फि राष्ट्रपति उस दल के उम्मीदवार के 
भ्रतिरिक्त कोई भरन्य॑ व्यक्ति बन जाए जिसे संसद्‌ में बहुमत प्राप्त हो । विशेषतः तब जब रष्ट्रपति 
का कार्यकाल ससद्‌ के कार्यकाल के साथ न चलता हो (यानि उमके अतिरिक्त हो) । 
चतंमान बहु-दलीय व्यवस्था में निर्वाचन की यह पद्धति पर्याप्त राजनैतिक महत्त्व रखती है । 


राज्यों में संसदीय सरकार का क्‍या स्वरुप है ? सार रूप में यह नई दिल्ली की 
व्यवस्था से बहुत कम भिन्न है लेकिन राज्यों के विधान मंडलों की सामाजिक रचना लोक- 
सभा से काफी भिन्न है। “ एक नेता को खरोंचो और तुम उसे एक जमीदार पाओ्रोगे” यह 
उड़ीसा की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है जो श्राम तौर से समी जगह लागू होती है। राज्य के 
विधानमंडलों का अपेक्षाकृत भ्रधिक ग्रामीण क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय बातावरण है । वहाँ 
शैक्षणिक स्तर निम्नतर है भ्रौर श्रसंसदीय व्यवहार श्रधिक देखने में श्राता है । पहले इस 
सब का कारण राज्य विधानमंडलों की भ्रनुभवहीनता बताया जाता था और इसलिए जो 
विधायक सरकार बनाते झ्थवा उखाडते थे उनमे अपेक्षाकृत अधिक अ्रस्थिरता थी और वे 
अप्टाचारी भी थे । ऐसा कहा जाता था कि समय से प्राप्त अनुमव राज्य विधान मंडल के 
सदस्यों को भी ससद्‌ सदस्यों की ही भाँति सम्भ्रान्त बना देगा । १६६७ के पश्चात्‌ श्रब इस 
प्रकार के झात्मसतुष्ट झाशावाद के लिए बहुत कम आधार शेप रहा है। प्रत्यक्षतः संग्रुक्त 
भो्चों ने राजनैतिक उत्तरदायित्व के विकास के लिए झ्रादर्श व तावरण का निर्माण नहीं 
किया है, किन्तु कुछ प्रे क्षकों का यह अनुमान है कि यदि एक औसत विधायक पश्रधिक गम्भीर 
व जनवादी रुभान प्रदर्शित करता तो ये सथुक्त मोर्चे अधिक स्थाई व सफल हो सकते थे । 
बेतेमान स्थिति में प्रत्येक विधायक प्रो० पॉल ब्रास के शब्दों में “एक 'क्षमतावान्‌ ब्लेकमेलर 
बन भया है । इसका सहज परिराम यह हुआ है कि राज्य केत्रिनेट का आ्राकार क्या हो 
इसका कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है और वह बहुमत प्राप्त दल के बहुमत का 
प्रतिलोमानुपाती (0४678४ 770) वन गया है ।” चौथे झाम चुनावों के बाद से राज्य 
विधानभडलों के ३५०० विधायक (कुल संख्या के १४ प्रतिशत) दल-परिवर्तन कर चुके 
है । हरियाणा १६६७ के चुनावों के बाद की स्थितियों का ज्वलत् उदाहरण प्रस्तुत करता 
है । चुनाव के बाद ८१ सदस्यों मे से काँग्रेस को ४८ सदस्यों का समर्थन प्राप्त था लेकिन 
फिर भी एक सप्ताह सत्तारूढ़ रहने के वाद भगवत दयाल मंत्रिमंडल की पराजय हो गई । 
इसका कारण यह था कि दल के सदस्यो ने इस झ्रधार पर दल त्याग कर दिया वयोकि 
दल के ही एक दूसरे ग्रुट के नेता को मंत्रिमंडल में स्थान नही दिया गया था । विषक्षी तत्वों 
के समर्थन से दल छोडने वाले सदस्यों ने एक नई पार्दी का गठन कद लित्रा । यह नया दल 
था हरियाणा काँग्रेस जिसके नेता राव वीरेद्र मिह मे बफत्विक सटकार बनाई । शीघ्र ही 
उन्हें भी सरकार व दल-दीनो से उस स्थिति में व्याशपत्र देता पड़ा जब देवीलात दस हें 
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भें शमभंस मे देगे की भगयीं दी ) एक सेए दल विशाल हरियाणा पार्टी का नेतृत्व 
संभासते के उपरान्त राय बीरेस्र सिह पुनः सुरुयमस्त्री बने भौर तत्काल ही बोट सरीदने 
थो। रंगरेसी के संप गये घौर पास्‍तय मे संक्ियद पी नीलामी होने लगी । प्रंतत, न महीनों 
की घराजकता के उपरा्ग राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पढ़ा इुल ८१ सदस्यों 
में गे ६४ में गहां दस-लरियतंन किया था २० सदस्यों ने दो बार, हे ने तीन बार, २ ने 
शार मार झौर १ ने कम से फम पौच बार । मध्यावधि चुनावों ने भत्पकाल के लिए मांग्रेस 
गो बुत प्रदात किया, जो कि एफ कांग्रेसी नेता द्वारा ३४ सदस्यों के साथ दल त्यागने 
में समाप्त हो गया । एसके वाद बहुमत सिद्धि के लिए भागीरय प्रयास किए जाते रहे, 
जिसके भस्तर्गत एक मस्त्री में कुछ ही पंटों के दौरान दो बार दल बदला । सभी को मस्वी- 
पद देकर सौर भन्‍प भनेक विधियों से मुख्यमंत्री झपना राजनैतिक भविष्य सुरक्षित रख 
सके । मंत्रिमंडल व उसके क्षीण बहुमत की रक्षा के लिए उन्होंने चालू श्रधिवेशन के दौरान 
ही जबरदस्ती बजट पाशित करवाने का निर्शय लिया । इसने विपक्ष को सदन की कार्यवाही 
का यहिंप्फार करने के लिए बाध्य किया झौर परिणामस्वरूप १०० मिनट की प्रवधि में 
२१ विधेयक पारित हो गये । इस पहेली से ब्रिस्मित होकर लोकसभा के सदस्यों ने एक 
निजी सदस्य के प्रस्ताव को पारित कर एक जाँच समित्ति बंठाने का निर्णय लिया । इसने 
प्रवासी राजनीति ( शाांहस्था०५ 900८४ ) पर रोक लगाने से सम्बन्धित विविध 
सुझावों जैसे दल-बदल निषेध का कानून बनाने पर विचार किया, उनमें से.कुछ सुझावों को 
श्रस्वीकृत किया और भ्रंतत: यह सिफारिश की कि केबिनेट के भ्राकार को सीमित किया 
जाए और दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को एक निश्चित भ्रवधि तक के लिए कोई 
राजवंतिक प्रतिप्ठा भ्रघवा लाभ का पद नही दिया जाएं। इन सुझावों को क्रियान्वित नहीं 
किया गया । 
काँग्रेस विमाजन से पूर्व ही कुछ टिप्परीकार यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि 
हरियाणा द्वारा प्रदर्शित श्रराजकता अपरिहाय॑ रूप से केन्द्र में भी व्याप्त होगी भौर नई 
दिल्‍ली की घटनाएँ उनके मत की पुष्टि करती प्रतोत होती थी । भ्रगस्‍्त १६६६ में श्रीमती 
गाँधी ने यह आ्रावश्यया समझा कि लोक सभा को उसके अव्यवस्थित व्यवहार के लिए 
प्रताड़ित किया जाना चाहिए। 'दि टाइम्स' में लिखने हुए पीटर हेजलहद ने यह विचार 
रखा कि “पअ्रव्यवस्था का वह हृश्य जिसने श्रीमती गाँधी को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य 
किया, लोकसभा में श्राए दिन की बात हो गया था । सदन में देर तक केवल झ्राक्रोशपूर्ण 
वातावरण में हो विचार-विमर्श करना पड़ता था । प्रायः १० सदस्य एकसाथ 
बोलते रहते थे, निर्धारित प्रश्नों में से एक या दो प्रश्नों के ही उत्तर दिए जाते थे भौर 
लोक सभा के ग्रध्यक्ष की लगभग पूर्ण उपेक्षा की जाती थी ।” ऐसा व्यवहार उस सम्प 
मंत्रिमण्डल के लिए ऐसे श्रपशकुन का सूचक था जिसकी कुछ लोगों ने अगले चुनावों के बाद 
केन्द्र मे कल्पना की थी । १६७१ के चुनावों मे श्रोमती गाँधी की काँग्रेस की भारी विजय 
के बावजूद इसमें संदेह है ,कि संसदीय मर्यादा पूर्णतः स्थापित हो सकेगी। अभिकाशतः यह 
इस बात पर निर्मर करेगा कि श्वीमती गाँधो का बहुमत कितना अनुशासित है और विपक्षी 
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दल झपती रुठाओ्रों की अभिव्यक्ति के लिए किस सीमा तक उत्तर दे सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त केन्द्र की नई संसदीय स्थिति राज्यों में मी परिलक्षित होगी यह आवश्यक नहीं 
है । इसके बावजूद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संसदीय सरकार के कुशल 
संचालन में जो अझवरोध विद्धमान ये वे उल्लेखनीय रूप से घट जाएंगे। यह भी कल्पना 
अन्यथा न होगी कि संसदुवाद की इक्कीस वर्षीय परम्परा्रों ने देश को एक नया जीवन 
प्रदान किया है । 
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राजनेतिक व्यवस्था के दाशनिक श्राधार : मूल 
अधिकार एवं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत 


श्२ 


मूल अ्रधिकार एवं राज्यनीति के 
निदेशक सिद्धांत 


भारत अपने स्वाधीनता झ्ान्दोलन-काल से ही 'पुर्ण स्वराज्य” के भादर्श से 
प्रतिबद्ध था। प्रतः स्वामाविकतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह मात्र राजन॑तिक 
लोकतंत्र से ही संतुप्द नहीं हुआ श्रौर उसमें सामाजिक-आथिक लोकतंत्र की 
स्थापना की भी आांकाक्षा प्रकट हुई | जब संविधान निर्माताग्रों ने इसके लिए 
प्रयास किए तो उन्होंने यह यथार्थ स्वीकार किया कि यद्यपि वे राजनैतिक लोकतंत्र 
तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं परन्तु सामाजिक-ग्रारथिक लोकतंत्र का प्रतिमान उन्हें 
विकसित करना पड़ेगा | उदाहरण के लिए, देश का कदु सामाणिक-आ्राथिक 
यथार्थ उन्हे काम देने के अधिकार को एक मूल अधिकार नही बनाने देगा या 
काँग्रेस की समर्यंन-सरचना का ऐसा स्वरूप होगा जो समाजवाद से सीधी प्रति- 
बद्धता नहीं स्थापित करने देगा। श्रतः सविधान निर्माताओं ने संविधान की 
प्रस्तावना में पूर्ण स्वराज्य' के भादर्श से प्रतिबद्धता दिखाई, एवम्‌ उन्होंने मावी 
शासकों से न्याय के सभी पक्षों-सामाजिक, भ्राथिक एवं राजनंतिक पर बल देने 
का ग्राग्रह किया | लेकिन एक यथार्थवादी रणनीति के द्वारा उन्होंने प्रारम्भ में 
मूल अधिकारों के रूप में राजनैतिक लोकतंत्र प्रदान किया । थे मूल प्रधिकार 
किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय थे ! जहाँ तक सामाजिक-आधिक लोकतंत्र का प्रश्न 
है, उन्होने यह स्वीकार किया कि यह भी मूल महत्त्व का विषय है और 
इसलिए सभी स्तरों पर शासकों को राज्यनीति के निदेशक सिद्धातों का उत्साह से 
पालन करना चाहिए । इन निदेशक सिद्धान्तो में सामाजिक-आधथिक लोकतंत्र के 
आ्रादर्श को मूर्तरूप प्रदान किया गया था । परन्तु ये निदेशक सिद्धांत किसी भी 
न्यायालय में प्रवतंतीय नही थे यद्यपि उनके मूल श्रधिकारों के समान महत्त्वशाली 
होने के तथ्य में बिल्कुल भी संदेह नही था, यहाँ तक कि संविधान सभा मे विषय 
से सम्बन्धित उपसमित्ति ने इन दोनों को ही अधिकार माना था । इस व्यवस्था ने 
फानूनी विवाद का रूप ले लिया है और उच्चतम्‌ न्यायालय के झत्थिर 
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मतो ने इस सबंध में ओर भी अधिक आंतियों को जन्म दिया है कि मूल 
अ्रधिकारों व निदेशक सिद्धान्तों के मध्य वया सम्वस्ध हो । वास्तव में योल्कनाय 
के मुकहमे के बाद से हो संसद व न्यायपालिका प्रारस्परिक संघर्ष की अवस्था में 
रहे हैं । इस मुकदमे मे उच्चतम न्यायालय ने यह निर्सय दिया कि संसद मूल 
अधिकारों से सशोधन नही कर सकती । निहिताथें यह था कि वह उन निदेशक 
सिद्धान्तों को भी क्रियान्वित नहीं कर सकती जिनमे एक न्यायपूर्णं सामाजिक- 
आायिक व्यवस्था निद्वित है श्रौर जिसे प्राप्त करने के लिए कम से कम सम्पत्ति 
सम्बन्धी श्रधिकार में संशोधत करना झ्रावश्यक है । यह संकट कम से कम कुंछ 
सममर के लिए ढल सा गया है क्योकि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में संशोधन के 
द्वारा धारा ३१ (सी) को जोड़ लिया गया है। इस घारा में यह व्यवस्था है कि 
उनसे कानूनों व कार्यकारी आदेशों को, जिनसे निदेशक सिद्धान्तों की क्रियान्वित्ति 
होती हो, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएंगी कि उनमें व मूल 
श्रधिकारों में संघर्ष है। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने श्रपने हाल के निर्णय में 
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे पर दिया है। 


निम्नलिखित दोनों लेख : (१) पी० बी० मुकर्जी, मूल अधिकार और संवैधानिक 
संशोधन (लोकतंत्र समीक्षा, वर्ष ४ अंक ४, श्रवदूबर-दिसम्बर १६७२, पृ १००२३ 
तथा (२) एच० एम० सीरवई : डाइरेक्टिव व्रिसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 
(प्री जजमेंट्स प्री भ्रमेंडमेंट्स भी सुपरसेशन्स.सुप्रीम कोर्ट डिप्रिशन्त इन ए करेवट 
पर्सपेविटय, सोसायटी फॉर डेमोकर सी, १६७३, ५१० सं०११-२५) मूल भ्रधिकारो 
ये निदेशक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में ब्र्थपूर्ण विवेचन प्रदान करते हैं और उनके 
अन्तःसम्बन्धों की व्याख्या अस्तुत करते हैं ।) 

सम्पादक 


मूल अधिकार और संवेधानिक संशोधन 
पी० बी० भुकर्जी 

हात्न ही के वर्षों मे भारतोय संविधान के अन्तर्गत मूल अधिकारों की समस्या ने महत्त्वपूर्ण 
श्रौर विवादग्रस्त रूप घारण कर लिया है । हम विश्व के विभिन्न भागों के संवैधानिक विधि 
के इतिहास से ग्रमेक उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार नागरिक की रक्षा के लिए 
साधारण विधान पर झधित ने रहकर मूल अ्रधिकारों का निर्माण किया गया झौर इस 
बारे में किल-कित कठिनाइयों को सामना करना पड़ा । 

कनाडा के संविधान में केथोलिक धर्मावलस्वियों के झल्पसंख्यक अ्रधिकारों की रक्षा ड्ै 
लिए प्रधिकार उपबन्ध हैं और झॉस्ट्रे लिया के संविधान में धर्ममक स्वतन्त्रता तथा उसी 
स्वतस्त्र प्रयोग की जो व्यवस्था है उन्हें इस विपय में उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता 
है । यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भन्‍्य विपयों में कनाडा भौर झॉस्‍ट्रेलिया दोनों ने 
इस ब्रिदिश सिद्धान्त का झनुसरण किया है कि संविधान में दिए जाते वाले मूल ग्रधिवारों 
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को भ्रलिखित ही रहने दिया जाएं। परन्तु इस समय कनाडा में वातावरण परिवर्तन के 
अधिक पनुकूल है । 


१६६० से कुछ समग्र पहले कनाडा में यह दीब्र भावना व्याप्त थी कि संवैधानिक और 
मूल स्वतन्त्रताश्रों के विषय में दी गई गरारंटियाँ तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त 
नही कही जा सकतीं । इन घटनाओं में उल्लेखनीय हैं : (१) कक्‍्वेबैंक का “पैडलॉक लॉ” 
(१६३७) जिसका उद्ँ श्य साम्यवाद पर नियंत्रण स्थापित करना था और जो नागरिकों 
के वाक्‌-स्वातंत््य तथा श्रन्य अधिकारों पर भी नियंत्रण स्थापित करता था, (२) क्वेब्रैक में 

(१६४६-५३ में) जहोवा के अनुयाधियों* का उत्पीड़न, जिसमें उन्हें उनकी धामिक स्वतंत्रता 
से वंचित कर दिया गया, (३) १६३७ में पुनंस्थापित झल्बर्टी का समाचार पत्रों से 
सम्बन्धित विधेयक (प्रेस बिल), जिसके माध्यम से समाचार पत्रों पर नियंत्रण का प्रयास 
किया गया था तथापि इस विधेयक को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया था, 
(४) जापानी वंश के कनाडा नागरिकों को (१६४५-४६) निर्वासित करने की धमकी, 
(५) १६४६ में गुप्तचरों की तलाश की आाड़ मे नागरिकों को मनमाने तौर पर गिरफ्तार 
करना, उन्हें बन्दी बनाएं रखना और उनसे पूछताछ करना ) इन घटनाओ्रो से पता चलता है 
कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और उनकी स्वतन्त्रताओं को कितना गम्भीर खतरा था 
और इन घटनाओं के विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमे से कोई भी घटना गत 
विश्व युद्ध के दौरान नहीं घटी ।* 

न्यायालयों द्वारा विभिन्न विधियों को 'शक्ति बाह्य” घोषित करने की शक्ति को कनाडा 

में इतनी प्रधिक महत्ता कमी भी प्रदान नहीं की गई है जितनी कि अमेरिका में । इसका 
कारण यह है कि ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधितियम (ब्रिटिश नॉथे प्रमेरिकन एक्ट) में 
सरकार की शक्तियों पर ऐसी बहुत ही कम सीमाएं झारोपित की गई हैं जिनसे संविधान 
के संदर्म में संविधियों (४87०७) की वेघता की परीक्षा की जा सकती है । कनाडा के 
जिस अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) का १६६० में अधिनियमन किया ग्रया था, 
वह स्वयं में संसद्‌ द्वारा पारित एक सामान्य अधिनियम था ॥ और इसमें संसद की शक्तियों 
पर कोई मूल सीमाएं श्रारोपित नहीं की गई थीं। भारत में संविधान में गांरठी किये गए 
मूल अधिकारों में और संसदीय संविधि द्वारा इन भ्रधिकारों को संवेघानिक मान्यता में यही 
सबसे बड़ा उल्लेखनीय ग्रन्तर है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिकी अधिनियम में जो संबंधानिक 
गारटियाँ दी गई हैं, उनका उद्दे श्य तो कनाडा में रोमन केबोलिक घम्म फे अनुयायियों के 


१ १६ वो शताब्दी के उत्तराद॑ मे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक धामिक संप्रदाय, जिसके 
अनुमायी सक्षिय रूप से मण्ोही धर्म का प्रचार करते हैं, उनका यह विश्वास है कि पृथ्वी पर शीघ्र 
ही ईश्वरीय राज्य की स्पापता होने वाली है। ये लोग युद्ध के कट्टर विरोधी हैं और अतरात्मा 
के मामलों में सगठित शासन को सत्ता के भी विदद्ध हैं । 

३ इस सम्दन्ध में देखिए डॉसन शत “द गवनेमेंट ऑफ कनाडा प्राचदा संस्करण, १९७० 
बुक ७०-२४. 
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भर ववेबक में शरग्रेज प्रोटेस्टेस्टों के मताधिकार की रक्षा करना है। अंग्रेजी प्रथा का प्रतु> 
सररा करते हुए . कमाडा की संविधियों मे नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रहने 
दिया गया है, यद्यपि उन्हें विभिन्न विशेष संविधियों पौर देश की सामान्य विधि के झन्तगेंत 
सरक्षस प्रदान किया जाता है । इस ब्राशय का प्रस्ताव किया यया है! कि कनाडा की 
संघीय सरकार सविधान में दी गई लिखित यारंटियों का काफ़ी अधिक विस्तार करा 
चाहती है ।3 
मूल अधिकारों की संरचना के विषय में अनेक विचार प्रचलित हैं। एक तो यह है कि 
इस विश्वास पर उन्हें श्रलिखित रहने दिया जाए कि समय-समय पर उत्पन्न होते वाली 
परिस्थितियों के अनुसार उन्हें देश की सामान्य विधि श्रववा साधारण विधियों से नियमित 
झथवा सीमित किया जा सकता है। यह तो एक बविशुद्ध ब्रिटिश हृष्टिकोश है। जीवन, 
स्वतन्त्रता, सम्पत्ति भौर विधि की विह्वित प्रक्रिया के विषय में प्रायरिश स्वशासत विधेयक 
में १८६३ मे ग्लेस्टन ने जिस घारा को सम्मिलित किया था, उसके श्री एस्किवय द्वारा 
किये गए सुविख्यात विरोध में दस विशेष विचारघारा का सार आ जाता है। इस विचार- 
धारा के अनुसार यदि हम धुल भ्रधिकारों का मिरूपए "विधि का समान संरक्षण” और 
“उचित अतिकार” जँसे सामान्य पदों के माध्यम से करते हैं. तो इसके परिणामस्वष्ठप व्यर्थ 
मुकदमे वाजी को प्रथय मिलता है श्रौर निखणयों में प्रव्यवस्था भ्रा जाती है । 
इस सस्वस्ध में व्याप्त दूसरा हृष्टिकोए इसके सर्वथा विपरीत है। इसके भमुसार मूल 
अधिकारों का निर्माण सर्वथा सामान्य शब्दों में किया जाना चाहिए भर इन मूल अधिकारों 
के क्षेत्र भ्थवा प्रयोग को कम करने या बढ़ाने का कार्य न्यायालयों की व्याख्या पर छोड़ दिया 
जाना चाहिए। अमेरिकी सविधान मुलतः इसी योजना पर सैयार किया गय है। इसकी 
प्रालोचना में श्रवसतर यह कहा जाता है कि झमेरिफी संविधान में इस प्रकार के अ्रस्पष्ट 
श्रधिकार पत्र होते के कारण उच्चतम स्यायालयों ने विधानमंडल के क्रीसरे सदन का रूप 
धारण कर लिया है । हि 
इस क्षेत्र में व्याप्त तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार भूल भ्रधिकारों का निर्माण कर उन्हें 
विधि के भ्रधीन तो अवश्य रखना चाहिए परन्तु इसका तो बस्तुतः यह अर्थ है कि इन 
अधिकारों से सम्बन्धित विधियाँ और सविधियाँ स्वायालयों कौ वाद योग्यता के अ्रधीन मही 
हैं। कुछ यूरोपीय देशो में इसी विचार को स्वीकार कर इसे व्यवहार में रूपांतरित किया 
जा रहा है । 
चौये दृष्टिकोण के भ्रतुतार भूल अधिकारों की सामान्य शब्दों में श्रमिव्यक्ति तो स्वश्य 
होनी चाहिए परन्तु इसके साथ ही संविधान में इस सस्वत्ध में उन धपवादों भौर तत्सम्बन्धी 
मार्गदर्शंक विन्दुओं का समावेश कर दिया जाना चाहिए जिनके झधीत इन भ्धिकारी वा 
उल्लंघन किया जा सकता है । मारतीय सविधान मे इसो योजना का भनुतरण हि; 
है। भारतीय संविधान में प्रृल अधिकारों के अध्याय मे जो भीमाएँ और निवेश 
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दिये गए हैं, उन्हें संवैधानिक विधि के क्षेत्र में लोकहित के भ्राधार पर तर्कंसंगत स्वीकार 
किया गया है । 


मूल भ्रधिकार भ्ौर निदेशक सिद्धान्त : 
मूल प्रधिकारों श्रौर सविधान में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यह झ्रावश्यक है 
कि कुछ प्रारम्मिक विचार प्रमिव्यक्त फिए जाएं। इनका सम्बन्ध भारत के राविधान के 
भाग चार में दिये गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों से है, भ्रौर ये संविधान के प्रनुच्छेद 
३६ से ५१ तक व्याप्त हैं। इनमें कई प्रकार के प्रधिकार दिये गए हैं जैसे भ्रनुच्छेद ४१ 
में काम पाने का भ्रधिकार भौर कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का 
भ्रधिफार, प्रनुच्छेद ४२ में काम करने की उचित भ्ौर मानवीय परिस्थितियों गौर प्रसूति- 
काल में राहुत की व्यवस्था, धनुच्छेद ५० में कार्यपालिका झौर न्यायपालिका का पृथकररा 
भौर नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में राज्य के कत्तंव्य श्रादि। इनमें 
उदाहरण के लिए सविधान के भनुच्छेद ३६ मे, कुछ नीति सम्बन्धी सिद्धान्तों का समावेश 
भी किया गया है, जैसे प्राजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का श्रधिकार, सर्वोत्तम 
रूप से सामूहिक हित साधन के लिए समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्तव भौर नियं- 
भ्रण, श्राधिक व्यवस्था का इस प्रकार संचालव जिससे कि धन झौर उत्पादन साधनों का 
सर्वत्ाधारण के लिए भ्रहितकारी केन्द्रीकरण न हो, पुरुषों भर स्त्रियों दोनों को समान 
फ्रार्य के लिए समान वेतन भौर शंशव और किशोरावस्था के शोपण तथा नैतिक भौर प्राथिक 
पतन के विरुद्ध संरक्षण फरने की ध्यवस्थाएँ' भ्रादि । 
सविधान के इस भाग में 'कत्तंव्य/ और “झधिकार' दोनों शब्द उपलब्ध हैं। उदाह- 
रख के लिए सविधान के भनुच्छेद ४१ में किन्ही परिस्थितियों में काम पाने, शिक्षा और 
सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद ४७ 
में राज्य के इस कत्तंव्य का उल्लेख किया गया है कि वह झपने नागरिको के जीवन-स्तर को 
ऊपर उठाएगा। श्रधिकार और कत्तंव्य के बीच के इस भेद के कई महत्त्वपूर्ण संवेधानिक 
परिणाम हो सकते हैं । 
राज्य नीति के निदेशिक सिद्धान्तों का एक भहत्त्वपूर्ण लक्षण संविधान के अनुच्छेद ३७ 
में दिया गया है जिसमे स्पप्ट रूप से यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय इन निदेशक 
सिद्धान्तो को क्रियान्वित नही कर सकेगा । परन्तु इतने से ही इस निष्कर्ष पर नहीं 
पहुंचा जा सकता कि इन निदेशक सिद्धान्तों का कोई मूल्य नहीं है भ्रथवा वे सुन्दर कल्पना 
और झआाकांक्षाएँ मात्र हैं ॥ संविधान के उसी अनुच्छेद ३७ में स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्त 
किया गया है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य 
का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि-निर्माण करते समय इन तत्त्वों का प्रयोग करे । 
यद्यपि कई संविधानों में ऐसे अधिकार-पत्र ग्रथवा मूल श्रधिकारो की व्यवस्था की गई है 
जो वाद-योग्य हैं जिन्हें और न्‍्यायालयो द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, परन्तु कई संवि- 
धानों मे ऐसे निदेशक सिद्धान्तो की भी व्यवस्था को गई है जिन्हें किसी देश के शासन में 
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मूलभूत सिद्धान्त समझा जाता है। साथ ही संविधान में यह व्यवस्था भी है कि विधि 
निर्माण के समय इन आधारभूत सिद्धान्तों का प्रयोग करना राज्य का कर्त्तब्य मही है। 
इस बिपय मे भारतीय सविधान मे आयरिश संविधान का अनुकरण किया गया है। इनकी 
उपयोगिता इस तथ्य मे निहित है कि यद्याप इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा अनिवार्यता 
प्रदान नही की जा सकती परन्तु क्योकि वे देश के शासन में मूलभूत सिद्धान्त हैं श्रतः देश 
के शासन और प्रशासन मे राज्य को इनका उपयोग करना चाहिए और साथ ही देश के 
तिए विधि का निर्माण करते समय इन सिद्धान्तो का प्रयोग करना चाहिए । 
राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का यदि देश के शासव में मूलभूत महत्व है और यदि 
यह राज्य का कर्त्तव्य माना जाएगा कि वह विधि सिर्माण कार्य से इन सिद्धास्तों का प्रयोग 
करे, तो प्रश्व यह उठता है कि इनको कार्यान्वित कौन करेगा और यदि इन बुनियादी 
सिद्धास्नों को व्यावहारिक रूप नही प्रदान किया जाता तो इसका परिणाम क्या होगा ? 
दूसरे शब्दों मे, यदि ये निदेशक सिद्ध!न्त देश के शासन में मूलभूत नहीं समके जाते हैं श्रौर 
राज्य यदि विधि-निर्माण कार्य में इन सिद्धान्तों का प्रमोग नहीं करता तो संविधान के 
अनुच्छेद ३७ में ऐसे उपबन्धों के होने का क्या संवैधानिक और कानूनी प्रभाव होगा “इन 
निदेशों को कार्य रूप मे परिणत करने का उत्तरदायित्व किसका है और उल्लंघन किए 
जाने का क्या परिणाम होगा ? 
यहाँ यह धात ध्यान मे रखना रुचिकर होगा कि संविधान के निर्माण से पूर्व मुल 
अधिकारों के सम्बन्ध में जो उपसमिति स्थापित की गईं थी, उसने सेंविधांन में राज्य नीति 
के निदेशक सिद्धान्तों को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की थी । वस्तुतः उपसमिति 
के प्रारूप में जो छुछ कहा गया था, वह ग्रत्यधिक भहस्त्वपूर्ण है 
“हमने भूल भ्रधिकारो को दो वर्गों मे विभाजित करने का प्रयास किया है, (१) वाद 
सापेक्ष श्रधिकार, अर्थात्‌ ऐसे भ्रधिकार जिन्हें कानूनी कार्यवाही द्वारा औपचारिक रूप से 
बलपूर्वेक क्रियान्चित किया जा सकता है, और (२) वाद-निरपेक्ष भ्रधिकार श्रर्थात्‌ ऐसे 
अधिकार जिन्हे कानूनी कार्यवाही द्वारा क्रियान्चित नही किया जा सकता ।” 
इस हृष्टि से बिचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि निर्मातायों का उद्देश्य निदेशक 
पिद्धान्तों को भी मूल अ्रधिकारो का ही एक वर्ग समझना था । परन्तु इसी मान्यता के बनुमार 
बे द्वितीय श्रेणी के मुल अधिकार है जो वादयोग्य (7प्र्मांटाण0०) नहीं हैं प्रौर उर्हें 
विधि न्यायालयों द्वारा अनिवार्यता प्रदान नही की जा सकती । 
इस सम्बन्ध मे एक विचार तो यह है कि यदि इन निदेशक सिद्धान्तों का प्रतिक्रमण 
करने हुए कोई विधेयक संसद्‌ ग्रथवा राज्य विधान साभा में प्रस्तुत किया जाता हृं तो; 
स्थिति के भ्रनुसार राष्ट्रपति श्रथवा राज्यपाल इसी झाधार पर ऐसे विधेषक के विषय में 
स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार कर सकते हैं । हो सकता हैं कि ऐसे विधेगक के पारित 
किए जाने पर विधि न्यायालय उसे अवध घोषित न कर सके। झनेक ऐसे मामलों में 
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उच्चतम्‌र्े न्यायालय का हृष्टिकोण यह रहा है कि “निदेशक सिद्धान्तों को मूल ग्रधिकारों 
के भ्रनुपंगी बन कर रहना हैँ ।” परन्नु समस्या तो यथावत्‌ रहती हैँ कि इसका निरायिक 
कौन होगा कि वे इनके अनुरूप और श्रनुपगी हैं श्रथवा नहीं ? 
दुमरे हष्टिकोण के अनुसार राज्य नीति के सिद्धान्तों के अनुच्छेद ३७ को आदेशात्मक 
ने समभक्कर निदेशात्मक समभा जाना चाहिए । भारत में सर्वधानिक विधि और इसके 
विकास को वर्तमान भ्रवस्था से यह स्पप्ट है कि मूल भ्रधिकारों और राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्तो के सम्मिश्रण का प्रयास क्रिया जा रहा हैं। यह सम्मिश्रण निम्नलिखित दिशा में 
हो रहा है । सर्वप्रथम, संविधान के किसी अंश की रचना ग्रथवा व्याख्या के विषय में यदि 
कभी अस्पप्ठता अथवा कोई सन्देह हो, तो निदेशक सिद्धान्तों की इस हृष्टि से विवेचना की 
जाती हूं कि जो व्याख्या उनके अनुरूप हैँ उसी का समर्थन किया जाए । श्रर्थात्‌ निदेशक 
सिद्धान्त सविधान भ्रौर इसके उपवन्धों की व्याख्या के लिए मूल नियमों की व्यवस्था करते 
है। दूसरे, संविधान के कुछ उपबन्धों श्रौर संविधान की योजना को समभाने के लिए 
निदेशक सिद्धान्त अच्छे मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। निदेशक सिद्धान्त व्यवस्थापन के 
लिए सामान्य मार्गदर्शः धाराओं का सकेत करने वाले व्यापक निदेशक तन्‍त्र का 
कार्य करते है | वस्तुतः सविधान के अनुच्छेद १४ के अनुसार विधि के भ्रधीन समान संरक्षण 
और विधि के समक्ष समता के जटिल विषय के सम्बन्ध मे निदेशक सिद्धान्त वर्गीकरण का 
एक युक्तिमगत आधार प्रस्तुत करते है । तीसरे, मूल अधिकारों पर निवन्धों की युक्तिसंगतता 
के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का निर्शय निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्म में किया जा सकता है।* इसमे 
प्रनुच्छेद १६ के अधीन मद्यनिषेष सम्बन्धी विधि के उपबन्धो पर अनुच्छेद ४७ के प्रकाश 
में विचार किया गया था । चौथे, ग्रनुच्छेद १६ के अधीन सार्वजनिक लाभ ओर सार्वजनिक 
हिंत के प्रस्ताव निदेशक तत्त्वों के निर्देश से प्रमावित हुए है। यह बिहार राज्य वनाम 
कामेश्वर सिंह के मामले से स्पप्ठ है । इसमे जमीदारी उन्मूलन कानून को अनुच्छेद ३१ के 
प्रधिकार क्षेत्र के ग्न्तगंत रखने के लिए सार्वजनिक हित के विपय में चर्चा भ्रनुच्छेद ३६ 
के प्रकाश में की गई थी । इसके द्वारा यह मापदण्ड निर्धारित किया गया था कि जिस विधि 
का उद्द श्य निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना है, उसे सार्वजनिक हित में समझा जा 
सकता हूँ । 
इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण प्रश्ण उठाए गए है कि भारतीय संविधान के आाधीन निदेशक 
सिद्धान्तों और मूल अधिकारों का अपना-अपना क्षेत्र विशेष क्या है ? इस सम्बन्ध में मोटे 
तौर पर इन मिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए : (१) मूल झधिकारों और निदेशक 


४ अम्पाकम दोराय राजन (एं आई आर. १६५८, एम सी. २२६), एच. एम. कुरेशी वताम डिहार 
राज्य (ए. आई. आर.-१६५८, एस. सी. ७३१) और केरल शिक्षा विदेयक (ए. आई. आर, १६५४५ 
एस. सी. ६४६)। 

५ बअम्बई राज्य बनाम पी. एन. बलसारा (ए. आई आर. १६५१, एस. सी. २१८) । 

६ ए. आई. आर १६५२, एस. सी. २५२: 


१७६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


सिद्धान्तों में विरोध की स्थिति में प्राथमिकता भूल श्रधिकार को ही प्रदान की जाएगी। 
इस विपय में मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराय राजन, » का मामला उल्लिखित है, 
जिसमे श्रनुच्छेद २६ और प्रनुच्छेद ४६ के विरोध की चर्चा की गई है (२) जहाँ निदेशक 
सिद्धान्तों का भूल अ्रधिकारों से कोई विरोध नहीं है, वहाँ इनका प्रयोग मृत श्रधिकारों के 
पूरक रूप में भर उन्हें कार्यान्वित करने के लिए व्याख्या के रूप में प्रयोग किया जा 
सकता है । 

भारतीय सविधान के मूल भ्रधिकारों के विषय में एक श्रौर महत्त्वपूर्ण लक्ष्य संविधान 
के श्रनुच्छेद ३२ में उल्लिखित है जिसमें यह कहा गया है कि मूल भ्रधिकारों को प्रवर्तित 
कराने के लिए उच्चतम्‌ न्यायालय को समुचित कार्रवाइयों द्वारा प्रचलित कराने का 
भ्रधिकार दिया जाता है | संविधान के भ्नुच्छेद ३२, जो स्वयं में एक मूल अधिकार है, के 
अतिरिक्त एक ग्रन्य सहायक संवैधानिक उपवन्ध अनुच्छेद २२६ में दिया गया है। यह मूल 
अधिकार नही हैं-जिसमे उच्च न्यायालयों को इसी भ्रकार के रिंट, ग्रादेश अथवा निर्देश 
जारी करने को शक्ति प्रदान की गई है, ताकि मूल अधिकारों को ही प्रवर्तित कराया जा 
सके । उच्च न्यायालय भ्रन्‍्य उद्दे श्यों के लिए भी इस प्रकार के रिट, भ्रादेश अथवा निर्देश 
जारी कर सकते हैं । 


मूल श्रधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए न्यायालयों का प्रयोग : 


सर श्रलादि कृष्णस्वामी श्रय्पर मारतीय संविधान के निर्माताओं में से प्रमुख ये । 
“संविधान भर मूल अधिकार” विपय पर अपने श्रीनिवास शास्त्री स्मारक व्यास्यान में 
उन्होने निम्नलिखित भविष्यवाणी की : 

“त्वरित और प्रभावी उपायों की व्याख्या करने वाले ये भनुच्छेद राज्य के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध होगे झथवा नागरिकों के लिए, यह बहुत सीमा तक इस तथ्य पर 
निर्भर करेगा कि इनका उपयोग वास्तविक कष्टों को दुर करने के लिए किया जाएगा 
या नागरिकों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाएगा, और क्या न्यायालय साधारण मामलों रे 
भी न्यायालयों की शक्ति का आद्धान करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहन देंगे । आशा 
की जाती है कि जब न्यायालयों के निर्णय द्वारा इत अधिकारों के प्रवर्तत के लिए कुछ 
सिद्धान्तो का निर्धारण कर लिया जाएगा तो इस प्रक्रिया और इस प्रध्याय मे उल्लिखित 
व्यवस्थाओ्ं के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर स्वयं ही अंकुश लग जाएगा ! ” 


७ इस विषय में विजय कॉटन मिल्स बनाम अजमेर राज्य, (ए- आई. आर- (१६५५) एस. सी- ३३) 
देखिए, जिसमे अनुच्छेद ४३ के अनुच्छेद ११ (१) (६) पर प्रभाव फी चर्चा की गई है | साथ है 
एम. एच. कुरेशी बनाम विहार राज्य एम, आईं. आर- (१६५८) एस सी. ७३१ का मामला भी 
देखिए, जिसमे अनुच्छेद ४८ और अनुच्छेद १६ (१) (६) के अंत. सम्वन्धो की चर्चा की गई है। इन 
दो मामलो के अलावा यम्बई राज्य बनाम बनसारा, (ए. आई० आर. १६५९ (एस. सी. ३१ ५) 
बा मुकदमा भी देविए, जिसमें निदेशक सिद्धास्तों का इस्तेमाल दूसरी सूची की ३१ वो मई की 
ब्याब्या करने के लिए किया गया है? 


मूल अधिकार एवं राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत १७७ 


कहना मुश्किल है कि अनुवर्ती वर्षों में सर अलादि कृप्ण अय्यर की ग्राशाएँ सही 
सिद्ध हुई हैं प्रयवा नहीं | इस बीच न्यायालयों ने ऐसे महान्‌ निर्णय उद्घोषित किए हैं 
जिनसे मूल अ्रधिकारों के प्रयोजन और अन्त वस्तु को सार्थेकता प्रदान की गई है। इसके 
साथ ही विधि प्रतिवेदनों (लॉ रिपोर्ट्स) मे ऐसे असंख्य उदाहरण उल्लिखित हैं जहाँ 
साधारण बातों के लिए न्यायालयों का परिचालन किया गया है। कुछ अंशों मे इस 
स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है परन्तु मूल श्रधिकारों के विषय में संवैधानिक विधि का यहू 
भी दागित्त्व है कि कही इनसे मुकहमेवाजी को अ्रत्यधिक प्रोत्साहन न मिलने लगे । 


भारतीय संविधान और अमेरिकी विहित प्रक्रिया : 
भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के विपय में चर्चा करते समय भारतीय 
प्रधिकार पत्र पर अ्रमेरिकी विहित भ्रक्रिया की धारा के प्रभाव के विपय में चर्चा करना 
समीचीन होगा । कहा गया है कि अमेरिकी प्रकार की बिहित प्रक्रिया की धारा का 
भारतीय संविधान में जान-बूभकर प्रयोग नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के 
निर्माताशरों ने यह विचार भ्रपनाया कि अमेरिकी उदाहरण भारत के व्यापक हिंतों, उसकी 
सामाजिक और श्राथिक परिस्थितियों और प्रस्य विभिन्न क्षेत्रों मे प्रयोग करने की श्राव- 
श्यकता के झधिक अनुकूल नही है । इस सदर मे उन्होंने यह सोचा कि संसर अथवा राज्यों 
हारा निर्मित विधियों के विषय मे मारतीय उच्चतम्‌ न्यायालय को एक अनुभवी सलाहकार 
का स्थान प्रदान करना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा । श्रत एक प्रकार के समभौते 
का मार्ग अपनाया गया और न्यायालयों को यह शकित प्रदान की गई थी कि वे सार्वजनिक 
हित के य्रुवितर्संगत निर्बेन्धों की कसौटी पर प्रत्येक विघायी कार्य की परीक्षा करें । इससे 
कोई भी त्तात्त्विक श्रन्तर पड़ा है भ्रथवा नहीं, यह निर्धारित करना भ्रभी शेप है।र मारत के 
न्यायालयों के निर्णयों के विषय में लेखक का यह हष्टिकोण है कि मूल अधिकारों की व्याख्या 
करते समय अमेरिकी “विधि की विहिंत प्रक्रिया” और “तर्कंसंगत निर्वन्धो” श्रौर "सार्वजनिक 
हित! की भारतीय सकतपना में भेद करने का जो प्रयास किया गया है वह किसी मूर्ते 
सिद्धांत के रूप में स्पष्ट होकर सामने नहीं आया है। विधि की “विहित प्रक्रिया”से भेद 
करते समय उत्पन्न यह अस्पष्ट और क्षीण दन्द्र कृत्रिम है और खीचतान कर लाया गया 
प्रतीत होता है। शायद यही मूल अधिकारों के अपवाद के विशिष्ट प्रतिमान के लिए 
उत्तरदायी है । इसकी एक आलोचना यह भी की जाती है कि भारतीय संविधान में मूल 
भ्रधिकारों की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसे तो उन अपवादों ने ही नष्टप्राय कर 
दिया है जिन्हें उनके साथ सम्मलित किया गया है । यह स्वयं में एक विकट समस्या है कि 


८ इस सम्बन्ध मे ए के. गोपालन बताम मदास राज्य, एं आई आर १६५०, एल सी २७ के 
मुकहमे का निर्णय और स्यायाधिपति फूजल अलो के विमस्मति पूर्ण विचार दृष्टअ्य हैं। न्याया- 
धीशो के यहुमतो कया विचार था कि “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” मौर “विधि बी विहित 
अ्त्रिया” को अमेरिकी सकल्पना को समान स्तर पर नही रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध मे 
सूरजमल बनाम आई. टी. सो. एं. आई. बार, (१६६१) कलकत्ता ५७८ का मुबदमा भी देखिए । 


श्छ्द भारतीय सरकार एवं राजनीति 


इन मूल अधिकारों को असंत्य धपवादों के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए अथवा इन प्रपवादों 
को मूल अविकारी के प्रकाश में । मूल अधिकारों को स्वीकार कर इसको संविधान मे 
व्यवस्था करने के बाद इन्हें कई अपवादों थे लाद देने का परिणाम बुरा होगा। इसके 
परिणामस्वरूप हमारी संवेंधातिक व्यवस्था में अर्ृंगंति और अस्थिरता झा सकती है तथा 
बहू कभी भी भरमरा कर गिर सकती है । वस्तुतः ऐसी मोजनाम्रों का वास्तव में पतन 
हुप्रा है, यह सविधियों की उछ प्रभावी सूची से पता चला है जिन्हें संविधान के भनुच्छेद 
३१ ख के अधीन दी गई & वी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। वहाँ असंवैधातिक 
सविधियों को सर्वधानिक स्थिति प्रदान की जा रही हैं और इस प्रकार की संविधियों की 
संस्या में निरंतर वुद्धि होती जा रही है। झाज इनको संख्या बढ़कर ६४ हो गई है। 


मूल ग्रधिकारों का संवेधानिक संशोधन : 
मारतीय संविधान के भ्रधीन सस॒द्‌ द्वारा सविधान में संशोधन करने के अधिकार के कारश 
कई महत्त्वपूर्ण विवाद उत्पन्न हुए हैं-विशेषक्तर मूल अधिकारों के संबंध में । संविधान देश की 
सर्वोच्च विधि है श्रोर उस श्र्थ मे इसमें संशोधन करने फी शक्ति विधायी शक्ति के भन्तर्गत 
आती है। संविधान मे सशोधन करना सारत में एक महत्त्यपूर्ण समस्या का रूप धारण कर 
चुका है । ब्रिटिश संसर्‌ तो एक विधायी सस्या होते के साथ-साथ एक संवैधानिक संस्था भी है 
और इस कारण बह संर्वधानिक विधियों को उतनी ही परलता से पारित कर सकती है मितती 
सरलता से सामान्य सविधियों अथवा विधियों को, परन्तु इस दृष्टि से भारतीय संसद और 
ज्य विधान सभाएँ विभिन्न झ्राधारों पर स्थित हैं भ्ौर उनकी संविधि श्ववा विधि-निर्माण 
शक्ति और सबिधान में संभोधन करने की शक्ति एकसमान नहीं समभी जा सकती है। 
इसमें सम्देह तही है कि संविधान में संशोवन की व्यवस्था की गई है, परन्तु छुछ अपवादों 
को छोड़कर इस प्रकार के संशोधन उसी विधि से पारित नहीं किए जा सकते हैं जिस प्रकार 
से कि सामान्य विधियाँ, और इसके लिए विशेष प्रक्रिया का धनुसरण करना पड़ता है जिसे 
संविधान के भ्रनुब्छेद ३६८ में दिया गया है। ग्रतः भारतीय सविधान में जिस संसई की 
व्यवस्था की गई है, उसे उस पश्र्य में संविधान सस्या नही समझा जा सकता जिस अ्र्ष में 
प्रिडिश संसद्‌ को समझा जाता है । परन्तु साथ ही, भारतीय संसद एक विधि और संनिधान 
निर्मातृ भंस्या है, यथ्षपि इन दोनों क्षेत्रों में दसकी अलग अलग प्रक्रिया है। 
संविधान से सशोधन का काय भारतोय ससर वी विधायी शक्तियों के ' अन्तर्गत श्राता 
है प्रौर कुछ विशिष्द मामलों में विधायी शक्तियों के अ्रस्तगेत रंशोवल प्रक्रिया विधेयक 
पारित करने को सामान्य विधायन प्रक्रिया से भिम्त है। फिर भी कुछ मोटे भौर मुख्य 
विपयों से इनमे बहुत हृ्‌द तक समानता भी है। सविधान में सशोधन करने के लिए संसर्‌ 
के दोनो संदनों में से किसी भी एक मे उस उद्दे श्य से विधेयक पुनः प्रस्तुत किया जाता है । 
सब्धिन में संशोधन को प्रक्रिया के लिए धस्तावना की पदली प्रारम्भिक भवस्था यही होती 
॥ दूसरी भदम्था तब धाती है जबकि विषयक प्रश्येक सदन में से भाये से भधिवः सदस्यों 
ओर उपस्थित व मतदान में माथ लेने बासे सदस्यों के दो निहाई सदस्यों के समर्यन मे 
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पारित हो जाता है। तोसरी अ्रवस्था उस समय झाती है जबकि इस प्रकार से पारित 
विधेयक को राष्ट्रपति वी सहमति मिल जाती है। तब संविधान विधेयक की शर्तों के 
प्रनुसार संशोधित हो जाता है । 
परन्तु इस सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण शर्ते को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
शंशोधन के पाँच विशिष्ट वर्गों मे ऐसे सशोधनों के लिए आधे से श्रधिक राज्यों के प्रनु- 
समर्थन की भी भ्रावश्ययता है । राज्यो द्वारा इस झ्ाशय के प्रस्ताव भ्रपने विधान मड़लों से 
राष्ट्रपति की सहमति के लिए संभोधन विधेयक को भेजने से पूर्व पारित किए जाने चाहिएँ । 
संवैधानिक संशोधन के महत्त्व को देखते हुए दो तिहाई राज्यों का समर्यन प्रधिक उपयुक्त 
होगा और संविधान के प्रनुच्छेद ३६८ के प्रारम्मिक पराग्राफ में दिये गए संसद में मतदान 
फे भ्रधिफ अनुरूप होगा । 
संविधान में संशोधन के पाँच विशेष वर्ग शिनके लिए राज्यों के प्रनुमम्यंन की पिशेष 
प्रक्रिया की व्यवस्था फी गई है, इस प्रकार हैं-- 
१. (फ) संविधान का प्नुच्छेद ५४, जिसमें राष्ट्रपति फे निर्याचन की व्यवस्था की 
गई है : 
(स) संविधान का प्रनुच्छेद ५५, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की व्ययस्पा 
गयी गई है, 
(ग) संविधान का भनुच्छेद ७३ जिसमे संघ की कार्ययंगरी शक्तियों री सीमा पी 
व्यवस्था की गई हूं, 
(८) प्रभुच्चेश २४१ जिसका सम्बन्ध उच्च स्यायालयों भौर सप शासित राज्य 


क्षेत्रो से हूँ 
२. (फ) संघ न्यायपालिका के प्रनुच्देइ-्सयिपान पथ भाग ५ के प्रध्याय ४ प्रमुघेद 
१२४-१४७. 
(से) राज्य स्पाथपालिंशा के पनुच्देइ-सविधान के भाग ६ हे प्रष्याय ४ पनुशे5 
२१४-२५१. 


(गे) दिघागी शक्तियों के बिमाजल से सम्यन्पित विधायी सम्यन्धों मे पंसुनर- 
भारतीय सरिएान के भाग ऐ! मे: परले प्रध्याद दें: घनुष्चाद २९४५-६० ४५. 





३. मारनीय संदियान थे शासरी पझन,ग्रसों शी विधायी सृचियों मे मे तिसी से, 
४, संगर में राज्यों के प्रतिनिधिरद मे, रेघा 
हू, सबिधान दे सशोधर से सबधित इस घनुष्देए के उपरस्पों मे मशोपन । 
भारतीद गविधान थे सशोदन मे सम्मन्ित घनष्णुद ३६८ दा गपच्ट दोब बह प्रदेर 
होता है शि प्रशाट शाप में मूत्र झषितारों का संशोपन रारपों थे धमुममर्थ के दिल्त ही 
शिया छा सशया है घोर इस प्रशार * गसशेए दन्मर पर विस हैं, द८ाय दे शरिषार 
झरा दिये गये ऐसे प्रधिशर है शितरे प्र ब्ादिेर शाहरिर घोहट शम्य ममीशाफ्रॉश 
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प्रतिबद्ध हैं। अब इस विपय पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने 
गोलकवाथ के सामने* से इस स्थिति का सामवा किया है ? 
दूसरे, संसद और राज्य विधान मण्डलों को संविधान सभाएँ बनाए रखने में सदेव एक 
खतरा भी है--वह खतरा है (१) संशोधन मे सुविधा अधिक होने से संविधान में बहुत 
अधिक सशोधन किए जाएँगे जिससे सदेव अ्निश्चितता और अ्रसुरक्षा का वातावरण व्याप्त 
रहेगा, शोर (२) संसद और राज्य विधान सभाओं के सामान्यतः चुने हुए प्रतिनिधियों 
को संविधान में संशोधन करने का कोई विशेष सामान्य अथवा अभीष्द आदेश प्राप्त नहीं 
होता है । वे जब संविधान मे एक के बाद एक संशोधन करते जाते हैं तो संविधान दल- 
गत राजनीति की विस्ात पर एफ मुहरा मात्र बनकर रह जाता है। संविधान को दलीय 
राजनीति से ऊपर रहना चाहिए । जब संसद अथवा शण्य विधानसभाओों को बिना 
किसी विवाद के संविधान सभाझों का रूप दिया ज्ञा सकता है, तो बढ़ी ग्रामानी से 
उनका स्वछूप परिवर्तित किया जा सकता है । परन्तु इससे उत्पन्न प्रत्यक्ष ग्रथवा झववेतन 
वातावरण संविधान की पवित्रता के प्रतिकूल होता है 
इसके व्यावहारिक परिणाम भारतीय संविधान में भ्रव तक किये यए संशोधतों के 
रूप में देखे जा सकते हैं । पिछले २० वर्षों में संविधान में १५ से भी अधिक बार संशीषन 
किया जा चुका है । व्यावहारिक रूप से यह संशोधन प्रतिवर्य निकलता है! अपने 
सीतलवाड ध्याए्मानों में लेखक ते भारत के संविधान की महत्वपूर्ण समस्याझ्रों का विस्तार 
से विश्लेषण किया है। 
इस अवस्था में यह उपयुक्त होगा कि संवेशानिक संशोधन के क्रम मे उस नई समस्या 
का ध्यान रखा जाए, जिसे आई० सी० गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में दियि 
गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने प्रस्तुत किया है। इस निर्णय का झाधारभूतत वाक्य 
यह है कि सशोधन करने की शक्ति संसद्‌ की सामान्य विधायी शक्ति में निहित है। इसे 
बुनियादी भ्राधार वावय के प्रकाश में सर्वधानिक संशोधन को भी संविधान के अनुच्छेद 
३३ (२) में दिये गए पद “विधि' के अन्तयेत स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय 
के न्यायधीशों का बहुमत इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संविधान के झनुच्छेद ३६८ का संबंध 
केबल प्रक्रिया से है । उच्चतम व्यायालय के न्यायाणीशों के बहुमत द्वारा दिये गए निर्णय 
से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि संविधान के मुलभूत स्वरूप में कोई संशोधन सह 
किया जा सकता बल्कि संशोधन के माध्यम से केवल ऐसे परिवर्तत किए जा सकते हैं जो 
संविधान के बुनियादी ढांचे के श्रन्तगंत आते हैं 
उच्चतम न्यायालय के म्यामाधीशों के बहुमत द्वारा दिया गया निर्णय इस सिद्धान्त 
प्रौर दर्शन पर प्रतिष्ठापित हुआ प्रतीत होता है कि मूल अधिकारों के विषय में संविधान 
में कोई धंशोधन नहीं किया जा सकता 4 शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ १* के मुकदमे 


€ ए आई, आर, (२६६७) एम. सो, २६४८ 
१० ए. माई. आए, ( १६५१ ) एप. सी. अंश 
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में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए पिछले निर्णय की कंटु श्रालोचना करते हुए प्रधान 
स्थायाधिपति सुब्वाराव ने इस भाधार पर उस निर्णोय की तर्कविहीनता पर श्राश्चर्य 
प्रकट फ्रिया कि समस्त ससद्‌ किसी एक मूल भ्धिकार में एकमत से नतो संक्षेपणा कर 
सकती है भोर म ही उसे वापिस ले सकतो है। परन्तु समी मूल अधिकारों को समाप्त 
करने के लिए संसद के केवल दो तिहाई बढुमत की प्रावश्यकता है। इस प्रकार के वक्तव्य 
से एक महत्त्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होती है । यदि संविधान में मह कहा गया है, तो 
बया उच्चतम न्यायालय मे! लिए उपयुक्त है कि यह इस प्रश्व की युक्ति विहीनता का 
विवेचन फरने मेः लिए वबँठे ? 
इस सम्बन्ध में कहना होगा झि यह तऊसंगता भयवा तकंविद्वीनता का प्रश्त पूर्ण रूप 
से सार्थक नहीं है । बहुमत के निर्णय में श्रौर विशेषकर न्यायधिपति वांचू के विसम्मति 
निशंय भें यह कहा गया है कि शकरीप्रमाद के निर्णय में संविधान के प्रधीन संसद की 
संशोधन संबंधी शक्तियों के क्षेत्र-विस्तार का सही मूल्यांकन क्रिया गया है। यदि संसद को 
यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह सातवीं भनुमूची की तीसरी सूची में दिये गए विषयों के 
बारे में प्रस्ताव ला सके, तो यह उस प्रकार से संविधान में संशोधन कर पाने में कमी भी 
सक्षम नही हो पाएगी जिससे कि संकटकालीन स्थिति को छोडकर अन्य समय में राज्य 
सूची प्रौर समवर्ती सूची में परिगणित विपयो को केन्द्रीय सूची में प्रस्तरित कर सके । 
न्यायाधिपति बांबू ने उच्चतम न्यायालय के बहुमत के इस निर्णाय के श्राघार वाक्‍प की श्रोर 
संकेत करके कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के प्रनुच्छेद ३४८ के 
श्राधीन संमर्‌ की भ्रवशिष्ट विधायिनी शक्तियों में दी गई है, इसलिए भ्ालोचना की क्योंकि 
मूलतः संविधान निर्माताग्रो का उद्दे श्य यह था कि भ्रवशिष्ट शक्तियाँ राज्य विधान समाझ्रों 
में निहित होनी चाहिए, भौर यदि संविधान में इन उद्दे श्यों को कार्यप दिया गया होता, 
तो यह तक॑ कर पाना भ्रसम्मव हो जाता कि राज्य को इन अवशिष्ट शक्षितयों में 
सविधान में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल हैं । 
गोलकनाथ के मुकद्टमें में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्शाय से कई समस्याएँ 
खड़ी हो गई हैं । सबसे पहले, इस सांविधिक विवाद ने कि संविधान के अनुच्छेद १३ (२) 
के प्रन्तगंत आए पद 'विधि” में संवैधानिक संशोधन संबंधी विधायन भी शामिल है, 
संविधान के अनुच्छेद ३६५ की प्रशंसनीय, तकंसंगत व उपयुक्त व्याब्या के भाग में बाधा 
पहुंचाई यद्यपि इसका इस समस्या के लिए अत्यधिक महत्त्व था | इस तथ्य में सदेह नही 
है कि धारा ३६८ के हाशिए मे दी गई टिप्पणी में इसे संविधान में संशोधन के लिए 
प्रक्रिया का निर्धारक कहा गया है। परन्तु संविधि के समान सविधान का निर्णायक रूप 
से प्रवर्तन हाशिए में दी गई टिप्पशियो के आधार पर नही किया जा सकता है । यहाँ यह भी 
निवेदन करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि स्वयं घारा ३६८ में दिखाने के लिए अन्तरनिहिंत 
प्रमाव है कि यह संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया ही नही है, वल्कि संविधान संशोधन 
की उद्रघोषणा भी है । उसमे स्पष्ट भाषा और अभिव्यक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं, [ यथा, 
(१) “संविधान विधेयक के निरबंन्धों के अनुसार संशोधित हो जाएगा,” (२) “बशर्ते कि 


संशोधन 
है । दे हरा में उपर ग), और ब) 
गे के संगोषन $ लिए भ्रपवाद निश्चित डे 7ए हैं निनके लिए राज्यों 
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की विधान सभाओं के झनुसमर्थन की अपेक्षा होगी । अतः संविधान के बुनियादी झौर गे र- 
बुनियादी उपवन्धों के प्राधार पर अन्य किसी प्रकार का भेद न्यायीचित प्रतीत नहीं होता । 
चोथी और भ्रन्तिम समस्या यह है कि संविधान में जिन अधिकारों को “मूल! कहा गया 
है, उन्हें इसी विश्लेषण के झ्ाधार पर संविधान की पहुँच के बाहर नहीं समझा जा सकता । 
मूल अधिकार तो संविधान की ही देन है । संविधान ने जो कुछ दिया है, तथ्यत यह श्रथे 
नहीं है कि इनमें संवंधानिक हप्टि से कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिस 
संविधान में सवेधानिक विधि से सशोघन नही किया जा सकता, वह तो कान्ति के लिए 
खुला निमन्त्रण है । संविधान की ऐसी व्याख्या का, जिससे कि संविधान में संशोधन असम्भव 
हो जाएं, तभी झाश्रय लिया जाना चाहिए, जवकि उसकी प्रन्य समी व्याख्याएँ निष्फल हो 
चुकी हों जेसाकि इस मामले में नहीं था । यदि संविधान मे बड़ी आसानी से संशोधन 
किया जा सकता है, तो उससे अनिश्चितता-असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है ! 
परिवर्तनीय संविधान और सुगमता से परिवर्ततीय संविधान की इन दोनों चरम स्थितियों 
के बीच भारतीय संविधान की घारा ३६८ में ऐसे मध्यम मार्ग को अपनाने का प्रयास 
किया गया है जिसमे संविधान में संशोधन न तो ग्रासानी से किया जा सकता है और ने 
कठिनाई से । इस भ्रक्रिया के अपने कुछ दोप हैं जिनकी ओर लेखक ने भारतीय संविधान 
की महत्त्वपूर्ण समस्याग्रों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सीतलवाड व्याख्यान में संकेत 
किया है। किसी भी प्रकार से इन दोपों का निवारण किया जाना चाहिए । परन्तु 
विचारग्पीय यह है कि संविधान में कही यह दोष तो नहीं है कि मूल अ्रधिकारों मे संशोधन 
करने का ही अधिकार न हो । उस दृष्टिकोण से पवित्र मूल अ्रधिकारों की व्यवस्था का 
विचार ही सविधघान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है । 


प्रस्तुत लेख में निर्णय के इस सिद्धान्त के विषय में चर्चा करना आ्रवश्यक होगा जिसमें 
उच्चतम न्यायालय ने अपने विगत पूर्वोदाहरणों (निर्खंयों) के भविष्य प्रभावी प्रति-आदेशन 
के सिद्धान्त का प्रवर्तत किया है। फिर भी एक बात स्पष्ट है। मदि भारत के संविधान 
की व्याख्या के विधय में उच्चतम न्यायालय के पूर्वोदाहरणों को विशेषकर मूल अधिकारी 
और संवेधानिक संशोधनों को परवर्ती निर्णेयों से प्रत्यादिष्द किया जाता है, तो एक बात 
स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि विगत पूर्वोदाहरण को प्रत्यादिष्ट करना मतैक्य के आधार पर 
नही हो पाता तो इसके समर्थन में पूर्णा और स्पष्ट बहुमत तो होना ही चाहिए ! गोलकनाय 
के मामले में दिया गया निर्णाय हमारे सामने एक असमंजसपूरां स्थिति प्रस्तुत करता है । 
इस मामले के निर्णय के लिए ग्यारह न्यायाधीशों का न्‍्यायपीठ बनाया गया। निर्णय के 
पक्ष में वहुमत में छः न्यायाधीश थे--प्रधान न्यायाधिपति सुब्बाराव, हिंदायतुलला, न्याया- 
धिपति शाह, सीकरी, शंसट ओर वैद्यलिगम । इसके विरोध में अल्पमत में पाँच न्यायाधीश 
थे--न्यायाधिपति बाँचू, रामास्थामी, बचावत, मित्तर और मार्गव। इसका परिणाम यह 
हुमा कि पाँच के मुकावले में छः मतों से उच्चतम न्यायालय ने ऐसी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक 
समस्या का समाधान कर लिया कि इस विषय पर संविधान व्यावहारिक रूप से झसंशोध- 
नीय होकर रह गया है और उस प्रयोजन के लिए पिछले पूर्वोदाहरणो को भ्रत्यादिष्ट किया 
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जा सकता है। किसी देश के संविधान को इस प्रकार के सांयोगिक मत पर तो निर्मर नहीं 
होना चाहिए । यदि संविधान की घारा ३६८ मे सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत में 
उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत झौर 
भारत के झ्ाथे से अधिक राज्यों के श्रनुसमर्थत की व्यवस्था की गई है, तो स्पप्टवः इस वाह 
का कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश को संविधान में इस प्रकार से 
अव्यवस्था उत्पन्न करने की स्वतन्त्रता प्रदान की जाएं। यह सुझाव दिया गया है कि यदि 
सर्वधानिक विधि के मत को गत पूर्वोदाहरणों के परवर्ती निर्णयों से प्रत्यादिष्ट किया जाना 
है, तो इस प्रकार का प्रत्यादेश या तो एकमत से किया जाना चाहिए श्रयवा उसके पक्ष में 
उस प्रश्न का निर्णय करने वाले तीन-चौथाई न्यायाधीश होने चाहिए । यदि ब्रावरयकता 
हो, तो संविधान में संशोधन कर इस भ्राशय की व्यवस्था की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप 
से लेखक का यह विचार है कि यदि कभी ऐसा प्रश्व विचारणीय हो, तो उच्चतम न्याया< 
लय के न्यायाधीश न्यायपीठ मे हों और वे या तो सर्वेसम्मति से उस प्रश्न का निर्णय करें 
अथवा तीन-चोथाई वहुमत से । 


राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त 
एच० एम० सीशई 
प्रस्तुत लेख में चौवीसवें, पचचीसवे और उन्तीसवें संवंधानिक संशोधनों पर उच्चतम 
न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विवादों अयवा उक्त निरणयों में राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्तों के संदर्म में अपनाये गए हष्टिकोश पर चर्चा नहीं की जा रही है । अपवादस्वरूप 
यह श्रवश्य स्पप्ट किया जा रहा है कि धारा ३१ सी का वह्‌ क्रियात्मक भाग, जो धारा 
३६ व उपधघारा वी तथा सी में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को घारा (४ 
१६ व ३१ की तुलना में प्राथमिकता देता है, ७-६ के बहुमत से बैच घोषित किया गया 
है, यद्यपि वह उपचन्ध (97०४०) जिसके अन्तर्गत संसद्‌ भ्रथवा राज्य विधानमंडले की 
घोषणा को निर्शायक माना जाता था, ७-६ के बहुमत से अवैध घोषित किया गया है। 
उच्चतम न्यायालय के १३ न्यायाधीशों में से ६ का हस्ताक्षरयुक्त यह निर्णय स्पष्टतः 
गलत है। ऐसा इसके कथ्य के कारण ,नहीं है वल्कि इसने जो कुछ नहीं कहा है उस 
कारण है । यह कहना सही है कि घारा ३६८ मे प्रयुक्त शब्द संशोधन की व्याख्या करते 
,हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने यह कहा कि इसके अन्तर्गत सविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं 
किया जा सकता अर्थात्‌ लोकतात्रिक सरकार समाप्त नही की जा सकती | परिणामस्वहा 
७-६ के बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने यह स्थिति स्वीकार करली जो कि न्यायालय के 
आदेश का दूसरा भाग है। न्यायमूर्ति खन्ना सही थे या गलत यह वर्तमान चर्चा का विषय 
नही है, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष संख्या ७ में यह मत मी व्यक्त किया कि मुल प्रधिकारो 
का कोई भी भाग इस झाधार पर संशोधन-प्रक्रिया से बचाव का दावा नहीं कर सकता-* 
बयोकि वह उस अधिकार का सारतत्त्व अथवा मूल आधार है। संशोधन की शक्ति अपने में 
कुछ जोड़ने, परिवतित करने भ्रथवा विविध घाराओों को रद्द करने की शक्ति मी रफेगी । 
निष्कर्ष संस्या ५ में उनका मत था कि सम्पत्ति का अधिकार सविधान के मूल ढाँचे 
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का भाग नहीं है। इस प्रकार ७-६ के बहुमत से यह निर्णय भी दिया गया कि मूल 
अधिकारों में संशोधन हो सकता है, उनमे कुछ जोडा जा सकता है, परिवर्तित किया 
जा सकता है प्रथवा रह किया जा सकता है । यदि न्यायालय के आदेश में वह 
निष्कर्ष सम्मिलित किया जा सकता है जिससे स्यायमूर्ति खन्ना वो सहमति थी, तो 
यह भी उतना ही झावश्यक था कि उनका वह दूसरा निष्कर्प भी उसमे सम्मिलित 
किया जाता, जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है | लेखक का मत है कि वे चारो 
न्यायाधीश, जिन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए, स्पप्टतः सही थे। यह आदेश इस 
झ्राघार पर गलत है क्योंकि एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर सात न्यायाधीशों की सहमति थी 
और वह निष्कर्ष यह था कि मूल अधिकारों मे कुछ जोड़ कर, परिवर्तित कर अथवा रह 
कर संशोधन किया जा सकता है ! 
इस अभिव्यक्ति के पश्चात्‌, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर चर्चा की जा सकती 
है। सही चितन की पूर्वेश्रावश्यकता के रूप मे संतुलन की भावना बनाए रखनी चाहिए । 
इधर कुछ समय से हम यह बड़ी रुचि से कहते हैं कि हमने पुलिस राज्य” (एक झ्रशतः 
अनुपयुक्त प्रयोग) के स्थान पर जनकल्याणकारी राज्य (४९०7० $8(९) की स्थापना 
कर ली है । लेकिन यह सिद्धान्त कि जन-कल्याण सर्वोच्च नियम है, निश्चित रूप से उतना 
ही प्राचीन है जितना कि रोम निवासी, वल्कि उससे भी प्राचीन क्योंकि प्रस्तुत लेटिन उक्ति 
'सेलुस पोपुलाई एस्ट सुप्रीमा लेक्स!/ (जनता का कल्याण सर्वोच्च नियम है) इसी भावना 
पर आधारित था । रोम के महानतम्‌ अंग्रेज इतिहासज्ञ ने भ्रपती कृति 'डिक्लाइन एण्ड फॉल' 
में यह लिखा है कि रोम के इतिहास में मात्र ५७ वर्षों की अवधि ही ऐसी थी जिसमें 
वहाँ के शासकों ने जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखा । वे शासक थे मार्कुंस औरेलियस 
व उसका पिता बाकी का समय, उसके अनुसार, मानवता के दुर्भाग्य, त्रुटियों और 
अपराधों के वृत्तान्त का इतिहांस था। इसका स्मरण करना आवेश्यक है क्योकि एडम स्मिथ, 
जॉन स्टुअर्ट मिल. तथा हवेंट जैसे महापुरुषों ने अपने जीवनकाल के दौरान यह सब 
कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जो उनकी दृष्टि में जनता के कल्याण के लिए महृत्त्व- 
यूर्ण थे। हमारे द्वारा अस्वीकृत अहस्तक्षेप के सिद्धान्त ([455०2 6 !6079) ने 
उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की । लेकिन उन सफलताओं ने शीघ्र ही उस व्यवस्था में निहित 
बुराइयों पर भी ध्यान आकरपित कर दिया, उन्हें उमार कर प्रस्तुत कर दिया। यदि ये 
सिद्धान्त विफल रहे तो इसका कारण यह नही था कि जन-सेवक्र उनके प्रति समपेंशभाव 
नही रखते थे, इसका वास्तविक कारण यह है कि ये सिद्धान्त सामाजिक व राजनैतिक 
जीवन के यथार्थ से मेल नही खाते थे । इस संदर्म में लेखक को अपने मित्र श्री गर्म के 
राजनैतिक दर्शन का स्मरण हो झाता है लेकिन तथ्य यह है कि किसी भी साम्यवादी 
कऋरान्तिकारी ने इस सिद्धान्त के महत्व को कम नही किया बल्कि ऐसा एक शांत व गम्मीर 
केम्ब्रिज विद्यार्थी द्वारा किया गया जिसका नाम था जे० एम० कीन्स | कीन्स ने पू'जी, 
धन व रोजगार से सम्बन्धित अपने महान्‌ कार्य में सेद्धान्तिक रूप से यह स्थापित किया कि 
अनेच्छिक वेरोजगारी [प्राश्णैपराशाए णाव्यए्श्राथा) की मात्रा काफी है और 


१८६ भारतीय सरकार एवं राजनीत्ति 


उनके इस पुस्तकीय सिद्धान्त को कालांतर में उस समय पुष्टि हुईं जब अमेरिका में वह 
भहान्‌ झआधथिक सकट उत्न्न हुआ जो १६२६ से लेकर १६३३-३४ तक रहा । 
माल्युस द्वारा कही गई एक बात, जिप्ते सुविस्यात प्र्यशास्त्रियों मे मूर्सेतरापूर्ण भयवा 
बेहुदी कह कर अस्वीकार कर दिया अततः सही सिद्ध हुई। उसने यह प्रश्त किया हि 
सामान्यत' आ्राधिक्य की स्थिति में यदि अ्र्थ-व्यवस्था निप्किय रही तब वया होगा ? एड्स 
स्मिथ की स्वत, सामंजस्य युक्त व्यवस्था विफल हो गई, विविध भनुमानों के भनुस्तार बेरोज- 
गारी ६० लाख से बढकर १ करोड़ ३० लाख अथवा १ करोड़ ८० लाख तक पहुँच गई। 
इस आरथिक सकट ने जो एक सबक दिया चह यह कि एक बेरोजगार व्यक्ति को उसकी इस 
प्रकार की स्थिति के लिए दोपी छहराना उचित नहीं है या यह कथन भी प्रवानीय है 
कि जो मेहनत करे वह इनाम पाएं श्रौर जो काम न कर सके वह भूखा मटे। ऐसा 
इसलिए क्योकि कई लोग ऐसे थे जिनके पास भ्रनेक कौशल विद्यमान थे, जो काम करने 
सोग्य थे, काम करना चाहते थे लेकिन उनके लिए कोई काम उपलब्ध नहीं था। 
इस स्थिति ने लोगों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि झंततः यह समाज 
वा दापित्त्व है कि बह उनके (जनता) लिए काम उपलब्ध करे | यदि यह प्रमेरिका जैसे 
महान देश के लिए सही हैं ठो यह उन विकासशील देशों के छिए मी सच है जो साधन 
ब तकनीकी क्षमता की हृष्टि से पिछड़े हुए हैं! संक्षेप में, यह लोककल्याणकारी रोज्य 
(७०६7० $8४/०) का उद्भव था अर्थात्‌ राज्य यह देखे कि बह ऐसे भवसतर उपलब्ध 
कराता है जिनके माध्यम से लोगों को काम उपलब्ध हो सके और यदि ऐसा न हो तो सण्य 
तदनुरूप कार्यवाही करे । कीन्स के इस सिद्धान्त ने राज्य को प्रेरित क्रिया कि वह निष्किय 
प्र्थ-ध्यवस्था को गति प्रदाव करे और जब वह गतिशील हो जाएं तो वह पुनः पाएव॑ में चला 
जाए ताकि आवश्यकतानुसार वह पुनः हस्तक्षेप कर सके । 
अब हमें अनिवार्यतः इतिहास को विकृंत नही करना चाहिए । क्योकि देश ने राज्य- 
नीति के निदेशक सिद्धान्तों के अ्रन्तगंत जिन सामाजिक लक्ष्यों को निर्धारित किया है, 
हमारी उनके प्रति आस्था है । भारत के अत्यधिक बुद्धिमान एवं लोकमावनायुक्त संूर्त 
सर वी. एन. राव, जो एक महात्‌ सरकारी कर्मचारी, विशिष्ट संवंधानिक स्मायविदु, 
कलकत्ता उच्चन्यायालय के एक न्यायाधीश व अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय के एक न्यायाधीश थे, 
उन्होंने मारतीय संविधान के निर्माण मे काफी श्रम व समय लगाया | इस वात के प्रमाण 
हैँ कि उन्होंने यह कहा कि संघर्ष की स्थिति मे मूल अधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धांतों 
को प्रमुखता दी जानी चाहिए अन्यथा अत्यधिक उपयोगी व्यवस्थापन का उ्दँ श्य समास्त 
हो जाएगा । यह ग्रवश्य स्पष्ट करता चाहिए कि सविशात के भत्य निर्माताओं ने उनकी 
इस कुशन सलाह को नहीं माना और उन्होंने काफी सोमित दायरे में इसे स्वीकार करते 
हुए घारा ३१ (४) व (६) से उल्लेख मात्र ही किया जो भूमि सुधारो से सम्बन्धित 
थी । इन कथित भूमि सुधारों को लाने के लिए काँग्रेस शत प्रतिशत प्रतिबद्ध थी। बाद 
में घटित होने वाली घटनाओं के प्रकाश मे इतिहास-लेखन का प्रयास अ्रप्नासगिक है लेकित 
उनकी युद्धिमत्ता की तव पुष्दि हुई जब संविधान का प्रयम सशोवन पारिति हुआ और 


मूल अधिकार एवं राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत १८७ 


भनुयूची ।४ में घाराएं ३१ ए एवं ३१ बी जोड़ी गई । यह प्रथम प्रयास था | इसके 
उपरात प्रतिफलत संविधान के चौथे सशोधन ने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए न 
केवल कप सुधारों को ही उसमें समाहित किया बल्कि व्यवस्थापन के माध्यम से झोर- 
योगिक सुधारों की भी व्यवस्था की । इसमें देशी कम्पनियों की तानाशाही को नियत्रित 
किया गया और खानो व खनिज साधनों को नियमित किया गया । अब यह स्पष्ट है कि 
चाहे मूल भ्रधिकारों को न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अ्रन्तगेंत रखा गया है और निदेशक 
सिद्धांतों को नहीं, फिर भी देश के शासकों का यह आशय था कि इन सामाजिक लक्ष्यों के 
प्रति उदासीनता न दर्शाई जाय । 
जैसाकि प्रथम संशोधन के अ्रवसर पर उच्चतम न्यायालय का यह मत था कि ससद्‌ 
को सविधान में संशोधन का अधिकार है और वह उसके किसी भी भाग को संशोधित कर 
सकती है, जब तक ऐसा होता है तब तक यह प्रश्न काफी अंशों में महत्त्वहीन हो जाता है 
कि निदेशक सिद्धात प्रमुख है या वरीयता के क्रम में द्वितीय क्योकि सस्नर ने उपयुक्त 
संशोधनो के माध्यम से (जेसाकि प्रथम, चौथे व सत्तरहवें सशोधनों मे हुआ) सदा निदेशक 
सिद्धान्तो को प्रतिप्ठित किया है। झ्रतः सविधान निर्माताश्रों ने उसे प्राथमिकता दी अथवा 
नही, इससे सम्वर्नधत समस्त विवाद अनुपयोगी होगा । ऐतिहासिक हृष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि स्वयं काँग्रेस दल इस संबंध मे विभाजित था । हम बड़े कठिन दौर से गुजर 
रहे थे । हमने सफलतापूर्वक विभाजन के परिणाम भेले तथा लोग अपनी क्षमता से श्रधिक 
और विवाद साधने के लिए उत्सुक नहीं थे । 
गोलकनाथ के मामले ने एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी । लेखक के विदृवान मित्र 
श्री गगे ने प्रसन्नतापूर्वेंक इस सम्बन्ध में उसकी आलोचना का उल्लेख किया है। यह 
श्रालोचना इस मामले पर दिये गए निर्णय के ढाई माह बाद की गई थी । यद्यपि मेरे लिए 
यह कहना भ्रनुपयुक्त है, फिर भी उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों का निर्णय न केवल 
भेरी झालोचना की सत्यता ही प्रमाणित करता हैं वल्कि उसके समूचे श्राधार की भी पुष्टि 
करता है । वह्‌ आधार यह था कि यह विचार कल्पनातीत है कि संशोधन शक्ति एक 
अवशिष्ट धारा (7०8 07४५ &॥४/०७) में निहित हो और इस प्रकार वह एक व्यवस्था- 
पिका सम्बन्धी शक्ति हो सकती है। लेकिन यह निर्णय देने के बाद एक ऐसा महत्वपूर्ण 
प्रश्न उपस्थित हुग्ना जिसे किसी भी संसद्‌ द्वारा नहीं टाला जा सकता था। स्वर्गीय श्री 
नाथपाई ने अपने गिरते स्वास्थ्य ओर हृदय रोग के बावदद इस दिशा में सम्वित प्रयास 
किए झौर संसद्‌ की सर्वोच्चता को पुनः्स्थापित करने संबंधी विधेयक सदन में रपा । एक 
बंठक स्मरणीय है जहाँ स्वर्गीय श्री नाथपाई ने यह कहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने 
सर्वप्रथम १६५१ में और उसके बाद १६६५ में यह्‌ कहा कि ससद की सशोधन शक्ति 
असीमित है तब उस समय तो किसी ने यह नही कहा कि देश वर्वाद हो रहा है या हो 
जाएगा, झद जब संसद यह तय करने के लिए संशोधन का विकल्प चुन रही है तो कैसा 
शोर मचाया जा रहा है ? किसी के पास इसका वास्तविक उत्तर नहीं था । लेकिन सत्तारूद 
दल में व्याप्त मतभदों भौर शांतिलाल मंगलदास के मामले में न्यायालय के 


श्दद भारतीय सरकार एवं राजनीति 


निर्णय (जिममें श्रधिदार की तारीस मे ८ वर्ष पूर्व निर्धारित प्ुल्यदर को उचित बताया 
गया था) के कारणवंश दस विदेयक को स्थगित करना पड़ा; यह थोड़ा मनोरंजक प्रतीत 
होता है कि कोपला तिग्म, चीनी निगम आदि यकायक घाभिक स्वतस्थता वे बैचानिक 
स्वतत्रता के प्रति उत्साहीं हो गए। वस्तुत: इसके झशूल में सम्पत्ति के प्रधिकार से 
सम्बन्धित प्रश्व निहित थे और यह बहाना ध्यर्व होगा कि उनवी योजनाम्रों में सम्पत्ति 
के लिए कोई स्थान नहीं था। एक न्यायाधीश द्वारा ये सुस्पप्टन. कहा गया डि 
मेरी समस्त पुस्तदों सम्पत्ति के केल्द्रीऊरण का अ्रतिनिधित्व करतो हैं। वह यह विस्मृत 
कर गए कि पुस्तकें मेरे कार्य का वैसा ही प्रौजार हैं जैसे कि किसान के ग्लौजार होते 
हैं जो स्थायालय के झादेश के वव द्वद प्रासक्ति से मुक्त होते हैं। लेकिन बैक राष्ट्रीयकरण 
के म/सले मे और उसके बाद प्रिवीर्स के मामले ने इस समस्या को बढ़े विकेट रूप से 
प्रस्तुत किया । 
अब हमे उच्चतम न्यायालय देः उस निर्णय के प्रकाश में, जिममें उसने घारा ३१ सी के 
कार्यकारी (०0७४0४७) मांग की पुष्टि की थी, यह देखना होगा कि राज्य नीति के 
निदेशक सिद्धान्तो की वया भूमिका है ? भारत जैसी स्वतंत्र व लोकतांभिक व्यवस्था में हर 
एक को यह अ्रधिकार है कि वह निर्भीकता से किसी भी निश्चित रारकारों नीति की 
झालोचना कर सकता है य/ उसे गलत ठहरा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ 
क्योकि लब्धप्रतिप्ठित न्‍्यायविर्‌ भी अक्सर प्रस्तुत दो प्रश्नों में अंतर महीं कर सके हैं । वे 
प्रश्न ये हैं-क्या ससद को मूल अ्रधिकारों में संशोघन की शक्ति है ? भौर, क्या यह संमर 
के लिए उचित है कि वह इस भक्ति का प्रयोग करे ? प्रथम प्रश्व का उत्तर भनिवायंतः 
उसकी सामर्थ्य के संदर्म में देना होगा । द्वितीय प्रश्त के उत्तरस्वरूप यह कहा जा सकेता 
है कि स्वतन्त्र जनता को भझपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। यद्यपि यह कहता एक 
फुशन-सा हो गया है कि कोई कभी सुतता ही नही, किस्तु यदि सत्तरहवें संशोधन के दौरान 
दरिव्तनों पर ध्यान दिया जाए श्थवा भूमि अ्रधिग्रहण कानून ढारा लाये गए परिवर्तनो 
को देखा जाएं (जिसमें निजी कम्पनियों के लिए किये गए अधिग्रहण को छोड़ना पडा) तो 
यह ज्ञात होता हैं कि संसदीय प्रक्रिया श्रमी भी सही रूप में गतिशील है, विवेक को भमी 
भी सुना जा सकता है और सुना जाता है ग्रद्यपि उम्तकी उपेक्षा भी को जा स्रकती थी । 
सुव्िश्यात लेखकों, जैते प्रोफेषर त्रिपाठी ने उच्चतम व्मायालय को इस बात के लिए 
दोपी ठहुराया हैं कि २५ वे समोवन से पूर्व-उसको यह मान्यता थी कि मूल प्रधिकारों व 
निदेशक छिद्धान्दों के बीच किसी संघर्ष की स्थिति मे सूल अधिकार पनतिवायंतः सुरक्षित 
>रहने चाहिए; प्रो० तरियाढठी जैसे विस्यात व्यक्ति के मत का सम्मान तो होना चाहिए 
लेकिन इन पक्तियों के लेखक की यह धारणा है कि यह आलोचना असगंत है। इसका एक 
सहज उदाहरण इस प्रकार हैं। केरल शिक्षर वियेयक के मामले में एक धारा के अनुसार 
यह व्यवस्वा थी कि यद्यपि अल्पसंख्यक समुदायों को विद्यालय खोलने का अधिकार था, 
फिर भी उन्हें इस बात का निर्देश दिया जा सकता था कि ये निशुल्क प्राथमिक शिक्षा 
अदान करें | यह निर्देश राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों पर आधारित था जिसके अवुसार 


मूल अधिकार एवं राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत ध्घ& 


निःशुल्क व झनिवाय प्राथमिक झौर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है । इन दोनों स्थितियों 
में सदृुभाव कायम करने की कोई झावश्यकता नहीं थी । वस्तुतः दोनों में प्रत्यक्ष संघर्ष था 
भौर वह संघर्प यह था कि यदि बिता क्रिसी घनाजन के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी 
पड़ी तो भ्रल्पसंस्यक समुदायों को दिया गया बहुमूल्य अधिकार व्यथं हो जाएगा। मुरुष 
न्‍्यायाधीण दास का यह कथन था कि प्राथमिक शिक्षा को नि शुल्क करने की कोई झाव- 
प्रयकता नहीं है । उन्होंमे कहा कि यदि राज्य ऐसा करना चाहे तो तत्मम्बन्धी आनुपतिक 
राशि उन भ्रल्पससख्यक सस्याओं को देकर भी शिक्षा को निशुल्क बना सकता है। अत. 
निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों का उपबन्ध (90४50) मानना सही नही है क्योकि 
यद्यपि राज्य नीति के निदेशक सिद्धात अन्य देशों मे शासन की हृष्टि से श्राधारभूत थे, 
उन्हें यहाँ श्रवादयोग्य (॥00-]05$00/0/40]०) बनाया गया । फिर भी उन्हें मूल अधिकार 
बा उपदन्ध मानना, जो कि वादयोग्य है, उन्हे वह भावसा प्रदान करना होगा जो निदेशक 
सिद्धान्तों का मंतब्य नही था । 
एक सप्तोधनकारी धारा का सम्पूर्ण उद्दं श्य यह होता है कि संविधान निर्माताओं द्वारा 
यह प्राथमिकता निर्धारित की गई थी । ठीक है, हमे हमारे समाज के संचालन का अनुभव 
है । पुराने मूल्य बदल रहे हैं, हमारे विचार परिवर्तित हो रहे हैं, हम एक नए दर्शन को 
प्रभावी बनाना चाहते हैं। श्राप यदि चाहे तो अल्पसख्यको के श्रधिकार मी ले सकते हैं । 
अतः ससद्‌ द्वारा श्रनुत्तरदायी रूप से व्यवहार करने के स्थान पर एक उपबन्ध जुडा हुआ 
मिलेगा जिसके अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं को बिना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देते हुए, 
उनके सम्पत्ति-अधिग्रहरा द्वारा उन्हे शैक्षरिक अथवा किसी श्रन्य प्रकार की गतिविधि से 
चंचित नही किया जाएगा । लेकिन इस प्रकार को शक्ति झवश्य निहित है, उसका प्रयोग 
नही हुआ है । शक्ति का होना एक अलग बात है और उसका प्रयोग बिल्कुल दूसरी । 


यदि राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तो पर ध्यान दिया जाए तो यह ज्ञात होता है कि 
केवल दो घाराएँ ही हैं जिनमे कानून को इंग्रित किया गया है ॥ इनमें से एक घारा ४३ है 
जो रहने योग्य मजदूरी दर व झौद्योगिक श्रम की स्थितियों से सम्बन्धित है। दूसरी धारा 
का एक समान नागरिक कानून संहिता से सम्बन्ध है । शेष अन्य के लिए न तो “विधि” 
शब्द का प्रयोग हुआ है और न उसके निहिताथ का ही आभास होता है। इसका कारर 
सहज स्पष्ट है| ये निदेशक सिद्धान्त विविध राज्यों की सरकारों को सम्बन्धित किये गए 
थे श्रौर उनसे इन्हे लागू करने का अनुरोध किया गया था । इनमे से अनेक तो कार्यपालिका 
के निर्णय द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते थे और उनके सम्बन्ध में व्यवस्थापन की कोई 
आवश्यकता नही थी । 

अरब यह बारम्वार कहा जाता है कि एक समान नागरिक कानून संहिता राष्ट्रीय 
एकता के लिए अनिवाय है । मेरे विचार से समस्या को अतिसरलीक्षत कर प्रस्तुत किया 
जाता है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। मुस्लिम कानून के वसीयती उत्तराधिकार के 
अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि एक मुसलमान अपनी सम्पत्ति के एक-तिहाई भाग से अधिक 
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किसी भ्जनवी को तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसके उत्तराधिकारी उसको तत्म- 
म्बन्धी अनुमति न दे दे । हिन्दू, पारसी और ईसाई बमीयती उत्तराधिकार कानून के प्ग्तर्गत 
झसीमित बसीयत का श्रधिकार है । एक व्यतित अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति ध्पती प्रें मिका को 
सौप सकता है और फलस्वहप उसकी पत्नी व तीन-चार बच्चे वंचित रह सजते हैं। ऐसा 
अन्य देशों मे भी हो चुका है प्रौर वहाँ इसमे बचाव के बुछ उपाय किये गए हैं। मुमलमानों 
ने इस सम्बन्ध में एक-तिहाई से भषिक की छट नही दी है। झव एक समान सोगरिक कानून 
सहिंता में कौन सी व्यवस्था स्वीकार की जाए-मुसलमानों की, हिन्दुओं की, पारमियों की 
अथवा ईसाइयो की ?ै 
इंपलैड में स्थायाधीशों को यह शवित दी गई है कि वे प्रत्येक मामलों के श्ौवित्य पर 
विचार करते हुए यह स्थिर करें कि बया कोई वमीयत भौर उसमें पत्ती व बच्चो के लिए 
निर्धारित सम्पत्ति पूर्णतः अस्वीकार बरर दी जाएं श्रौर यदि नहीं तो उसका कौत सा माग 
अ्रस्वीकृत किया जाए, कितने प्रंशों मे ? न्यायालयों से परिचित कोई भी व्यवित और स्वर्य 
अध्यक्ष महोदय इससे सहमत होंगे कि 'विवेकाधिकार एक व्यापक शब्द है भौर यह प्रत्येक 
न्यायाधीश थ न्यायालय पर पृथक्‌ रूप से निर्मर करता है। बम्बई में एक रिट याचिका 
प्रस्तुत करने मे छः सप्ताह का विलम्ब घातक है जत्रकि इलाहाबाद में इस सम्बन्ध में अनेक 
माह का विलम्ब भी घातक नही है । गत: भ्राप क्या चाहेगे-विना किसो विवेकाधिकार 
के मुसलमानों की भांति पुर निर्धारित गुक-तिहाई भाग या प्रुर्ण विवेकाधिकार ? इस प्रकार 
विविध समुदायों के तिजी कानूनों की सर्वश्रेप्ठताग्रो को घटाकर, उनके रुघान पर यात्रिक 
एकरूपता कायम करके एकता नही श्रजित की जा सकती । व्यवस्थापिका सम्बन्धी निर्णय 
में जब-एंक कानून प्रवैध भ्रथवा अनैतिक होता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है। हिलुवाद 
में ऐसे कानूनों की उपेक्षा की गई है शोर ऐसे मुस्लिम कानून भी उपेक्षा योग्य हैं। लेकित 
उत्तराधिकार अथवा विरासत सम्बन्धी भ्रधिकार मूलतः जनता से सम्बन्धित होता है । किसी 
एक व्यवस्था में कोई निश्चित बात भ्रच्छी होती है तो दूसरी में कोई दूसरी बात । क्या उन 
दोनों को छोड़ा जा सकता है ? वर्षोंकि यदि जनता को विविध धर्मों के प्रति सहिणणु बनाना 
है तो कया अल्पसख्यक वर्ग के तौर-तरीको|को छोड़ा जा सकता है? यह एक वास्तविक और 
जटिल समत्त्या है ) 
लेकिन मत परिवर्तनशील है । एक पारसी होने के नाते में एक उदाहरण दे सकता 
हूँ । १८६५ में हमने व्यवस्थापिका से यह भ्रपील की कि बहुविवाह प्रथा समाप्त की जाए। 
एक सौ वर्ष के उपरान्त यह हिन्दुओं के लिए भी समाप्त हो गई। जब हमने कहा कि 
#कृपया इस पर रोक लगादये,” तो व्यवस्थापिका ने कहा, “डीक हैँ, यदि आ्रप नहीं चाहते 
तो हम इसे समाप्ल कर देंगे ।” इस प्रकार बहुविवाह प्रथा पर रोक लगादी गई । इसी प्रकार 
यह क्रम चलता रहता हूँ 
एक स्वृतम्त् समाज द्वारा सामयिक राजनैतिक विवादों को इतनी छठ नही दी जानी 
आएहिए कि वे हमारी विचारशक्ति को कुठित करने लगें। न ही हमे उस्त प्रत्येक रामबाण 
उपाय को स्वीवगर ही कर लेता चाहिए जो कि सतही तोर पर झाकर्षक प्रतीत होता है । 


मर मूल अधिकार एवं राज्यनीति के निदेशक सिद्धांत १६१ 
स्वतन्त्र समाज और उन्मुकत चितन, जिस पर उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत 
करने वालों मे सर्वाधिक बल डाला है, का सीधा अर्थ यह है कि चिंतन प्रचलित फैशन से 
से दूर हो भर वह 'दक्षिण' झथवा “वाम' के इद्दे-गिदे न घूमे । 


निदेशक सिद्धान्तों पर पुनः चर्चा केन्द्रित करते हुए यह जानता आवश्यक है कि वे 
क्या कार्य हैं जो पच्चीसवें संशोधन से पूर्व व उसके बाद उन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए 
आवश्यक है ? संशोधन से पूर्व समी श्रम सम्बन्धी व्यवस्थापन को राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्तों का हवाला दैकर उचित ठहराया जाता था। न्यूनतम मजदूरी दर, शॉप्स एण्ड 
एस्टेब्लिशमेंट कानून, काम के घन्टों का नियमन, बोनस का भुगतान व झनिवार्य बोनस समी 
निदेशक सिद्धान्तों के श्रन्तगंत इस श्राधार पर न्यायोचित ठहराये जाते थे कि किसी भी उस 
विधेयक को श्रनुचित नही कहा जा सकता जिसे ये निदेशक सिद्धान्त सरकारी दायित्व 
धोपषित कर दें और जिनके प्रति सरकार से यह अपेक्षा हो कि वह उन्हें प्रभावी बनाएं । 

द्वितीय, औपधि उह्दं श्यों के अतिरिक्त नशाबन्दी लागू करने के लिए राज्य नीति के 
निदेशक सिद्धान्तों का दो तरह से प्रयोग हुआ । प्रथम तो शराब” शब्द को व्यापकतम पे 
देने के लिए इसका प्रयोग हुआ । कोई भी वस्तु जिसमे आधा प्रतिशत भी मद्य हो और जो 
साधारण॒तः निदेशक सिद्धान्तों की दृष्टि में शराब की श्रेणी मे नही झाता, उसे शराब माना 
गया । समान रूप से, जब राज्य सरकार ने मद्यवान्‌ औषधियों के निर्माण पर रोक लगादी 
तो इस कार्य को इस आधार पर अ्रवेध घोषित कर दिया गया क्योकि स्वय निदेशक 
सिद्धान्तों मे यह व्यवस्था है कि औपधिक उवं श्यों के अतिरिक्त मद्यतिषेघ लागू करना है। 


उच्चतम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत सर्वाधिक विवादास्पद मामलों से से एक गौ- 
सुरक्षा से सम्बन्धित था । यह मामला विवादास्पद इसलिए था क्योंकि गाय के प्रति श्रद्धा 
व झास्था ने इस विषय में प्रवल घामिक भावनाओं को स्थान दे दिया था, अन्यथा समस्त 
मामला मात्र कानूनी व राजनैतिक था। निदेशक सिद्धान्तो से सम्बन्धित एक घारा में पशु« 
पालन की व्यवस्था है और उसी संदम मे मौ-वध निषेध व अन्य दूध देने वाले जानवरों के 
पालन-पीपण की व्यवस्था की गई है| मेरी हृ्ठि में मुख्य न्यायाधीश दास ने इस प्रकरण 
की उपेक्षा कर बुद्धिमानी का परिचय दिया यद्यपि उन पर निदेशक सिद्धान्तों के प्रति 
नासमभी का आरोप लगाया जाता है। उन्होंने ऐसा इस विधि से किया जो यद्यपि कानूनी 
हृष्दि से तो पूर्णतः संतोषप्रद नही था लेकिन उसके अपते परिणाम अवश्य निकले । गाय 
के इदें-गिर्दे एक जादुई घेरा खींच दिया गया। अपनी निर्बलता के कारण गाय जो कम 
मात्रा में दूध देती थी और जिस सहज इच्छा से लोग उसको मार डालने के लिए तत्पर थे, 
उस स्थिति मे उसे विशेष सुरक्षा की श्रावश्यकता थी । इसलिए चाहे गाय की उम्र कुछ 
भी क्‍यों न हो, वह कैसी मी यातनाएँ क्‍यों ले केले, यह तय किया गया कि उसके वध का 
निषेध किया जाय । लेकिन यह सीमा गाय तक ही खीची गई। अन्य जानवर तत्र तक तो 
नही मारे जा सकते थे जब तक वे दूध दे सकते थे तदुपरांत उनका बध किया जा सकता 
था । यह चौंकाने वाली वात है । हम प्रारम्भिक शिक्षा पर प्रति व्यक्ति ५ रु० व्यय करते 
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है जबकि झनुपयीगी मवेशियों के जीवन पर हम प्रति मवेशी १६ र० सर्च करते हैं झौर 
इसके वावजूद ये मवेशी उपयोगी तो नही ही होते बलिए विकलांग अ्रथवा प्रन्‍्य रोग ग्रस्त 
और हो जाते है। भ्रतः उन्होंने कहा कि यह हास्पास्पद है कि व्यक्तियों की इस प्रकार उपेक्षा 
की जाएं । उनका यह श्राग्रह था कि श्रल्प धन को जिस प्रकार फिलहाल सर्च किया जा 
रहा है, उसका वैसा व्यय रोका जाय । द्वितीय, उन्होंने यह कहा कि मारत में साथ गौर 
पौष्टिक झ्राह्मर की समस्या काफी गस्मीर है। गरीब लोगों के लिए प्रोटीन की सर्वाधिक 
भात्रा सबसे सस्ती दर पर सुथर के मांस में उपलब्ध होती है भौर इसलिए एफ ऐमे देश में 
जहाँ पौष्टिक आहार फा इतना अभाव हो, सुअर के मांग के प्रयोग को सदजतापूर्वक छोडा 
नही जा सकता । तृतीय, उनका यह भी कहना था कि एक बडी संख्या ऐसे लोगों की है 
जो बेरोजगार हैं और एक निदेशक सिद्धान्त यह भी है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाएँ 
जिसमे लोग कमा-छा सके । ब्रत न्यायाधीश दास पर आरोप लगाने के बदले श्रावश्यकता 
इस बात की है कि मिदेशक सिद्धान्तों में सद्भाव स्थापित किया जाय, जैताकि स्वर्य उनका | 
भी प्रयास था। उन्होने निदेशक सिद्धान्तों को उलकाया नहीं । उसका यह झाग्रह तहीं था 
कि गाय का वध किया जाएं लेकिन यह साध्य निदेशक घिद्धास्तों की बिता किसी गलत 
व्याख्या के उपलब्ध किया गया । 
एक निदेशक सिद्धास्त का दूसरे से सघर्प उत्पन्न हो सकता है। प्रश्त यद उठता है कि 
ऐसी स्थिति में कया किया जाए ? यह प्रश्न सैद्धान्तिक नहीं है। यह एक न्यायालय के 
सम्मुख उपस्थित हुआ था। एक ग्राम-पंचायत की स्थापना की गई थी। और न्यायिक 
शक्ति एक कार्यकारी परिषद्‌ को सौप दी गई थी । धारा ४० के भ्रन्तर्गत ग्राम-पंचायत की 
स्थापना वेध है । इसको चुनौती दो गई क्योंकि इसका घारा ५० से टकराव था । धारा 
४० में यह व्यवस्था है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्‌ होती चाहिए । इस समस्या 
का कैसे समाधान किया जाता 2 स्यायालय ने सही रूप से इस समस्या का समाधान इस 
आधार पर किया कि निदेशक सिद्धान्त प्रवेतीय (०७०४०६५७७) नही हैं। यदि उह श्य के 
अमुसार प्राम-पचायत की स्थापना कर दी गई और यदि व्यवस्थापिका ने उसे कार्यपालिका 
व न्यायपालिका दोनों की शक्तियाँ प्रदान कर दीं तो न्यायालय इसमें से किसी को भी प्रवेध 
नहीं ठहुरा सकता क्‍योंकि ऐसा करने का भय निदेशक-सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना होगा 
जवकि सविधान की धारा के श्रनुसार वे अप्रवर्तनीय हैं। अतः एक निदेशक सिद्धान्च का 
दूसरे से सघर्ष हो सकता है । ऐसी स्थिति मे राज्य यह निर्णय ले सकता है कि वह पहले 
को क्रियान्वित करेगा, दूसरे को या किसी को भी नहीं । लेकिन यदि” चह राज्य नीति के 
निदेशक सिद्धान्तों को विल्कुल क्रियान्वित नही करता तो जैसाकि डा० अम्बेडकर ने कहा 
था कि अगले चुनावों मे जनता चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से यह प्रश्न करेगी कि “आपने 
सबिधान में तो यह सब अच्छी बाते कही हैं लेकित आपने उसके वियय में क्या किया ?ै” 
अत यह प्रंकुध राजनैतिक व नैतिक था न कि कानूनी । 
(चारों अंतरों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने राज्य नीति के निदेशक 
छिद्धान्तों व मूल अधिकारों के सम्वन्धो के स्वरूप के प्रश्व को उपेक्षा कर दी । 
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वद्मवेलु के मुकदयें में एक संवैधानिक बैच के भ्रध्यक्ष पद से निर्णय देते हुए स्याय- 
मूति श्री सुब्याराव ने यह मत व्यवत किया छि क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता के विषय से 
सम्बन्धित विवाद में नहीं पड़ा जाएगा । उन्होंने कहा कि चोये सशोथन से पूर्व व उसके 
पश्चात्‌ क्षतिपूत्ति का वही भाशय है लेकिस उसकी ताकिक परिणति को प्रमावी बनाने का 
भर्थे संशोधन को रहू करना होगा | प्रत. क्षतिपू्ति की अपर्याप्तता से सम्बन्धित कानून 
को नहीं बल्कि धारा १४ पर प्राधारित कानून को ग्रवंध घोषित कर दिया गया । 
यद्यपि कानून रह कर दिया गया लेकिन लोग जो अपनी इच्छा के प्रति पूर्णतः 
प्राश्वस्त होते हैं, श्रत्ततः: उसी पर झटल रहते हैं। ग्रत, न्‍्यायमूति सुब्बाराव व शेलद 
ने बद्मवेलु के मुकहमें से सम्बन्धित निर्णय की अ्रवहेलना करते हुए मेटल कॉरपोरेशन 
के मामले में महू मत व्यक्त किया कि किसी भी व्यय का पूर्ण मूल्य प्रदान किया जाना 
चाहिए | शातिलाल मगलदास के मामले मे पूर्व निर्णयों का विशद्‌ विश्लेषण प्रस्तुत करते 
हुए न्यायमूर्ति श्री शाह मे कहा कि ये निर्ंय निदेशक सिद्धान्तों के क्रियास्वयन,के मार्ग में 
जटिल व्यवधान उपस्थित करते है । पूर्ण क्षतिपूर्ति के प्रति उनके अटल श्ाग्रह का अर्थ यह 
है कि ये क्षतिपूर्ति की ग्दायगी के लिए मात्र कानून अ्रथवा सिद्धान्तों का निर्धारण ही 
करना चाहते हैं। कानून के भ्रन्त्गंत यह नही कहा जा सकता कि अमुक व्यक्ति के लाल 
बाल हैं इसलिए उसे उसके मूल्य का तीन गुना ही मिलेगा । वस्तुत. उचितकानून तैयार करना 
होता है जबकि इस संदर्म मे क्षतिप्ूर्ति निर्धारित करने का कोई निश्चित कानून ही नही 
है । इस प्रकार इस विवाद पर विराम लगा दिया गया। 
बैक राष्ट्रीयकरण के मामले ने इस विवाद को पुनः प्रस्तुत कर दिया । अपने अतिरिक्त 
«५ न्यायिक निर्एय मे न्यायमूर्ति श्री हेगडे मे यह कहां कि उच्चतम न्यायालय के वे सिर्णय 
गलत है जिसमे यह्‌ श्राग्रह है कि मूल अधिकार निदेशक सिद्धान्तों की भ्रवहेलना करते है । 
विना तथ्यों का उल्लेख किए, भपने निर्णय में श्री हेयडे ने यह कहा कि मूल अधिकार व 
निदेशक सिद्धान्त साथ-साथ चलते है । यदि उक्त निर्णय पर ध्यान दिया जाए तो इस तथ्य 
के अतिरिक्त कि निदेशक सिद्धान्तों पर क्या बीती, यह ज्ञात होता है कि इस मामले में 
एकमात्र तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि धारा १४ के अ्रन्तगगंत कानन बुरा था क्योकि उसमें 
दो प्रक्रियाएँ निहित थी जिनमे एक कठोरतर थी, कानून ने निरकुश शक्ति प्रदान 
की थी और यदि घारा १४ के अन्तर्गत कोई निरकुश शक्ति है तो धारा १६ (जी) के 
अन्तर्गत स्वतः होगी । ञ्तः निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित प्रश्न ही कमी नहीं उठा । 
इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि निदेशक सिद्धान्त व 
मूल अधिकार साथ-साथ चलते है और अपनी व्याख्या: में भी उनका यह आग्रह है कि 
मैं आशा करता हैँ कि यह एक निर्सात कानून है। कुल मिलाकर यह स्थिति है। यह 
एक निर्णति कानून नही है क्योकि उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय में यह नहीं 
कहा गया और न कहा जा सकता है कि यदि घारा ३१ (२) के अन्तर्गत क्षत्िप्रुत्ति का 
अर्थे पूर्ण बाजार दर से है तो धारा ३१ (२) की इस व्यार्या और राज्य नीति के इस 
निदेशक सिद्धान्त में कोई सीधा संघर्ष नही है कि आथिक शक्ति के केन्द्रीकरण व घन 


१्हड भारतीय सरकार एवं राजनीति 


के संचय को रोव्ग जाए । 'सामान्य क्षति के लिए! शब्दों पर ध्यान देना आवश्यक है। थे 
शब्द महत्त्वपूर्ण हैं बयोकि कोई एवु अथवा अन्य पक्ष उन्हें विस्तृत करने की इच्छा 
रखता है । 
यदि इग्लैंड के रिस्ट्रिक्टिव एण्ड मोनोपोली एक्ट्स पर हष्टिपात किया जाएं तो ज्ञात 
होता है कि बिना पूर्व भ्रमुभति के वहाँ एक समाचारपत्र का दूसरे से विलय नहीं हो सकता । 
ऐसा राष्ट्रीय हिंत की हृष्टि से आवश्यक है। महानतम्‌ अंग्रेजी समाचार पत्र दि लंडेन 
टाइम्स” काफी कटठिताई से था और एक शाॉस्ट्रेलियाई धनिक जो इंग्लैंड में अन्य समाचार 
पन्न चला रहा था, उसे अपने केन्द्र मे लेने को तैयार था। इसे राष्ट्रीय हिंत की हृष्टिसे 
अनुमति देती चाहिए थी श्रथवा नहीं ? एक मजदूर दल की सरकार ने राष्ट्रीय हिंत की 
हृष्टि से उसे अनुमति दे दी । भ्रतः कोई सुनिश्चित समाधान उपलब्ध नहीं है । प्रतिबन्धक 
शब्द सामास्य क्षति के लिए हैं । एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान काफी अच्छा हो सकता है 
लेकिन उसकी कमौदी यह है कि क्या वह जनकत्याण को प्रोत्साहित करता है या जनहित 
का विरोधी होने के कारण सामान्य क्षति का परिचायक है? यह एक राजनंतिक निर्णय 
का विपय है| यह एक ऐसा प्रशन है जो न्यायिक कार्यवाही की परिधि से पूर्णतः बाहर है, 
अपवाद स्वरूप उस सीमित क्षेत्र को छोड़कर जहाँ न्यायपालिका से उचित प्रतिबन्धों पर 
विचार करने का आग्रह किया जाता है। लेकिन हम यहां संशोधन शक्ति पर चर्चा कर 
रहे है जो निदेशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों की तुलना में प्राथमिकता प्रदात कर 
सकती है । 
व्यवस्थापिका सम्बन्धी शक्ति के प्रति व्याप्त इस अविश्वास का एक कारण मेह 
लोकोवित है कि "शक्ति भ्रप्ट करती है श्रौर पूर्ण शक्ति पूर्णतः अष्द करती है।” 
बस्तुतः तीन प्रकार की शवितयाँ होती है । यदि यह लोकोक्ति सार्वमौमिक रूप से सही 
है तो इसे न्यायिक शक्ति के साथ-साथ कार्यपालिका शबित पर भी लागू होना हीगा। 
जैकिन यह सही नहीं है कि समस्त शवित अ्रष्ट करती है और समस्त पूर्ण शक्ित पूर्णतः 
अप्ट करती है! शक्ति केबल उन्हे ही अ्रप्ठ करती है जो अ्ष्टवान्‌ होते हैं, उन्हें नहीं 
जो ऐसा नही होते । यदि अंग्रेजों में सर्वाधिक विशिष्ट मुनरो बस्घुओं का इतिहास पढा जाए 
तो यह ज्ञात होता है कि उन्होने श्रपना समस्त भ्रवकाश यह कह कर रद्द कर दिया कि “हम 
इंग्लैंड नही जा सकते बयोंकि कार्य की स्थितियाँ यहाँ इतनी पावश्यक हैं. कि इंग्लैंड जाने 
के लिए अवकाश लेना मूर्खतापुर्०ण होगा ॥” उनकी भारत में ही मृत्यु हुई और उनकी 
अ्रम्तिम यात्रा में प्रवेक मारतवासियों ने भाग लिया । लगभग एक शताब्दी तक कुछ लोगों 
के लिए भुनरी का कथन उतना हैं पर्याप्त था जितना कि कुछ लोगों के लिए महात्मा- 
गाँधी का । अतः यह कहना कि हमारे पास की सम्पूर्ण शवित हमें अष्द ही करती है, सही 
नहीं है । 
के लोकताजिक समाज का लक्ष्य निर्धारित किया है । हमारा देश एक लोकतांत्रिक 
देश है। लोकतंत्र को अनेक दुर्बलताएँ हैं। ऐसा संभत्र है कि वे लोग जो शाश्वत-चक में 
विप्रवास करते हों, अरस्तु नेः इस कथन से सहमत हो कि कुलीनतंत्र से प्रास्म्म किया जा 
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सकता है, तदुपरांत श्रे सीतंत्री, फिर लोकतंत्र, मीडतत्र व तानाशाही तक की यात्रा करते 
हुए पुनः इसो चक्र में घूमा जा सकता है। या यह कहा जा सकता है कि समाज की आधु- 
निक स्थितियों सम्प्रे पण-माध्यमों, अपार जन-सहयोग एवं जनता को शिक्षित करने व उन्हें 
लोक महत्त्व के विपयो पर सोचने की प्रे रणा देने झादि घटकों ने मिलकर एक ऐसा घटक 
तैयार किया है जो प्राचीन यूलान में अनुपस्थित था । यदि लोकतंत्र का स्विट्जरलंण्ड जैसे 
छोटे देश में २००-३०० वर्षों तक निर्वाह संभव है, यदि सयुक्त राज्य अमेरिका में वह १६७६ 
में २०० वर्ष पूरे कर सकता है और यदि वह २५०-३०० वर्षों तक इंग्लैण्ड मे टिक 
सकता है तो बह यहाँ भी अ्रपती दुबंलताओ पर नियत्रश पा सकता है| किसी मी व्यवस्था 
का खाका खीचना आसान है लेकिन व्यापक वयस्क मताधिकार के साथ प्रत्येक निर्वाचक 
को घूस देना, एक झासान प्रक्रिया नही है । 
स्वयं झरान्ध्र प्रदेश में न्यायमूर्ति श्री सुब्बाराव के विरुद्ध डा० जाकिरहुमन का बहुमत 
से चुनाव यह्‌ सिद्ध करता है कि इस देश में जनता के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत करने पर बह 
अपने निणंंय के समय इस बात से प्रभावित नहीं होती कि श्रमुक व्यक्ति हिन्दू है 
अथवा मुसलमान । 
इतिहास में जाने की भ्रावश्यकता नही है किन्तु फिर भी इस बात के प्रमाण है कि 
१८५७ की असफल क्रान्ति व विभाजन के समय दोनों समुदायों के लोगो ने अपनी जान पर 
खेल कर दूसरे समुदाय के लोगों की जीवन रक्षा के प्रयास किए। विदेश सचिव को भेजे 
गए एक सदेश मे लाडे कैनिंग ने कहा कि यह सिद्धान्त कि प्रत्येक भारतीय की हत्या की 
जानी चाहिए, वास्तविकता का सामना नही कर पाता । आराम कुर्सी पर बैठे लोगो के 
लिए यहू कहना मुश्किल नहीं है कि एक भारतीय के विरुद्ध कोई भी कठोरता झ्ननुचित 
नहीं है । लेकिन यह्‌ तथ्य है कि वे मानव जीवन रक्षा मे रत है। अतः लोकतंत्र मे मूल 
आवश्यकता के रूप मे, मानव प्रकृति व मानव विवेक के प्रति श्रास्था रखकर ही झागे बढा 
जा सकता है। मानव प्रक्ृतिं में इसलिए क्योंकि अनेक दुर्वलताओं, घमण्ड, ईर्ष्या, श्रादि 
के बावजूद व्यक्तियों मे कुछ भ्रच्छे गुण भी होते है और मानव विवेक मे इसलिए क्योकि 
अंततः वही उन्हें पशुओं से पृथक्‌ करता है ॥ जब विवेक से अपील की जाती है तो यद्यपि 
अनेक बार ऐसा नहीं हो पाता, फिर भी अधिकांशतः ऐसा अवश्य होता है कि घर जाने 
के पश्चात्‌ जब हम किसी के कथनों का स्मरण करते है तो यह ज्ञात होने पर कि इस 
व्यक्ति की बात कभी-कभी सत्य सिद्ध हुई है, अगली बार जब हम उससे मिलते हैं तो यह्‌ 
अवश्य सोचते हैं कि वह सदा गलत नही होता, हमे उसकी बात सुननी ही चाहिए । किसी 
भी स्थिति में हर घटना के अपने परिणाम होते'हैं और उसका अपना फल मिलता है। इसी 
आधार पर लोकतंत्र कार्य करता है १ 
अतः जब हम अपने संविधान की महान्‌ प्रस्तावना की चर्चा करते हैं तो हम सामाजिक 
न्याय, वाक्‌-स्वातंत्रुय, धामिक स्वतन्त्रता आदि की भी चर्चा करते हैं। वे सभी 
महत्त्व के हैं, लेकिन उन सभी का एक लोकतांतिक गणतत्र में वास्तविक उपभोग 
प्रमिश्रेत है । ञ 
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सही या गलत, हमने अपना यह लद्ष्प निर्धारित कर लिया है और निदेशक सिद्ध न्तों 
का अभिप्राय इस देश के जन-साधारए के लिए जीवन की ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध कराना 
है जिससे कि गणतेंत्र थ लोकताशिक समाज में उठकी झ्रास्या बनी रहे तथा वे निराश 
न हो श्र इस व्यवस्था को समाप्त करने की इच्छा से मुक्त रह सकें । शाप्ट्रीयकरण सही 
है या गलत अथवा निजी उद्योग उचित है था अनुचित ये सभी राजनैतिक निशेय हैं । पढ़ 
तथ्य कि हमले किसी मिश्चित प्रतिष्ठान का राष्ट्रीयकरण कर लिया है, इस ओर संकेत नहीं 
करता कि भविष्य में उसके कृुप्रभावों से अवगत होने के वावद्ुद हृप उसको राफ्ट्रीयकरण 
से मुक्त नहीं कर सकते । यह राजनैतिक निर्णय का विषय है । संशोधत शक्ति उसे भ्रजित 
करने का साधन है, और वे नीतियाँ जिन्हें अपनाने के लिए सही या गलत रूप से जन-प्ताधा- 
रख द्वारा भाग की जाती है और जिन्हे फैशनपरस्ती स्वरूप नहीं अपितु उचित रूप से 
जववा द्वारा चंदा जाता है, उन्हें अनिवायंत्र: स्त्रीकृति मिलती ही चाहिए। यह संमव 
है स्ि हमे यह स्थिति रुचिकर न प्रतीत हो, लेकिन यह अपरिहार्य है । 
अत में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। १६०६ में अपने इतिहास में सर्वे 
प्रथम, लॉ समा ने लॉयड जॉर्ज का वजट भ्रस्वीकार कर दिया । यह एक ऐसा कार्य था 
जो इससे पूर्व कम्मी नही किया गया था । प्रधानमत्री एस्किविय ने आम चुनाव करवाए जिसमें 
डदारवादियों को व्यापक बहुमत प्राप्त हुआ ! इन लोगो ने १६१६ में एक ससदीय कामून 
पारित किया जिसमें लॉर्ड समा की शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था थी झौर इसकै 
निपेधाधिकार को घरदाकर दो वर्ष के लिए नितलम्वक (80892009) तियेधाधिकार में 
परिशत कर दिया गया था। अनुदारवादी नेताओं ने इसका विरोध किया । उनका यहें 
कहता था कि एस्किविय को संसदीय कानून के निश्चित प्रइन पर चुनाव लड़ना चाहिए | 
एस्किवय ने सम्राट से कहा, “ठीक है, मैं पुन. चुनाव लड़ने को तैयार हैं लेकिन मेरे दुवास 
विजयी होने की स्थिति में मुझे यह आश्वासन अश्रवश्य मिलना चाहिए कि पर्याप्त रूप से 
वियर्स का निर्माण किया जा सकेगा ताकि लोड समा के निषेधाधिकार को निष्प्रमावी 
बनाया जा सके ।” इसे भले ही लाडे सभा को निरस्त्र करता कहा जाएं लेकित उसके 
मनिपेघाधिकार से बचाव का यही एकमात्र उपाय था । इसकी धमकी ने १६३२ 
के महान्‌ सुधार-कानूनो के प्रति लॉर्ड सभा द्वारा अपनाये गए निषेधाधिकार को समाप्ते 
कर दिया । एुस्विविय ने चुनाव लडा । लॉर्ड समा में लार्ड हेल्सवरी सरीखे न्‍्यायविर भी 
थे जिन्हे हठधर्मी बताया गया और जो मन्तिम स्थिति तक संघर्ष के पक्षघर थे । ली 
मोल ने यह वक्तव्य पढ़ा कि सम्राट लॉड सभा के निषेध घिकार को समाप्त करने के लिए 
अतिरिक्त पियर्स की नियुक्ति के लिए तैयार होगे और ला्ड सभा ने ससदीय कानून के प्रत्ति 
आत्म-्समर्पण कर दिया । अतः लोकतंत्र में यह सम्भव है कि जनता की क्षणिक सनक 
को नियत्रित कर लिया जाए लेकिन उनके निर्धारित विश्वासों को नियत्रित नही किया जो 
सकता क्योकि उम स्थिति में हम जनता की निर्वाचित ससदू वाली सरकार के स्थान पर 
न्यायाधीशों की सरकार की स्थापना के पक्षथर ही होंगे 
एक भ्न्‍्य बात भी उत्लेखनीय है । हमारे संविधान के अन्तर्गत भी जनता की क्षरिएक 
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सनक दे; लिए कोई स्थान महीं है। राज्य सभा का भ्रस्तित्व्उस पर नियंत्रण रखता है 
वयोकि उसमें हर दूसरे यर्प नए अतिनिधि झाते है । पश्रत: लोकममा के भीमाकार बहुमत 
का राज्य समा पर पूर्ो प्रभाव भगले दो या चार वर्षों तक नही पड़ेगा । जैसाकि विदित है 
चार वर्ष राष्ट्रीय जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं ! राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों 
के संदर्म में यह प्रमिव्यक्ति यथेप्ट है । 
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सरकारी संस्थाएँ 


श्३े 


भारत का राष्ट्रपति 


विधिशास्त्रियों के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिवान है जबकि राजनीति- 
शास्त्रियों का यह तर्क है कि वह मात्र एक सर्वेधानिक अध्यक्ष है जो शक्ति का 
नही बल्कि प्रमाव का प्रयोग करता है। यद्यपि मारत में ससदीय शासन से संबंधित 
सिद्धान्त व व्यवहार ने ग्रव तक राजनीति शास्त्री के मत की पुष्टि की है, फिर 
भी नाममात्र के अध्यक्ष के वास्तविक कार्यपालिका बन जाने की सम्मावनाओों के 
पक्ष में श्रमी भी तर्क दिया जाता है, कभी एक स्वतस्त्र राष्ट्रपति का विकल्प 
प्रस्तुत कर, जैसाकि क्े० एम० मुशी ने किया और कमी साभा मंत्रिमडल की 
स्थिति में उसकी सम्बन्धित भूमिका की सम्मावनाओं के नाम पर, जिसने १६६९ 
के राष्ट्रपति चुनाव को इतना भ्रधिक विवादास्पद बना दिया था । झतः भारतीय 
राष्ट्रपतित्त्व के पंतिम स्वरूप के विपय में हम अभी भी अनिश्चित अवस्था में 
हैं । इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रपति का पद संसदीय शासन के 
लक्ष्य से केवल तभी तक संगत होगा जब तक वह एक सर्वधानिक अध्यक्ष 
बना रहता है । 

के० आर० बेम्बवाल व एच० एम० जैन, जो कि व्यवसाय से राजनीति 
शास्त्री हैं- दोनों ने राष्ट्रपति के पद से सम्बन्धित विविध विवादों पर चर्चा की है, 
अब तक के घटनाक्रम कै झनुरूप राष्ट्रपति की स्थिति को प्रकट किया है श्ौर 
भविष्य सम्बन्धी सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला है। यह इन दोनों के क्रमशः निम्न- 
लिखित लेखों से मली भाँति स्पप्ट हो जाएगा : 


(१) दि प्रसिडेल्ट ऑफ इंडिया : लिमिट्स ऑफ डिस्क्रिशन (इंडियन जरनत 
झॉँफ पोलिटिकल साइंस, खण्ड ऋशऋणफ्या, नं० ३ व ४, जुलाई, दिसम्बर 
अंक, १६६६, पृ० २३-३६- 

(२) एवचुअल पोजीशन प्रॉफ दि प्रे सिडेन्ट (दि यूनियन एक्जेक्यूटिव, इलाहवाद, 
चैतन्य पब्लिशिंग हाउस, १६६६ ) सम्पादक 


२०० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


भारतीय राष्ट्रपति : विवेक की सोमाएँ 
के० ग्रार० बॉम्बवाल 
भारत के सविधान के भ्रन्तगंत राष्ट्रपति की अपेक्षित भूमिका के सम्बन्ध में पर्याप्त शैक्ष- 
खिक चर्चा हुई है। कुछ निश्चित संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति एक पराशाब्दिक (ए8- 
॥।6:श) दृष्टि श्रपनाते हुए कुछ विद्वानों व न्यायशास्त्रियों का यह मत है कि राष्ट्रपा।, 
यदि वह चाहे तो, स्वयं में औपचारिक रूप से निहित शक्तियों का बिना मंत्रिमंडल डी 
सलाह के झ्रथवा उसकी ग्रवहेलना कर प्रयोग कर सकता है । इस प्रकार धारा ७४(१) 
का उल्लेख करते हुए, जिसमे यह व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादव 
के सम्बन्ध में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका सर्वोच्च पद 
प्रधानमत्री का होगा,” डी० एन० बनर्जी का यह मत है : “शझ्रावश्यक प्रश्न यह है कि वया 
राष्ट्रपति हर स्थिति में ग्रपती परिषद्‌ की सलाह मानने के लिए कानूनी रूप से वाध्य हैं। 
भेरा यह अनुरोध है कि वह इसके लिए बाध्य नही है ।”* ग्लेडहिल के अनुसार, “यह तक 
दिया जा सकता है कि सविधान में राष्ट्रपति के तानाशाह बनने से बचाव के लिए पर्याप्त 
व्यवस्थाएं नही है ।/* उनकी दृष्टि मे “बिना संविधान का उल्लंघन किये हुए राष्ट्रपति 
अधिनायकवादी सरकार की स्थापना कर सकता है।”3 
राष्ट्रपति की स्थिति से संवधिते विवाद को स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने फिर से उठाया था। भारतीय विधि संस्थान में एक ,मापणा के दोरान 
उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान झाकृप्ट किया कि “संविधान में कोई ऐसी सुनिश्चित 
व्यवस्था नहीं है जिसके भ्रनुसार राष्ट्रपति झपनी मत्रिपरिषद्‌ के परामर्श के अनुसार कार्य 
करने वेः लिए बाध्य हो |” ४ प्रेट ब्रिद्ेंत और मारत के संविधानों मे व्याप्त अंतरो को 
हृष्टि में रखते हुए उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या भारतीय राष्ट्रपति की ब्रिद्रे न के 
सम्राट से समानता की कल्पना करना उचित है ? उन्होने इस भावश्यकता पर बल दिया 
कि “वैज्ञानिक पद्धति से इस सदर्म में अध्ययन और परीक्षण होना चाहिए ताकि राष्ट्रपति 
के कार्यो और शक्तियों की सीमाझों का झाभास हो सके ।” * कुछ दिनों बाद, प्रधानमभ्री, 
श्री नेहरू मे एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोपणा कि डॉ० प्रसाद के ये विचार 
'आकस्मिक' हैं। चाहें कुछ भी हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की हैसियत से दिये गए डॉ० 
राजेन्द्र प्रसाद के उक्त विचारों ने तत्कालीन विधि मंत्री श्री ए० के० सेन के शब्दों, में 
'सविधान के क्रियान्वयन के बाद से सर्वाधिक प्रमुख्च राजनैतिक विवाद का रूप ले लिया ॥/६ 


4 डी. एन. बनर्जी, “पोजिशन ऑफ दि प्रेसिडेंट मॉफू इंडिया”, दि मॉर्ड्न रिख्यू (कलकत्ता), 
दिसम्वर, १६२०, पृ. ४५८ 

२ एलन ग्लेडदिल, दि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सन्‍्दन- १६५१ 

३ बही । 

४ दि हिन्दुम्तात टाुप्स, ३० सवम्वर १६६०, पू० । 

५ यही 

६ दि हित्दुस्तान टाइस्स, २६ मार्च १६६१, पृ ६ 


भारत का राष्ट्रपति २०१ 


श्री नेहरू ने इस आग्रह के वावजूद, कि“संवैधानिक एवं राजनैतिक दृष्टि से मारतीय राष्ट्रपति 
ब्रिटेन के सम्राट के समझप है, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उठाए गए इस प्रश्न के प्रत्युत्तर 
स्वरूप परस्पर विरोधी मत्त उत्पन्न हुए हैं | इय तथ्य की पुष्टि दिल्ली के एक साप्ताहिक 
में प्रकाशित परिचर्चा से होती है ! इस परिचर्चा में श्रेक विरुयात विद्वानों, राजनीतिज्नों 
तथा न्यायशास्त्रियों ने भाग लिया था | इसमे अ्रभिव्यक्त विचारों का परिवेश अत्यधिक 
व्यापक था और जहाँ एक ओोर मारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटेन के सम्राठ से पूर्णतः समान 
माना गया था वहीं दूसरी ओर उसकी तुलना क्षमतावान्‌ दि गील (0० 590०॥०) से की 
गयी थी । 


तीन वर्ष पूर्व एक समाचार-पत्र में प्रकाशित लेख में प्रमुस राजनीतिन् तथा संविधान 
स। के सदस्य श्री के० एम० मुन्शों ने भारतीय राष्ट्रपति की उससे अधिक निश्चित और 
रुकारात्मक भूमिका के सम्बन्ध में विचार किया जितनी कि कोई किसी राज्य के संवेधानिक 
प्रध्यक्ष से भ्रपेक्षा करता | उनका यह मत था कि राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ अधिमंत्री- 
मण्डलीय (50एथ-्याणांधधां४) हैं और उनके सम्बन्ध में मंत्रिपरिपद्‌ कोई परामर्श नहीं 
दे सकती । ४ राष्ट्रपति की अपेक्षित भूमिका पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व 
मुख्यमत्नी व राजस्थान के (भूतपूर्व) राज्यपाल डॉ० सम्पूर्णानन्द ने कहा कि "लोकतंत्र 
को बचाने का एकमात्र विकल्प यह है कि राप्ट्रपति को ऐसी शक्तियाँ दी जाएँ जिनके 
अधीन वह अपने मत से उस समय प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके जब वह यह पाए कि 
परिस्थितियां ऐसा कंरने के अनुकूल हैं ।” ५ 


इस अन्तिम विवाद को हृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त होगा कि संविधान निर्माताओं 
द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई भूमिका का अवलोकन किया जाए । संविधान समा में 
हुएं विचार-विमर्श ने सीन मुद्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया । अ्धम तो यह्‌ कि संविधान 
निमताओं का सुस्पष्ट अ्रभिप्राय संसदीय सरकार को स्वीकार करना था । कुछ सदस्यों ने 
राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था (छ़ा८्डांतधा।ंव 5ए४०८॥) का इस झ्राघार पर समर्थन किया 
कि यह व्यवस्था अपनी शक्ति व्‌ स्थिरता के कारण भारत के सदर्म मे अधिक उपयुक्त 
है इस भत का प्रारूप समिति के श्रवक्‍ताओो द्वारा कड़ा विरोध किया गया और यह 
ग्रभिमत प्रकट किया गया कि “विषय पर उत्मुकतापूर्वक विचार करने के उपरांत संविधान 
समा ने यह शक्ति मंत्रिमण्डल में निहित की थी न कि राष्ट्रपति में । १* झल्लादि कृष्ण- 





७ के. एम मुंशी, *पॉँवर्स एण्ड फशन्स बाँफ दि श्रोसिडेंट,” दि हिन्दुस्तान टाइम्स (गणतंत्र दिवस 
परिशिष्ट)२६ जनवरी, १६५६ पृ. 3५ 


८ सम्पू्णावन्दः “मेमोरीजु एण्ड रिफलेव्शन,/ बम्वई, १६६२, प्‌. ११५७-४८ 


” & स्वर्गीय प्रोफेसर के. दी शाह राष्ट्रपवीय शासन व्यवस्था के अत्यधिक मुखर समय्ंक थे । देखें 
सी. ए डी, शा, पृ. ६७५८० 


१० सी. ए. डो. 7५ 9. १३४ (जवाहर लाल नेहरू) 


श्ग्र भारतीय सरकार एवं राजनीति 


स्वामी अय्यर के शब्दों में : “ग्रेट ब्रिटेन, डोमिनियन तथा कुछ महादुवीपीय देशों की 
संसदीय सरकार ओर अमेरिका की अध्यक्षीय सरकार के सभी पक्षों व प्रसंगों पर विचार 
करने के उपरांत, भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की संस्थाओं को अंग्रीकृत 
किया है ।/१*१ 

द्वितीय, संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकृत करने के स्वामाविक परिणाम के रुप में 
संविधान निर्माताग्रो ने यह स्वीकार किया कि भारत का स्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की हो 
भांति एक संवैधानिक अध्यक्ष होगा और वह इस शासन की मास्यता प्राप्त अमिसमयों 
९०॥१८४:०४७) के प्रति बाध्य होगा जैसे मंत्रियों के परामर्श के अनुसार उसे कार्य करना 
होगा । डॉ० अम्बेडकर ने यह घोषणा की कि “राष्ट्रपति का वही स्थान है जो ब्रिटेन के 
संविधान के ग्रस्तगेंत ब्रिटिश सम्राट का है'“वह उसके (प्रधानमंत्री के) परामर्श के 
विपरीत कुछ नहीं कर सकता ॥" १६ राष्ट्रपति की (्रत्तीकात्मक' स्थिति की ओर 
बारम्वार ध्यात आकृप्ट किया गया। डॉ० श्रस्वेडकर के अनुसार “वह राज्य का अध्यक्ष 
है, सरकार का नहीं।” १३ एक अवस्था में तो यह हृढतापूेक कहा गया कि “राष्ट्रपति 
का प्र्थ संसद्‌ के: प्रति उत्तरदायी केन्द्रीय मत्रिमण्डल से है।”*४ राष्ट्रपति के संबंधानिक 
अध्यक्ष होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही उसके कुछ निश्चित परिस्थितियों में 
विवेकानुमार काम्र करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को संविधान के प्रारूप से निकाल दिया 
गया था १ स्विधान निर्माताओं के भ्रभ्रिप्राप से सम्वन्बित इन निशिचत प्रमाणों को ध्यान 
में रखने पर यह आश्चर्य होता है कि इस स्थिति को संविधान में सुस्पप्ट शब्दों में क्यों 
नही व्यक्त क्रिया गया ताकि इससे सम्बंधित विवाद को उठने से रोका जा सकता ११ स्वयं 
संविधान समा के श्रध्यक्ष डॉ० राजेन्द्रप्साद ने संदेह व्यक्त क्रिया कि स्पष्ठ संवंधातिक 
व्यवस्था के अभाव में क्‍या राष्ट्रपति समी स्थितियों में मंत्रिमण्डलीय परामर्श के भवुतार 
काम करने के लिए बाध्य होगा ?ै १४ उन्होंने तो यह भी प्रश्त किया कि संविधान में 
सुस्पप्ठतः यह व्यवत करने मे क्या कोई आपत्ति थी कि राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के प्रति 
बाध्य होगा । प्रारूप समिति के सदस्यों का यह मत था कि निर्धारित संवैधानिक व्यवस्थाओं 








4५ सौ० ए० डी० ४! पृ० ६६६. टी. टी. कृष्णमाचारी ने समान रूप से असदिः्ष शब्दों में कहां 
“जहा कक राष्ट्रपति व केविनेट के बीच सबंधों का प्रश्न है, हमने प्रेत. उत्तरदापी सरकार की 
उस व्यवस्था को अपनाया है जो क्रि ब्रिदेन में कार्यशील है, वहीं 2 बु० ६५६ 

4२ चही, प्‌. ३२ 

१३ बड़ी दे 

१४ वही ५९ १२४ 

बृ५ उदाहरणस्वरूप जैंगा! हि. आयरिश राविधान को धारा १३ (६) में ध्यवस्था हैं। जापान का नया 
स्विध्रान भी समा रूपसे यह व्यवस्था करता है कि “राज्य से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए 
मझ्ाट को अनिदा्यत सस्तिमश्टल का परामर्श लेता होगा ।” इसके विपरोत भारतीय संविधान 
सभा से जानवूमकर स्थिति अनिर्णित छोड दी ; इसने राष्ट्रपति के लिए नि्भित निर्देशों की एक 
सूद्ी को भो स्पान उही दिया जिसके दैरा $ मे यह स्यश्स्था थौ कि केझ्र के शामन हे से दंधित 
सभी दियरों के लिए राष्ट्रपवि मविषो के परामर्श से निर्देशित होया।” 
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से यह स्थिति पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और ग्रेट ब्रिटेन मे संसदीय सरकार के क्रियाग्वयत से 
निर्मित अभिसमयो द्वारा यह स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाती है | यह अनुरोव किया 
गया कि संविधान में निश्चित शब्दों में व्यवस्था न होने पर भी यह स्पष्ट है कि संविधान 
की सम्पूर्ण योजना इस तथ्य पर आधारित है कि राष्टूपति एक संवेधानिक ग्रध्यक्ष 
है ।” १६४ डा० अम्बेडकर ने तो एक सदस्य को यहाँ तक आश्वस्त किग्रा कि मत्रिपरिपद्‌ 
के परामर्श की झवहेलना करने पर राष्ट्रपति महाभियोग का पात्र होगा | १७ 


तृतीय, यद्यपि संविधान निर्माताओं का यह भ्राशय था कि राष्ट्रपति को संबेधानिक 
ग्रध्यक्ष बनाया जाए लेकिन इस बात के प्रमाण है कि वे उसे नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं 
बनाना चाहते थे। यह सच है कि डॉ० अम्बेडकर ने एक अवसर पर कहा था कि राष्ट्रपति 
“नाम मात्र का ही अध्यक्ष होगा जिसके पास न प्रशासन सम्बन्धी और न ही विवेक संबंधी 
शक्तियाँ होगी ।१८ परन्तु उन्होंदे एक स्थल पर यह भी कहा था कि “राष्ट्रपति सामान्यतः 
मंत्रियों के परामर्श के प्रति बाध्य होगा ।” १४ सामान्यत शब्द का प्रयोग कुछ प्रपवादात्मक 
(०:०८ए४०॥७।) परिस्थितियों में राष्ट्रपति के लिए विवेक का विकल्प प्रस्तुत करता है। 
बस्तुत: डा० अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की 'परमाधिकारी शक्तियों १९१ (छाहा0ट809९ 
9०४०७) के सम्बन्ध से अत्यधिक अस्पष्टता से श्रपने विचार रखे । यह तथ्य कि संविधान 
निर्माता राष्ट्रपति को माम-मात्र के अध्यक्ष से कुछ अधिक देखना चाहते थे, प्रकारांतर से 
पं० नेहरू के इस कथन से भी स्पष्ट होता है * “भारत का राष्ट्रपति फ्रासीसी राष्ट्रपति के 
समान यंत्रवत चलने वाला नही होगा । हमने उसे कोई वास्तविक शक्तियाँ नही प्रदान की, 
लेकिन हमने उसके पद को सत्ता और प्रतिप्ठा का पद बना दिया है ।”२९ 


यद्यपि संविधान-निर्माताओं का सामान्य आशय राष्द्पति के संवेधानिक-प्रध्यक्ष होने के 
तथ्य को उमारना था लेकिन यह स्वीकार करना उपयुक्त होगा कि संविधान के मूलपाठ मे 
यह स्थिति सुस्पष्ठत. व्याख्यासित नहीं की गई थी ॥** परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में यह 
धारणा है कि जहाँ तक सविधान का सम्बन्ध है राष्ट्रपति बडी भ्रच्छी तरह से एक संबे- 
घानिक तानाशाह (०णा३४प्रांणाश 490८०) घन सकता है। संविधान सभा में ही कुछ 


१६ वही, #. १५०. 

१७ यही, 2४ पृ० २६६ 

4८ वहीं, , १०३६. 

१६ बही, पृ० ३९ 

२० वही, पृ १७४ 

२१ वही, पृ० ७३४ के एम मुशी का यह मत है कि प॑» नैहरू द्वारा प्रयुक्त शब्द 'सत्ता' को शक्तिदीनवा 
से तुलना नही की जा सकती | इसका सीधा अर्य॑ कातूती शक्ति से है।” 'दि प्रेसोढेन्ट अप्डर दि 
इण्डियन कॉन्स्ट्रीट्यूथन,” बम्बई, १६६३.,८७. 

२४ के एम, मुंशी का यह विचार है कि “प्रासगिक व्यवस्थाओ को स्वीकार करते समय सभा यह नहीं 
सपझे कि वह एक शक्तिदीन राष्ट्रपति का निर्माण कर रही है। डा० अम्बेडकर व डा० अल्नादी 
कृष्णस्वामी अम्पर द्वारा दिये गए आश्वासव उनकी मात्र व्यक्तिगत मान्यताएँ हो थी। बह सदन 
को सर्वत्त॒म्मत राय नही थी ।/” वही पृ. & 
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सदस्यों का यह मत था कि “राष्ट्रपत्ति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं ।”२३ यदि यह 
मान लिया जाएं कि राष्ट्रपति संविधान निर्माता के 'इरादों' से निर्देशित होने के लिए 
बाध्य नही है तो उस स्थिति में संविधान की वास्तविक व्यवस्थाओं से उत्पन्न भ्रवस्था वया 
होगी ? राष्ट्रपति की शब्ितियों से सम्बन्धित समस्त विवाद ५३(१), ७४(१), ७५(२) _ 
तथा ७५(३) धाराओं की व्याख्या पर झ्राघारित हैं। घारा ५३(१) में यह व्यवस्था है 
कि “केन्द्र की कार्म पालिका सम्बन्धी शवितयाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और उसके द्वारा 
इनका प्रयोग संविधान के अनुझुल होगा )/ इसका अभिप्राय यह है कि उनका प्रयोग घारा 
७४(१) के ग्रजुवन्ध के भ्नुसार होगा जिससे यह व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को सहायता 
व सलाह देने के लिए प्रधानभन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्सत्रि-परिपद्‌ होगी ।” इस घारा 
की हृढ व सुनिश्चित भाषा यह स्पष्ट करती है कि अनिवायतः एुक मंत्रिपरिषद होती 
चाहिए और राष्ट्रपति बिना उसकी सलाह के कार्य नहीं कर सकता । क्या उसे उसकी सलाह 
के अनुकूल काय्यं करना होता है ? 
शब्दतः 'सहायता व सलाह' का अर्थ यह होता है कि मंत्रियों को राष्ट्रपति के सलाहकारों 
के रूप मे काम करवा होता है और राष्ट्रपति को विविध निर्णोय लेने होते हैं लेकिन 
'सहायता व. सलाह' एक कलात्मक शब्द है जिसने ग्रेट ब्रिटेन व डोमिनियम राज्यों के 
संवैधानिक व्यवह्वारों से एक सामान्यतः स्वीकृत व्यावहारिक स्वरूप ग्रहण किया है ।*४ 
जैमाकि भल्लादी छृपष्णस्वामी अगय्यर ने संविधान सभा में यह कहा कि यह शब्द एक 
संबंधानिक प्रियोक्ति (0009॥9#0र्श ८णप्रध्छ/छा)) ** है और यह उस सुविस्यात 
ब्रिटिश अभिम्तमय पर झाधारित है जिसके अन्तर्गत सम्राट हर स्थिति में मस्त्रियों की सलाह 
पर कार्य करता है चाहे उसके पास कानूनी शक्तियाँ कितनी ही अधिक क्‍यों ने हो। 
'सहायता व सलाह! शब्द को इसी श्र्थ में भारत में प्रहण किया गया है। निर्देशों 
सम्बन्धित वे दस्तावेज जिन्हें १६३५ के भारतीय अधिनियम से संलग्त किया गया, यह 
स्पष्ट करते हैं कि उनमें प्रयुक्त सहायता व परामर्श! का भ्र्य यह था कि गवर्तेर जनरल 
तथा प्रास्तीय गवनरों को विभागों से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रियों की सलाह के भनुरूप ही 
काम करना होता था । अ्रपवादस्वरूप कुछ मामले अवश्य ऐसे थे जिनमें उन्हें श्रपने विवेक 
के अनुरूप अथवा स्वतस्थ रूप से काम करने की अनुमति थी लेकिन इस सम्बन्ध में उनके , 
लिए निश्चित संवैधानिक व्यवस्थाएँ थीं। भारतीय संविधान स्वयं घारा १६३ (१) के 
भ्रन्चर्गत ऐसे अपवाद की व्यवस्था करता है जिसके अनुसार किसी आस्तीय गवर्नर को झपने 
विवेक के प्रनुमार काम करने की स्वतन्त्रता है और वह इस सम्बन्ध में अपने मन्द्रियों की 





२३ सी*ए०्डी०, पृ. ६८४५८ 

२४ 'संटायता व सलाह शब्द का जिटिश सॉदे अमेरिका एक्ट, (५८६) तथा कॉमनबेल्‍थ ऑफ 
ऑस्ट्रेलिया एबड १६०० (५६२) में प्रयोग हुआ है। दक्षिण अफोका के सप्र के स्विधान में उमनाहई ४ 
बा ही प्योग हुआ है) लेबिल इन सपी स्थानों पर सलाह बा बर्थ “राज्य के सलाम एर विधा 
सेने से है। जापान के नए संविधान से 'मवाह! से नीति अश्वप्टवा जो दुर करने के उद्देश्य से 
'मत्ताह और स्दीह्ञॉठ' (धारा ३) वा प्रयोव विया है 

रेश मो+ एु० डी०, पृ ६८८. 
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सलाह से बाध्य नहीं है । क्योकि सविधान भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी व्यवस्था 
नही करता, इसलिए ताकिक रूप यह निपष्कर्प निकाला जा सकता है कि उसे (राष्ट्रपति 
को) हर स्थिति में अपने मम्त्रियों की सलाह के अनुरूप ही काम करना होगा | इस प्रकार 
के निष्कर्ष का धारा ७५ (३) द्वारा समयंन होता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 
केन्द्रीय मन्त्रिपरिपद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। धारा ७५ (२) 
यह व्यवस्था करती है कि सन्त्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेगे। लेकिन 
'सहायता व सलाह! की ही भाँति प्रसाद पर्यन्त' भी एक ससदीय सरकार की कल्पना मात्र ही 
है । एक उत्तरदायी” मन्त्रिमण्डल के साथ-साथ एक ऐसे राष्ट्रपति की भी व्यवस्था; जो 
अपनी इच्छानुसार मन्त्रियो को बर्खास्त कर सके, ग्न्तविरोधी है । गत मन्त्रिमण्डलीय उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को सुस्पष्ट श्रभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रपति के समानार्थक सर्वधानिक 
स्थिति के रूप में ग्रहएा करना चाहिए । एक महत्वपूर्ण निर्णाय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 
इस हप्टिकोश का समर्थत किया ।१६ 

अनिवार्य तः यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सविधान कोई ऐसी कानूनी व्यवस्था 
नहीं करता जिसके अन्तगंत राष्ट्रपति सर्वंधानिक अध्यक्ष के रूप ही कार्य करेगा संधिधान 
में न केवल ऐसी ही व्यवस्था नही है जो राष्ट्रपति को मम्त्रियों की सलाह के अनुकूल कार्य 
करने के लिए बाध्य कर सके बल्कि धारा ७४ (२) तो यह व्यवस्था भी करती है कि 
भन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह या उसके स्वरूप के सम्बन्ध में कोई भी 
न्यायालय जाँच-पड़ताल नही कर सकता ।*७४ धारा ३६१ के अनुसार राष्ट्रपति श्रपनी 
शक्तियों व कार्यो के सम्बन्ध में या उस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिए किसी मी 
न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नही होगा । पतंजलि शास्त्री समेत अ्रनेक न्यायाशास्त्रियी का 
यह तक है कि राष्ट्रपति मन्त्रियो की सलाह को अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र है वयोकि 
संविधान की किसी निश्चित व्यवस्था के अतिरिक्त उस पर कोई सीमा नही लगाई जा 
सकती । 5 


स्पष्टतः राष्ट्रपति द्वारा निरंकुश शक्तियों के प्रयोग को किसी कानूनी व्यवस्था की 
अपेक्षा राजन॑तिक ग्रथवा अभिमामयिक (८०॥४थ॥॥०शण्) व्यवस्था द्वारा ही रोका जा 
सकता है । संसदीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अभिसमयों की भ्रवहेलता कर यदि राष्ट्र 
पति मन्त्रियों की सलाह को अस्वीकृत करता है तो मन्‍्त्री अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 
क्योकि धारा ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को केन्द्र में सवेधानिक व्यवस्था भंग होने की 
स्थिति से निबटना होता ही है श्रत. उसे अनिवार्यत, एक ऐसी बेकल्पिक सरकार की 


२६ राम नवाया बनाम पंजाब सरकार (१६५५, २ एस. सी. आर. आई. २५५) में सर्वोच्च न्यायालय 
का यह मत था। 

» २७ बी एन राव का कथन है: “यदि किसी निश्चित मामले मे राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह के 
विरुद्ध काय्ये करता है तो इस आधार पर उराकी कार्यवाही की बेघता को किसी न्यायालय में 
चुनौती नही दी जा सकती !” इण्डियाज कॉन्स्टीट्यूशव इस दि मेकिय, मद्रास, १६६० पृष्ठ ३७५ 

श८ के. एल. पंजाबी, राजेन्द्र प्रसाद, मद्रास, १६६०, पृष्ठ १६५ पूर्वोक्त, एव. ३०, पृष्ड १६३ का 
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स्थापना करनी होंगी जो उसकी कार्यवाही का उत्तरदायित्व बहन करने की स्थिति में हो 
और जिसे लोकतथा का भी समर्थन आप्त हो। यह प्रकद रूप में एक असंभव कार्य है 
ब्योंकि निवृत्तमान मन्त्रिमण्डल को अपने त्यागपत्र के बावजूद सदन में बहुमत प्राप्त होगा ।: 
राष्ट्रपति एक श्ल्पमत सरकार की स्थापना कर सकता है लेकिन विद्वे पी लोकतभा से 
सामना होते ही उस सरकार का पतन हो जाएगा । राष्ट्रपति इस यतिरोध को दूर करने के 
लिए लोकसभा को मगर कर नए चुनाव कर सकता है। यदि इस बाजी में उसकी विजय 
होती है तो नई लोक सभा उसके निरयों के प्रति निष्ठावाद हो सकती है लेकिन समान ूप* 
से सम्भावनाएँ इस बात की भी हैं कि मतदाता निवृत्तमान सरकार को ही शासने: की 
चागदीर प्रदान करें। ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति की ऐसी दुर्दशा ही सकती है जिसके अन्तगेंत " 
उसे त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है । कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार मन्वियों की सलाह 
के विरुद्ध अपनी सत्ता स्थापित करने के प्रयास नही करेगा। अ्रन्तिम झपाय के रूप में 
महाभियोग द्वारा एक ऐसे राष्ट्रपति को भी नियंत्रित किया जा सकता हैं जिसमें विवेक की 
अपेक्षा साहम भ्रधिक्‌ हो । यह स्मरसा करना भ्रावश्यक है कि अपने अ््ध न्यामिक स्वेखूप 
के बावज्भद महाभियोग अनिवायंतः एक राजनैतिक हथियार है जिसका संत्तदृ द्वारा अ्योग 
होता है । संसद्‌ न्यायालय नहीं है श्रौर उसके तर्वाचधान में राजनैतिक (कानूनी गहीं):, 
आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है भयवा 
नहीं । इसलिए यह अपेक्षा की जाती हैं कि राष्ट्रपति इस बात से निर्देशित होगा कि पया 
सर्वधामिक हृष्टि से उचित 4 राजनैतिक हृष्टि से सामगयिक है बनिस्पत इसके कि कलूनी 
हृष्टि से क्या अनुभेय (07797589८) है | हे 
गत पन्द्रह (पच्चीस) वर्षों के दौरान राष्ट्रपति के वास्तविक कार्यों व व्यवहारों से 
प्राप्त प्रमाणों के श्राघार पर इस घारणा की पुष्टि होती है। सहमतिस्वकूप अजित राव * 
यह है कि राष्ट्रपति ने श्र तक संविधान निर्माताभों की ६च्छानुसार काम किया है भर्थात वह 
एक संवेधानिक अध्यक्ष ही रहा है । अप्रेल १६५७ में लोकसभा में विधिमस्त्री श्री ए० के० : 
सेल मे इस तथ्य की ओर ध्यात श्राकृष्ट किया कि राष्ट्रपति ने “मन्त्रिमण्डल की सलाह के 
प्रनुरूष” कार्य किया । “अधिक स्पष्ट रूप से उसने प्रधानमस्त्री की इच्छा के प्रमुसार काम 
किया था ।/*£ “जुलाई १६५६ में प्रधानमस्त्री श्री नेहरू ने कुछ संवाददाताओं को यह 
भ्ाश्वासन दिया था कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक है...,हम स्वयं परामर्श के लिए उसके . 
पास जाते हैं लेकिन निर्शयों का सीधा उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का होता है ।/3* डा९ * 
सजेस्र प्रसाद के उपरोक्त प्रस्तुत विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री नेहरू ने लगभग प्रधारह * 
४ धि 
२६ दि स्टेट्समेन, १८ अग्रेल १६४७, पृ. ४ 40% 5 पे 
३० दि हिन्दुस्तान दाइप्स, ८ जुलाई १६४६, नेहरू उस पत्त में उत्पन्न विवाद के संदर्भ में बोल रहे भे हा 
ओ डॉ. राजेस्द्र भ्रसाद ने उन्हें लिछा था । और जिसका सार लोगों तक पहुंच गए था । इप पद 
में देवा बहा जाता है कि राष्ट्रपति ने विविध केविनेटनिर्शपों के विपरीत मठ स्पक्त किया थाडि 
देंसे सहकारी छेठो और दांचान्त का राज्य ब्यापाए। इक * ४ 


भारत का राष्ट्रपति २०७ 


माह पश्चात्‌ यह घोषणा की थी कि “राष्ट्रपति सेव संवैधानिक अध्यक्ष रहा है श्लौर 
है भी ।73% 

एक पथ्थ में मारत का यह सौभाग्य था कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति थे । राष्ट्रपति भवन में अपने बारह वर्षो के प्रवास-काल के दौरान उन्होंने 
व्यक्तिगत व संवैधानिक मर्यादा का परिचय दिया और इस कारण संसदीय शासन की एक 
अच्छी शुरुआत हो पकी । देश के सर्वोच्च नेताग्रों में से एक डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने दुर्लभ 
शालीनता एवं कत्तंव्यपरायणता द्वारा अपनी महानता को सिद्ध किया । उनका भाव ऐसा 
था कि बह किसी निर्णशाय को आरोपित करने की शअपेक्षा उसके सम्बन्ध में कोई समझौता 
करने के झ्रम्यस्त थे । 3* झपने को काँग्रेस दल से विधिवत पृथक्‌ न करते हुए भी 
उन्होंने दलगत राजनीति से अपने को ऊपर रखा और इस प्रकार स्वय को सम्पूर्ण राष्ट्र 
का प्रतीक बना लिया । यदि एक या दो अवसरों पर किसी विवाद में उनका नाम घसीटा 
गया तो ऐसा या तो कुछ राजनीतिश्ञों के फूहंड हित-प्ताथन या उनके अतिउत्साहो 
ममर्थंकों द्वारा हुआ । स्वय डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने तो काँग्रेस ससदीय दल में उनसे 
सम्बन्धित किसी गुट श्रथवा राष्ट्रपति की लॉवी का हतोत््साहित किया ॥ उन्होने स्वयं को 
शक्ति का एक स्वतंत्र केन्द्र विन्दरु बनाने के उद्दंश्य से अपनी भअरत्यधिक लोकप्रियता को 
आधार बनाने का कभी प्रयास नहीं किया | इसके अतिरिक्त उनकी श्री नेहरू से प्रगाढ़ 
मंत्री व एक दूसरे के प्रति उनके आादरमाव ने भी दोनो पदों को सदभावना प्रदान की । 
डॉ० एस० राधाकृष्णन ने भी, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, श्रपने पूर्ववर्तो 
राष्ट्रपति द्वारा स्थापित स्वस्थ परम्पराओं का निर्वाह किया है और इस बात के 
प्रमाण हैं कि उन्होंने प्लेटों के दाशंनिक-राजा की भांति कार्य करने की कमी नहीं सोची । 
वस्तुतः उनके सर्वोच्च पद पर निर्वाचन के समय कुछ प्रशंसकों ने उनकी प्लेटों के 
दार्शनिक-राजा से तुलना की थी । 

यदि सविधान व उप्तके वास्तविक क्रियान्वयन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति पद का 
सवेधानिक स्वरूप प्रकट हुआ! है तो इसका यह अर्थ नही है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र 
का अध्यक्ष हे और उसकी शक्तियाँ सीमित हैं | चह भाज् एक यन्त्र ही नहीं है, उसके 
पास पर्याप्त प्रमाव व शालीनता का एक पद है| यह चही भूमिका है जिसकी सविधान 
निर्माताश्ो ने कल्पना की थी । 

राष्ट्रपति को प्रपने मंत्रियों की सलाह के अनुमार काम करना होता है लेकिन जैसाकि 
बी० एन० राव ने कहा कि मंत्रियों की सलाह पर काम करने का यह झर्थ सही होता कि 
मंत्रियों के प्रथम विचारों को ही तत्काल मान लिया जाए। राष्ट्रपति किसी भी प्रस्तावित 
मसौदे पर अपनी आपत्तियाँ स्पष्ट कर सकता है और आवश्यक होने पर मंत्रिपरिषद के 
संदस्यों मे उन पर पुनविचार का आग्रह कर सकता है। उसे बिल्कुल अन्तिम स्थिति में 





३९ दि हिन्दुस्तान टाइम्स; १६ दिसम्दर १६६०; पृ० १ 
३२ के० एल० पजाबी, पूर्वोक्ति, एन, ३०, पृ० १६३« 
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भ्त्रियों के परामर्श को मानना होता है। 33 राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा से 
सम्बन्धित घारा ७८ में यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री केस्द्र से सम्बन्धित मामलों पर 
मन्रिपश्पिद्‌ के निर्णयो से राष्ट्रपति को भ्रवगत कराएगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार 
प्राप्त है कि वह यह निर्देश दे कि किसी विभ्याग के मंत्री द्वारा लिये गए निर्णय वी संपूर्ण 
मत्रि परिषद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत क्रिया जाए। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति को ब्रिटिश 
सम्राट की ही भाँति तीन परम्परागत अधिकार प्राप्त है-सलाह लिए जाने का अ्रधिकार, 
प्रोत्पाहन का अ्रधिकार तथा चेतावनी का अ्रधिकार । दुसरे शब्दों में उसे 
“नीति सम्बन्धी प्रश्नों के परिपक्त्र विचार-चिमशें” की दिशा में पहल करने 
की भ्रवशेष सत्ता प्राप्त है | इस वात के प्रमाण हैं कि डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
ने इस भ्रवशेप सत्ता का भलीभांति प्रयोग किया और अक्मर अच्छे उहँ श्यों के लिए इसका 
प्रयोग हुआ । जब तक इस काल के भभिलेख सार्वजनिक ग्रध्यमत के लिए. उपलब्ध नहीं 
होते तब तक इस बात का सुस्पष्टतः पता नही लग सकेगा कि उन्होने केन्द्रीय सरकार की 
नीतियो को किस मात्रा तक प्रभावित किया । लेकिन कुछ ऐसे संकेत श्रवश्य मिलते हैं 
जिनके झाघार पर यह कहा जा सकता है कि उनके मत का केद्रोय सरकार पर अत्यधिक 
प्रभाव था । सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिन्दू कोड बिल का स्थेगन 
करने की डॉ० प्रसाद ने प्रधानमंत्री को सलाह दी झौर उनके जीवनी- 
लेखक के अनुसार उनका ( डॉ० प्रसाद का ) यह प्रस्ताव थाकि वे इस विपय 
के सम्बन्ध भें व्यवस्थापिका से एक सदेश द्वारा अपील करें ) 3४ प्राप्त जानकारों के 
अनुसार बह अ्रक्सर अपनी प्रतिक्रियाएँ च सुझाव लिखित रूप में प्रधानमंत्री को भेजते थे 
और उनका सरकारी निर्णेयों पर सार्थक प्रभाव पड़ता था । लेकिन उन्होंने अपने मतों को 
सुझाव के स्वर से अधिक सरकार पर आरोपित नहीं किया ) बी० एन० राव ने यह 
लिखा है कि विवेक की चाणी विचार-विमर्श के स्तर तक ही प्रमावकारी होती है, देवाव 
के साधनों द्वारा नही, * इस प्रकार ग्राइवर जेनिग्स ने जो छुछ ब्विदिश सम्राट के लिए कहा 
है बहू भारतीय राष्ट्रपति पर भी समान रूप से लागू होता है । साधारण नीतियों के 
सम्बन्ध में उसका प्रभाव “महत्त्वपूर्ण हो सकता है लेकिन वही निर्शायक घटक नहीं होता । 
यह सलाहकारी है न कि निशायिक [” 3९ वह उन सभी विधयों के सम्बन्ध मे मंत्रियों 
के उत्तरदायित्व तथा राष्टूपति के विवेक का सीमावर्ती होता है।हो सकता है कि कई 
ऐसे विषय हों जो भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हों पर उन पर राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री की 
सलाह न उपलब्ध हो । प्रधानमंत्री का चयन इस श्रेणी में आरा सकता है। साधारणत्ः 
राष्ट्रपति को इस विषय में अपनी इच्छा के अधिक प्रयोग का अवसर नहीं मिलता । यदि 
लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत हो और उसका अपना एक मान्यता प्राप्त 
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भारत का राष्ट्रपति , २०६ 


नेता हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित विकल्प स्वयं ही स्पष्ट हो 
जाते हैं। भारत में अमी तक ऐसी ही स्थिति रही है। लोक सभा में किसी भी दल की 
स्पष्ट स्थिति न होने पर राष्ट्रपति को अथने विवेक के प्रयोग का अवसर मिल सकता है 
और दो या उससे झ्रधिक दावेदारों में से किसी एक को थह मनोनीत कर सकता है । इसके 
अतिरिक्त यदि कोई प्रधानमन्नी यकायक मर जाता है ग्रथवा व्यक्तिगत रूप से त्यागपत्र 
दे देता है और दल, जिसको बहुमत प्राप्त है, किसी उत्तराधिकारी का चयन नही कर पाता 
तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सरकार बनाने का मिमन्त्रण देकर किसी एक नेता के पक्ष में 
स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है । ऐसी परिस्थितियों में विटिश सम्राट ने मिणयिक भूमिका 
अंदा की है । ग्रतः जब १६४० में नेविल चेम्बरलेन ने त्यागपत्र दिया तब सम्राट विन्सटन 
घचिल को प्रधान मंत्री बनाने के पक्ष में थे, यद्यपि वह उस समय मत्रिमंडल के सदस्य 
नही थे । वर्तमान सम्राज्ञी ने १६५७ में एन्टनी इडेन्स के उत्तराधिकारी के रूप में आर० 
ए० बटलर के स्थान पर हैरलॉड मेक्मिलन के चयन में अ्रपनी व्यवितर्गत रुचि का परिचय 
दिया । इस दिशा में सम्राट के विवेकाधिकरार को दो-दल प्रणाली ग्रम्मीर रूप से सीमित 
कर देती है जब कि दूसरी ओर दलो के प्रसार के कारण भारतीय राष्ट्रपति को इस दिशा 
में ग्रधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त है । 
यह झ्रननिश्चित है कि क्‍या राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद्‌ को बर्सास्त 
कर सकता है। संविधान की धारा ७४ मे मंत्रियों के उसके प्रसादपर्यन्त रहने की व्यवस्था 
इस बात का संकेत देती है कि उसका कानूनी दृष्टि से ऐसा अधिकार प्राप्त है। सेकिन 
सविधान में ही उल्लिखित सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त राष्ट्रपति के श्रधिकार 
को विशुद्ध रूप से सेद्धान्तिक अस्त्र बनादेता है। ब्रिटेन में मंत्रियों को बर्खास्त करने के 
श्रधिकार का 3४ १७८३ के वाद कमी प्रयोग नहीं हुआ । १६१३ में झाइरिश 
होम रूल विवाद के समय सम्राट ने इस विश्ेधाधिकार का प्रयोग करना चाहा 
ज्रेकिन एस्विविथ ने सफलतापूर्वक उसे यह समझाया कि इस प्रकार की उसकी 
कार्यवाही का राजतंत्र पर कितना घातक प्रमाव पड़ेगा । एक सामान्य स्थिति स्वरूप 
यह प्रकट होता हैं कि ससदीय सरकार में एक राज्याध्यक्ष किसी मंत्रिपरिपद्‌ को 
तब तक वर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास 
प्राप्त है, और जब तक वह परिणामों की ऐसी शूखला दैयार नहीं करता जो 
उसकी स्थिति को असंगत बनाती हो । भारत के सदर्भ में 'प्रसाद पर्यन्त” व्यवस्था का 





३७ १७७८ में डिजराइली नै सम्राज्ञी विक्‍्होरिया को यह सलाह दी कि “सम्राट/सग्राज्ञी को बह 
स्पष्ठ संवंधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह वर्तमान सर्वधानिक बहुमत के बावजूद मन्त्रियो को 
पदमुबत कर दे ।7 अभी हाल मे आइरिश होमरूल विवाद के दौरान एं. वी. डाइसी ने भी 
समान मत ब्यक्त किया । उसने १६३५ : में लिएा मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि सम्राट मन्त्रियों को 
सलाह के अतिरिक्त वुछ कर नही सकता लेकिन इस सिद्धान्त से उद्दप्नृत घारणा का मैं पूर्ण विरोधी 
भी हूं कि बढ़ (साठ) लोकमत जामने के उद्देश्य से मन्तियो को कभी पदमुक्त भी नहीं कर 
सकता ।” आइवर जे निरस, पूंवोक्स सन्‌ २८, १० ४०७ में उद॒श्त ॥ 


२१० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


प्रावधान ऐसी व्यावहारिक महत्ता रख सकता है जिसके द्वारा एक भ्रधानमंत्री अपने किसी 
असुविधापूरं मंत्री को हटाने का उपक्रम कर सकता हैं।35 घारा ३५६ के अधीन 
राष्ट्रपति एक राज्य मत्रिपरियद्‌ को उस स्थिति मे मी वखस्ति कर सकता हैं जबकि उसे 
राज्य विधान मंडल का विश्वास प्राप्त हो। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में तदुझूपी 
शक्ति की झनुपस्थिति इस बात की द्योतक है कि इस स्तर पर मंत्रियों को चर्खास्त करने 
की उसेकी शक्ति तकनीकी है ने कि वास्तविक | 
राष्ट्रपति की लोकसभा भंग करने की शक्ति मी मुख्यतः इसी विशेषता पर आधारित 
है। ग्रेट ब्रिटेन में सम्राट द्वारा कॉमन्स समा को भंग करने की शक्ति प्रयोग में न लाते के 
कारण लगभग स्वतः ही समाप्त हो गई । जाज पंचम ने तो १६१० में कॉमन्स सभा के 
प्रस्ताव को अस्थीकार ही कर दिया था लेकिन मंत्रिमंडल के त्यांगपत्र की धमकी ने उसका 
विचार बदल दिया ।२४ ऐसा प्रतीत होता है कि मारतोय राष्ट्रपति के लिए संसद मंग 
करने से सम्बन्धित प्रभानमन्त्री की सलाह को अस्वीकार करना कठिन होगा। यह संभव 
है कि एक संसदीय व्यवस्था के प्रन्तगंत प्रघानमन्त्री संसदू मंग करने की सुविधा का ते केवल 
इसलिए ही प्रयीग कर सकता है क्योंकि उसे लोकसभा से झसुविधा की आशा होती है 
बल्कि इसका प्रयोग वह इसलिए भी कर सकता है क्योंकि कोई निश्चित समय उसके दल 
को अ्रधिक स्पष्ट विजय के लिए उपयुक्त होता है ! यदि दलगत हितों के लिए भी संसद 
भंग की मांग की जाए तो भी राष्ट्रपति को उसे भानना ही होगा यद्यपि वह ऐसा बिल्कुल 
भ्रत्तिम स्थिति में प्रधानमत्री को यथावत्‌ कार्य करने की सलाह देकर करेगा ! संविधान में 
राष्ट्रपति की विकल्प सम्बन्धी वह स्थिति झधिक स्पष्ट नहीं है जब प्रधान मंत्री द्वारा ससदु 
मंगर फी माँग की जाय, आराम चुनाव होकर ही चुके हों, जनमत में कोई प्रमुख परिवर्तन ने 
हुआ हो, भस्तित्त्व प्राप्त सरकार की तुलना में वैकल्पिक सरकार क्रा गठन उस समय सम्भव 
हो भोर जब वह सरकार के अपनी माँग के समर्थेनर में सरकारी कामकाज चलाने से इंकार 
कर दे । इस बात पर अनिवायंतः ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा 
भंग करने के अधिकार का स्वतन्त्र प्रयोग या प्रधानमंत्रो की तत्सस्वन्धी सलाह को उपके 
द्वारा भ्रस्वीकार कर देना मूलतः मन्ध्रिमण्डल को वर्खास्त कर देने के वरावर है और इस 
कार्यवाही का झअनुवर्ती प्रभाव पड़ता है । परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में राष्ट्रपति के विवेक का 
कोई गम्भीर व्यावहारिक महत्व नहीं हैं ।४* 


३६ “अभी हाल ही में पजाब के राज्यपाल ने अपनी तत्सम्बस्धी शक्ति का प्रयोग गरते हुए मुक्दमन्त्री 
की सलाह पर राजस्व भनन्‍्दी राव वीरेन्द्र सिह को बर्घास्त करे दिया ” दि द्ििग्ुस्तानटाइसा, | 
१८ अपस्त १६६१, पु० 

३६ गदण्दमण्डल से हेगे उदाहरण उपलब्ध हैं. जहाँ गंवनेर ने मन्तिमण्डसों की निषले सदत को 
मंद करने सम्बन्धी सलाह दुश्रा कर, उन्हें स्याययत्त देने के लिए बाध्य कर दिया] वि 

४७ राज्यों में पृषहू ध्यवद्वार का पातत हुआ है। १६४९ में ट्रे बतकोर कोचीन के राजप्रमुख जे निवृत्तन 
मान भुख्यमन्त्ी को विधान सभा भंग करने को सलाह को दुकरा दिया। १६५८ में उद्दीडा केः मुदथ 
मन्ती ने रपापत्र दिया। कथित रुप से उन्हेंते विधान सप्ता शो भंग करने रो सलाह दो थी। 
राज्यपात ने इस सलाद के अनुरुष कार्य नही रिया और मुष्य, मन्तो को अन्ततः अपना र्पागप्ष 
वाविध् लेता पडा । हुँ 


भारत का राष्ट्रपति र्११ 


संविधान की धारा १११ में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति वित्तीय विवेयकों को 
अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब कर सकता है अथवा अपनी इच्छानुकूल संशोधन के 
लिए बह ऐसे विधेयक पर पुत:विचार का निर्देश देते हुए उन्हे लौटा सकता है। बी०एन० 
राव के झमुमार इस धारा की व्यवस्थाएँ इस मान्यता पर आधारित है कि इनके अन्तर्गत 
राष्ट्रपति के कार्य कम से कभ कुछ मामलो में तो मत्रियों की सलाह के अतिरिक्त हो सकते 
है ४१ इस सन्दर्भ में यह तक दिया जा सकता है कि इस धारा का आवश्यक रूप से यह 
आशय ही नही है क्योंकि सहंज रूप में राष्ट्रपति यह श्राशा नही रख सकता कि वह उन 
संशोधनों को भी मनवा सकेगा जो मंत्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध है। इसका सीधा अर्थ 
यह है कि संसद्‌ को इस प्रस्ताव पर पुनःवचिर का अवसर मिल जाता है जिसके द्वारा वह 
प्रथम विचार के समय छठी हुई त्रुटियो से निवट सकती है और विकल्प स्वरूप मूल प्रस्ताव 
में कुछ संशोधन कर सकती है । बी०एन० राव ने यह स्वीकार किया कि ऐसा संमव न 
होते हुए भी यह पता चलता है कि मन्सत्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति को इस उद्दे श्य के लिए किसी 
प्रस्ताव पर स्वीकृति देने मे विलम्ब करने सम्बन्धी सलाह दे सकती है। यह तो और भी 
अ्रधिक भ्रसंमव प्रतीत होता है कि धारा १११ के अस्तगंत राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की 
सलाह के बिना अ्रथवा उसकी इच्छा के विपरीत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा क्योक्रि इस 
प्रकट की कार्यवाही उसे विकट बाधा मे डाल सकती है जिसके परिणामस्वरूप उसमें वे 
मंत्रिपरिषद्‌ मे गम्मीर संघर्ष उत्पन्न हो सकता है । 
कुछ लोगों का यह विचार है कि राष्ट्रपति अपने मत्रियों को अपने विवेक में निहित 
झौपचारिक शक्ति द्वारा पदमुक्त कर सकता है तथा लोकसभा भंग कर सकता है। वह 
प्रधानमन्त्री की लोकसमा के सम्बन्ध में दी गई सलाह को ठुकरा सकता है अ्रथवा समर 
द्वारा पारित प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। यह विचार इस धारणा पर 
भ्राधारित है कि राष्ट्रपति को संविधान के 'सरक्षक' के रूप में काम करना होता है। इस 
बात पर बल दिया जाता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ जो राष्ट्रपति से यह अ्रपेक्षा करती 
है कि वह संविधान को बताए रखे भौर उसे सुरक्षित रखे, मात्र 'खालो शब्दाडम्बर' ही नहीं 
है । यह वस्तुत:ः उस पर एक ऐसा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है जो मन्दत्रियों को नहीं सौपा 
जा सकता । एक लेखक के अनुसार यदि शब्ट्रपति ईमानदारी से इस निष्कर्प पर पहुंचे 
कि किसी मंत्री द्वारा उसको दी गई सलाह संविधान की भावना के विपरीत है और उसको 
मानना उसके द्वारा ली गई शपथ के प्रतिकूल होगा तो वह न्‍्यायसंगत रूप से उसे अस्वीकृत 
कर सकता है ।** 
संविधान के संरक्षक” की हैसियत से राष्ट्रपति के कई उत्तरदायित्व है जँसे नागरिकों 
के मूल भ्रधिकारों की रक्षा, तथा श्रल्पसंख्यकों, जनजातियों और भ्रादिम जनजातियों के हितों 
की सुरक्षा । इसके अतिरिक्त उससे यह भी अपेक्षित है कि वह केन्द्र के विरुद्ध विभिन्न 
राज्यों के हितों की भी रक्षा करेगा । यह भी स्वीकार किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार 
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श्श्र भारतीय सरकार एवं राजनीति 


व राज्यों के मध्य समन्वय का कार्य भी राष्ट्रपति का है। पंजाबी के अनुसार यह स्पष्ट है 
कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलांहू को ठुकरा सकता है, यदि उसकी दृष्टि में इसके 
परिणामस्वरूप राज्यों के उन अधिकारों का हनन होता है जो संविधान-प्रदत्त है । एक ऐसा 
अवसर उस स्थिति में उपस्थित हो सकता है जव केन्द्रीय मंत्रिमण्डल राष्ट्रपति को सम्बन्धित 
राज्य के किसी ऐसे विधेयक को अस्दीकृत करने की सलाह दे जो पूर्णतः: राज्य श्रधिकार 
क्षेत्र से सम्बन्धित हो ।४३ ए अप्पादोराई ने यह मत व्यक्त किया है कि केन्द्र भें. संवंधानिक 
व्यवस्था के अमाव से निवटने वाली घारा ३५६ के सम्बन्ध में कोई अन्य व्यवस्था न होने के 
कारण “राज्याध्यक्ष मे एक सुरक्षित शक्ति निहित होनी चाहिए जिससे कि वह सरकारी 
कामकाज के सचालन, कानून व व्यवस्था तथा राज्य की अखण्डता बनाए रखने के सम्बन्ध 
में कार्यवाही कर सके ।/४४ 
राष्ट्रपति के पद की शपथ से अ्रथवा अन्यथा उदमत उत्तरदायित्वों या सुरक्षित 
शक्तियो' का सीधा श्रर्थ यह है कि कुछ निश्चित स्थितियों मे वह अपने स्वतंत्र विवेक के 
अनुसार काम कर सके | ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे मन्त्रियों की सलाह प्रनुपलब्ध 
है बल्कि इसलिए वयोकि उसकी हृष्टि मे उसको मत्रियों द्वारा दी गई सलाह व संविधान की 
व्यवस्थाओं भें पग्रन्तविरोध है । यह स्थिति स्पष्टत: राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या का 
अधिकार प्रदान करती है | यह कहा जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में इस सिद्धान्त को भ्रवसर 
चुनौती दी जाती है कि सम्राट को सविधान के सरक्षक की हैसियत से कुछ भव्यक्त शक्तियाँ 
प्राप्त हैं। मारत में तो ऐसा सिद्धान्त और भी कम व्यावहारिक है । मारतीय संविधान 
न्यायिक पुन्तरावलोकन की व्यवस्था करता है जिसके प्रन्तर्गत न्यायालयों को यह स्‍भ्धिकार 
प्राप्त है कि वे व्यवस्थापिका के उन प्रस्तावों व कार्यप्रालिका-निर्णोयों को भ्रवंध करार दें 
जिनके द्वारा मूल अ्रधिकारों श्रथवा अनुमूचित जातियों, जनजातियों व पक्‍्नल्पसंख्यकों के 
विशेष हिंतों, तथा शक्तियों के संघीय वितरण संबंधी संवंधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन 
होता हो । सक्षेप में न्यायपालिका संविधान की रक्षक है और राष्ट्रपति से संविधान 
बी भूमिका अपेक्षित करना अधिक न्यायसंगत नही है । यदि राष्ट्रपति के पद व त्तत्सम्बन्धी 
शपथ को ध्यान में रखते हुए यह तर्क दिया जाए कि राष्ट्रपति उस स्थिति में अपने मंत्रियों 
की सलाह टुकरा सकता है यदि उसकी हृष्टि मे उससे “जनकल्याण' में बाधा पहुंचती हो 
तो उत्तर स्वरूप यह पूछा जा सकता है कि क्या इस विश्वास का कोई झाधार है कि सम्पूर्ण 
मन्रिपरिपद्‌ भ्रथवा समद्‌ की तुलना में राष्ट्रपति का तत्मम्बन्धी निरशंय ग्रधिक प्रामारिक 
है ? इस बात की भया गारन्टी है कि ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का निर्णय भ्भिक 


ह३ के. एस. पंजाड, पूर्वोक्त एन, ३०. पृ. १६३ सक्‍टदाद की घोषणा टाप्ट्रपति के तत्सस्बत्थी संतोष 
दर आधारित है। उस्ोते लिया है कि : *“इस प्रदार की शक्ति डिसी राल्‍्ानिक अपवा वास्तविक 
अभिसमय पर आधारित नहीं हो सपती इपोडि प्रत्येक सपट का पूल्याकत दपद्रपत्रि को तरगस्बस्धी 
दरिरिपतिं के प्रद्माश में करता होता है।” पूर्योर्त, एन ८ 4 पृ. 'सतोष/ में निद्चित आगे यू डे 
हि राष्ट्रपति मतियों की सलाद रे रदतस्त रहरूर कार्य कर सकता है $ थ 
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भारत का राष्ट्रपति २१३ 


निष्पक्ष व व्यक्तिगत रुचि ग्रहूचि के परे होगा और बह उन तत्त्वों का साधन अथवा नेता 
नही बनेगा जो केन्द्रीय सरकार की नीतियों के विरोधी है ? सक्षेप मे, यह झ्ावश्यक है कि 
राष्ट्रपति को संविधान का संरक्षक बनाने में निहित सतरो को समझा जाए । इसका यह 
अर्थ नही है कि राष्ट्रपति के पद की शपथ अथवा इसके महाभियोग की व्यवस्था का कोई 
अर्थ नही है । हमने ऐसे सीमावर्ती विपयी की चर्चा की है, चाहे वे कितने भी कम क्‍यों न 
हों, जिनमें राष्ट्रपति को अपने विवेक के अधीन काम करना होता है | उसके पद की शपथ 
में निहित कत्ंव्य तथा महाभियोग की संमावनाएँ मिलकर राष्ट्रपति की सीमान्त सत्ता 
(गराशठा॥व। 2770779) के प्रयोग के समय उसके निरंकुश होने पर रोक लगाती हैं । 
निश्चिततः यह तो स्वीकार करना ही चाहिए कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के 
विवेक सम्बन्धी सीमा-क्षेत्र का निश्चित निर्धारण इस अवस्था में ग्रत्यधिक जल्दबाजी का 
काम होगा । एक भ्र्थ में भारतीय राष्ट्रपतित्त्व अमी निर्माए-प्रक्रिया में ही है। जैसाकि 
एक समाचार पत्र के सम्पांदकीय में यह प्रामाणिक रूप से व्यक्त किया गया कि "पिछले 
कुछ वर्षों में राष्ट्रपति की क्षमता की अपर्याप्त रूप से ही परीक्षा हुईं है ।” ४* राष्ट्रपति 
व केद्धीय मत्रियों के मध्य सम्बन्धो को अभी तक कुछ घटकों ने अत्यधिक प्रभावित्त किया 
है । एक राजनंतिक दल का प्रमुत्व, प्रथम राष्ट्रपति का स्वभाव, प्रथम प्रधानमत्री का 
व्यक्तित्व व विपक्ष का विधटित स्वरूप आदि । ये घटक अ्निश्चित काल तक प्रभावकारी 
रहने वाले नहीं हैं । डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा स्थापित सविधानवाद की परम्पराए मारतीय 
भूमि में गहरी पठ चुकी है या नहीं इस श्रश्व का उत्तर मविष्य के गर्म मे निहित है । 
भारतीय राष्ट्रपति, जँसा कि कुछ व्यक्तियों की राय भी है, तीन-चोथाई ब्रिटिश सम्राट व 
एक चोथाई अमेरिकी राष्ट्रपति रहेगा या वह भारतीय सुकर्ण बनकर प्रकट होगा, यह 
भारत के भावी राजनैतिक वातावरण पर निर्मर है | कुछ समय पूर्व बी० एन० राव ने यह 
लिखा था कि “कोई भी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति के भविष्य की इससे सुखद कल्पना 
नहीं कर सकता कि वह अधिकाधिक ब्रिटिश सम्राट की भाति हो-कानूनी शक्ति से परे, दल 
गत संघर्षों से दूर तथा नैतिक सत्ता प्राप्त +/ जब तक भारत के राजनेतिक परिवैेशों में 
कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता और जब तक सविधान की भाषा इसकी अन्तरात्मा 
वर हावी नही होती तब तक तकों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि 
भारतीय राष्ट्रपतित्त्व इसी निर्धारित वाछुनीय नीतिपथ पर चलेगा। 
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श्ड 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 


मारत के राष्ट्रपति का पद, उसकी शक्तियाँ तथा स्थिति लम्बे सप्य से एक चर्चा 
का विषय रहे हैं। राष्ट्रपति की स्थिति के विषय मे एक पक्ष कानूनी विश्लेषकों 
का है जो संविधान को कानूनी संहिता मानता है तथा किसी भी संदेह तथा 
विवाद के संदर्भ में उसके शब्दशः अ्र्थ तथा न्यायग्रिक निर्णय को ही स्वीकार 
करता है । दूसरी ओर उन राजनीति शास्त्रियो का हृष्टिकोण है जो यह मानते 
हैं कि कानून राजनीति से गौर होता है तथा किसी भी संवैधानिक व्यवस्था का 
वास्तविक अर्थ तथा क्षेत्र-निर्धारण, स्वयं राजनेतिक वास्तविकताएँ ही कर सकती 
हैं । वस्तुतः सेलमोंड ने इस तथ्य को निम्न शब्दों मे स्वीकार किया है : 

“यदि सविधान को सर्वया कानूनी हृष्टि से देखा जाए तो कई स्थानों पर 
बह वास्तविकता से मेल नहीं खाएगा। कई संवैधानिक सिद्धान्त कानूनी रूप से 
सत्य होते हुए भी वास्तव में सत्य नहीं होते या तथ्यात्मक रूप से सही होते हुए 
भी कानूती हृष्टि से वैध नही होते । यह्‌ सम्भव है कि कानूनी क्षत्ता वास्तविक 
नही हो, तथ्य वास्तविक सत्ता कानूनी नहीं हो'**““इस प्रकार किसी संविधान 
की पूर्ण व्याख्या लिखित संविधान के भ्रतिरिक्त संवैधानिक परम्परामरों पर आधा 
रित्त तथ्यों को भी निहित करती है ॥* 


यदि राष्ट्रपति की स्थिति के वारे में कानूनी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाएं तो 
उसके झनुमार भारतीय राष्ट्रपति अधिनायक श्रथवा तानाशाह बना दिया गया है, जो 
प्राचोन काल के राजाग्रों तथा श्राधुनिक तानाशाहो से भी भ्रषिक शक्तिशाली है। ड्मे 
सर्वोच्च विघापनी वगयेपालिका तथा न्यायपालिका शक्तिपाँ प्रदान को गई हैं तथा उनके 
प्रयोग पर कोई प्रभावशाली नियंत्रण भ्रयवा सीमा नहीं लगाई गई है । यद्यपि यह सत्य है 
कि संविधान “राष्ट्रपति को प्रपने कार्य मे सहायता एवम्‌ परामर्श के लिए मंत्रिमंडल की 
स्यवस्था करता है. जिसझा भध्यक्ष प्रपानमंत्री कहलाता है. डिन्‍्तु सबिधान में यह कही भी 
उल्लिसित नहीं है कि राष्ट्रपति मंविमंडल द्वारा दी गई सलाह को मानने लिए वाध्य 





१ एयूरिषएदेस्स, दरादां सरकरण, पृष्ठ १४१ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति श्श्श्‌ 


होगा । वस्तुतः न्यायालय इस विषय में पूछ-ताछ करने से वंचित किये गए हैं कि क्या 
राष्ट्रपति को कोई परामर्श दिया गया था तथा यदि दिया गया त्तो वह क्‍या था ? मंत्री 
का काये राष्ट्रपति की सहायता व उसे परामर्श देना हैं तथा उस परामर्श को मानना या न 
मानना राष्ट्रपति को इच्छा पर निर्मर होता है। यदि किसी स्थिति मे वह मंत्री की सलाह 
को अस्वीकार करता है तो उसका यह कार्य पूर्णंत. संवैधानिक माना जाएगा । यदि राष्ट्र 
पति ने आज तक ऐसा नही जिया है तो उसके व्यक्तिगत तथा राजनेतिक कारण रहे होगे । 
बतंमान, मविष्य का दिशा निर्धारण नहीं कर सकता। भारत के पहले दो राष्ट्रपति 
संविधान सभा के सदस्य थे तथा सम्पूर्ण सविधान समा के साथ वे भी ससदीय प्रजातत्र 
के आदर्श को स्वीकार करते थे । भृतपूर्व राष्ट्रपति ( डा० जाकिर हुसेन ) भी 
एक शिक्षाशास्त्री तथा विद्वान थे जो राष्ट्रपति की स्वधानिक भूमिका में विश्वास करते 
थे । किन्तु मधिष्य में कोई राष्ट्रपति श्रादर्शवादी की तुलना में भ्रधिक महत्त्वाकांक्षी हो 
सकता है जो संविधान में प्रदान की गई शक्तियों का श्रधिकतम उपयोग करने का प्रयास 
करे । उसका ऐसा करना असंवंधानिक नहीं होगा | राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में इस 
कानूनी दृष्टिकोण का संक्षिप्त उत्तर मही होगा कि कोई भी सविधान सभा जात-बुककर 
एक तानाशाह झथवा अ्धिनायक की स्थापना नहीं करेगी । निश्चय ही एक ऐसी संविधान 
सभा जिसका उद्दे श्य भारत को संप्रभु प्रजातत्नीय गणतंत्र बनाना था, ऐसा नहीं कर सकती । 
राजमी तिशास्त्रियों द्वारा यह कहा जाता है कि सहायता व परामर्श” वस्तुतः 'स्वेधानिक 
अलंकार” है। यथार्थ में राष्ट्रपति के सम्मुख मंत्रियों की परामर्श पर काम करने के ब्रति- 
रिक्त भ्रन्य कोई विकल्प ही नहीं है । संविधान समा के कार्य-विवरण में भी निरंतर यही 
भावना देखने में श्राती है। इसी भावना का समर्थन संविधान समा के भणमान्य सदस्यों- 
जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजैन्द्रमसाद, के० टी० शाह, एच० वी० कामथ, दी० दी० 
कृष्एामाचारी, बी० झार० अंवेडकर तथा अल्लादी #ष्णास्वामी अय्यर द्वारा किया गया । 
घस्तुतः इस हृष्टिकोण का मूल ब्रिटेन तथा बह डोमिनियन राज्य हैं, जहाँ ब्रिटिश संविधान 
व व्यवहार को एक झभिसमय के रूप में स्वीकार किया गया है । 
भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के विपय में इसी प्रकार के दृष्टिकोण का 
विकास होने लगा था, किन्तु २८ नवम्वर १६६० को भारतीय विधि संस्थान (इण्डियन 
लॉ इंस्टीट्यूट) को संबोधित करते हुए भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेद्ध प्रसाद के भाषण ने 
इस स्थिति को बदल दिया । डा० प्रसाद ने यह मत व्यक्त किया कि भारत के राष्ट्रपति 
की स्थिति को ब्रिटिश सम्राट के समान बताना भारत के संविधान की गलत व्याख्या करता 
है | हमारे सविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नही की गई है जिससे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को 
परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो । 
डा० राजेन्द्र प्रसाद की सद्‌इच्छा के पक्ष मे यह कहा जा सकता है कि सविधान समा 
का भध्यक्ष होने के नाते डा० राजेन्द्र प्रसाद ने निरंतर डा० अम्बेडकर का ध्यान सहायता 
तथा परामर्श शब्दों की भ्ननुपयुक्तता की भोर झाकपित किया था। उनका यह झाग्रह था 
कि ये शब्द राष्ट्रपति को मंत्रियों की राय मानने के लिए पर्याप्त रूप से वाध्य नहीं 


२१६ भारतीय सरवगर एवं राजनीति 


करते ।३ ड्रा० राजद प्रसाद के प्रयास निष्फल रहे भौर संविधान समा के सम्मुस प्रपने भंतिम 
भाषण में प्रध्यक्ष ने इस स्थिति को निम्तॉशिन शब्दों में प्रस्तुत किया था--- 





३ संविधान सभा के अध्यक्ष डा० राजेस्द्र प्रमाई हथा संविधान श्रासप समिति के अध्यक्ष इं8० अम्वेइबर | 
के मध्य २३ मई १६४६ को हुए वानलिाप शो यहाँ उछु,त करता उपयोगी है। 


/डा० अस्वेहकर राष्ट्रपति मंत्रियों के परामझशे के अत्ावा बार्य नही कर संध्या 
है और न उसे करना चादिए ।" 


अध्यक्ष श।० राज़ेस्द प्रसाद “रिन्तु संविधान हे प्राहप में बहू स्पव॒स्था कह है जो राष्ट्रपठि 
को मत्लियों को रालाह पर बाएं बरने को बाष्य करती हो ? 

अम्वेडकर--मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी ग्यवस्पा है। दद स्यवस्पा यह है कि राष्ट्रपति के 
कार्पों में राहायता करने केः लिए हथा परामणे देने के लिए एक मत्निमंश्स होगा। 

झष्यक्ष--घू विः हम सिखित एंविधान अपना रहे हैं अव' इसे स्पष्ट शब्दों में नही लिखना 
चाहिए ॥ 

डा० अध्वेडकर--यणपि अभी मैं नहों बता सरता रिन्‍्तु मुझे पूरा विशास है कि संदिशेत 
में यह व्यवस्था है. कि राष्ट्रपति सद्वियी वी सलाद मानने के लिए बाध्य होगा। दुछ संदस्प : 
अनुच्छेद ६१(१) ४ 

अध्यक्ष--यह मात्र मंत्रियों के करतेंम्यों का दोध कराता है कित्तु राष्ट्रपति के लिए इस 
बात प्य बाग निर्धारण नही करएठा है. कि वह मंत्ियों द्वाण दो यई सलाह के अनुसार कार्प करे ॥ 
यह इसे भी स्पष्ट नहीं करता हि राष्ट्रपति उस सलाद को मानने के लिए बाध्य भी होगा अथवा 
नहीं) वया इसके अतिरिक्त सविधान में गोई और प्रावधान भी है॥ हम उस पर महा्िषोग भी 
नही लगा सकेंगे बयोकि वह सदिधान के विपरीत कार्ये नहीं कर रहा होगा। ऐसा इसलिए बयोंकि 
सविधान में तंत्सम्वन्धी कोई ष्यवस्था ही नहीं को गई है | 


अम्येडफर--कया मैं आपका ही ध्यात अनुच्छेद ६) को और आकपित शह्लँ॥ यह राष्ट्रपति 
के कार्यों के बारे में है। वह किसी भी कार्य को तब तक नही रूर सकता जब तक कि उसे परामर्ग 
नही मिले हैं। उसके कार्यों को करने हे लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण भतिबंध है । 

अध्यक्ष--मुझ्ते इस विषय में सदेह है किये शब्द राष्ट्रपति को बाध्य कर सकेंगे) ये मात्र 
इस वात की व्यवस्या करते हैं. कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व परामशे के लिए एक मंति* 
भडल होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाएगा । यह वाक्य यह स्पष्ट नहीं करता है कि शाध्टपति 
उसके परामर्श को मातने के लिए दाध्य होगा । 

डा० अम्वेडकर--यदि वह एक मत्निमंडल की राय को नहीं मानता तो उसे दूसरा मंत्रिमंडल 
बनाना होगा जिसके परामर्श को वह स्वीकार करेगा। वह मत्तियों से स्वतस्त्त रह कर बार्य नहीं 
कर सकता | श 

अध्यक्ष--मेरा रुपष्ट रूप से यह व्यवस्था करना कठिन है कि राष्ट्रपति अपने मर्त्ियों की 
सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा । 

अम्बेडकर - हम ऐसा करने का श्रयास कर रहे हैं। निदेश पत्र मे इस प्रकार का प्रावधान 
किया गया है। है 

अध्यक्ष--मैंने उठ पर भी विदार किया है। बाद में निदेश पत्न के विचार को पूर्णतः त्याग 
दिया यर्या थए ६ की. ए- दी. + २६१५-१६ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति २१७ 


“जहाँ तक घुझे पता है यद्यपि संविधान रप्ट्रपति को मंत्रियों का परामर्श मानते के 
लिए विवश नहीं करता, तयापि यह आशा की गई है कि जिस प्रकार परम्परानुसार ब्रिटेन 
का सम्राट सर्वदा मंत्रियों की राय करता है वैसी ही परम्परा यहाँ मी विकसित हो सकेगी । 
इस प्रकार राष्ट्रपति संविधान में लिखित परिभाषा के आधार पर नहीं अपितु स्वस्थ परम्परा 
के झ्ाधार पर सभी श्र्ों मे संवैधानिक अध्यक्ष बनेगा ।* 


के० एम० भु शो के विचार 


वया परम्परा जिसका निर्वाह इतनी सफलतापूर्वक स्वयं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद तथा 
उनके उत्तराधिकारियों जे० एस० राधाकृप्णान तथा डॉ० जाकिर हुसेन मे किया, हढता 
पूर्वक स्थापित हो चुकी है ? क्‍या भविष्य में उसका उल्लंघन नहीं किया जायगा ? इन 
प्रश्नों का उत्तर तो मविष्य ही देगा । इस विषय में राजनैतिक दलों में किसी प्रकार की 
मतकक्‍्यता नही पाई जाती है । उनमे से कई समय-समय पर भारत के राष्ट्रपति की 
शक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते दृष्टिगोचर होते हैँ | के० एम० मुशी से, जो हमारे 
सविधान निर्माताओं में गशामान्य थे, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का विशद्‌ अध्ययन 
किया है। मुशी द्वारा यह अ्रध्ययत भारतीय विधि संस्थान ( इन्डियन लॉ इन्स्टोट्यूट') में 
डॉ० प्रसाद के प्रसिद्ध भापण के पश्चात्‌ किया गया | इस भाषण में उन्होने सम्बन्धित 
विषय में वस्तु निष्ठ होने का श्राप्रह्‌ किया था। अतः इस पर ध्यान केन्द्रित करना 
उपयोगी होगा । 

मुणी अपना अध्ययन इस विचार से प्रारम्म करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की 
स्थिति, शक्तियाँ तथा कार्य किसी निश्चित प्रतिमांन पर आधारित नहीं है । झ्रपितु यह 
इन प्रावधानों का निर्मार/ करने वाले लोगों द्वारा परस्पर समभौते के आधार पर लिये गए 
निर्णयों का परिणाम हैं। परिणामस्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह निम्नलिखित है :-- 
१, राष्ट्रपति को नाम मात्र का श्रध्यक्ष नही होता था। इस संदर्भ में नेहरू का यह 
कथन उल्लेखनीय है 'हम राष्ट्रपति को फ्रान्स के राष्ट्रपति के समान केवल 
नाममात्र का अध्यक्ष ही नही बनाना चाहते है।! भमुशी निरपेक्ष रूप से कहते 
हैं कि राष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधानों को स्वीकार करते समय संविधान सभा 
ने यह नही भाना था कि वह एक शक्तिविहीन राष्ट्रपति का निर्माण कर 

रही थी । ४५ 
वह इस विचार के समथथेन में दो तके प्रस्तुत करते हैं (अ) संविधान 
सभा में कई सदस्य यह मानते थे कि राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान की 
जा रही थी । * तथा (ब) किसी भी उत्तरदायी सदस्य ने यह अनुभव नहीं 


३ सौ० ए० डी० 304, ६८८५ 

है मुन्शी पृर्वोक्त पू० 

४ डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने इसकी पुष्टि की जब उन्होंने कहा कुछ लोग यह मातते हैं कि राष्ट्रपति को 
अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान को गई हैं | मी०ए०डी०, >४7, पृ० ६८८४ 
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किया था कि राष्टूपति संविधान के अ्न्तगंत शक्ति विहीन होने वाला था । 

२. संविधान समा ने ब्रिटिश सम्राट तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति के प्रतिमानीं पर 
विचार किया था । ब्रिटिश सम्राट के विचार को भारतीय संदर्भ में व्यावहारिक 
माना गया । जबकि झास्स के टाप्ट्रपति के विचार को अस्वीकार कर दिया 
यया। मुंशी के अनुसार 'संविधान समा की दो समितियों के मध्य मतभेद के 
सामन्जस्य के पश्चातु जो नमूना प्रस्तुत हुआ वह जमँवी के राष्ट्रपति से मिलता 
जुलता था| है 

» इस ब्रिटिश परम्परा को, जिसके अनुसार राजा को मन्तरियों की सलाह के श्राधार 
पर ही कार्य करना चाहिए, भारतीय सविधान में निहित नहीं किया गया | 
यद्यपि सविधान समा के अध्यक्ष ने कई बार इस बात पर बल दिया था कि 
“इस प्रावधान को संविधान में कहीं स्पप्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ।' 

संविधान के प्राहप में कही भी इस विपय को स्पष्ट नहीं किया 
गया । ? इससे यह निष्कर्ष मिकलता है कि संविधान निर्माता इसे निहित नहीं 
करना चाहते थे तथा इसे जानबूऋ कर छोड दिया गया था । क्योंकि प्रन्य मामलों 
में जब भी संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान की किसी विशेषता को 
अपनाया तो उसे संविधान मे स्पष्टतलः लिखित रूप में निहित किया ताकि उसके 
बारे में किसी प्रकार कोई अस्पप्टता नहीं रहे । 

४, राष्ट्रपति को संविधान के भनुसार कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया 

है । * यदि किसी भी विशिष्ट मामले में राष्ट्रपति को मन्त्री ऐसा परामर्श देते 

हैं जी राष्ट्रपति के भ्रनुस्तार संविधान के विपरीत है तो वह इस प्रकार के परामर्श 
को संविधान के अनुसार अस्वीकार कर सकता है । 

राष्ट्रपति अपने कार्मझाल के आरम्म में अपने कार्यों को विप्छाएुर्सो ढंग से करते 

तथा संविधान को संरक्षित, व सुरक्षित रखने की शपथ लेता है | वह जनता के 

कह्याएं के लिए अपनी सेवाओं को समर्दित करते वी भी शपय सेता है। इस 
प्रकार संविधान उसे स्वयं संविधान तथा जनता का संरक्षक बना देता है। उसे 

स्विधान की रक्षा किसी भी दिशा से आने वाले संकटों से करनी होती है । * 

राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रश्रिया इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि राष्ट्रपति न 

तो मात्र संसद द्वारा निभित है और न ही वह मात्र केस में सत्ता प्राप्त दल 

द्वारा चुना गया व्यक्ति है । वह एक स्वतस्त्र निकाय है जी संपूर्ण संध का 
प्रतिनिधित्व करता है तथा स्वतस्त्र शक्तियों का उपयोग करता है। मुंशी का 


ख््प 


ट्ः 


हः 





६ दह्दी यू १४ 
७ संविधान सभा डिदेट, ९, २६६८-७१ 
ध दी पृ २९ 
२ शी पृ १३ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति २१६ 


यह तक है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस प्रकार 
की गई है कि यह सम्पूर्ण राप्ट्र के लोकप्रिय प्रतिनिधित्त्व को परावर्तित करता 
है ।१९ वह इस सदर्म में मेहरू तया भ्रंवेडकर दोनों के कथनों का उल्लेख करते हैं 
जिनकी यह मान्यता थी कि इस प्रकार के निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचन, वयस्क 
मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचस के समान होगा। !* इससे मु शी 
दो निष्कर्ष निकालते है- प्रथम यह कि राष्ट्रपति मात्र औपचारिक अध्यक्ष नहीं 
है तथा द्वितीय, वह केन्द्रीय मन्त्रियों के विपरीत, जो मात्र संसद के 
बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के सम्पूर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व 
करता है । १९ 

७, उत्तरदायित्व की दृष्टि से राष्ट्रपति को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया 
जवकि मश्रिमडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। 

८, राष्ट्रपति की सत्ता ही देश तथा उसकी जनता को संबंधानिक एकता में 
बाँघती है । सम्पूर्ण देश को एकता में वाँधने के लिए सविधान में उसकी स्थिति 
स्वर्णा-सुत्र के समान है। नागरिक श्रपने मौलिक ग्रधिकारों की रक्षा के लिए, 
न्यायालय अपनी स्वतंत्रता के लिए, राज्य अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए, 
संसद किसी विधेयक को प्रारम्भ करते व उस पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 
तथा सम्पूर्ण देश संकटकाल में भ्रपनी सुरक्षा के लिए, राष्ट्रपति पर निर्मर 
करते हैं । 

यदि राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दी गई', तो राष्ट्रपति 

नाममात्र का अध्यक्ष रह जाएगा । इस प्रकार भारत का ग्रद्धं-संघात्मक (५ए४8- 

4८५८४७]) स्वरूप पूर्णतः नष्ट हो जाएगा । 

इन विचारो के आधार पर के० एम० मुशी निम्नांकित निष्कर्पों पर 
पहुंचते हैं । 

१. संविधान का झनुच्छेद ७४ भारत के राष्ट्रपति की मंत्रिमण्डल द्वारा 
दिये गए परामर्श को मानने के लिए बाघ्य नहीं करता है। अतः कानूनी 
रूप से राष्ट्रपति मंत्रियों की सहायता ब परामर्श को मानने के लिए विवश 
नही है। 

२. कुछ विशिष्ट स्थितियों में संविधान स्वयं राष्ट्रपति से मन्त्रिमण्डल से स्वतन्त्र रह 
कर कार्य करने को अपेक्षा करता है तथा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ इसके विपरीत 
उपस्थित हो सकती हैं जब्ब राष्ट्रपति इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से काये करने के 
लिए बाध्य हो जाए--- 


शक 


१० बही पृ. रेर 
११ सोणए०्डी० शा, ६६५, 7५, ८५६ 
पृ९ मुन्झी, पूर्वोक्‍्त; पु. रेहे 
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(भर) सूचना प्राप्त करमा तथा उसे सन्त्रि परिषद्‌ को बताना 
(वे) अपनी विधायनी शक्तियों का प्रयोग 

(स) विधेयकों को सम्मति प्रदान न करना 

(द) किसी विधेयक को पुनविचार के लिए लौटाना 

(य) मन्त्रिमण्डल से परामर्श प्राप्त करने की शक्ति प्रादि । 

३. राष्ट्रपति की कुछ शवितर्याँ मन्स्रिपरियद्‌ से परे भ्रथवा ऐसी हैं जिनके बारे में 
मन्त्रियो के परामर्ण पर निर्मर नहीं रहा जा सकता है। ये शक्तियाँ निम्नां- 
कित है :-- 

(अर) ऐसे प्रधान मंत्री को भ्रपदस्थ करना जो दल के बहुमत को सो चुका है। 

(व) ऐसे मन्तिमण्डल को मंग करना जो संसद कया विश्वास सो चुका है। 

(स) ऐसी लोकसमा को मंग करना जो राष्ट्रपति की हृष्टि में लोक विश्वास व 
समर्थन सो चुकी हो । 

(द) संकटकाल में उस समय सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करना जबकि 
मन्त्रिमण्डल देश की सुरक्षा करने मे असमर्थ रहा हो । 

४. राष्ट्रपति को प्रजातन्त्रीय प्रक्रिया एवम्‌ प्रकारो तथा नागरिकों के मोलिक अधिकारों 
के सर्वोच्च सरक्षक के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व दिया गया है | बह 
राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनतिक शक्ति है तथा उसे ऐसी 
सत्ता, गरिमा तथा ग्रवशिष्ट शवितर्याँ प्रदान की गई हैं, जिनका यदि विभिन्न 
दलों द्वारा श्रवाछ्नीय स्वरूप. भ्रपनाया जाय तो उस दशा में वह संविधान की 
रक्षा के लिए दलवन्दी से परे निष्पक्ष रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता 
है । उसकी मुख्य भूमिका संत्षदीय प्रजातञ्र को संसदीय भ्रराजकत्तावाद में परि- 
बरतित होने से रोकना है अथवा एक बहुमत वाली सरकार की स्वैधानिक स्वच्छ॑- 
दताएं नियत्रित करना है । यदि सविधान के उल्लंघन का संकट उत्पन्न होता है 
अथवा राज्य की सुरक्षा सतरे में पडती है तो राष्ट्रपति उन सभी शक्तियों को 
अंगीकार कर सकता है जो संविधान में उसे दी गई हैं। कानून उसे ऐसा करने की 
अनुमति देता है । 


के० एम० मु शी के विचारों का उत्तर : 


मुशी ने वास्तव में राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण प्रम्नुतासम्पन्न, स्थिति प्रदान की है 
किम्तु यहू गलत मान्यताओं पर आधारित है। झ्रतः उनके इस झाकर्षक सिद्धात पर कई 
दृष्टियों से प्रहार किया जा सकता है | 


(१) मुणी ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अपनाने में संविधान निर्माताओं के 
आशय को प्रदर्शित करने के लिए सविधान सभा के कार्य-विवरण को अपने . विचार का 
मूल आधार बनाया है। किन्तु यदि इन दस्तावेजों को संदर्भ सहित देखा जाए तो ये मु शी 
की विचारधारा का समर्थन नही करते । संविधान सभा में ब्रिठिश प्रजातत्रीय कार्यपालिका 
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के विपय में सहमति थी । यह प्रस्तुत कथवों से असदिग्ध रूप से प्रमाणित हो 
जाता है। 

एच. वो. कामथ. “हम हमारे राष्ट्रपति को एक स्वेधानिक अध्यक्ष का रूप दे देना 
चाहते हैं हमारी यह अपेज्ञा है कि वह संत्द की सलाह तक्षा निर्देश के अनुमार काये 
करेगा ।” १३ डॉ० पो० एस० देशमुखः “मुझे पूर्णो विश्वास है कि कोई राष्ट्रपति मत्रि- 
मण्डल की सलाह के बिना कार्य नही करेगा और कोई भी केविनेट सदन के वहुमत के बिना 
कार्य नही करेगा ।/ १४ 

के हनुमंयंया : “इस संविधान मे राष्ट्रपति को राज्य करने का श्रधिकार दिया गया है, 
शासन करने का नही । भारत का राष्ट्रपति कुछ ब्रिटेन के सम्नाट के समान है ।/* 

सरदार पटेल : “इन दौनो समितियों (केन्द्रीय तथा कमेटी आन मॉडल प्रोविशियल 
कॉन्स्टीव्यू शन) की बैठक हुई तथा वे इस निर्णय पर पहुँची कि भारतीय परिस्थितियों के 
लिए, संसदीय प्रणाली, जँसी कि ब्रिटेन में है तथा जिससे हम परिचित भी हैं, सवर्था उपयुक्त 
रहेगी ।” 

भ्रम्बेडकर : “भारत मे राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश सविधान में सम्राट की 
है । वह राज्य का भ्रध्यक्ष है किन्तु कार्यपालिका का अध्यक्ष नही है” (१६ 

राजेन्द्र प्रसाद : 'हमने बहुत कुछ सीमा तक भारत के राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्राट 
की स्थिति स्वीकार की है* “उसकी स्थिति स्वेधानिक ग्रध्यक्ष की है! ।0९ 

डी. दी. कृष्णमाचारी : “जहाँ तक राष्ट्रपति के मत्रिमण्डल से सम्बन्धों का प्रश्न है, 
मैं यह कहना चाहूँगा कि हमते परूर्णलूपेणा उसी प्रकार के उत्तरदायी शासन के स्वरूप को 
अपनाया है जो आजकल ब्रिटेन मे पाया जाता है ।”१८ 


श्रल्लादी क्ृष्शस्वामी भ्रय्यर : “यूनियन कॉस्टीट्यू शन कमेटी ने तथा इस संविधान 
सभा ने मंत्रिमण्डलीय शासन प्रणाली को अपनाया है” । १६ 

के. हनुमंथेया . “सविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत संविधान में सरकार के ससदीय 
स्वरूप को अपनाया गया है ।/३५ 

सविधान सभा के समी गशमान्य सदस्यों को उद्धूत्त करके यह प्रमाणित किया जा 
सकता है कि बे मारत के राष्ट्रपति को ब्रिटेन के सम्राट जा्ज पचम का रूपांतरण मानते 
थे | स्वय के ०एम० मुन्शी ने यह्‌ स्वीकार किया है कि “प्राश्म्म से ही सविधान समा का 
निरपेक्ष बहुमत सधीय सरकार के लिए मश्रिमण्डलीय शासन श्रणाली का समर्थन करता 
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था ९१ तथा यह भी कि “यूनियन फॉस्टीट्यू रन कमेटी की प्रारम्मिक प्रवस्था में बह 
निर्णय कर लिया गया था" हीलड भकि हमारी संधीय सरकार प्रिटिश सरकार के समात 
होगी तथा अमेरिकी सरकार प्रशाली भयवा विशेष शप से समुक्त राज्य प्रमेरिका के सरकार 
के नमूने को भ्स्वीकार कर दिया गया था ३२ बहू आाश्चयंजनक प्रतीत होता है कि भव 
मुंशी यह कहे कि ने तो बह अवसर, जब पह यावय मह गए थे भर न इससे सम्बन्द्ध मुद्रा 
ही केविनेट भौर राष्ट्रपति की स्पष्ट शक्तियों व उत्तरदायितों से सम्बन्धित है ।* संविधान 
सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रतिमान 'प्रववा संसदीय व्यवस्था' जैसे पदों का प्रयोग, राष्ट्रपति 
संसद्‌ कया संत्रिमण्डल के परस्पर सम्बन्धों के भ्रतिरिक्त झिसी श्रन्य संदर्भ में नही कर सकते 
थे। सर अरेस्ट बाकंर ने लिखा है कि वास्तविक तथा नाममात्र की दोहरी कार्यपालिशा ही 
ब्रिटिश संसदीय सरकार की मूल विशेषता है। यथयि यह सत्य है कि एक निवाजित 
राष्ट्रपति की स्थिति, एक फिटिश राजा जसे पुर्णात्त: वंशानुगठ भ्रध्यक्ष के समान नहीं हो 
सकती है तथापि इस वियय में कोई संदेह नहीं है कि कई राज्यों में ब्रिटिश सम्राट से 
भमिलते जुलते नाममात्र के संबंधानिक भ्रध्यक्ष की सफलतापूर्वक स्थापना को गई है । ब्रिटेन 
के भूतपूर्व उपनिवेशो ने संसदीय प्रणाली भ्रपना कर इसी प्रकार मेः राज्याध्यक्ष का निर्माण 
किया है। इन उपनिवेशों से अपने स्वतन्व॒ता-संधर्ष के दौरान प्रिटेन के प्रजातन्त्र को झादर्श 
माना था । वे उपनिवेशी सरकारों में राजा के प्रतिनिधि शासकों के तीद्र झालोचक थे 
क्योंकि उन्हें साम्राज्य के हित में असीमित विशिष्ट एवं न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त थी। भतः 
वह स्वाभाविक ही लगता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ ये राज्य पूर्ण उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना के मार्ग में श्राने वाली वाघाओ्रों को पूर्णतः समाप्त करते | 
इस ऐतिहासिक सदमे मे यह विश्वाद करमा कठिन है कि भारतीय संविधान सभा, 
उपनिवेशक के गवर्नर जनरल के समान ही शक्तिशाली व्यक्ति को मारत के राष्ट्रपति के 
पद पर स्थापित करती है ) वस्तुतः उस राज्याध्यक्ष की शक्तियों को उसी प्रकार पर्टिबर्वित 
कर दिया गया है जिस प्रकार ब्रिटेन का सम्राट है जो पराधीतता की स्थिति में हमारा 
आदर्श हुआ करता था। 
इसके झ्तिरिकत इस बात पर ध्यान आकर्षित करना भी उचित होगा कि संविधान 
सभा के किसी मी सदस्य ते कमी यह युकाव नहीं दिया था कि राष्ट्रपति को एक स्वतन्त 
श्ित का केन्द्र होना चाहिए भ्रथवा उसे मस्त्रियों की राय मानने के लिये बाध्य नहीं होना 
चाहिए । बस्तुतः मदस्य इसलिए चिंतित थे क्योंकि संविधान द्वारा प्रदान किये गए बाह्तविक 
प्रावधान उनकी इच्छाओं की पूर्ति नही करते ये तथा राष्ट्रपति को पूर्णात: सवैधानिक प्रध्यक्ष 
नही बाते थे । अल्लादी, अम्बेडकर तथा दी ०्टी०्के० मे पर्याप्त आग्रहपूर्वक सदस्यों को यह 
विश्वास दिया कि राष्ट्रपति तानाशाह बन सकते हैं । इस प्रकार की उनकी आशकाए 
निर्मल हैं । यह सम्पूर्ण प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई गई जब मार्च १६६२ में राज्य समा में 
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राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति २२३ 


कम्यूनिस्ट सदस्य भूपेग गुप्त ने एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक में संविधान मे 
इस प्रकार का सशोघन करने की मांग को गई थी जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिमण्डल 
की सलाह के बिना कार्य करने का रपप्ट नियेध हो। पब यह ग्राश्ययंजनक लगता है कि 
फे० एम० मुशी यह विचार व्यवत करें कि संविधान समा के किसी भी उत्तरदायी सदस्य 
ने यह नहीं कद़ा था कि राष्ट्रपति एक शक्तिविहीन प्रध्यक्ष होगा । सत्य यह है कि संविधान 
सभा के कसी भी सदस्य को इस विपय में बिल्कुल भी सम्देह नहीं था कि वे भारत के 
लिए ब्रिटिश राजा के समान ही एक सर्वेधानिक राष्ट्रपति की व्यवस्या कर रहे थे। जहाँ 
तक संविषान सभा के रादस्थों की इच्छा का प्रश्न है, यही वास्तविक स्थिति है । 
यह स्वीकार करने के पश्चात्‌ कि भारत में समदीय प्रणाली को झपनाया गया है। 
मुंशी यह स्पप्ट करने में भसमर्थ रहे हैं कि किस प्रकार इस प्रणाली में स्वतन्त्र शवितशाली 
राष्ट्रपति का सामजस्य हो सकता है। मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 
संविधान की यह व्यवस्था राष्ट्रपति को मम्त्रिमण्डल का परामर्श मानने के लिये बाध्य करती 
है । क्योंकि मन्त्री किसी भी ऐसी नीति भ्रयवा निर्णय का समर्थन नहीं कर सकता है जो 
स्वयं उसके द्वारा निर्धारित नहीं किया गया हो । दूसरे शब्दों में, संसदीय सरकार के सिद्धांत 
का सामजस्य एक स्व॒तन्त्र शवितशाली राष्ट्रपति के सिद्धान्त से नहीं हो सकता है क्योंकि 
मत्रिमण्ड़ दो स्वामियों की सेवा नही कर सकता । मश्रिमण्डल अ्रपने बहुमत के कारण 
लोकसभा पर नियन्त्रण रस सकता है तथा भ्रपनी इसी स्थिति के कारण यह राष्ट्रपति को 
किसी भी परामर्ण को मानने के लिए वाध्य भी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस परामर्श 
की उपेक्षा करना संकटपूर्ण होगा । यदि वह ऐसा करेगा तो निस्सदेह मन्स्रिमण्डल त्यागपत्र 
दे देगा, वैकल्पिक सरकार का निर्माण संमव नही होगा । श्रत लोकसभा को मंग करना 
पड़ेगा । इसके पश्चात्‌ जो चुनाव होंगे उसमे सम्पूर्ण देश राष्ट्रपति की इस कार्यवाही के 
समर्थकों व विरोधियों में बेंट जाएगा । यदि चुनाव का परिणाम उसके विपरीत जाता है 
तो उसके लिए झपने पद पर वना रहना भी कठिन हो जाएगा । किसी भी स्थिति में जठिल 
राजनीति में उसकी संलग्तता उसके उच्च पद तथा मर्यादा के गौरव का विनाश करने 
वाली होगी । वस्तुत. यदि मंत्रिमण्डल को पर्याप्त बहुमत मिल गया तो वह राष्ट्रपति पर 
महाभियोग लगाने का प्रस्ताव कर सकता हैँ | यह कहना ग्रलत होगा कि यदि राष्ट्रपति 
सन्त्रिमण्डल की सलाह को अस्वीकार करता है तो उस पर संविधान का उललघन करने का 
श्रारोप नही लगाया जा सकता है । राष्ट्रपति पर 'महामियोग' सविधान का अतिक्रमण करने 
पर धारा ६१ के झ्न्तर्गंत लगाया जा सकता है । सविधान का अतिक्रमण क्‍या है यह एक 
कानूनी नही बल्कि एक राजनैतिक प्रश्न है। सविधान का अतिक्रमण उसे माना जाएगा 
जिसे संसद के दो सदनों का दो तिहाई बहुमत स्वीकृति दे । चाहे संसद के दो तिहाई 
बहुमत का निर्णय गलत, गूँ रकानूनी तथा दूपित हो किन्तु यह भ्रन्तिम होता है तथा संविधान 
की ध्यवस्था के अनुसार महाभियोग के निर्णय के लिए किसी न्यायालय में ग्रपील नहीं की 
जा सकती है। महामियोग लगाने की प्रक्रिया निम्नांकित है। (भर) किसी सदन के एक 
चौथाई सदस्यो द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिये चौदह दिन पहले नोटिस 
दिया जाता है । (ब) महामियोग लगाये जामे वाले त्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता 


श्र्४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


के दो लिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तब दूसरा सदन लगाये गये अभियोग की 
जाँच करता है प्रथवा करवाता है तथा ऐसी जाच मे राष्ट्रपति को उपस्थित होने अथवा 
अ्रपता प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होता है। (द) यदि जाँच के बाद यह सदन 
भ्पनी कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से यह घोषणा करता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध 
लगाया गया आरोप ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्ताव के पण्चात्‌ राष्ट्रपति को पद से हटा 
दिया जाता है । 
राष्ट्रपति की अन्तिम स्थिति इस तथ्य पर निर्मेर है कि वह संसदु के कम-से-कम एक 
सदन में एक तिहाई सदस्यों का समर्थन बनाएं रखे ) यदि बह ऐसा करने मे भप्रसफल रहता 
है तो उसका पद पर बना रहना अमम्भव होगा, चाहे उसका हष्ठिकोष्ठ कितना ही उचित 
क्यो न हो अथवा जाँच का परिणाम कुछ भी क्यों ने निकले ! इससे निहित मामले व 
प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण नही हैँ। ससद्‌ में मतदान दल के सचेतकों द्वारा नियोजित होता 
है। सदरय अपनी अन्‍्तरात्मा के श्रनुसार मतदान नही करते । इस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रिमष्डल 
की राय को भ्रस्वीकार करने का निर्णय लेने पर महाभियोग की संभावना से मुक्त नही रह 
सकता है बल्कि यह उपाय उस पर पर्याप्त नियन्त्रण का कार्य करता है, विशेष: जब तक 
सन्त्रिमण्डल को दोनों सदनों में दो तिहाई से श्रधिक बहुमत प्राप्त हो ! राष्ट्रपति की शक्तियों 
व कार्यों पर विचार करते समय अवसर यह भुला दिया जाता है कि मह एक कातूनी नहीं 
बल्कि एक राजनैतिक प्रश्न है तथा इसका उत्तर कानूनी अथवा संविधान-के शब्दों पर 
उतना निर्मर नहीं करता है जितना (अ) विभिन्न दलो को स्थिति तथा- संसद्‌ में उनके 
नेदृतत्त (ब) राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री के परस्पर सम्बस्धों की स्थिति (स) राष्ट्रपति की 
सामान्य स्थिति तथा जनमंत पर यदि राज्य बाह्य आक्रमण अथवा श्रान्तरिक- अशात्ति के 
कारण संकेटकालीन स्थिति में है तथा प्रघानमस्त्री लोकसभा में नाममात्र के बहुमत के साथ 
कोई दुर्बल व्यक्ति है तो निःस्सन्‍्वेह जनता अपने संरक्षण व निर्देशन के,लिए राष्ट्रपति की 
और उन्मुज होगी, विशेषतः यदि राष्ट्रपति सुहृढ चरित्र वाला एक प्रभावशाली व्यक्ति 
हो । उन घटकों का तिर्घारणु करना अथवा अनुमान लगाना असम्मव है जो वस्तुतः 
हर ते तथा प्रधानमन्त्री की शक्तियों द कार्यों का निर्धारण किसी विशिष्ट स्थिति में करते 
निस्‍्सन्‍्देह राष्ट्रपति की सरकार में वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसकी संबंधातिक 
शक्तियों का अर्थ कानूनी शब्दकोप या संविधान में खोजने पर नहीं होगा ! यह कई घढकें 
पर निर्भर करेगा जिनका अनुमान किया जा सकता है, किन्तु जिनकी गएना मही की जा 
सकती । 
सत्य तो यह है कि संविधान निर्मातामं ने सामान्यतः यह मान लिया था कि राष्ट्रपति 
नाममात्र के श्रध्यक्ष से अधिक नहीं होगा ) डॉ० अस्वेडकर ने बार-बार इस तथ्य को ओर 
ध्यान आकापित किया था तथा किस्ती भी सदस्य ने उनकी इस मास्यता को चुनौती नहीं 
दी थी। पण्डित नेहुह ने तो यहाँ तक कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भपतयक्ष 
व्यवस्था वस्तुतः इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए थी कि वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल तथा 
संसद्‌ में निहित थी न कि राष्ट्रपति में । इसमें निहित तर्क यह था कि यदि टाप्ट्रपति को 
वयस्क मताधिकार के झाधार पर चुना जाता है तो वह भी भ्राधिकारिक रूप से यद दावा कर 
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सकता था कि वह जनता का प्रतिनिधि है ॥ किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति इस 
सत्ता से विहीन था। यह सत्ता लोकप्रिय ढंग से निर्वाचित मन्त्रियों में निहित थी, जी अपने 
निर्णंयों को प्रयुक्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते है। जिन लोगों ने राष्ट्रवति के 
अप्रत्यक्ष चुनाव को आलोचना की। उनका यह तर्क था कि वह 'पुर्णंत. जनता की इच्छा का 
प्रतिनिधित्व नही करेगा ।१४ अम्बेडकर, हनुमन्थैय्या विश्वताथ दास तथा कई अन्य सदस्यों 
का कहना था कि राष्ट्रपति औपचारिक अध्यक्ष मात्र था, अतः उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप 
से करना अनावश्यक था। के. हनुमन्थैय्या ने कहा 'ससदीय शासन प्रणाली का भ्रर्य उत्तरदायी 
शासन प्रणाली है । जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का सचालन नहीं करती है बल्कि इसके 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन का सचालन करते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार संविधान 
मे जानबूक कर राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्बाचन को व्यवस्था की है। इसमे राष्ट्रपति 
की स्थिति राज्य करने की है शासन करमे की नहीं । भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन 
के राजा की तरह है।''।'। ० यह संशोधन (के०टी०शाह का सशोधन) संविधान के संपूर्ण 
प्रारूप से अ्रसमगत है अत इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए । राष्ट्रपति के निर्वाचन को 
इसलिए प्रत्यक्ष नही बनाया गया ताकि राष्ट्रपति की शक्ति तथा स्थिति के विषय में कोई 
गलत घारणा न बने । भ्रत ग्रब यह तक किस प्रकार दिया जा सकता है कि निर्वाचक 
मण्डल द्वारा निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के समान है। इस प्रकार यह व्यवस्था सविधान 
की योजना मे राष्ट्रपति की महत्त्वपुर्ण स्थिति को स्पष्ट करती है ।१£ 
यदि मु शी के तर्क के अनुसार राष्ट्रपति सविधान का संरक्षक है तो उससे राजनैतिक दल- 
बन्दी से परे होने तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है । 
वस्तुतः राष्ट्रपति की ऐसी कोई भूमिका उसे प्रजातन्त्र तथा प्रगति की विपरीत दिशा में 
ढकेल देगी । हमे यह नहीं बताया गया है कि किन अ्रवस्थाड्रों में, किस प्रकार, राष्ट्रपति 
प्रजातस्त्रीय प्रकार तथा प्रक्रियाग्रों की सुरक्षा करेगा । मुशी का विचार है कि जब राज- 
नीतिक दल उच्छ,खल स्वरूप अपना लें तो राष्ट्रपति राजनैतिक दलबन्दी से ऊपर होते के 
कारण उन्हें नियन्नित कर सकता है तथा इस प्रकार वह संविधान की रक्षा कर सकता है | 
“राष्ट्रपति किस प्रकार यह मिणेंय कर सकता है कि सरकार का कोई कार्य संवैधानिक 
उच्छ,खलता है या नहीं ? यदि वह सदन में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को अपदलस्थ करता 
है श्ौर संसद्‌ द्वारा पारित विधेयकों को, संवैधानिक उच्छ,खलताओं को रोकने के लिए 
श्रस्वीकृत कर देता है तो क्या वह ससद्‌ मे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त लोकप्रिय राय 
की अवहेलना नहीं करेगा ? शायद यह तके दिया जा सकता है कि संस३ द्वारा किसी क्राति- 
कारी विधेयक को पारित करने से पहले सरकार को जनता से स्पप्ट समर्थन प्राप्त करना 
चाहिए | अर्थात यदि कोई सरकार अपने विधि-निर्माण कार्यक्रम को अपने निर्वाचन घोषणा- 
पत्र से आगे बढ़ाना चाहती है तो यह राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समद 
के बहुमत का सरकार दुरुपयोग न करे । स्पष्टत: यह तर्क तभी दिया जाता है जब वामपथी 
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सरकार मत्तारूढ हो । एक वामपंथी थ दक्षिगापंवी सरकार वी अपेक्षा मध्यमार्गी सरकार पर 
यह तर्क लागू नही होता है । संवैधानिक उच्छसलता का नियम उन हितों थे स्थार्यों वाले 
लोगों द्वारा उठाया जाता है जो संसदीय बहुमत प्राप्त सरकार के प्रगतिपूर्ण बिधि-निर्माण कार्य 
के मागे मे बाधा उत्पन् करना चाहते हैं ।*६ घपनी प्रतिक्रियवादी विधारधारा के विषय 
में समर्थन प्राप्त करने मे प्रममर्थ होने के कारण वे राजनैतिक शक्ति के संतुलन को भपने 
पक्ष में करने के लिए राष्ट्रपति गे यह अपेक्षा करते हैं। कि बढ़ राज्याष्यद्ष की हैसियत से 
भ्रजातन्त चं सविधान की रक्षा करे पश्रोर स्वयं हस्तक्षेप करें। संबंधानिक हूप से सरकार 
लोक समा के प्रति उत्तरदायी है। यदि वह सविधास का उल्लंपन करेगी तो संपूर्ण विरोधी 
पक्ष उसवग विरोध कर सकता है। इसके भ्रतिरिक्त यह प्रपेक्षा करना अनुचित है कि संसर का 
बहुमत दल ऐसे सदस्यों का समर्थन करेगा जो सविधान पा उल्लंघन करना चाहेंगे। इस 
सिद्धान्त के प्रनुमार सर्वपानिक झौचित्य का निर्णय करने के लिए संसद के ४०० से भी 
अधिक सदस्यो की छुलना में एक राष्ट्रपति उचित निर्णायक होगा । स्पप्टनः यदि एक व्यक्ति 
को जनता द्वारा भ्रपेक्षित सामाजिक तथा प्राथिक प्रगति के मार्ग में व्यवपान उत्पन्न करने 
की शक्तियाँ दी जायेगी, तो प्रजातत्त्रीय व्यवस्था प्रधिफ दिनों तक नहीं टिक सकेगी । यह 
स्थिति राष्ट्रपति को प्रतिक्रियावादी, प्रजातस्त्र का विरोध करने बाला, निद्वित स्वार्यों कया 
सरक्षक, सम्पन्न भ्रयवा समृद्ध वर्ग का संरक्षण, शक्तिदानू तथा प्रगति का शत्रु बना 
देती है । 
पिछले १६ वर्षों के सविधान के व्यावहारिक श्रनुमव ने मुंशी के विचार को भिव्या 
सिद्ध कर दिया है। भूपेश गुप्त के संरवधानिक संणोधव विधेयक प्रर विचार करते समय 
प्रधानमन्त्री नेहरू ने इस बात की प्रुष्टि की थी कि मारतीय संविधान मूलतः द्विटिश संसदीय 
रूप पर श्राधारित है तथा भारत का राष्ट्रपति राजनैतिक तथा संवेधानिक दृष्टि से ब्रिटिश 
सम्राट के समान है । नेहरू ने इस वात पर मो वल दिया था कि मारत के राष्ट्रपति ने फिछले 
वर्षों में राज्य के सर्वेधानिक भ्रध्यक्ष के रूप में ही कार्य किया था । अभी तक ऐसे उदाहरण 
नहीं उपलब्ध हैं कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों की उपेक्षा करके संसदु को संदेश भेजा हो अगवा 
किसी विधेयक पर मिषेधाधिकार का प्रयोग किया हो झथवा उस विधेमक को संसद को 
पु्रविचार के लिये भेजा हो । संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग भी उसके द्वारा पूर्णतः मस्वि- 
मण्डल के परामण्ण के झनुसार हो किया गया है। विभिन्न राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा, 
विभिन्न कारणों के झाधार पर किया गया है जैसे पेप्सू तथा हरियाणा में अ्रध्शचार 
ट्रावनकोर-कोचीन, झ्रार्ध, पंजाब, उड्ोसा तथा केरल में भ्स्थाई राजनीति । इनमें से किसी 
भी मामले मे ऐसे प्रयास नही हैं जहां इस सम्बन्ध मे कार्यवाही की राष्ट्रपति की और से 
पहल हुई हो। शनुच्छेद १२३ के झन्तर्गत अध्यादेश जारी करने के अधिकार का प्रयोग 





२६ ये दे निहित स्वायों वाले व्यक्ति हैं जो भविष्य मे वयस्क मताधिकार के आधार पद तिर्वा्ित 
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भी राष्ट्रपति ने वैयवितिक निर्णय के आधार पर नही किया है। न ही आम चुनावों के पश्चात्‌ 
प्रधानमीन्त्र की नियुक्ति में उसने लोकसदन के बहुमत के नेता की उपेक्षा ही की है । 
संक्षेप में, पिछने १६ वर्षों में हमारे संविधान के क्रियात्मक रूप में मारत का राष्ट्रपति 
गम्भीर अर्थों भे संवैधानिक अ्रव्यक्ष मात्र रहा है जी समी स्थितियों व मामलों में अपने मत्रि- 
मण्डल की सलाह से काम करता आया है | के०एम० मुशी का विचार है कि ऐसा राजनैतिक 
तथा वैयक्तिक कारणों से हुआ है । उनकी यह मान्यता है कि स्थिति बदलने के साथ इन 
परिस्थितियों में परिवर्तन अवश्यम्मावी है। सम्प्रति कार्य-निर्धारण के कारस थे :-- 
(प्र) प्रत्येक झआमचुनाव के पश्चात्‌ लोकसमा मे काग्नेस को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हुआ। 
(ब) कांग्रेस, देश तथा संसद्‌ में नेहरू की प्रभावशाली स्थिति, डा० राधाकृप्णन के 
साथ निकट व सहयोगपूर्णें सम्पर्क तथा उन दोनों से परस्पर सम्मान और स्नेह की मावना 
का होना । (स) वर्तमान राष्ट्रपतियों के सविधान समा तथा उसके श्रादर्शों से भूतपूर्व 
सम्बन्ध (द) भारत के प्रथम दो राष्ट्रपतियों (डा० राजेन्द्र प्रभाद व डा० राघाकृष्णन) 
का गौरवपूर्ण व्यक्तित्व, उतकी सादगी, उच्च आदशेवाद, प्रजातन्त्र में उनकी आस्था, 
सविधान-बाद के प्रति उनकी निष्ठा तथा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में आस्था, ये वे तथ्य है 
जिरहोने प्रारम्भिक वर्षो में मारत के राष्ट्रपति के पद की ब्रिटेन के राजा के समान संवैधानिक 
अध्यक्ष के रूप में ढाल दिया । 
चोथे आम चुनाव के पश्चात्‌ संसद्‌ में काँग्रेस का बहुमत बुरी तरह से गिरा था। नेहरू 
अब जीवित नहीं हैं । प्रधानमन्त्री का दल पर नियन्त्रण कमजोर तथा ढीला था ! स्वयं शासक 
दल आ्रान्तरिक मतभेदो से ग्रस्त है । भर्थात्‌ पर्याप्त सीमा तक राष्ट्रपति को संवैधानिक 
अध्यक्ष बनाने वाले, वैयक्तिक तथा राजन॑तिक कारण प्रायः समाप्त हो गये है। किन्तु 
राष्ट्रपति की स्थिति में कोई परिवर्तन नही हु्ना है। यद्यपि भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन 
भी पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के समान पर्याप्त रूप से सरल स्वभाव के थे । किन्तु यदि कोई शक्ति- 
शातती व महत्त्वाकाँक्षी राष्ट्रपति चुन भी लिया जाता है तो वह भी ऐसे प्रधानमम्त्री की 
अवहेलना नही कर सकेगा, जिसे लोकसभा मे स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे 
प्रघानमन्त्री के साथ सघर्ष मे राष्ट्रपति को भुकना ही पड़ेगा / यदि वह ऐसा नहीं करता 
तो गम्भीर सेंवंधानिक संकट उपस्थित हो सकता है जिसके परिस्ामस्वरूप राष्ट्रपति पर 
महाभियोग लगाया जाएगा तथा राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का उल्लेख करने के लिए 
सबविधान में सशोधन करना पडेंगा । 


संविधान सभा ने राष्ट्रपति फो औपचारिक रूप से क्‍यों नहीं बाध्य किया ?: 


सबिधान समा ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था लिखित रूप में क्‍यों नही की कि राष्ट्रपति 
मन्त्रिमण्डल की राय को मानने के लिये बाध्य होगा तथा ऐसी राय के बिना पूर्णत. शक्ति- 
होन होगा ? इस प्रश्व को कई बार संविधान समा में उठाया गया था । उसके बाद भी इसे 
समय-समय पर उठाया जाता रहा | यदि राष्ट्रपति को पूर्णतः एक ऐसा संवंघानिक अध्यक्ष 
बनाना था, जो अपने मंत्रियों को सलाह के बिना कोई कार्य न कर सकता हो, तो संविधान 


श्रे८ भारतोय सरकार एवं राजनीति 


में शेसा स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता था | इसका कारण किसी प्रकार की लापरवाही 
अथवा असावधानी नहीं है । स्वयं संविधान सभा के अध्यक्ष ने वार-्वार इस विषय की 
और ध्यान श्राकपित किया था । हर बार जो उत्तर दिया गप्रा था वह इस प्रकार था 
(अर) प्रस्तुत व्यवस्था का यह अर्थ था कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की राय मानते के लिये 
बाध्य होगा (व) इस प्रकार की व्यवस्था निर्देश-पत्र में कर दी गई है) किन्तु बाद भें, 
स्वग्न निर्देशपत्र की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया । निर्देश-पत्र के समाप्त होते के 
पश्चात्‌ भी संविधान निर्माताग्रों ने यह नहीं माना था कि राष्ट्रपति की मूल स्थिति में किप्त 
प्रकार का परिवर्तेत हुआ था । जब यह आरोप लगाया गया कि संविधान में इस तथ्य का 
कही उल्लेख नहीं किया गया है फ़ि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है तब ठी० टी० छृष्शमा- 
चारी ने उत्तर-स्वरूप यह कहा कि उसकी कोई श्रावश्यकता भी थी । साथ ही उन्होंने इस 
बात पर भी बल दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियों के भविष्य के विपय में किसी प्रकार का 
सदेह नहीं होना चाहिए । यह उल्लेखनीग्र है कि सविधान के तृतीय पाठ्न के समग्र किसी 
भी अन्य सदस्य ने इस प्रश्न को नहीं उठाया था । स्वयं डा० म्म्वेडकर ने इस अश्व के 
प्रसंग को ही टाल दिया था । तथापि इसके विषय में कृष्णमाचारी के वक्‍तव्यों तथा भम्वे> 
डकर, अललादी तथा अन्य प्रवक्‍ताओं के पिछले भाषणों से अनुमान लगाया जा सकता है 
कि वे यह मानते थे कि सविधान का झनुच्छेद ७४ राष्ट्रपति को अपने मस्त्रियों को सताह 
परिवेक्षण रूप में मानने के लिए बाध्य करता है ।१७ 
इसके विपय में पहली मात्यता यह थी कि संविधान संसदीय शासन प्रणाली की 
व्यवस्था करता था | टी० टी० कृष्णमाचारी ने संविधान सभा से कहा था कि उत्तरदायी 
सरकार मे राष्ट्रपति की स्थिति वैसी नही होती है ।१४ संसदीय प्रजातस्त्र में (झ) संसर 
तथा मजिमण्डल के मध्य शक्ति का पृथवकरण नही होता है (व) मंत्रिमण्डल लोकसमां के 
प्रद्ति उत्तरदायी होता है तया साथ ही इसे नियंत्रित करने की स्थिति में भी होता है ! 
(स) यदि राष्ट्रपति मंश्रिमण्दद का परामर्ण मानने से इन्क्रार करदे तो राज्य में भंभीर 
स्वेधानिक सकद उत्पन्न हो सकता है। (द) कोई भी राष्ट्रपति इस प्रकार के संकंद को 
सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा बयोकि वह जानता है कि यदि वह मतदाताओं से 
समर्थन प्राप्त करते भे अ्रसमर्थ रहा तो उसके विरूद्ध महाभियोग लगाया जा सक्ैगा । 
(यो इसमें सम्बन्धित किसी भी अन्य स्थिति में राज्य के निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप मे उमकी 
प्रतिद् नप्ट हो जाएगी (२) राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव उसे प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित 
मत्रियों मे सघपेरत होने से रोफेगा । 
द्वितीय, संविधान निर्माताओं की यह हादिक इच्छा थी क्लि जिस प्रकार क्रिठेत के सम्राद 
के विपय में इस परम्परा का विकास हुआ है कि वह मात्र मंत्रियों की सलाह पर हीं कार्य 
करेगा, दैसी ही परम्थरा का मारत में विकास भी हो। १३ के इस सम्बन्ध में सहमत ये 


२७ अनुच्छेद ७४ (१) थे अनुसार राष्ट्रपति के वायों में “ाहावता तथा पराप्रई/ के लिए. एग मस्धि- 
मण्डुश होगा जिसरा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कहलाएंगा 

श्द सी है हे , २६, ६५६ 

३६ राजेख प्रसाद, पूर्योक्त, ६८८ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति २२६ 


कि कई ब्रिटिश उपनिवेशों मे सफलतापूर्वक इस प्रकार की परम्परा का विकास किया गया 
था तथा वहाँ के सविधानों मे लिखित रूप से ऐसी व्यवस्था नहीं थी | यह आशा की गई 
थी कि उसी प्रकार बिना किसी लिखित रूप के भारत में भी इस परम्परा का विकास किया 
जा सकेगा | ३९ 

तीसरी मान्यता यह थी कि सविधान में सशोधन के लिए पर्याप्त सुविधाजनक विधि 
दी गई है, जब भी कोई गम्भीर कठिनाई उत्पन्न होगी उसके लिए यथीचित संशोधन क्रिया 
जा सकेगा। +* चौथी मान्यता यह थी कि संविधान निर्माता चाहे राष्ट्रपति को शक्तिवान 
नही बनाना चाहते थे किन्तु उसे गौरवपूर्ण अवश्य बनाना चाहते थे । यदि उसे स्पष्टरूप 


से औपचारिक पध्यक्ष मात्र वना दिया जाता तो उसके पद का गौरव तथा महिमा समाप्त 
हो जाती । 


इसके अतिरिक्त यह सच्चा आदर्श भी विद्यमान था कि राष्ट्रपति एक विचारशील 


व्यक्ति, प्रजातन्‍्त्र का महान प्रतीक तथ हमारी स्वतंत्रता का रक्षक होगा, श्रत' वह संविधान 
की रक्षा करेगा । 


छठी मान्यता यह थी कि कुछ मामलों में संविधान निर्माता राप्ट्रपति को उसकी 
वैयक्तिक निर्णेय शक्ति का उपयोग करने देना चाहते थे। टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा 
था कि ऐसी तीन परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जिनमें राष्ट्रपति अ्रपनी बैयक्तिक शक्तियों 
का प्रयोग कर सकता था (श्र) जब मन्त्रिमण्डल को भग करने का प्रश्न हो। 
(व) किसी व्यक्ति को मभ्रिमडल के गठन हेतु आमत्रित करने का प्रश्न हो या 
(स) मंत्रिमंडल को प्रपदस्थ करने का प्रश्व हो । उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे 
मामले उत्पन्न हो सकते हैं, अत” हम निश्चित रूप से संविधान में यह नहीं लिख 
सकते हैं कि राष्ट्रपति को कव क्‍या करना चाहिए अयवा प्रधानमंत्री उससे क्या करने को 
कह सकता है। विशेषतः उस स्थिति में जव दुविघापूर्ण स्थिति का समाधात करने में वह 
अपने वै्यक्तिक निर्णय का प्रयोग कर सकता हो । उन्होंने यह स्वीकार किया कि तथ्यों का 
मूल्यांकन करने मे अथवा उनके सदर्भ में किसी निश्चित निर्णय में त्रुटि हो सकती थी । 
उन्होंने संविधान समा से कहा कि हमारा यह विचार है कि इस विषय को हमें परम्परामओं 
के लिए छोड देना चाहिए । ऐसी परम्पराए जो उन देशो में विकसित हुई हैं जहाँ उत्तर- 
दायी शासनप्रणाली की स्थापना की गई है ! उन्होने सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि इन 
सब मामलो मे ब्रिटेन मे सम्राट तथा मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में पर्याप्त हढ परम्पराओं 


का विकास हो दुका है। अस्तु हमे पर्याप्त आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत मे राष्ट्रपति 
उनका दुरुपयोग नही करेगा ।३ * इस विचार को भूपेश गुप्त द्वारा प्रस्तावित संविधान सशोधन 


३० पणित्कर कहते हैं, सविधान मे-ऐसा वहाँ लिखा है हि राष्ट्रपति मात्त केविनेट को राय पर बाय 
करेगा | उसबा उत्तर यही है कि बेजहट डॉयसी व एन्सन वी रचनाएं देखिए । भारतीय संविधान 
को लिबित अर्यों में ही पढ़ना समझता या उसकी ध्याद्ष्या नहीं करती चाहिए अपितु ब्रिटेन में 


स्दधानिक विधि में अलिखित परम्पशाओं के विकास के संदर्म मे ऐसा करना चाहिए। के. एम. 
परणिक्कर, द फाउडेशन ऑफ न्यू इण्डिया १६६३, पृ १५३ 


३१ पूर्बोस्त ६७६;सी. ए. ढी. श,२१६ 
३२ भी. ए. डी. १६५७ 
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विधेयक पर राज्य समा में १६ नवम्दर १६६२ को विचार के दौरान पर्याप्त समर्थन मिला: 
था कि राष्ट्रपति को उन स्थितियों से निवटने के लिए पर्याप्त शुक्तियाँ दी जाएं, जहाँ : 
प्रधानमंत्री अधवा ससद्‌ पर निर्भर नहीं रहा जा सकता हो । 33 के. संधानम्‌ से विधेयक 
का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में कोई भी कटौती दुष्प्रव 
तिवान्‌ मंत्रियों को तानाशाही के लिए उन्मुक्त कर देगी । राष्ट्रपति को झसाधारण स्थिति 
भें इन शक्तियों की आवश्यकता सबिवान की रक्षा के लिए तथा यह देखने के लिए थी कि 
मज्िमण्डल को ससद्‌ का विश्वास प्राप्त था | ए० डी० भणि से कहा कि राष्ट्रपति को 
उन शक्तियों की आवश्यकता मश्रिमष्डल के उच्छूखल कार्यों को नियन्त्रित करने के लिए है!“ 


इन विचारों के आधार पर संविधान समा ने राष्ट्रपति की शक्तियों को पंरूपराओं के: 
विकास द्वारा नियन्त्रित होने के लिए छोड़ दिया था। उसकी यह धारणा थी कि साथारणतः, 
राष्ट्रपति मत्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करेगा और उसकी सलाह को भ्रस्वीकार करने का्‌ 
उसे पूर्णतः श्रधिकार नहीं होगा | जैसा कि एन० सप्रू ते राज्य समा में कहा /हमें 
राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के मध्य संघर्ष की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि संसद तया। 
जनमत सक्रिय रहे तो इस प्रकार के संघर्ष की अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं होगा।"* 
किन्तु सविधान सभा को उस स्थिति की भ्राशंका थो जब जनमत सतर्क न,रहे, ,संसद्‌ 
विभिन्न गुटों में विभाजित हो जाए तथा केन्द्र में सर्वैधानिक ढाँचा दूट जाए तो ऐसी स्थिति 
का एकमात्र समाधान राष्ट्रपति का शासन हो सकता है| यही कारण है कि राष्ट्रपति की 
शक्तियों को लचीला बना कर छोड़ दिया गया है। केण्वी० राव ने राष्ट्रपति की एवितयों के 
विषय में संविधान निर्माताओं की विचारधारा को बड़े उपयुक्त शब्दों में संक्षिप्त रूप में 
प्रस्तुत किया है-मारत में प्रजातत्त्र पहली बार स्थापित किया जा रहा हैं। प्रजातल् क्कै लिए, ई 
कई भ्रवस्थाओों का होना श्रावश्यक है किग्सु जब तक इन अ्रवस्थाप्रों की स्थापना हो तैषा 
परम्पराओं का विकास हो तव॒ तक देश प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। भतः देश लिए एक 
केन्द्रीकृत हढ़ कार्यकारी नेतृत्व की आवश्यकता है झस्यया प्रजातन्‍्त्र का बाँचा संकृटकाल 
में नब्ट हो जाएया।।।*५ 'अत. सपूर्स व्यवस्था को नमनीय बनाया जाना, चाहिए । यदि 
सुदृढ़ राजनैतिक दलों का विकास हो जाता है तथा लोगो में सविधानवाद क्के प्रति निष्ठी 
बिकसिक हो जाती है तो देश में संसदीय व्यवस्था विकसित हो सकेगी, अन्यथा राष्ट्रपति ' 
हस्तक्षेप करेगा ताकि देश को संकट न उठाना पड़े ।हें४ ५ 2 








इन सभी कारणों के परिणामस्वरूप भारत के संविधान में राष्ट्रपति की , रत, 
नमनीय रखी गई हैं। संविधान निर्माता यह जानते ये कि भारत में ब्रिटिश व्यवस्था के 
समान द्विदलीम पद्धति का विकास हो गया तो राष्ट्रपति भ्रपरिहार्य रूप से नाममात्रे का, 
अध्यक्ष बन जाएगा किन्तु यदि इसके विपरीत्त कई राजनैतिक दलों की रचना हो जाती है. 





३३ यह दियेषक सृविधान के अनुच्छेद ७४ के संशोधन के लिए रुवा गया था ढाझि टाष्ट्रपदि को मं”: 
मपइल बदे संसाह मानने के लिए बाध्य किया भापु 3 गा 
इ४ के, दी. राव पुर्वोक्त, पुष्द ७३े 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति २३१ 


जो देश को एक सुदृढ, स्थायी तथा एकताबद्ध सरकार देने मे असमर्थ रहें, तो निस्सन्देह 
राष्ट्रपति सुद्ढ व शक्तिशाली हो जाएगा | यह हमारे संविधान निर्मातात्रों को सूकबुझ 
का प्रमाण है कि हमार राष्ट्रपति परिस्थितियों के अनुसार एक ग्रथवा अन्य रूप धारण 
कर सकता है | इस विपय में भी सुहढ़ विश्वास था कि आने वाले एक दशक तक देश 
को तत्कालीन नेताओं का नेतृत्व उपलब्ध होगा जो सविधान की क्रियान्विति कर सकेगा । 
तथा उनके नेतृत्व काल में ससदीय प्रणाली के उन मूल सिद्धान्तो का विकास हो सकेगा जिसे 
संविधान का मूल आधार बनाया गया था । इन अपेक्षाओं के अनुरूप १६६७ तक कांग्रेस 
को चुनावो में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ । यह इन्ही स्थितियों का परिणाम था कि पण्डित 
नेहरू नवम्बर १६६० में संवाददाताओं से विश्वासपूर्ण ढंग से यह कह सके कि उनको इस 
विपय में कोई सदेह नहीं कि वे पिछले दस वर्षो मे सबिधान के अनुकूल कार्य कर सके थे । 
३० नवम्बर १६६२ को राजस्थान में बोलते हुए गृह मत्नालय के राज्य मन्त्री वी०एन० 
दातार ने बड़े विश्वास से यह धोपणा की कि “सविधान मे राष्ट्रपति एक नाममात्र का 
अध्यक्ष था जो प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल के परामर्श को मानने के लिये वाध्य 
था । वह स्वय कोई निर्णाय नहीं कर सकता था ।” विधिमत्री अशोक सेन में राष्ट्रपति की 
शक्तियों के सम्बन्ध में तथाकथित विवाद को वास्तविक कम तथा बौद्धिक ग्रथवा सारस्वत 
झधिक बता कर उसे गैर-महत्त्वपूर्ण घोषित कर दिया । 


राष्ट्रपति की संवंधानिक भूमिका 

अब हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि यह मान लिया जाए कि राष्ट्रपति सब 
मामलों में प्रधानमंत्री के मंत्रिमण्डल द्वारा दिए गए परामर्श से बाध्य होता है तो क्या वह 
एक नाम मात्र का ग्रध्यक्ष है ? इस जटिल प्रश्व का कोई सीघा उत्तर नही है । राष्ट्रपति की 
वास्तविक स्थिति कुछ इतने अस्पष्ट घटको पर झ्राश्रित है कि उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित 
नही कहा जा सकता । ये घटक हैं : (अर) प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति के परस्पर सम्बन्ध, 
(ब) जनता तथा संसद्‌ के संदर्भ मे प्रधानमंत्री की स्थिति तथा (स) स्वयं राष्ट्र की 
स्थिति । 


प्रधानमंत्रो व राष्ट्रपति के परस्पर सम्बन्ध 


ससदीय प्रजातन्त्र में प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति में अनवरत रूप से परस्पर सघर्ष की 
स्थिति रहती है-राष्ट्रपति को प्रकटत कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, पर बह ग्रपनी चनुरता 
तथा ग्रनुभव से अपने पद के गौरव व महिमा को बनाए रस सकता है। प्रधानमन्त्री को 
शक्ति प्राप्त है तथा ससद्‌ में अपने समर्थकों पर प्राप्त नियन्त्रण उसकी वास्तविक स्थिति 
को निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त यदि प्रधानमन्त्री प्रगतिशील व ग्राकर्पक व्यक्तित्व 
वाला है तो राष्ट्रपति मौश तथा कम महत्त्व का हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति 
दोनों ही विभिष्ट गुणों से युक्त नही है तब भी प्रधानमंत्री श्रपने दल के बहुमन के कारण 
राष्ट्रपति की तुलमा में प्रभावशील बना रहेगा । यदि प्रधानमंत्री चरित्र, ज्ञान प्रनुमव तथा 


र३२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


रे 
सावंजत्निक प्रतिष्ठा के संदर्भ में राष्ट्रपति की स्थिति से निम्न हो व साथ ही यदि दल में 
उसकी स्थिति पर्याप्त स्थिर तथा सुदृढ़ भी न हो तो स्पष्ठत: ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति 
प्रधानसन्त्री की तुलना में प्रभावशाली बन जाएगा | अतः ऐसी परिस्थिति में जब दलीय 
बहुमत अस्थिर हो, नेतृत्त्व असुरक्षित हो, राजनैतिक अ्रप्टाचार का बाहुलथ हो तब राष्ट्रपति 
अधिक शक्तिशाली हो जाएगा । ये प्रवृत्तियाँ भारतीय राजनैतिक मंच पर स्पष्ट रूप से 
समथित होती हैं। नेहरू के ग्रतिम दिनों मे उनकी निजी अस्वस्थता के कारण तंथा उत्तरी 
सीमा पर संतिक पराजय के कारण शक्ति का संतुलन राष्ट्रपति की ओर भुकते लगा 
हि व मारतीय नेता राष्ट्रपति से ग्रधिकाधिफ सनाह लेने लगे हैं। इस प्रकार डा० 
राधाकृष्णन स्वय अपने को अधिक प्रभावशाली तथा अपने पद की गरिमा को अधिकाधिक 
महत्त्वपूर्ण महमूस करने लगे है ।3१ क्ृप्णा मेनन को मंत्रिमण्डल से निवृत्तमान कराने में 
डा० राधाकृष्णन का भहत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है जिन्हें १६६२ में चीनी भ्राकमर 
के समय भारतीय पराजय का कारण माना गया । यह कहा जाता है कि सरदार प्रताप" 
सिह करो के विरद्ध जाँच करवाने मे डा० राधाकृष्णन का मुख्य हाथ था। प्रधानमस्त्ी 
भेहरू पहले प्रतापरशिह करो जैसे ईमानदार व विश्वसनीय मुख्यमन्त्री के व्यवहार के विषय 
में जांच करवाने के इच्छुक नही थे । किन्तु राष्ट्रपति के आग्रह पर उन्होने जाँच करवाना 
स्वीकार कर लिया। नेहरू की मृत्यु के पश्चात्‌ डा० राधाकृष्णन में अधिक विश्वसनीय तथा 
अ्रधिकारपूर्ण सत्ता हप्टिगोचर हुई । सोवियत रूस की उतकी याज्रा को विदेशी मामलों 
के सदमे मे सवाददाताओं द्वारा बढ़ा-चढा कर प्रसारित किया गया। झपने समकालीन 
राजनीतिज्ञों पर यह सार्वजनिक आधिपत्य, जो किसी सीमा तक संरकार पर 
नियन्त्रण था, राजनैतिक जगत्‌ में पर्याप्त हलचल पैदा करने वाला रहा 3६ अधिका- 
धिक मश्री राष्ट्रपति से मेंट करने लगे ! सुब्रह्मण्यम तथा अलग्रेसन के स्यागपत्र पर राष्ट्रपति 
ने प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मज्रियो के वीच लगभग मध्यस्थता का कार्य किया ।४ नेहरू 
की पुत्रो श्रीमती गांधी के प्रधानमन्त्री बनने के पश्चात्‌ एक बार फिर शक्ति संतुलन का 
कुकाव प्रधानमन्त्री की और होने लगा । राष्ट्रपति की अ्रधिक झ्रायु व दुर्बेल स्वास्थ्य ने उसे 
राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा नहीं करने दी । सवाददाताओं के अनुसार नवम्बर १६६६ 
में किये गए मंत्रिमण्डलीय परिवर्तन से, राष्ट्रपति को प्रूर्णतः प्रनभिज्ञ रखा गयी 
था हैफ 
३१ म्यूपोर्क टाइस्स हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रराथित ११ जून १६६३ 
३६ उदाहरण के जिए घनवतरी मेडिकल वलिज में उनका अध्पक्षीप भाषण द्ृष्टव्य । 
३७ देखिये, लिफ, १८ नवम्बर, १६६६ 
८ अशोक चदा ने “राज्य के अध्यक्ष के रूप में ऐक मैनिझवारी” शीर्षक के अन्तर्गत जिधते हूऐे बंद 
शिकायत दी है जि नेहरू के उत्तराधिकारियों ने उरासे (राष्ट्रपति से) परामर्श लेने को सुविधाजनक 
अथवा आवश्यक नही माता । उन्होंने उये बेबल उसके पद व ह्थिति के कारण सम्मान दिया, उसमें 
निहित विश्शर बे कारण सह्ी॥ छत्होंते अन्य नेठाओं के परामर्श लेसा अधिव पसन्द शिया जो 
तने परिपक्द आंदशे-प्र टित तथा निष्यक्ष नहीं थे जितना कि राष्ट्रपति हो सकठा भा) हिलुलान 
टाइम्स, १४४ ई, १६६७ 





राष्ट्रपति का वास्तविक स्थिति र्३३ 


राष्ट्रपति पराम्दाता के रूप में 


प्रधानमंत्री की तुलना में उचित सामंजस्य स्थापित होने पर वेजहट के बनुधार राष्ट्रव्ति 
वास्तविक शक्ति सम्पन्न ने होते पर भी राजनीति में प्रत्यथ्िक प्रभावशाली हो सकता है ! 
ब्रिटिश राजा को परामर्श देने, प्रोत्साहित करने, तथा चेतावनी देने की तीत शक्तियाँ प्राप्य 
हैं। वेजहट का कथन है कि एक राजा को उससे प्रधिक शक्तियों की आवश्यकता नीं 
होती है। भारत का राष्ट्रपति भी उस परामर्श से पर्याप्त लाभ उठा सकता है। राजनीति 
ब राजनैतिक दलों से पृथर रहकर वह राज्य की राजनीति को गमभने की श्रेष्ठ स्थिति 
में होता है | यह प्रधानमंत्री का कत्तंज्य होता है कि वह राष्ट्रपति को सभी ऐसे निर्णयों से 
सूचित करे जो संघ के प्रशासनिक मामलों में, तवा विधि निर्माग्ग के सददर्म मे उसके मन्ध्रि- 
मण्डल द्वारा लिए गए हों। साथ ही राष्ट्रपति उनके सदर्म में प्रधाममन्त्री से अतिरिक्त 
सूचना भी मांग सकता है । उसकी गरिमामय स्थिति तथा उसका निष्पक्ष स्वरूप इस तथ्य 
को निश्चित कर देते हैं कि उसके द्वारा दिया गया परामर्श ग्रत्यधिक सम्मानतीय होगा । 
यदि राष्ट्रपति परिश्रमी, बुद्धिमान तथा चतुर हो तो उसकी उपेक्षा करना प्रधाममन्त्री के 
लिए असम्मव होगा । राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रमाद के लिए यह कहा जाता है कि वे अपने 
कार्यक्रम के कई घण्टे विभिन्न विधेयको, क्षमादान की याचिकाओ, कानूतों तथा इसी प्रकार 
के ग्रन्य कई आलेखो का ग्रध्ययन करते में व्यतीत करते थे । क्रिसी भी व्यक्ति को तब तक 
न तो जेल भेजा जा सकता था और न ही किसी को क्षमादान ही दिया जाता था जब तक 
डा० प्रसाद स्वयं उस मामले की पूर्ण खोजबीन नही कर लिया करते थे । स्वभाव से नम्र 
होने के कारण राष्ट्रपति श्रपने मंन्त्रियों में पुतविचार की भावना को प्रेरित करते थे । 
टाइम्स ने भार्च १६६३ में उनके बारे में लिखा था “उनकी थौद्धिक शक्तित, विश्व के 
मामलों की उनकी गहन जानकारी तथा प्रशासनिक मामलों में उनकी पदुता ने उन्हें अपने 
देश की गृह तथा विदेश नीति के निर्धारण में एक मदृत्त्वपूर्ण वास्तविक प्रभावशाली व्यक्ति 
बना दिया था | ”जगजीवनराम, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से केन्द्रीय मन्त्री रहे है, 
ने सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर डा० प्रसाद के कार्यकारी प्रभाव को स्वीकार किया 
है। महत्त्वपूर्ण विषयों पर डा० प्रसाद स्वयं व्यक्तियत रूप से मंत्रियों से पत्र-ब्यवहार किया 
करते थे । कहा जाता है कि ये पत्र पाडित्य के नमूने तथा गहन अध्ययन तथा विश्लेपण का 
प्रमाण थे । जो पत्र सरकार की कृषि तथा खाद्य नीति व ग्रुप्तचरी के विषय में लिखे गये 
थे उनका पर्याप्त प्रचार किया गया । ७ दिसम्वर १६५६ की लांबी की रिपोर्ट्स में कहा 
“गया है कि राष्ट्रपति ने उच्च पदों पर स्थित मत्रियों सहित अन्य अधिकारियों के विस्द्ध 
अ्ष्टाचार के आरोपों की जौच करवाने के लिए एक शक्तिशाली झायोग की मियुक्ति का 
सशक्त ग्राग्रह किया । यह कहा जाता है क्रि करनाल हृत्याकाण्ड की रिपोर्ट प्रकाशित 
होने के तुरन्त पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने पजाब के मुख्य मन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों के 
सम्बन्ध में श्रालोचनात्मक टिप्पणी सहित पत्र भेजा था | राष्ट्रपति का यह पत्र उस झआान्दो> 
लैन की भतिम परिशति थी जो भूतपूवे वित्त मंत्री डा० सी० डी० देशमुख द्वारा इस प्रकार 
के जाँच आयोग की स्थापना को आवश्यकता को लेकर चलाया जा रहा था । राप्ट्रपति का 





स्व भारतीय सरकार एवं राजनीति 


पत्र मिलने के पश्चात्‌ कहा जाता है कि प्रधानमन्त्री नेहरू ने तत्काल सी० डी० देशमुस में 
पत्र-व्यवहार किया । इन सब घटनाओ्ो से एक निष्कर्प यह निकाला जाता है कि चूंकि 
डा० प्रसाद को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था ग्रत: इस तया इसके झतिरिक्त डा० प्रसाद के भत्य 
कई हस्तक्षेपो का सरकारी निर्शेयों पर उससे कहीं झ्रधिक प्रभाव पड़ा होगा जिसकी 
सामास्यत. कहपना की जाती है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि डा० राजेद 
प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में मात्र सम्माननीय किन्तु वास्तविक प्रभाव से रहित व्यक्ति 
नही थे । २६४ > 

अस्तु राष्ट्रपति केवल माममात्र का अध्यक्ष नही है | वह डा० राजेन्द्र प्रसाद की भांति 
परोक्ष रूप से कार्य करते हुए अपने मत्त्रियों से तदनुसार कार्य करने का आग्रह कर सकतो 
है । किन्तु, इस प्रकार का झााग्रह एक सीमा तक ही किया जा सकता है । यह सीमा डॉ० 
राघाकृप्णन द्वारा चौथे श्राम चुनावो के पश्चात्‌ राजस्थान के मामलों मे हस्तक्षेप करने में 
स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई। यद्यपि उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन बना रहना पर्याप्त 
शकास्पद बन गया था तथा राज्य विधान सभा के ६३ विरोधी (कुल १८४ सदस्यों में से) 
सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति मवन में उपस्थित होने पर भी राष्ट्रपति ने 
राष्ट्रपति शासन की घोषणा को समाप्त करने के लिए कुछ नही किया । उन्होंने उस समय 
उपस्थित गृह मन्‍्त्री से मात्र यही पूछा कि इस सदर्भ में उनका क्या कहना था । 


संविधान का गौरवपूर्ण अंश 


राष्ट्रपति सविधान का ग्रौरवपूर्ण अंश है । इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति की वही 
स्थिति है जो अ्रनेंस्ट बार के अनुसार ब्रिटेन के राजा की है, प्र्थात्‌- वह राष्ट्रीय एकता 
का प्रतीक, मक्ति का प्रेरक तथा उत्सवो का झाकपण है। वह सामान्य व्यक्ति की रूचि 
का केन्द्र है। उसका जीवन तथा गतिविधियाँ व्यापक सार्वजनिक भ्रचार प्राप्त करती हैं । 
बह जहाँ कही मी जाता है भीड़ को झ्राकपित करता है ।॥ वह जनता से सम्बन्धित है। वह 
श्रपने व्यक्तित्व में सम्पुं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। वह जनता के लिए गौरव का 
मुर्ते रूप है। उसके द्वारा उद्घाटन के उत्सव, शतान्दी समारोह तथा भन्य राष्ट्रीय झायोजनो 
की अध्यक्षता करना प्रतिष्ठा तथा गौरव का विपम माना जाता है। स्वतन्त्रता की रथ 
संघ्या, गणतंत्र दिवस तथा नये वर्ष पर उसके मापण पर्याप्त रूचि से देश के सभी घरों मे 
सुने तथा पढ़े जाते हैं। वह गरातन्‍्त्र दिवस पर परेड की सलामी लेता है जिसे लाखो लोग 
शूचि से देखते है । राष्ट्रपति से कोई भी व्यक्ति आसानी से मिल सकता है । डॉ राधा- 
कृप्णन ने सप्ताह के कुछ दिन जनसामान्य से (विसा पूर्व सूचना) के मिलते के लिए 
निर्धारित किये थे | डॉ० राजेन्द्र प्रमाद ने एक बार राष्ट्रपति की राजकीय शोमा यात्रा की 
दिल्‍ली की भीड़ में इसलिए रुकवा दिया था क्योकि भीड़ मे से किसी विससान ने उत्हें *राजिन 
बादू' कहकर पुवागरा था । 





३६ दि टाइग्ग, १ सार्च, १९६३ 


राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति र्र्५्‌ 


समाज, लोकावार तथा नैतिकता का नायक : 


राष्टूपति समाज को लोकाचार, नैतिकता तथा व्यवहार के क्षेत्र मे नेतृत्त्व प्रदान कर 
सकता है। इसका व्यावहारिक उदाहरण भी प्रस्तुत है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कुटीर 
उद्योगो को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । राष्ट्रपति भवन में कारपेट गलीचो, चाँदी के नवका- 
शीदार बतंनों तथा मरिपुरी कशीदे की हस्तकला को प्रोत्साहन मिला । उनके प्रोत्साहन के 
कारण हैदराबाद की विदरी कला का पुनविकास हुआ । वे एक वार अपने प्रवास के दौरान 
एक गाँव में गए जहाँ इस कला के मात्र दम कारीगर वचे थे- वहाँ उन्होंने कई हजार रुपये 
का सामान तैयार करने का श्रादेश दिया । परिणामस्वरूप एक नष्ट प्राय कला पुनर्जीवित 
हुई तथा कई हजार कारीगरों ने कार्य करना प्रारम्भ किया । श्राज़ देश इस कला से दो करोट 
रुपये की विदेशी मुद्रा अजित कर रहा है। उनके काल मे राष्ट्रपति भवन सपूर्णोतः भारतीय 
कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था जिससे उसका वातावररा पूर्णंत' मारतीय वन गया 
था। वे सादगी व सरलता के साक्षात रूप थे । उन्होने अपने वेतन में तीन-चौथाई कठौती 
को सह्ष स्वीकार किया । यह परम्परा उनके उत्तराधिकारी डॉ० राधाकृष्णन ने भी बनाए 
रखी ! डॉ० राधाकृष्णन श्रपने शांत, स्वाभिमानी रूप मे प्लेटो के दार्शनिक राजा के विचार 
को प्रमाणित करते हुए अपने पाडित्य तथा बिं्वता के लिए सभी लोगो से सम्भान प्राप्त 
करते थे । € जून १६६३ को उनके व्यक्तित्व पर एक लेख लिखते हुए ग्रॉब्ज़वंर मे लिखा 
था “अपने श्वेत साफे व सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे से विद्वता का प्रसार वे प्रकाशस्तभ के 
समान करते हैं ।”” एक औपचारिक प्रध्यक्ष होते हुए भी वह भारत की विद्यमान प्रवृत्तियों 
विश्वास खोने व विघटित होने का प्रतिरोध करने में समर्थ रहे है ४९ 


वेदेशिक मामलों पर प्रभाव : 

राष्ट्रपति के श्नपचारिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य भारत की राजधानी में 
श्राने वाले विदेशी भ्तिथियों का आतिथ्य करना है। इसी कार उनकी विदेशी याभ्राएँ 
विदेशों मे भारत की प्रतिप्ठा बढातो हैं। डॉ० राजेन्द्रप्रमाद बहुत अच्छे आतियेय माने 
जाते थे क्योकि वे झपने मेहमानों की व्यक्तिगत प्रावश्यकताओं तक का स्वय ख्याल करते 
थे। एक सहायक ने एक वार कहा कि “राष्ट्रपति छोटी से छोटी बात पर भी खुद ध्यान 





४० इसके विपरीत डॉ. राधाशुष्णन द्वारा पिछले एक गणतत्र दिवस पर प्रसारित भाषण कई लोगों द्वारा 
सरकार के प्रति हरपष्ट अविश्वास की घोषणा माना गया जो राष्ट्रपति के लिए उबित नहीं था। 
राष्ट्रपति ने अपने भाषथ के दौरान वहा था--''गत वर्ष स्वतन्वता बे पश्चात्‌ प्राइतिश विपदाओं 
सथा मानवीय असफ्लताओं झछो कारण तिडृष्टतम वर्ष रहा है । बढ़े हुए हृपि तथा औद्योगिक उत्ताइन 
के बावजुद हम बढ़ती हुई जनसब्या की माँगो को पूरा करते में असमर्य रहें हैं। अकाल बी टियिति 
बड़ी विकेट हैं । इन सब प्राकृतिक दुर्घटवाओं पर ध्यान देते के बावजूद हम व्यापक बार्य अक्षमतरा 
था अपने ख्रोतो बे दुरप्योग को विस्मृत नहीं बर सकते । ” यह बढ़ा जाता है हि इस भाषण से 
श्रीमती गाधी इतनों अधिर रूष्ट हुई! त्रि उसो श्रमय उन्होंने डॉ. राषाहृष्शन वो दुवारा झनोतीव 
से करने का निर्घय कर लिया ॥। 


घ्३६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


देते हैं ।' यह कहा जाता है कि कमी झिसी मेहमान को यदि समय हो तो उसे संपूर्ण मवन 
का निरीक्षण करवाने के लिये वह ले जाते थे तथा ऐसा करते समय झपने निजी सेवक के 
निवास पर अवश्य रुकते थे। राष्ट्रपति के रुप में डॉ० प्रसाद जापान, इंडोनेशिया, 
मलेशिया, कवोडिया, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, लंका तंया रूस गये थे। इन समी 
जगहों पर उनका शाही स्थायत फ्िया गया । ये यात्राएँ पर्याप्त लोकप्रिय हुई' तथा इनमे 
इन देशों के मारत मे सम्बन्धो में पर्याप्त सुधार हुआ । इन देशों के साथ हमारे देश के 
सम्बन्ध शताब्दियो पुराने थे जो इन यात्राओ के कारण पुनर्जीवित हुए। बौद्ध धर्म बामे 
देशों ने उनका स्वागत और भी भ्रधिक स्नेह से किया क्योंकि सारनाय के बोद्ध मन्दिर को 
अम्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सगठन के नियत्रण में हस्तलिसित हस्तांतरित करने में उन्होंने पर्याप्त 
प्रयाम किए थे । इसी प्रकार डॉ० राधाकृष्णन की रूस, श्रमेरिका व ब्निटेन को यांत्राएँ 
इन देशों के साथ सम्बन्ध को भ्रच्छा बनाने मे पर्याप्त उपयोगी सिद्ध हुईं । राष्ट्रपति डॉ० 
राधाइृप्णन्‌ को सत्र उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति ( न्यूयार्क टाइम्स ) झपवादात्मके रूप 
से अच्छा व्यक्ति तथा एकमात्र दाशनिक राजनीतिज ( श्रॉब्नवंर ) बताया गया। ये पहले 
दो राष्ट्रपति भारत की संस्कृति, दर्शन तथा परम्परा के क्षेत्र में संपूर्ण महामता के 
प्रतौक थे तथा वे जहाँ भी गये वहाँ अ्रमिट प्रमाव भी छोड़ कर श्राये । तृतीय राष्ट्रपति डॉ० 
जाकिर हुर्सन भी विद्वान तथा सास्क्ृतिक सुझुचिवान्‌ व्यक्ति थे जिन्होंने ,भपनी विदेशी 
यात्रा में विशेषतः मुस्लिम देशों की यात्राप्रों में पर्याप्त सदभावना तथा मित्रता प्राप्त की । 
इस प्रकार राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से श्रपने देश के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का 
अवसर मिलता है। यदि वह दृष्टिकोण गम्भीरता, सद्‌इच्छा तथा ईमानदारी से प्रस्तुत किया 
जाए तो यह भारत के भन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्बन्ध को पर्याप्त रूप से प्रमावित कर सकता है । 
अस्तु, हम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि मारत का राष्ट्रपति एक नाममात्र का 
अध्यक्ष नही है । उसे नीतियों, निर्शयों तथा कार्यों को राष्ट्रीय तथा पन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर प्रभावित करने के प्रनेक अवसर उपलब्ध हैं। प्रत्येक नया राष्ट्रपति स्वामाविकतः 
इस प्रभाव को किस रूप से प्रयुकत करेगा, यह उसकी व्यक्तिगत विशेषता तथा सार्वजनिक 
स्थिति पर निर्भर होगा । साधारणतः वह शासन नहीं करेगा किन्तु निश्चित रूप से वह 
अनेको भारतीयों के दिलो व मस्तिप्क पर राज्य कर सकता है वे करेगा। ४+* भ्रसाधारण 


४१ अशोह चन्दा में डॉ० राघाइृष्णत के लिए तिखा है : उनके जीवन की सादगी, उतकी डिसी भी 
उस स्थक्ति से मिलने छी तत्यरता जो उससे मिलता चाहता था, मयाघार ( छा000०ग ) # 
परिपूर्ण दिल्‍ली शहर में भी उनती भ्रत्येक भेटकर्ता से अस्दिष्ध विनम्रता, इत सभी गुणों ने उन्हें 
“जनता का राष्ट्र्पत' बना दिया था। इसमें और अधिक वृद्धि तब हुई जब उन्होंने मुगल उद्यार्त 
से दु खी तथा पीडित नागरिकों से माचना-पत्र लेता प्रारम्भ करने का तिर्णय किया। (हिशदुस्ाल 
डाजम्म, १४ मई, १६४७ ) के 

लक्ष्मी ने अप्रेल १६६३ में उत्तर प्रदेश--अक मे हमारे प्रधम राष्ट्रपति के विषय में यह लिखा-” 
एक विकट सक्रमण काल में डॉ० राजैम्द्र प्रसाद ने न तो शासन किया न राज्य किया, उन्होंने केवल 
राज्य बे अध्यक्ष के रूप में ही नहों अपितु भारत की स्वतन्व आवाज के रूप में भी कार्य दिया । 
चह हमारे जाजें दॉशिगटन थे | 


है 


न 


राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति २३७ 


परिस्थितियों मे जब सरकार दुर्बल, अस्थिर तथा राजनेतिक अप्टाचार व कार्यकारी बाघाओं 
के कारण असुरक्षित होती है, सामाजिक तथा आथिक अराजकता को नियन्त्रित करने से 
असमर्थ होती है प्रौर देश की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा बनाए रखने के योग्य नहीं होती तो 
ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति एक सवैधानिक अध्यक्ष से अधिक प्रभावशाली हो सकता 
है । वह ऐसी परिस्थिति में सक्रिय तथा प्रभावी राष्ट्रपति के रूप में उमर सकता है । 
किन्तु यह शुद्ध रूप से श्रस्थाई व्यवस्था होगी जिसका उ्हँ श्य एक गम्भीर समस्या के लिए 
चरम उपचार प्रदान करना हो सकता है | यदि यह व्यवस्थास्थाई हो जाती है तो मिस्सदेह 
भारतीय शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हो जाएगा । 
माशीश ल्यणा85 
. सबल (7श कसा 4 वणवाशा एड हक्लाड, (?70॥6 45॥065 वी। छाएथ6 
एशा59९९ए४८). 0वदशा [.0ाहइ़गराथा,.. 4972 
(छा, ।, 97. 45-46 ) 
2. 2057, 2, /#. + 50778:ी6 00 ४५ञाबृवां पव्रक्तथा(ह 50079 
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श्श्‌ 


भधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण 
का आग्रह 


( प्रंट ब्रिटेन के विपय में पहे कहां गया है कि वहाँ लोकतांतिक राजनीतिक 
व्यवस्था संसदीय सरकार से केबिनेट सरकार और भ्रततः प्रधानमंत्रीय सरकार में 
परिणल हुई है। मारत के सदर्भ से मी यह कहा जाता है कि यहाँ राजनैतिक 
व्यवस्था उसी प्रकार विकसित हो रहो है जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में बह परिवर्तित 
हुई थी, यद्यपि इस विप्य मे सर्वमम्मत्ति का भरम्ाव है! इस विवाद के बाव द्द 
इससे इकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांशतः प्रधानमंत्री कर पद इस प्रकार 
की धुरी बनने को प्रवुलि रखता है जिमके इ्दे-गिर्द समूची राजनैतिक व्यवस्था 
घूमती है। प्रधानमत्नी का पद च्यक्तित्व-अभिमुजीकरण एवं संस्थाकरण का 
मिश्रित रूप रहा है । यद्यपि अमी तक संभवत: प्रधानमंत्रों के व्यक्तित्त्व ने संस्थायत 
रूप को प्रपेक्षा इस पद के स्वरूप को अधिक प्रभावित किया है, फिर भी इस 
तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती किकम से कम दो प्रभनुताशाली व सशक्त 
प्रधानमंत्रियों >-प० जवाहरलाल नेहरू व श्रीमती इदिर ग्ावो के रूप में व्यक्तित्व 
सम्बन्धी घटकों ने प्रधानमत्री पद के अनेक पक्षों को सस्याकृत करने के लक्ष्य में 
सहायता प्रदान की है ) 

हरीश खरे ने अपने लेख दि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ; ए प्ली फॉर 
इस्टीट्यूजनलाईजेशन आ्रॉफ पावर (जरनल ऑफ कॉन्स्टीट्यूपनल एण्ड पालिया- 
मेन्टरी स्टडीज, जनवरी, मार्च, १६७१ पृ० २२-५०) में न केवल प्रधानमंत्री पद 
के राजन॑तिक-प्रशामकीय आयाधो सहित उसकी विकास प्रक्रिया से सम्पस्धित 
अर्वक्र्ण विवेषन किया है बहिक एक प्रवल तर्क इस पक्ष से मो दिया है कि 


उसके पद से सम्बन्धित सस्याकरण की चालू प्रक्रिया को पूरा किया जाए । 
+>-पस्म्पादक ) 


डु हे 
भारत में राजवीति के क्षेत्र मे ब्रिटेग से जो विभिन्न विराम मिली है उनमें से एक 
महत्वपूर्ण विरासत यार्वमौमिक प्रजात॑त्रीय गणतंत्र के स्वेधानिक डॉँचे में प्रधानमंत्री कौ 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह २३६ 


प्रदत्त केन्द्रीय स्थिति है। यद्यपि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रवति कहा गया है तयाषि शक्ति 
संरचना का मूलतः प्लिटेन के समान प्रधानमत्नी ही श्रध्यक्ष है। कार्यपालिका के व्यवस्था- 
पिझा के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धाल्ला का परित्याग कर वतंमान में वस्तुतः ब्रिटेन में 
संस की संप्रभुवा कय स्थान मथिमण्डल की संप्रभुता में ले लिया है। यह मध्रिमण्डल की 
संप्रठृत्ता अंततः प्रधानमत्री की सरकार वी सम्रभुुता है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में अभी 
तऊ प्रधानमत्री अ्रस्पपष्ट तथा अ्रनिश्चित स्थिति में है। हाल ही के राजनैतिक सकट के 
समय यह बात पर्याप्त रुपसे स्पष्ट हो चुकी थी श्रौर काग्रे स-विभाजन (१६६६) के 
झवसर पर ऐमे मूलभूत प्रश्नों पर न्यूनतम सहमति का अ्रमाव पाया गया जैसे, राष्ट्रपति 
तथा प्रधानमत्री व उमके दल के अध्यक्ष के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो ? त३विपयक लेख में 
प्रधानमंत्री की शक्तियों की परिवर्ततशीलता तथा उन्हे संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की 
बांछनीयता पर प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री के सस्थायत स्वरूप का निर्धारण करने 
के परचात्‌ ही भारत की सर्वधानिक व्यवस्था मे प्रधानमत्रो को केन्द्रीय स्थिति देते हुए उसे 
स्वामित्त्व प्रदान किया जा सकता है। सविधान निर्माता ऐसा ही चाहते थे । 
भारतीय सविधान मे प्रधानमंत्री पद का उल्लेस मात्र तीन बार किया गया है। प्रथम, 
अनुच्छेद ७४(१) मे--राष्ट्रपति के कार्यों मे सहायता तथा परामर्श देते के लिए एक 
मंत्रिमंडल होगा जिसका अ्रध्यक्ष प्रधानमन्ती कहलाएगा!; द्वितीय, अनुच्छेद ७५(१) मे-- 
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा तृतीय, प्रनुच्छेद ७८ मे--जहाँ 
प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य तथा नियुक्ति के विषय में अ्रिटिश परम्परा के पूर्ण निर्वहन की 
भारतीय राजनीति मे व्यवस्था है। नये संविधान को क्रियान्वित करने के प्रारम्मिक १४ 
वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल मेहर की उपस्यिति के कारण प्रधानमत्री के विषय में इस 
परम्पराओ्नो का और अधिक हंढ़ीकरण हुआ ।* पिछते बीस वर्षों में प्रधानमंत्री, मुख्य 
प्रशासक, मुख्य अर्थशास्त्री, मुख्य विधायक तथा मुख्य राजनयिक के रूप मे देश के सम्मुख 
* उपस्थित हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था मे प्रधानमत्री की स्थिति से सम्बन्धित एक पर्याप्त 


९ हम्फी वकुले ने अपती पुस्तक “दि पावर आऑक प्राइम मिनिस्टर (लंदन एलन एण्ड अनवीत १६६८ 
में पृष्ठ ११६ पर लिखा है वैस्टॉमस्टर में समदीय भ्रजातत्न समाप्त हो चुका है--त्रिटिश व्यवस्था 
का मुल द्ुग[ण प्रधानमत्री के पास राष्ट्रपति से भी आधक शक्तियों का होना है। आर०एच०एस० ५ 
क्रॉंसमेन ने. ए थोती किय द्वारा सपादित पुस्तक “दि ब्रिदिश प्राइम मिनिस्टर, लदन. मेकमिलन 
में १६६६ पृ० १६३ पर लिखा हैँ द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मत्तीमण्डलीय शासन 
प्रणाली प्रधानमबीय शासन प्रणात्री मे परिवर्तित हो गई है + 
नेहरू केबिनेट शासन प्रणाली को सभी स्थापित परम्पराओं के साथ प्रधानमत्री बने । प्रधानमत्री 
बनने से पूर्व राष्ट्रीय नेता होने का महत्वपूर्ण गौरव उन्हे प्राप्त हुआ था उन्होंने राष्ट्रपति 
द्वारा प्रधानमत्नी को नियत्रित करने की झिसी भो सभावना को पूर्णत नप्ट कर दिया। यह इतनी 
के हृढता से हुआ ऊ़ि नेहरू की मृत्यु के बाद शाह्त्वी के प्रधानमत्री तथा डा० राधाकृष्णनु के राष्ट्रपति 
होने पर भी यद्यपि राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे छिन्तु शक्ति सतुलन उनके पक्ष मे 
नहीं झुका | प्राण चोपरा, “प्रधानमत्नी : शक्वित को सरचना” दि इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्‍ली, 
मितम्बर १२, १६७१ । 


न 





सौंपती है कि वह यह देखे कि कार्यपाल़िया प्रभावशाली रूपसे कार्य करती है, संयुक्त 
उत्तरदायित्व का उचित रूप से क्रिपान्दयत होता है, राजदीति श्रोहश्यात्मक रहते हुए 
वास्तविक तत्परता के साथ क्रियान्वित की जाती है, तथा प्रशाप्तन जनता की प्राकांक्षाओों | 
के झनुकूल ही कार्य करता है ।” है न 

तथापि प्रधानमंत्री के बारे में समकक्षों में प्रथम ( 97॥09$ ंराश[08/65. ) के; 
विचार का ब्रिटेन में परित्याग कर ही दिया गया है । भव भारत के संदर्म में भी इस विचार ,' 
को विशेष औषित्य नहीं रहा हैं । 





संस्थागत ढाँचा ५५०३३ 
संविधान भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं करता है! भर्तेः उत्तकी, 
शक्तियों को जानने के लिए हमें संविधान से परे भ्रन्य स्रोतों को देखना होगा जिनसे 
प्रधानमंत्री श्रपनी भ्रतिव्यापक शक्तियों तथा स्थिति को प्राप्त फरता हैं। यह एक विरोधा- ४: 
भास है कि प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदाव करने वाले तत्त्वों का स्वरूप गत्मात्मक तथा 2) 

है । वे तत्व एक ओर जहाँ उसकी शक्ति का कारण हो सकते हैं बही .दूतरी भोर 
उसकी दुर्वलता के कारण! भी वन सकते हैं । 
(अ) निर्वाचन का स्वरूप # हा 32 
उत्तर-मेहरू काल में प्रधानमंत्री पद के तीन उत्तराधिकारियों की निर्वाचन अकरिया का 
अध्ययन ( मई जून १६६४, जनवरी १६६५ तथा मार्च १६६७ ) इस बात को स्पष्ट , 
करता है कि प्रधानमंत्री पद के निर्वाचित व्यक्ति की शक्ति इस बात से प्रभावित होगी 
मह लिर्वाचन किस प्रकार हुआ तथा उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार के थे 
भदि विजेता दल की एक शक्तिशाली सस्या का मनोनीत व्यक्ति है ( जैसे मई-हव ६६९४६: 
मरे हुआ ) तो दलोय पद सोपात-कम में उच्च स्थिति वाले ये दलीय नेता: निर्संदेह एक 
दुबंल प्रघावमत्री का चयव करेंगे । ४ इसके पश्चात्‌ प्रधानमंत्री भपने पंद व “स्थिति 


नह 



























३ प्रशासनिक सुधार आयोग : “रिपोर्ट ऑफ दि मशोनरी ऑंकू सवर्नेभेंट आफ इण्डिया, 
प्रोसीजस ऑफ वर्क, नई दिल्‍ली, गवर्नेमेट मॉफ इण्डिया, पृ६६६, पु. ६ # हा चि 

४ भह-जुत १६६४ दवा १६६६ में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने का अस्ताव इन दलीव 72% 
द्वारा सर्प, इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि मौरारजों देसाई एक शक्तिशाली स्यक्तितव ् 
उम्मीदवार थे । संजीवरेड्टी जिन्होंने प्रथम दो उत्तराधिकारियों के चयत में मुझ्य मूमिका "अदा 
थी, ने मोरारजी देसाई की उष्मीददारी फे लिए कटद्दा था “ये अत्यधिक! कठोर ,2 है हैं; हे 
सोचते हैं कि मात थे ही उचित मार्ग को जानते हैं, माव इछी “कारण हमने अधार्मंती पद, 


६६६ पृ. ७४. 





प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह र४१ 


कारण जिन शक्तियों को प्राप्त करेगा वे उसमें सफलतापुर्वक हस्तक्षेप ,भी करेंगे । * यदि 
प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशियों के भाग्य का निर्षारण उपयुक्‍त प्रतियोगिता के धाघार पर 
रिया जाता है, जैसा कि जनवरी १६६६ मे हुमा तो प्रयानमंत्री एक नैतिक शक्ति प्राप्त कर 
सेता हैं। तय वहू ग्रपवी इस शक्ति पर पड़ने थाले सम्भावित दवावों का सामना कर 
सकता है । किन्तु कांग्रेस की शवित संरचना ( तथा इस मामले में भारत के किसी भी 
राजनीतिक दल की संरचना ) केन्द्रीय रूप से संगठित होते हुए भी शक्ति के पद सोपान 
क्रम से संधात्मक है। भ्रत: जब तक फोई नेता जवाहरलाल नेहरू के व्यवितत्त्व कान हो 
तब तक वह झपने बल पर दलीय नेता का चुनाव जीतने में सफल नही हो सकता ) उसे 
इच्छापूर्वक भथवा भ्रनिच्छापूर्वक ऐसे विभिन्न गुटों पर निर्मर करना ही होगा जो प्पने 
वोट ये बदलते में समय पड़ने पर सौदेवाजी करने से नहीं चूकेंगे। शवित के रेसाचित्र में 
झाने वाली वक्ता गम्भीर रूप से प्रधानमंत्री द्वारा राजनैतिक शक्ति के पदसोपान क्रम में 
संतुलन को बढाने के प्रथाम से प्रभावित होती है । 


(व) कांग्रेस के भ्रध्यक्ष से सम्बन्ध : 


प्रधानमंत्री तथा काग्रे स दल का अध्यक्ष ये दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। संगठित होकर 
ये दोनों कांग्रेस के शक्ति पदसोपान क्रम के सर्वाधिक शक्तिशाली तत्त्व के रूप में उमरते हैं । 
संयुक्त रूप से वे भ्रपनी सत्ता के विरुद्ध किसी भी चुनोती का सामना कर सकते हैं । संयुक्त 
रूप से इसी कारण नेहरू ने काग्रेस भ्रध्यक्ष की सहायक भूमिका की झनिवार्यता को स्वीकार 
किया था। १६६३ में कामराज योजना, प्रघानमन्त्री तथा काग्रेंस भ्रष्यक्ष के विखडित भ्रादर्श 
का पुर्नानर्माण करने के लिए ही स्वीकार की गई थी ।'नेहरू के बाद की भारतीय राजनीति 
में कामराज ने प्रधानमंत्री के पद पर दो उत्तराधिकारियों का चयन करने में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका भ्रदा कर कांग्रेस अध्यक्ष के पद को गरिमा के नये श्रायाम॑ श्रस्तुत किए । किन्तु एक 
बार प्रधानमन्त्री का चुनाव पूरा होते ही तथाकथित “राज विधाता' ([॥8 779०7) 
का आकपंश अाधा तो समाप्त हो जाता है। श्राज कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमन्त्री पर 


६ लाल बहादुर शास्त्री के नेहरू के पश्चाव्‌ सर्वमम्मति से संसदीय काग्रेस दल का नेता चुने जाने पर 
कयमराज, जो प्रधानमत्ती के चयन में दल के मुखिया रहे थे. हे घोषणा की “प्रधानसत्नी के रूप में 
वह (शास्त्रों) समउक्षों में प्रथम' से अतिरिक्त प्रभावशाली नही होगे और सयुकत नेतृत्व के सिद्धान्त 
को स्वीकार क्रिया जाएगा । “जी. एस, भार्गव . न्यूतीउर, दि टाइस्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्‍लो 
जून, हे, ६४. 

७ नेहरू की शरितर की पूर्ति के लिए नया जहाँ आवश्यक हो उसे सतुलित करने के लिए एक शवित- 
शाली कांग्रेम अध्यक्ष की आवरधकता थी । जी० एस० भागेव आफ्टर नेहरू इडियाज न्यू इमेज, 
नई दिल्‍ली, एलाइड प्रकाशक, १६६६, पृष्ठ १०८/कामराज योजना के पश्चात्‌ के मुग की समा: 
लोचना करने हुए एक अनुभवी प्रेक्षक ने कहा है। “स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ के पहली बार प्रभावशाली 
शक्ति ****“**सरकार के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के अध्यक्ष से नियमित हुई है ।” नई दिल्‍ली में 
शकित के केन्द्रोकऱण का युग अब समाप्त हो रहा है । इन्दर महदोव्ा, न्यू इम्पॉरटेन्स ऑफ 
कांग्रेस परे सीडढेन्ट, दि स्टेट्समेंन, नई दिल्‍ली, जनवरी ३१, १६६४ । 








२४२ भारतीय सरकार एवं राजनीति “ 





दबाव डालने की क्षमता गम्भीर रूप से नप्ट हो गई है ।5 ययार में कांग्रेम ग्रध्यक्ष व 
प्रधानभन्त्री के पारत्परिक सम्बन्धों का निर्धारण करने वाले कई घटक, होने हैं, जैसे उनका 
परस्पर सामंजस्य, कौन पूर्ववर्ती है, किसने चुनाव में बया भूमिका अदा को है, क्या कांग्रेस 
अध्यक्ष मत्रिसण्डल भे भी है या किसी राज्य का मुख्यमन्त्री है, कांग्रेस कार्य समिति तथा 
कांग्रेस संसदीय बोर्ड मे उनको कितना समर्थन प्राप्त है, झादि । मे तत्व मिलकर उनकी 
शक्ति के परस्पर सामंजस्य के झतिम स्वरूप का निर्धारण करते हैं । 


(स) मंत्रिमण्डल के सदस्यों से सम्बन्ध ४ 
सर्वधानिक भ्रर्थों में प्रधानमंत्री मत्रिमष्डल को अध्यक्ष होता है जबकि मंत्रिमण्डल संगुक्त 
रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मत्रिमण्डल शक्ति का प्रयोग मद्यपि सामु> 
हिंक रूप से करता है किन्तु इसके पश्नशों का निर्धारण संसदीय दल के पदसोपान क्रम में 
उनकी स्थिति के श्राधार पर होता है। मंत्रिमण्डन के मंत्रियों का वर्गीकरण दीन प्रकार से - 
किया जा सकता है (!) वे मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल में लिए जाने से पूर्व 
भी दल में प्रपनी स्वतन्त्र स्थिति रखते थे (१६५० में पटेल व श्राजाद, १६६४ में चब्हाण 
व पाठिल, १६६६ में सजीव रेही) (]) वे मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा मश्रिमण्डल में लिए 
जाने से पूर्व भी महत्वपूर्ण थे तथा मंत्रिमण्डल मे स्थान मिल जाने के पश्चात्‌ झौर अधिक 
महत्वपूर्ण हो गए। (जैसे सी० सुब्रह्मण्यम, १६६४ में अशोक मेहता व सरदार स्वर्णपिह) 
तथा (प्रा) दे लोग जो केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण बत गए क्योकि उन्हें मंत्रिमण्डल में 
शामिल कर दिया गया है (जेंसे १६६७ में दिने्शासह, के०्के० शाह तथा, फलरद्वीर, 
अली भ्रहमद) प्रथम वर्ग के मंत्रियों से परामर्श लेना तथा उन्हें विश्वास में रखना प्रधान" 
मंत्री के लिए ग्रावश्यक हो जाता है । द्वितीय वर्ग के भज्ियों का परामर्श प्रधानमंत्री लेता 
है किन्तु सुविधानुसार उसकी उपेक्ष/ भी कर सकता है, जबकि तृतीय श्रेणी के मंत्रियों की 
उपेक्षा बडी आसानी से की जा सकती है । ग्रह वर्गीकरण स्थायी नहीं होता है तथा शक 
के पदसोपान क्रम में स्थितियों की गतिशीलता के साथ उनका महत्त्व भी घटता-बढता “रह 
है । वी०के० कृष्णा मेचत इस विषय में निकद्तम्‌ भूल्याकतन प्रदान करते हैं-- ३) 

“मुंजिमण्डल मे प्रधानमत्री सर्वशक्तिशाली नहीं है । सामान्य घारणा के अनुयार बहू: 
समकक्षो मे प्रथम है। इसके बावश्वद वह प्रमुख तो है हौ--चू कि बह ऐसा समकक्षों में हैं 
इसलिये प्रश्न यह उठता है कि कितने समकक्षी उसके साथ हैं. तथा कितने साथनहीं हैँ । 
द्वितीयतः समकक्षियों के साथ होने के कारण वहू उनसे उसी ढंग से बात भी कर घकता 
है ।£ प्रधानमत्री मंत्रिमण्डल का समापति होता है तथा गह तथ्य उसे इसकी बैठकों का समय 























* औपचारिक प्रावधानों के डिपरीत प्रधानमंत्री दल तथा सरकाद का वास्तविक नैता होता है! 
अत. कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रभाद न केवल उसकी अपनी नेतृत्व करने की योग्यदा पर निर्भर करता, 
है अपिठु इस सच्य पर निर्भर करता है। कि उत्ते प्रधानमन्धी का दिश्वास प्रपप्त है रटानले पुर 


नेक - दि कांग्रेस पार्टी ऑफ इण्डिया. घिसिटन, प्रिसिटन युनिवर्सिटी प्रेस, १६६४, पृष्ठ ३ हा 
€ माशवेल ब्रेंबर, पूर्वोकत, पृष्ठ १५६ हे 





प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह शे४३ 


निर्धारित करने, इसकी विपय सूची से सम्बन्धित निर्णय करने तथा सचिवालय पर नियंत्रण 
करने का प्रधिकार प्रदान करता है। यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण तथ्य है जो एक 
भौसत दर्जे मेः प्रधानमंत्री को भी झपने सहयोगियों की तुलना में पर्याप्त महत्त्व प्रदान 
कर देता है । 


(व) मुण्यमंत्रियों के साथ सम्बन्ध 
शक्ति के पदमोपान श्रम मे मुख्यमत्री प्रवुद्ध वर्ग में झाते हैं । एस शताब्दी के पाँचवे 
दशक वे प्रंतिम वर्षों में नेहरू का काग्रेस संगठन पर से प्रमाव कम होने लगा था, परिणाम- 
स्वरूप विभिप्न राज्यों के मुस्यमत्रियों ने श्रपनी स्थिति को सुडढ़ करना प्रारम्भ किया जिससे 
शक्ति का सतुलन प्रधानमभ्री के विपरीत मुख्यमन्रियो की शोर हो गया। प्रधानमत्री के उत्तरा- 
धिफारी के चयन में मुश्यमंत्रियों की महत्वपूर्णा भूमिका, कांग्रेस कार्य समिति की उनकी 
सदस्यता तथा भ्रपने राज्यों के संमद्‌ सदस्यों से प्राप्त स्वामिभक्ति ने मुख्य मंत्रियों को महत्त्व- 
पूर्ण शक्ति प्रदान की हैं।* मुझ्यमंत्री प्रधानमत्नी को उनकी महत्ता स्वीकार करने के लिए 
बाघ्य कर सकते हैं, ग्रतः वे एक दुर्वल प्रधानमंत्री को*१ पसद करते हैं । किन्तु एक स्थायी 
पदमोपान क्रम में शक्ति-संचरण एक ही दिशा में नहीं होता है । राज्यपाल की नियुक्ति 
करने में तथा प्रस्तावित लोकपालों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री महत्त्वपूर्ण शक्ति रसता है । 
काप्रेस के विमाजन से पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा समझौते के लिए किए गए श्रातुर प्रयास इस 
तथ्य के सूचक हैं कि केन्द्र में स्थायित्त्व तथा प्रधानमंत्री की शक्ति में मुख्यमत्रियों का 
सेबाघिक हित है ।१९ काग्रेस दल के विभाजन के प्रतिम चरण में झाठ मन्रियों (महाराष्ट्र 





१० पहले व तोसरे प्रधानमंत्री के दोच की अवधि में मुश्यम्रियों को सर्वाधिक शकित प्राप्त हुई । शक्ति 
परदमोपान क्रम में उन्हें इतनी महत्ता प्राप्त हो गई कि उतके सक्रिय सहयोग के विना किसी राष्ट्रीय 
मदृत्त्व के प्रश्न का निर्धारण नही किया जा सकता था । खाद्य स्थिति के विपपर में बिना मुख्यमत्तिप्रो 
के सहयोग के कोई निर्णय लेने की प्रधानमद्दी की अनिच्ठा के बारे मे एक समाचार पत्र ने अपने 
सपादकीय में लिखा था “अब समय था गया है जब केस्द्रीय नेतृत्व अखिल भारतीय खाद्य नीति 
के उत्तरदायित्व को! संभाले तथा स्थानीय नेनृत्व को इस दिशा में किसी प्रयास अथवा उत्तर- 
दापित्त्व से मुक्त कर दे । मुद्यमत्रियो से इस विषय पर समय-समय पर होने वाले विचार-विमर्श 
इस समस्या की उपेश्ा के दु खद उदाहरण हैं! 

११९ कोई भी विचारणशोल मुख्यमत्नी एक शक्तिशाली भ्रंधानमस्त्ती के लिए वोट देकर अपनी शक्तियों 
में कटौती नदी करवाएंगा। अपनी विशिष्ट स्थानीय कठिताइयो, अस्विस्ताओं तथा असतुत्द 
विरोधियों से एक मुझपमन्त्री अपनी इच्छानुसार तभी निपट सकता है जब उमर पर वाह्य नियव्रण 
कम से कम हो “मैनस्ट्रीम, नई दिल्‍दी, फरवरी १६, १६६६ मे जे डी सेठी का लेख” पावर 
स्ट्रक्चर एण्ड न्यू प्राइम मिनिस्टर । 

१३ श्री दीरेन्र पाठिल तथा अन्य काँग्रेस मुख्यमत्नी अपने उच्च पद की समाप्ति के भय से पीछित हैं 
अत उन्होंने जो कुछ निर्णय लिया है वह सर्वाधिक शवितशाली प्रेरक निजी स्वार्य के वशीभूत 
होकर लिया है । इदर मल्दौता, द स्टेट्समेन नई दिल्‍ली, नवम्बर १०, १६६६ एन ऑनेस्ट स्प्लिट 
इज्‌ बेटर देन शेम यूगिटी । एक दुर्वेल केन्द्र का अर्थ आधिक विकास की निम्न दर है जो राज्यों के 
विकास कौ प्रभावित करती है और विरोधियों को आलोचना का अवसर प्रद्यन कर राज्यो को विम्त 
प्रकार के सघर्यों में व्यस्त करती है। 


श्धड भारतीय सरकार एवं राजनीति 


के वी० पी० नायक, ग्रांध्र प्रदेश के ब्रह्मनन्द रेह्ी, मध्य अदेश के एस० सी० शुक्ला, 
राजस्थान के एम०एल० सुखाडिया, जम्मू काश्मीर के जी०एम० सादिक, आसाम के 
बी०पी० चालिहा, हरियाणा के बशीलाल तथा हिमाचल प्रदेश के वाई० एस० परमार) 
में प्रधानमत्री का साथ दिया तथा मात्र तीन मुख्यमंत्रियों (मंसूर के बी० पाटिल, गुजरात 
के एस० देसाई तथा यू०्पी० के सीण्बी० ग्रुप्ता) ने पक्ष बदल कर संगठन का साथ 
दिया । इसके पश्चात्‌ (आरांध्रप्रदेश में तेलंगादा के प्रश्न पर रेड्डी को चुनौती) उत्तर प्रदेश 
(सी०बी० ग्रुप्ता को भ्रपद्य कर गवर्नर द्वारा चरणसिह को सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रित करना, फिर उसे अपदस्थ करना तथा राष्ट्रपति शासन को लागू करना) बिहार 
हरिहरसिह को सरकार बनाने का अवसर न देना, दरोगाराय की सरकार की स्थापना तथा 
काप्रे स' दल के नेतृत्त्व मे असतुप्ट सदस्यों द्वारा परिवर्तन की मांग को प्रस्वीकृति) तथा 
आमाम (बी०पी० चालिहा के स्थाम पर एम०एम० चौधरी का सर्वेसम्मति से चुनाव) 
की धटनाओों ते यह स्पष्ट कर दिया है कि एक मुख्य मंत्री के पदासीन होने व बने रहने 
के लिए प्रधानमन्नी की सहानुभूति अति आवश्यक होती है। एक विरोधी प्रधानमंत्री एक 
मुख्य भत्री की राजनेतिक मृत्यु का कारण बत सकता है ) 


(इ) गणराज्य के राष्ट्रपति से सम्बन्ध : 
भरत में मत्रिमंडलीय शासन प्रणाली के घोर समर्थक भी कुछ ऊपरी महत्ता राष्ट्रपति 
को प्रदान करते हैँ। प्रधानसत्री इंदिरा गांधी द्वारा डा० राधाकृष्णत्‌ के स्थान पर 
डा० जाकिर हुसेन का चयत तथा संजीव रेड्डी के स्थान पर वी ०वी ० गिरि का,समर्थेन इस तथ्य 
को प्रभारित करता है कि प्रत्येक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में एक मैत्रीयूर्ण व्यक्तित्व का 
होना पसंद करता है ।१३ एक मंत्रीविहोन राष्ट्रपत्ति पर्याप्त सीमा तक प्रधानमंत्री के चुनाव 
को समाप्त कर सकता है !१४ प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के व्यक्तित्व का परस्पर सामंजस्य, 
१९३ प्‌ प्री प्रेस बज़ब के सम्मुख घोलते हुए प्रधानमंत्री ्रोमततीइदिश गांधी से कहा कि राष्ट्रपति 
वे प्रधातमन्नी दोनों को संर्वेधानिक सीमाओं में रह कर कार्य करना होता है । अतः उन दौतों 
में अधिकतम सहमति का होना आवश्यक है ॥ हि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्वी, जूत 
१६, १६६६ + 
भर १६६६ मे प्रशानमन्धी की अभिव्यक्त इच्छा के विपधेत वॉँग्रेम दल द्वारा राष्ट्रपति पद के ,लिए 
सजीव रेही वा चयन व्यापक रूप से प्रधावभन्त्री वो शक्तियों को सीमित करने बा प्रयास माता 
शुया था) यह फोई गुप्त बात नहीं है कि गिरि को कई कौग्रेष सदस्यों वी जयोदित सहानुभूति ठवा 
समर्थन ध्रान्त था। ये सदस्य सिडीकेद को शोजला को प्रधानमन्त्रों इंदिरागाथी को अपवस्थ करने 
तथा केस्दर में दक्षित्र पी सरकार की स्थापता दा पह्पन्‍्च मानते थे । अब यह राजधानी में काम 
चर्चा का विषय है। भूपेश गुप्त, वेशवल सेंडोडेट वी०बो० गिरि, देशमुख, ड्राजन हाउस, स्यू एज, 
नई दिललो, अगस्त ३, १६६६ ॥ एक परिष्ठ संवाददाता ने सजीव रेद्टी के तिए लिया था ड़ि बे 
प्रधालमस्त्ती के अमुुत्व को समाप्द करने को घिडिकेद की नई योजना का एक अस्त्र हैँ जो राष्ट्रपति 
की स्वतस्व निर्णायक वी स्थिति में साना चाहने हैं (निस्मदेह जो अत्यधिएः प्रतिक्रियादादी तररों के 
हित में होगा) रोमेश चापर का इकोनोसिर एण्ड वालिटिक्स धीकल* में लेख कत्पयूजस्स सह भोर 
शान्यपूजन', बस्बई, अयस्त ६ १६६६५ 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकररए का झाग्रह. रे४५ 


राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा अदा की गई भूमिका, प्रधानमंत्री की राजनैतिक 
प्रतिष्ठा तथा देश की सामान्य राजनैतिक स्थिरता दोनों के परस्‍्पर सम्बन्धों के स्वरूप का 
निर्धारण करेगी । प्रयम राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी स्थिति को सशक्त वनाने 
का असफल प्रयास किया था किन्तु प्रधानमंत्री नेहरू ने हमे समाप्त कर दिया। तथापि 
डा० राधाइृप्णन्‌ को चीन के आक्रमण के समय (१६६२) तथा तत्श्चात्‌ (१६६५) भाषा 
विवाद तथा भारत-पाक संघर्ष को लेकर प्रभावशाली बनने का श्रवततर मिला ) डा० जाकिर 
हुरसेव तथा ची०ची० गिरि दोनों इस उच्च पद पर प्रधानमंत्री के निजी प्रयासों के फलस्वरूप 
झासीन हुए भ्तः दोनो की तुलना में प्रधानमंत्री श्रधिक शक्तिशाली रहा है 


(६) गैर कांग्रे सी सरकारों के प्रति दायित्व : 

चौथे आमचुनाव के पश्चात पहली बार प्रधानमन्ती के व्यक्तित्व का दोहरा पक्ष प्रकट 
हुआ । यह दोहरा व्यक्तित्व था-सघीय संवैधानिक सरचता के अध्यक्ष तथा कांग्रेस दल 
के नेता का रूप । श्रीमती इंदिरा गाधी जैसी प्रधानमंत्री का दलीय शक्ति के पद सोपान 
(#थि॥४०॥५) में प्तिरिक्त प्रभाव होगा क्योकि उन्हे उन राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त 
“है जितकी रा्यों में सरकारें हैं ।१४ 


(जी) कांग्रेस संसदीय दल के साथ सम्बन्ध . 

प्धानमंत्री की शक्ति के विश्लेपण के झ्रंतिम दौर में प्रधानभन्ज्री का अपने संसदीय दल 
के साथ सम्बन्ध तथा लोक-सभा के अन्य विरोधी दलों के साथ सम्बन्ध एक मूलभूत तत्त्व के 
रूप में प्रकठ होता है । सदन के निध्किय सदस्यों की प्रधानमन्त्री में निष्ठा, प्रधानमस्त्री के 
आलोचकों को निमन्त्रित करती है तथा प्रधानमंत्री को किसी भी समस्या का मुकाबला 
करने के लिए शक्तिशाली बताती है /१६ यदि प्रधानमन्त्री का म्रिमण्डल तथा संसदीय दल 


१५ काँग्रेस के विभाजन के पश्चातु श्रोमती इदिसगराधी के समर्षको की गणना का अवसर उपस्थित 
हुआ तो सी०पीआई० तथा डी०एम०के० के समन के कारण वह उत लोगो को भी अपनी मोर 
आकपित करने में सफल हुई जो विभाजन के समय झिनारे पर ये। रवात कांड को लेकर उनके पूर्व 
सहयोगियों में जो स्थयन प्रस्ताव रखा था, वह ३०६ के मुझाबने १४० मत लेकर बुरी तरह से 
पराजित हुआ था । यह समर्थन अविभाजित कांग्रेस की हूर्ण मतसरुपा से भी अधिक था ॥ 

१६ बगस्त १६६६ में राष्ट्रपति के चुनाद के मतदान ठथा मतगथवा की बीच की अवधि में जब 
कारगर साध्यक्ष, प्रधानभन्धों के क़िएद्ध भुक्त बोद की भोग को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने 
की सौच रहे थे वो भीमती गाद्ी में काग्रेस ससदोय दस से अपने समर्थ को प्रदर्शित किया था ; 
+७ अगस्त को उन्होंने यू०पी० के सासदो, १८४ अगस्त को अन्य टिन्दी आषी राज्योंके १४० 
सामह तथा १६ अगस्त को गैर दिन्‍्दी भाषी राज्यों के ७०४ सासदों को सम्पोस्थित किया । २४ 
अगस्त १६६६ को जब कायोस कार्य समिति अपने ऐतिहासिक अधिवेशन के लिए मित्त रही थी. 
लगभग ३५० सामद थीमती याघी के थ्रति अपनी विष्ठा व्यक्त करने हू लिऐ एकद्न हुए तथा 
९ (४० मे से) स्वतस्त सासदो ने घी ध्रधानसप्यी को समर्येन दिया (इस जातकारी में कांग्रेस 
अध्यक्ष के रदेंग्रे बे भरम चना दिया तथा अ्रघावमत्त्मी को अध्िलत भारतीस कांग्रेस समिति के 
विशेष अभ्रिवेशन की भोग करने लिए प्रोत्याहित किया ! 
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किसी विषय वर विमाजित होते हैं तो प्रधानमन्त्री उ विषय पर गदल के विरोबी दस का 
समर्थन प्राप्त कर सकता है । 


सरकरा 


प्रधानसस्धी जिस व्यापक रूप को संरक्षण प्रदान कर सकता है वह दलीय शक्ति के 
पदस्तोपान क्रम में उसकी महत्ता को बढ़ाने बेर लिए पर्याप्त है। गत जून १६७० के 
मे विमण्डल में परिवर्तन के पश्चात्‌ इस प्रकार के संरक्षण में गंभीर हूप से वृद्धि हुई है । 
इलेमान में भी प्रधातमस्त्री योजना आयोग का अध्यक्ष है। मंतिमण्डल की दो प्रन्य अत्यधिक 
बरक्तिशाली समित्तियाँ--राजनंतिक मामलों की समिति तथा वैदेशिक मामलों की समिति 
भी उसी की भश्रध्यक्षता मे गठित होती है । इसके अभ्रतिरिक्त भौद्योगिक लाईमेंस को भी 
उसका सरक्षण प्राप्त है और वह मंत्रिमण्डलीय सविवालय तथा प्रधानमन्ती के सचिवालय 
का भी मुखिया है । 


ये तत्व समदीय व्यवस्था के सामान्य राजनैतिक स्वामित्व के आधार पर परिवर्तित ते 
रहते हैं। एक सफल प्रशासन, विभेष प्राधिक स्तर तथा साथ के मामले में संतोपजनक 
स्थिति, पडीमी राज्यों तथा महाभक्तियों से संबथ, विरोदी दलों की स्थिति, तथा चुनावों 
के निर्णय, ये परिस्थितियाँ उन तत्त्वों को, जो प्रधानमस्त्री की सत्ता का तिर्मास करते हैं, 
प्रभावशाली ढंग से परिवर्तित कर सकती हैं । 


प्रस्तुत रेखाचित्र शवित के पद सोप़नान क्रम बनाम अन्य तत्त्वों की परिवर्तत्शील 
स्थिति को झ्रभिव्यवत करने का प्रयास करता है। ये तत्व हैं-गशाराज्य का राष्ट्रपति, 
काँग्रेस वा अध्यक्ष, सुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा काँग्रेस का संसदीय बोर्ड (जिसे 
इसके बाद में काग्रेस उच्च कमाने कहा जाएगा) कांग्रेस का संसदीय दल, मंत्रिमण्डल, 
संसद्‌ तथा उसके बाहूर विरोधी दल तथा प्रशासनिक सेवाएँ जो प्रभाव को इंगित करने 
वाली रेखाएँ, अभाव की दिशा तथा इसके स्वख्य को ब्यक्‍्य करती हैं । इसमे उत्तर नेहह 
युग को चार भागों मे विभाजित किया गया है । प्रथम, शास्त्री का प्रधानमंत्रित्तत काल; 
द्वितीय, चौथे झ्रामचुनाव तक इंदिरा बाधी का ्वानमंत्रिस्व, ठृतीय, चौथे आम चुनाव मे 
कांग्रेस के विभाजन तक तथा चतुर्य विभाजन व पश्चात्‌ इस रैस्वाबित्र से स्पष्ट है कि प्रधान- 
मत्री की स्थिति दूसरे काल में सर्वाधिक दुर्वल तथा चौथे काल से सर्वाधिक सुहृढ रही। 
देखाचित्र १ से ज्ञात होता है कि प्रधानमस्त्री को अपने सहयोगियों पर महस्वपूर्णा प्रभाव 
आप्त था । क्योकि उन्हौने बहुत से महत्त्वपूर्ण निर्शेय जौसे, परमाथु प्स्त्र का विर्भाण ने 
करना मत्रिमण्डल से स्व॒तस्त्र रह कर किए ये । किन्तु का्ग्रेंस अध्यक्ष के सदर्म में यह अभाव 
साधारण था । शास्त्री ने जनवरी १६६५ में कामराज के पुन. कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित 
होने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । दूसरी और मुख्य मंत्रियों तथा काँग्रेस उच्च 
कमान की स्थिति निर्णायक की थी जिसे उन्होंने भाषा तथा खाद्य संकट के समय स्पष्ट हव 
से अभिव्यकत किया ) इसी प्रकार, प्रशासनीय सेवाएँ भी मुख्य वत्त्व के रूप मं सामने 
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प्राई' । प्रभावशाली व्यवित होने के बगरण राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन जब भी चाहते 
(जैसाकि उन्होंने भाषा विवाद के संदर्भ में किया मो) एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में 
प्रस्तुत हो सकते थे । शास्त्री कांग्रेस के संसदीय दल पर भी प्रधानमंत्री होने के नाते 
नियन्पश प्राप्त नहीं कर सयेः तथा उनके नौति सम्बन्धी निर्णय काग्रेस के विभिन्न दवावों 
तथा प्रति-दवाव ममूहों से प्रभावित हुए 
विद संरया २-इंदिश गांधी प्रपमे निर्वाचन मेः स्वरूप के कारण पपने प्रभाव को तत्काल 
सशक्त नही बना सकी | मुख्यमंत्री, जो मोरारजो देसाई की प्रधानमन्त्री बनने की झाकांक्षा 
को झसफल करने में सफल सिद्ध हुए थे, उन्होंने प्रधानमन्त्री पर कठोर नियन्त्रण प्राप्त 
किया । कांग्रेस भ्रध्यक्ष तया उच्च कमान दोनों में भ्रनिर्वायत वृद्धि हुई । प्रधानमन्त्री का 
मंश्रिमण्डल पर नियन्त्रण न केवल एस० के ० पाटिल, सजीव रेड्री, जगजीवनराम तथा वाई. 
बी. घव्हाण जमे वरिष्ठ मत्रियों के दवाव से दुर्बंल हुआ श्रपितु ऐसा इसलिए भी हुम्ना क्योंकि 
अधानमस्त्री मे प्रपेक्षाकृत नये मंत्रियों को सरकार में प्रपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने दी । मोरारजी 
देसाई के विरुद्ध पर्याप्त स्पप्ट बहुमत प्राप्त करने के! पश्चात्‌ भी संसदीय दल के ऊपर 
प्रधानमन्त्री का नियन्त्रण नाममात्र का था तथा शुझ्य मंत्रियों के माध्यम से ही उन्हें बहुमत 
प्राप्त हो सका था । विरोधी दलों से प्रधानमन्ती का वैचारिक श्रादान-प्रदान मंग होने के 
कारण १६६६ का चर्ष 'बघ” तथा कानून व व्यवस्था के भ्रभाव का वर्ष सावित हुप्ना । मात्र 
एक दिशा में प्रधानमन्द्री की स्थिति सुधरी, राष्ट्रपति की तुलना में उनकी स्थिति सुधरी 
बयोकि शक्ति संतुलन डा० राधाकृष्णन के पक्ष मे नहीं रहा । 
मार्च १६६७ से नवम्बर १६६६ के घटनाक्रम से सम्बन्धित चित्र ३ से यह स्पष्ट 
होता है कि प्रधानमंत्री को दो दिशाझ्रों में स्पप्ट प्रभाव प्राप्त हुम्ना । प्रथम, राष्ट्रपति 
डा० ज्ञाकिरहुसेन उनके द्वारा मनोनीत प्रत्याशी थे तथा उनकी विजय ने प्रधानमंत्री की शक्ति 
में यकायक वृद्धि की । दूसरे, संसद्‌ के नवीन कांग्रेसी सदस्यों से उन्हें श्रत्यधिक समर्थन 
प्राप्त हुआ । प्रधानमन्त्री का प्रभाव कांग्रेस प्रध्यक्ष (जो चुनाव में चुरी तरह पराजित हुग्ना 
था ।) सथा काग्रेस उच्च कमान परः (इसके मुख्य सदस्य एस० के० पाटिल, श्रतुल्यघोष, 
के० बी० सहाय झ्रादि चुताव हार चुके थे) बढ़ा तथा संजीव रेड्टी को लोकसभा का 
ग्रध्यक्ष बना कर, प्रधानमन्त्री ने बडी चतुरता से उन्हे राजनीति से निर्वासित कर दिया । पूर्व 
मुख्य मशियों में से जो कुछ बचे वे अपने राज्य की राजनीति में अस्थिरता तथा दल बदलुओ 
से असतुप्ट होकर प्रधानमन्त्री की सदभावना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। 
प्रशासनिक सेवाएँ भी दुबबंल हो गई थी । मत्रिमण्डल मे मोरारजी देसाई को उपस्थिति के 
बावजूद उनके प्रधानमंत्री के साथ सम्बन्ध एकपक्षीय थे । 
क्योकि प्रधानमन्त्रो ने समय-समय पर मन्त्रिमण्डल से न केवल परिवर्तन ही किए अपितु 
स्वयं मंत्रिमण्डल में संतुलन को वह अपने पक्ष में करने मे स्पष्टतः सफल हुई । डी०एम ०के० 
तथा साभ्यवादी दलों से प्र.प्त समर्थन ने प्रधानमंत्री के प्रमाव को और अधिक बढ़ाया । 
चित्र न० ४-१६७० 
यह काल प्रधानमस्त्री की सर्वव्यापी शक्ति का है। मात्र विरोधी दलो के संदर्म में ही 
>प्रधानमन्त्री को आदेश देने को क्षमता प्राप्त नहीं हो सकी है। कांग्रेस का अध्यक्ष उन्ही के, 
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मंत्रिमण्डल का एक सदस्य है। कांग्रेस संसदीय दल की संपूर्णा निष्ठा उसे प्राप्त हो चुकी 
है । राष्ट्रपति ची०वी० ग्रिरि का निर्वाचन बहुत कुछ श्रीमती गांधी के कारण हुमा है। 
प्रधानमन्त्री की व्यापक लोकप्रियता के कारण मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस उच्च कमान उसे 
झुप्ट करने का विचार भी नहीं कर सकते है। निम्नांकित चार रेखाचित्रों में प्रधान मंत्री 
की विरोधी दलों के संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया हैं। 
एक से चार सख्या के इन रेखा चित्रों मे विरोधो दलों को एक इकाई के रूप 
में माना गया है तथा प्रत्येक राजनैतिक दल के चित्रों मे उन्हें प्रधानमन्त्री से समान दूरी 
पर रखा गया है । इसके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री को मिले राजनैतिक समर्थन (अ्रथवा विरोधी) 
की समानता भी इसमें इम्रित की गई है । (संगयोगवश यह रेखाचित्र एक राजनैतिक दल 
के प्रभुत्त काल तथा उसके बाद के समय में भारतीय राजनीति के गैर-सैद्धान्तिक 'स्वरूप 
को भी स्पष्ट करता है । 
रेखाचित्र संख्या (१) में हमें प्रधानमन्त्री द्वारा विरोधी दल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त 
होने के कोई प्रमाण नही मिलते हैं। श्रक्टूवर १६६४ में मध्यावधि चुनावों के समय केरल 
में हुई घटनाओं के पश्चात्‌ वामपंथी दल विशेषतः माक्संवादी साम्यवादी दल प्रधानमन्त्री 
का कु श्रालोचक घन गया था ! सरकार की भाषा नीति की कदु झालोचना का नेतृत्व 
डी०एम०के० ने किया तथा उसके सम्मुख प्रधानमन्त्री के समपंण ने जनसंघ को सरकार 
का विरोधी वना दिया । तथापि भारत पाकिस्तान के संघ के सीमित समय के दौरान 
सभी विरोधी दलों ने प्रधानमन्त्री को सर्वंसम्मत समर्थन प्रदान किया । 
इतीय रेखाचित्र में बताया गया है कि किस प्रकार प्रधानमन्त्री की स्थिति 
और बिगड़ी | भारतीय मुद्रा के श्रवमूल्यय तथा कंट्रोल मे उदारता बरतने की नीति 
ने वामपंथी दलो को और श्रधिक झालोचक बना दिया । दक्षिण पंथी दलों में 
जनसंघ ने ताशकद समभौते तथा गों-सुरक्षा के प्रश्न को लेकर प्रघानमन्त्री का विरोध 
किया जबकि अकाली दल तथा द्वाविड़ मुनेत्र कपग्रमू स्थानीय भावनाओं के झ्लाघार पर रथ 
फले-फूल । १ 
रेखाचिव (३) के भन्तगंत चतुर्थ आमचुनावों के पश्चात्‌ मारतीय राजनीति में हुए 
उग्र परिवत्तनों को दर्शाया गया है । सी०पी०प्राई० तथा पी०एस०पी० प्रधानमंत्री के सक्रिय 
समर्थक बन गए जबकि सी० पी० एम० का विरोध कम हो गया । दक्षिण पंथी दलों मे 
प्रधानमन्त्री ने श्रकालो दल तथा द्र०मु०क० से संपर्क स्थापित किया जबकि जनसंघ तथा 
स्वतन्त्र दल इसके कटु झालोचक बने रहे । 
चौथा रेसा चित्र, जिसमे कांग्रेस के विभाजन के पश्चात्‌ के समय को दर्शाया है, 
भारतीय राजनीति के चित्र को बदल देता है । भा० साम्यवादी दल (सी०पी०झाई०)तया 
द्र०मु ०क० भव गेर-सरकारी संयुक्त दतीय सामेदारों के सदस्य बन गये हैं । प्रधानमस्त्री 
का याम पंथ की भोर भूकाव होने के बावजूद मा०मा० साम्यवादी दल (सी०पी०एम०) 
प्रघानमन्त्री घी ग्रालोचना करता है। प्र०स० दल (पी०एस०्पी०) तथा संण्स० दल 
(एस०एस०पी०) दोनों इस विपय पर विमाजित हैं कि प्रधानमस्त्री के प्रति कौनसा रवेथा 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह. २४६ 


प्रपनाया जाए। दक्षिणी पंथी दलों में संगठन कांग्रेस, जनसंघ तथा स्व॒तन्त्र दल तीनों शभ्रव 
भी प्रधानमन्त्री के घोर विरोधी हैं । 


प्रधानमंत्री फो सत्ता-समुत्यान (7८००४००) के क्षेत्र 


१६६६ के राजनंतिक संकट के दौरान भारत के सर्वाधिक विशाल राजनैतिक दल 
की क्षमता का जो 'हास हुआ, उससे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रघान- 
मंत्री के पद का संस्थाकरण होना चाहिए । विभाजन के समय प्रधानमंत्री के पद पर तीज 
प्रहार१० किये गए तथा देश के गणमान्य लोगों द्वारा उसे स्वार्थी, धोखेवाज, दुष्ट बल्कि 
"सुरक्षा के लिए एक खतरा” तक बताया गया । उसे पडयत्रकारी भी बताया गया । *5 लोक 
समा में विरोधी दल्न के प्रथम नेता डॉ० रामसुभग सिह ने प्रधानमत्री के पद व उस पद 
को प्राप्त व्यक्ति की श्रालोचना पर्याप्त श्रशोमनीय भाषा में की। उन्होंने सदन में 
कहा-- 

* “वह अब हमसे कहती है कि प्रधानमंत्री का श्रपणान देश का अपमान है क्योंकि उस 
दल से, जिसकी बदौलत ये जो कुछ झ्राज है या वन सकी हैं, मस्मीर वे लज्जाजनक अनुशासन- 
होनता के काररा उन्हें निष्कासित किया जा चुका है” 

“श्रीमती गांधी की दो प्रकार की श्रन्तरात्माएँ हैं और स्पष्टतः उनमे से एक कपटपूर्ण 
है। प्पने राजनैतिक संगठन के प्रति उनका विश्वासघात का कार्य न तो प्रथम है और ने 
अन्तिम ही । १४ 

इस भ्रकार प्रधानमत्री के पद का अपमान किया गया । संपूर्ण राजनीति की हलचल 
जो कांग्रेस के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुईं, का मूल संकेत यही है कि भारत में मंत्रिमंडल 





१७ १६ अगस्त १६६६ को हिन्दी भाषी राज्यों के १५० कांग्रेस संस३ संदस्पों को सम्बोधित करते 
दैए श्रीमती गाधी ने बताया कि उतके दल के कुछ सदस्यो द्वारा सरकार को परेशान करने के 
प्रयास किये जा रहे हैं। उन्ही सदस्यों द्वारा निरन्तर प्रधानमत्री को व्यक्तितत रूपए से तथा 
सरवारी रूप से बदवाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍ली, 
अगस्त १६, १६६६ । दूरारे दिन ग॑ र-हिल्‍्दी भाषी राज्यो के १०० कांग्रेस सांसदों के सम्हुख बोलते 
हुए प्रधानमत्वी ने कहा, विश्द में इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि स्वयं अपने राजनैतिक 
संगठन में प्रघानमत्री का पदन हुआ है ..... मुझे इसका विरोध करता है। ऐसा मात्र 
इसलिए नहीं करना है क्योकि मैं इससे सम्बन्धित हैं अपितु इसलिए क्योकि इससे प्रधानमंत्री के 
पद का प्रेश्त सम्बन्धित है । पू्रोक्ति अगस्त २०, १६६६ 

१६८ थरुजरात के पचायत भत्री ठाकुर भाई देसाई मे तथा यू० पी० की भूतपूर्दे भुख्यमंत्री सुचे ता हृपलानी 
मे श्रीमती गाधी को साम्यवादो बताया इण्डियत एक्मप्रेस, नई दिल्ली अगस्त ११, १६६६ ॥ संगठन 
कांग्रेस ने कांग्रेस का्ये समिति के एक अधिकृत प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस के विभाजन का उत्तरदामित्व 
श्रीमती गाघी को सम्पूर्ण शक्ति को अपने हाथो में केच्दित करने को मुलभूत महत्वाकाशा पर डाला । 
इसका उद्देश्य यह था क्रि प्रत्येक क्षत्र मे उनके सहयोगी हो उनके मनोनीत सदस्य हों ॥ अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी इकोनामिक्स रिव्यू, नई दिललो १६६६, नदम्बर १५ 

१६ आर. एस. सिह, “डेमोके सी एण्ड दि पर्सनेलिटी कल्ट,' पूर्वोक्त, स्पेशल नम्बर, नवम्दर १६६६॥ 


२५० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


शासन प्रणाली की सफलता के लिए भारतीप र जनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद 
संस्थात्मक बनाया जाना चाहिए ताकि शक्ति के पदसोपान क्रम में उसे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त 
हो सके । मेहरू की मृत्यु के पश्चात्‌ संयुक्त नेतृत्व के विकास का प्रयास पूर्णतः असफल 
हुमा ।* "भ्रधान- मंत्री की भ्रक्ति की निम्नाकित न्यूनतम सीमाओं के विषय में प्रधिकतम 
सहप्तति झनिवार्य है--- 


(ञ्र) राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहायता : 


चतुर्थ प्रामचुनाव के पश्चात्‌ सविधान की व्याख्या एक सक्रिय राष्ट्रपति के पक्ष में 
करने के सतत्‌ प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पद के विपय में यह नई व्याख्या 
तब की गई जब शक्रामचुनावों में कांग्रेस की पराजय के पश्चात्‌ विरोधी दलों ने 
संयुवत रूप से सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्‍्यायधीश सुब्बाराव का १६६७ के 
राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में समर्थन किया। ६ विरोधी दलों द्वारा 
प्रस्तावित एक संयुक्त पत्र भे राष्ट्रपति की नई भूमिका की प्रस्तावना इस प्रकार की गई: 
“नवीन झामचुनावों के परिणाम स्वरूप बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ मे इस परिवर्तन 
को देखना चाहिए....यह परिवतंन कुछ ऐसे तनाव व संघर्ष उत्पन्न करेगा जिसके परिणाम 
स्वरूप राष्ट्रपति को संविधान के वास्तविक संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा। बहुत 
कुछ राष्ट्रपति के प्रजातंत्रीय व न्यायिक हेप्टिकोए तथा उसके कार्य करने की पद्धति पर 
निर्मेर करेगा । ** परिस्थिति में परिवर्तेत यही था कि आमचुनाव के पश्चात्‌ लोकसभा 





२० मितभाषी कामराज मे एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाषण दिया जिसने दस मिनट से भी कम समय 
लिया । उन्होंने बहा-राजनीतिक मच से नेहरू की अनुपसम्यिति से उत्पन्न शूम्य फो भरना सम्भव नहीं 
है । अत अब दल को सामूहिक नेतृत्त्व, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सामूहिक टेष्टिकोण क्कै 
आधार पर काये करना चाहिए | जी एम. भागेव, पूर्वोक्त ग्रन्‍्य, पृष्ठ १४४ “संयुक्त नेतृत्व की 
विशेषताएं यह बताई गई थी कि प्रधानमत्नी तथा मंत्रिमंडल अपनी निर्णय सम्बन्धी शक्तियों का 
प्रपोग दल के सगठन पक्ष के साथ करेंगे तथा इसके साथ ही विभिश्न राज्यों की सहमति मूलनीति 
सम्बन्धी निर्णयों मे विशेष रुप से आवश्यक्दोगी । डकन वी० फोरेस्टर, आपटर नेहरू, वान्षियार्मेंटरी 
अफेञर्स लदन १६६५, १६६६ पृष्ठ २१३ 

२१ जिन लोगो ने यह तर्क दिया कि राष्ट्रपति निर्वाचित सरकार का उल्लघन कर सकता है अब तक 
व्यवहार भें इसका विरोध किया गया है। अब तक किसी राष्ट्रपति मे ऐसा प्रयात नहीं किया 
मद्यवि डा० राधाइष्णन ने १६६२ में कृष्ण मेनत को अपदस्थ करवासे में महवत्यू्ण भूमिका अदा 
की थी विस्तु भारत वो नवीन राजनैतिक व्यवस्था एक अधिक सक्रिय शाध्द्रपति को साभद 
बना सवती है अथवा इसकी अपेक्षा कर सरती है। एक राष्ट्रपति का चयन, दि इकोनोमिस्ट, शेंदन, 
अप्रेल १६, १६६७ ध 

२३ टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली अप्रेल २७, १६६७, इससे पहले संविधान सभा के भूतायूर् भरा 
हा प्रशागनिक सुधार आयोग के सदस्य एच० बी० कामय ने यह विचार व्यक्त किये ये कि एक ह़ 
इच्छा व दृष्टिकोण से विहौन राष्ट्रपति देश के लिए उपयोगी होने के स्थात पर भार स्िद होगा । 
जनता, नई दिल्‍ली १६, १६६७ 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह २५१ 
में कांग्रेस दल का बहुमत कम हो गया था किन्तु अभी मी इसे निरपेक्ष बहुमत प्राप्त था। 
यद्यपि कांग्रेस श्रीमती गांधी के नेतृत्त्व मे पर्याप्त सगठित नहीं थी तथापि काग्रेस में 
आन्तरिक संघ झब कोई नई बात नही थी । संसदीय कांग्रेस दल का दृढ़ समर्थन प्रधान- 
मंत्री को प्राप्त था। ग्रतः राष्ट्रपति की उस प्रकार की भूमिका के लिए कोई स्थान नहीं 
था जिसकी अपेक्षा विरोधी दल कर रहे थे ) च्रक्ति सविधान की किसी व्यवस्था द्वारा 
शाप्ट्रपति को वैयक्तिक निर्णय की शक्ति नही मिली है (जब कि राज्यो के राज्यपालो के लिए 
इस प्रकार के अ्रधिकार को व्यवस्था की गई है)। ग्रत यह नितान्त सदेहास्पद है कि भारत 
का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की उपेक्षा कर सकता है ।*३ वह अन्य परिवर्तन, जिसके श्राघार 
पर राष्ट्रपति के लिए परिवर्तित भूमिका का प्रस्ताव किया जा रहा है, यह है कि कई राज्यों में 
गर-काग्रे सी सरकारों की स्थापना हुई है। इन राज्यों में ग॑र-काग्रे सी मुख्यमत्रियों को 
उपस्थिति ने केन्द्र व राज्य के परस्पर सम्बन्धों को नये आयाम प्रदान किए थे | हालाकि 
केन्द्र व राज्यों दोनों में कांग्रेस की सरकार होने पर स्थिति विशेष उत्माहजनक नहीं थी 
तथापि बिचारों से सम्बन्धित ग्रन्तिम निर्णय काग्रे स उच्चकमान में किया जा सकता था। 
तब केन्द्र व राज्यों के मध्य सघर्ष की स्थिति मे राष्ट्रपति को पंच के रूप मे स्वीकार करने 
की परम्परा को विकसित किया गया। *४ कुछ रामय पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश में राजनैतिक 
संकट का सामना करने के लिए सात विरोधी दलो ने राष्ट्रपति से जो कुछ करने का ग्रह 





२३ भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के० सुब्बाराव के अनुसार “सर्वधानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब सर्वधानिक 
प्रावधान आवश्यक अयवा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप में कार्य करने वी व्यवस्था 
करते है तब इस प्रकार के विषयों मे राष्ट्रपति मत्रियों की परामर्श लेने के बावजूद भी यदि चाहे 
तो उनके परामश्श के विपरीत कार्य कर सकता है । “दि प्रेमी डट ऑफ इण्डिया, दि आसाम टिब्यूत, 
गोहाटो अगस्त १५, १६६६ के सथानम के अनुसार * जहाँ तक समद्‌ को विश्रेयक लोटाने का प्रश्न 
है, ««« ० « - «इस प्रकार वी परम्परा का विकास आवश्यक्र है कि राष्ट्रपति वैयकितक निर्णय के 
आधार पर कार्य करे | ” कन्वे शन्स एण्ड प्रोग्राइदीज आफ परालियामेटरी ढेमोकेसो इन इण्डिया, नई 
दिल्‍ली, दि इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन १६६६, पृष्ठ ४२ । यहू उल्लेपनीय 
है कि १६५१ मे राष्ट्रपति ड० प्रसाद ने प्रधानमत्री नेहरू को एक पत्न लिखकर विधयक्षो पर 
सम्मति देने अथवा उसे वापिस लौटाज़े के सवध में तथा ससद को सदेग भेजने के सबंध में निर्णय 
की स्वतन्त्रता की माय की थी । नेहरू ने यह पत्र अटारनीं जनरल एम सी सीतलवाड़ तथा 
अल्लादी कृष्णस्वामी अम्यर को उनरी टिप्पण्ों के लिए प्रैधित विया ! अटार्गी जतरल क्यू संत था 
कि राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक निर्णय पर प्रधानमत्री वी सलाह मानना अनिवार्य था । वषोडि सप्रगुता 
जनता में निवास करती है अतः उसका प्रयोग सम और प्रधानमद्गी ही कर सकते हैं। अम्पर का 
मत था क्रि राष्ट्रपति के पत् मे ऐसे मुद्दो बो उठाया गया हैं कि यदि उस्हे गान तिया जाय तो 
सविधान सभा द्वारा प्रतिपादित तथा विचारित सम्पूर्ण सवैधानिद ढाँचा उलट जाएगा तथा राष्ट्रपति 
तावाशाह बन जाएगा । ग्रेलविल ऑक्‍्टिन कास्टीट्यूजन आफ़ दण्टिया, लद॒त करे रेडन प्रेस, १६६६ 
पृष्ठ १९४-११७ 

३४ इतना इहना परयाष्ति होया कि राष्ट्रपति के कार्यों वो विस्तृत रूप में तथा सीमित रुप से स्रीक्षार 
झरने वाले दोनों ही पक्ष इस तथ्य बी अपेक्षा नही वर वाते हैं हि केन्द्र व राज्यों के मध्य सम्बस्धों वे 
क्षेत्र को सविधान के अनुगार निपर्मित करते डे लिए परिस्यितियाँ अक्सर राष्ट्रपति गे मध्यस्थ तपा 
पच यो भूमिरा की आज्ञा करेगो | दि स्टेट्समेन, नई दिल्दी, मई १५, १६६७॥ 





२५२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


किया उसका ग्र्थ यह था कि वह प्रधानमत्री से बिना प्रभावित हुए स्वतन्त्र रूप से कार्य करे । 
राष्ट्रपति को एक स्मरण पन्न प्रस्तुत करते हुए संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, 
पी० एस० पी०, स० स० द०, (ससोया) भाक्रांद त््या शोपित दल ने कहा-- 

“दुसरा विचारशीय विषय यह है कि वे मामले, जो राष्ट्रपति श्रयवा राज्यपाल के 
बैयक्तिक निर्णय से सम्बन्धित हैं, ऐसे मामलों पर संविधान के प्रनुच्छेद ३५८ में, भथवा 
और किसी प्रकार इन शब्दों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति को संसद्‌ झथवा राज्य के श्रत्य 
राजन॑तिक दलों के परामर्श से कार्य करना चाहिए । हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति इस प्रकार 
की परम्परा का विकास करे। *४ 

इन विचारो का यह अर्थ था कि शक्ति की घुरी का स्थानान्तरण संसद भवन के स्थान 
पर राष्ट्रपत्ति मवन हो जाए | भारतीय संविधान की व्यवस्था से एक स्वतन्त्र राष्ट्रपति का 
विचार मेल नही खाता है। यह स्वीकार करना ही होगा कि संविधान के प्रन्त्गंत राष्ट्रपति 
मात्र सवैधानिक अध्यक्ष है। एक स्वतन्त्र राष्ट्रपति का विचार समदीय प्रजातंत्र को भारत 
से शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कर देगा। *ै६ 


(थे) लोकसभा को भंग करना : 
लोकसभा को मंग करने का झधिकार पर ब्रिटेन में दीर्घ विवाद के पश्चात्‌ प्रधानमंत्री 





२५ राजनैतिक दल बेन्द्र तथा राज्य सरकारों के ज्वलत राजनैतिक विषयों का निपटारा करने के लिए 
राष्ट्रपति को मध्यस्पता अथवा पचायती नि्ेय देने की परम्परा को स्वीकार कर सकते हैं। 
“प्रेसीडेट्स पाचर,' दि टिब्यून, अग्रेल १५, १६६७ । दि हिन्दुस्तान टाइग्स, मई दिल्‍लो, & अवदूबर 
१६७०, सं० स० द० के मधु लिमये ने इस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव 
प्रचारित किया था जिसके अनुसार राष्ट्रपति मे यू० पी० की स्थिति के सदर्भ में सविधान की 
व्यवस्था के अनुमार अपनी निर्णय शक्ति का स्वतंत्न रूप से प्रयोग करने के बजाय केन्द्रीय मत्विमंडल 
के उस अवैधानिक निर्णय को स्वीकृति प्रदान कर दी, जो गवर्नर की अपर्याप्त (अक्षेप) रिपोर्ट 
पर आधारित था तथा इस प्रकार उसने अवेधानिक पद्धति से उस राज्य का प्रशासन अपने हाथ में 
लेने तथा विधान सभा स्थगित करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग क्िया। उसने 
सविधान की सरक्षण सुरक्षा बचाव के लिए सी गई शपथ का इस प्रकार उल्लंघन किया तथा यह 
मसव उसने झ्वयं विदेश प्रवास के दौरान किया | दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्‍ली, अकबर ११, 
१६७० ) 

२६ १६६७ के चुनाव में राष्ट्रपति पद के तिए सुब्बाराव के भध्रत्याशों होने के विषय में एक समाचार पत्ष 
नें टिप्पणी फीथी कि स्पायिक क्षेत्र के लिए निस्पक्षता तथा स्वतत्ता सर्वाधिक आवश्यक गुण होते 
हैं किन्तु एक स्वतंत्र राष्ट्रपति ढ्वारा मत्रिमडल की अवद्देलना का समर्थन उन विदेशी शक्तियों की 
सैनाजो के द्वारा ही किया जाएगा जो हमारी स्वतत्नता तथा प्रजातत्न को नष्ट करने को उत्सुक हैं । 
हमे इस विषय पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम अमेरिका का नही अपितु भारत का राष्ट्रपति पुन 
रहे हैँ । माई लॉ मुझ्या न्यायाधीश राष्ट्रपति बनता चाहते हैं--एक ऐसा राष्ट्रपति जो निर्भपता से 
ज्वत् कार्य करने का इच्छुक है, मात अपनी व्याब्या के अनुसार सविधान की रक्षा का दायित्व 
लेना चाहता है और यदि आवश्यक हो तो ससद्‌ व मंत्रिपरिषद की अवहेलना करने को भी तैयार है 
क्योकि उसकी हृष्टि में इन दोतों का अध्तित्त्व उसकी इच्छा पर आध्रित है। शुड़ इन्डियन प्रैसीडेंट 
दी इन्डीपेंडेंट, फ्री ग्रेस जनल, बम्बई, अग्रेल २०, १६६७ । 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह. २५३ 


का विशेषाधिकार बन गया है | यह शक्ित प्रधानमन्त्री की सर्वाधिक प्रभावशाली एवित है । 

भारत में बहुत वर्षों बाद पहली वार प्रधानमन्त्री को लोकसभा को भग करने का 
अवसर मिला | कांग्रेस के विभाजन के पश्चात्‌ श्रीमती गराधी के दल का बहुमत अल्पमत 
में बदल गया । यह ऐसी राजनीतिक स्थिति थी जिसमे प्रधानमन्त्री द्वारा लोकसमा को 
मंग करने का आग्रह न तो आश्चर्यजनक होता और न दु खदायी । उस समय राजनैतिक 
तथा संवैधानिक पंडितों की पर्याप्त सख्या ने इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री के अधिकारों को 
विवादास्पद भाना था । स्वय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने प्रधानमन्त्री की इस शक्ति के 
विपय में संदेह व्यक्त किया ।*४ राष्ट्रपति को इस प्रकार वैयक्तिक निर्णाय प्रदान नहीं 
किया जा सकता जैसाक्ि राज्य के स्तर पर राज्यपालो को प्राप्त हो गया है । जब तक 
लोकसभा प्रधानमन्त्री के विरुद्ध स्पप्ट रूप से अविश्वास का प्रस्ताव पारित न कर दे, 
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री को यह अधिकार प्रदान करना ही होगा 'चाहे वह बहुमत रखता 
हो या झल्पमत, चाहे उसके दल ने उसे निष्कासित कर दिया हो । उसे पर्याप्त संख्या में 
उसके वे विकल्प प्रदान नही किये जा सकते ज॑से १६५० में सर एलन लॉसेल्स मे ब्रिटेन के 
राजा को देने चाहे थे *5 और जिन्हें मारत के विरोधी दल राष्ट्रपति को देना चाहते है ! 





२७ मुख्य न्यायधीश ने कहां कि क्या प्रधानमंत्रों की राय पर ही राष्ट्रपति ससद्‌ को भग कर सकता 
है । राष्ट्रपति के अनुभव करने पर भी कि प्रधानमत्री को ससद्‌ में बहुमत प्राप्त है, या मही है 
वह ससदु को भंग करने का निर्णय उत परिस्थितियों के सदर्भ में ही ले सकेगा जो ऐसा परामर्श 
देने के समय विद्यमान हों। दि नेशनल हेराल्ड, नई दिल्‍ली, जनवरी ४, १६७० । भूतपू्वे मुख्य 
न्यायाधीश के. सुब्बाराव का मत है कि यह अधिकार ( ससद्‌ को भग करने का ) उस देश में 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त हो सकता है जहाँ प्रजातत्न पर्याप्त हढ हो चुका हो किन्तु एक नव-स्थापित 
प्रजातन्न के सरलतापूर्दक कार्य करने मे यह॑ सहायक नदी होगा । दि आमाम द्विब्यून, 'गोहादी, 
अगरत १८, १६६६ | ४ नवम्बर, १६६६ को एक सवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए भोरारजी 
देसाई ने कहा, जब उसे लोकसभा मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हे तत्र अन्य व्यक्ति को अवसर 
मिलना चाहिए । वह एक पराजित प्रधानमत्नी को पुन निर्वाचन की माग,करने का अधिकार देते को 
तत्पर मही थे । दि हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्‍ली, नवम्बर ५, १६६६ | जनसघ के भूतपूर्व अध्यक्ष 
अटलबिहारी धाजपेयो ने भी प्रधानमंत्री के लोकसम्ता को भग करने के अधिकार का विरोध 
किया । उसके विचार से उस प्रकार का निर्णय असवैधातिक है ठथा राष्ट्रपति को इस पकाद के 
अधिकार को अम्वीकार कर देना चाहिए था। श्रीमती ग्राधी को समद्‌ को भग करवाने को माग 
करने का कोई अधिकार नहीं है क्योकि वह संवूर्ण कांग्रेस का विश्वास ख्तो चुकी हैं! पूर्वोक्त 
नवम्बर ३, १६६६ हि 

२१८ 'लद॒न का 'दि टाइम्स' इस विचार विमश का केन्द्र बत गया। राजा के तिजो सचिव सर एलन 
लॉसेल्स ने इस विषय पर विचार-विमर्श से सम्बंधित कॉलम में अपने विचार 'सो्ेक्स' के छद्दनाम 
से प्रस्तुत किए थे । इसमे उसने तर. दिया ७व कि राजा साम३ को भग वरने के आग्रह को 
अम्बीकार कर सकता था किन्तु वह ऐसा तभी कर सक्रता था जब उसे विश्वास हो जाएं वि 
(१)वर्तमान संसद्‌ अब भो अपना कार्य करने के योग्य तथा शक्तिशानी है (२) एक आम चुनाव देश 
को अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा तथा (३) वह एक वैकल्पिक प्रधानमत्नी का चयन करने 
में सफल हो सकेगा जो पर्याप्त समय तक देश का शासन चला सकते योग्य ऐसी सरकार का निर्माण 
कर सके जिसे कामन सभा मे काम चलाऊ बहुमत प्राप्त हो । दि टाइम्स, संदन, मई २. १६५० 
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लोकसभा से विरोधी दल के नेता डा० रामसुमग सिंह ने यह तक दिया कि राष्ट्रपति को 
समद के भाग्य का निर्शाय किसी एक व्यक्तित द्वारा चाहे वह कितना ही महान क्यों ने हो, 
नहीं करना चाहिए ।*६ किन्तु इस मामले में एक व्यक्त कोई सामान्य व्यक्िन होकर 
स्वय प्रधानमन्त्री है तथा वह प्रधानमन्त्री ही हो सकता है | मेरे विचार में प्रघानमस्ती 
एक व्यवित नही है वल्कि एक संस्था है) राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसमा 
को भग करने का दायित्व भी सदेहो से परे होकर स्वीकार करना चाहिए ॥3* 
यर्थाव राज्यों मे राज्यपालो ने मुझयमन्‍्त्री के परामर्श के बिना भी विधान समा के 
अधिवेशन झ्रामन्त्रित करने के अधिकार को ले लिया है? १ किन्तु राष्ट्रपति को यह प्धिकार 
नहीं दिया जा सकता हैं| सौमाग्यवश दल बदलने की प्रक्रिप्रा ने, जिसके परिणाम स्वषप 
राज्यों में प्रस्थिरता उत्पन्न हो गई है, श्रभी केन्द्रीय राजनैतिक स्थिति को श्राच्छादित नही 
किया है । दल बदल को नियन्त्रित करने के लिए तथा राजनीति की ग्रस्थिरता कौ रोकने के 
लिए एक मात्र रचनात्मक तरीका यही है कि प्रधानमन्त्री को उसकी सुविधानुमार लोकसभा 
की बैठक बुरूवाने व भंग करवाने की शक्ति दी जाए। (यद्याव इस संवेधानिक व्यवस्था 
कय आदर किया जाना चाहिए कि लोकममा के दो अ्धिवेशनों के मध्य छः माह से प्रधिक 
का अतर नही हो) । यदि यह अधिकार प्रधानमन्त्री को नहीं दिया गया तो, जिस प्रकार 
आरतीय राजनैतिक व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है और पेज्द्र में संधुकत 
दलीय मरकार घनने की संभावना सामने भ्रा रही है उस स्थिति[में ऐसी सरकार की स्थिरता 
कम हो जाएगी । राष्ट्रववि को सविधान के संरक्षक के रूप में संसदीय प्रजातन्त्र को संसदीय 
अराजकता मे परिवर्तित होने से रोकने के स्थान पर३* ससदीय प्रजातन्त्र को विकतित करने 
का साध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए । 





२६ दि हिल्दुस्तान टाइप्म, नई दिल्‍ली, नवम्बर २६, १६६६. 

३० “संतविधात ने राष्ट्रपति को बिल्लृत शक्तियाँ देने के साथ यह स्पष्ट करदिया था कि इनें 
शक्तियों का प्रयोग मात्र मत्विमण्डल की राप के आधार पर ही किया जा सकता था। बह संसर 
अथवा प्रधानमत्री की उपेक्षा नहीं कर सकता । राष्ट्रपति प्रधानमन्दी के परामर्ण के बिना ससई को 
भग नहीं कर सकता है ।' ए ट्रेंजरस डोविट्रन, दि इंडियन, एक्मग्रेम नई दिहनी भाई ३, १६६७ एक 
अम्य प्रधुद्ध पत्र ने लिखा “ससद' को भग कर नये चुनावों को करवाने वी सलाह राज्य के अध्यक्ष 
को देना प्रधानमम्त्री वा भान्यताप्राप्त विशेषाधिकार है जिसकी मांग वह तैबे कर 
शयता है जब उसे यह अनुभव हो कि अब जनता से नये पिरे से समर्थन प्राप्त करने अपवा 
शागफ दल को सरूया को बढाने वा सुअवसर उपस्थित हो गया है। हाल के वर्षों में श्री विल्‍्मन 
ने ऐसा दो बार विया लगा श्रीमती गाधी को ऐशा कदम उठाने से रोका नहीं जा सकता * मिडेटर्स- 
बोल दि हाइस्स आफ इण्डिया, नई दिल्‍ली अक्टूम्बर २६ १६७०. 

३९. सवय शशासतिक सुधार आयोग ने अपनी सिफारिश में राज्यतालों के इस अधिकार को स्वीवार 

किया है। जब यहें प्रश्व उत्पन्न होता है कि क्या राज्य विधात सभा में मुख्यमस्त्री को बहुमत 

प्राप्त है तो मुझ्य मत्ती राज्यपाल बो विधान सप्रा का अधिवेशन आर्मत्रित करने की राय नही 
देता है तथा ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल चाढ़े तो परिस्थिति के अनुसार उस प्रश्त पर विधान 
शक वा निर्णय प्राप्त करने के लिए उसका अधिवेशन आमन्नित कर सकता है। प्रशासतिक सुधार 

आपोण, रिपोर्ट ऑठ सेल्टर-स्टेट रिलेशन्स, मई दिल्‍ली, शत्र्नमेट ऑफ इण्डिया, १६६८ पृष्ठ ८७. 

क्वतस्वे 'शाप्ट्रपति केः विचार के गष्यमान्य समर्थक के ०एमब्मुशी की मह मुरूुष धारणा है * हे०एमर 


इ्२ 
युस्शे, दि प्रसोड़ेट अडर दि इंडियन कास्टीट्यूजन', बम्बई, भारतीय विद्याभवत, १६६३ पृष्ठ २६ 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह २५५ 


(स) मन्त्रियों की नियुक्ति तथा उन्हें मपदस्थ करना : 


प्रधानमन्त्री की शक्षिययों के जिस भ्रन्य पक्ष पर अधिकतम सहमति की ग्रावश्यकता है 
बह है प्रवानमन्त्री द्वारा श्रपने सहयोगियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा अपदस्थ करने का 
विवाद रहित सर्वोच्च श्रधिकार | मश्रिमण्डल के निर्माण का कार्य स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा 
किया जाता है श्रयवा किसो के परामर्श से किया जाता है) कित व्यक्तियों को मत्री पद 
प्रदान किये जाते हैं तथा किन्हें वचित किया जाता है) यह प्रधानमन्त्री की शक्तित तथा दल 
की शक्ति की व्यवस्था में महत्त्वाऊाक्षी व्यक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।33 
ये हो घटक मन्सप्रिमंडल के पुनर्गठन को भी प्रमावित करते हैं १४ तथापि नेहरू की मृत्यु 
के पश्चात्‌ नेतृत्त्व के नाम पर मंत्रिमण्डल के निर्माण का कार्य पूर्ण प्रधानमन्त्री का 
अ्रधिकार नही माना गया तथा विकल्पस्वरूप दल का सयुक्‍त उत्तरदायित्त्व माना गया जिसमे 
दलीय शवित के क्रम में प्रभावशाली सदस्यों की महत्त्वपूर्ण ममिका थी | स्वाभाविक रूप से 
मंयुक्‍त नेतृत्तव भ्न्य क्षेत्रों के समान ही इस क्षेत्र मे भी प्रभावशाली सिद्ध नही हुआ । यह 
स्वीकार करना ही होगा कि मन्ध्रिमण्डल के निर्माण का कार्य पूर्णतः प्रधानमन्त्री को दिया 
जाना चाहिए ।3* यदि प्रधानमन्त्री द्वारा चयन किये गए सदस्य उसके दल के प्रमावशाली 
संदर्स्यों को पसन्द नहीं गाते हैं तो प्रधानमन्त्री स्वयं उसके परिणामों को भुगत लेगा। 
किन्तु किसी भी स्थिति में दल के प्रमावशाली लोगों को इस कार्य में भाग लेने का श्रवसर 
नही प्रदान किया जाना चाहिए 35 नियुक्त करने से सम्बन्धित अ्रधिकार का सहज अर्थ 





३३ उदादरण के लिए अतुल्यघोष ने मन्द्रिमण्डल से अशोक सेन तथा हुमायु' कवीर को निकलवाने का 
अत्यधिक प्रयास किया जिसे यद्यपि शास्त्री ते नही माना किन्तु श्रीमती ग्राधी को अतुल्य घोष की 
मांग के सम्मुय सुकना पढ़ा । 

हे४ नेहरू एग०के० पाटिल को मत्नालय से रेलवे में स्थातान्तरित मही कर सके । श्रीमती गाधी फरवरी 
१६६६ में चण्हाण, जंगजीवनराम तथा मोरारजी देसाई को क्रमश गृह, खाद्य एवं वित्त मंत्नालय 
से नहीं हटा सकी। किन्तु जून १६७० में उन्होंने चब्हाण से वित्त मन्त्रालय तथा दिनेशर्सिह से 
विदेश विभाग ले लिया यद्यपि दोनों इस विषय पर अपनी अनिच्छा प्रदर्शित कर चुके थे । 

३५ मन्त्रीमण्डसलीय शासन मे प्रधानमन्त्री को अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करने तथा समय-समय पर 
उसमे परिवर्तत करने की पूरी स्वतन्त्रता होती है। उसके लिए अपने दल के प्रत्येक ग्रुद को संतुष्ट 
करना आवश्यक नही है । उसका दायित्व मात्र यह देखना होता है कि उसके कार्यकारी दल को 
सयुक्त रूप से सपूर्ण दल की निष्ठा प्राप्त हो: सर्च फॉर कोहेसन दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, अक्टू- 
बर १७, १६६६. 

३६ चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात्‌ जब काप्रेस ससदीय दल के चुनाव का प्रश्न उपस्थित हुआ तव एस० 
के० पाटिल ने दो सुझाव रखे । प्रथम, मोरारजी देसाई को श्रीमती यात्री के नेतृत्व सें उप प्रधान- 
भन्त्री, गृह मन्त्री तथा सदन का नेता बनाया जाए ठथा द्वितीय, कांग्रेस उच्च कमान नये मन्त्रि 
मण्डल के निर्माण में भाग ले। एच०एम० जैनः दि यूनीयत एवजीक्यूटिव, इलाहाबाद, चैतन्य 

प्रकाशन, १६६१ पृष्ठ १८७ । जब कुछ सदस्यो ने शास्त्री मत्विमण्डल मे संजीव रेड्डी की नियुक्ति 
का विरोध किया तो लोकसभा के अध्यक्ष ने खदन को याद दिलाया कि यह पूर्णतः प्रधानमन्त्री 
का अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को ले जिसे वह उचित समझे या पसद करे या जो उसके विचाय 
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मत्रियों को पदमुक्‍त करना भी है । सरकार की किसी नीति से मतभेद होते पर भिन्न 
मतावलम्बी सदस्यों को त्यागपत्र दे देना चाहिए ॥३७ ऐसा महावीर त्यागी द्वारा 
ताशकंद समभोते पर, एम०सी० छागला द्वारा शिक्षा-नीति पर, तथा श्रभोह मेहता द्वारा 
चेकेसलोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप के प्रति अपनाये गए सरकारी रूख के विरोध में किया 
गया । जब प्रधानमत्री यह अनुभव करे कि उसके मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य सरकार द्वारा 
स्वीकृत नीति मे गम्मीर मतभेद रखता है अथवा यदि वह अपने मंत्रिमण्डल को ग्रधिक 
सामजस्यपूर्ण बनाना चाहे जिसमे कुछ मन्‍्त्री वाघक हों, तो प्रधानमन्त्री को उन सहयोगियों 
से त्यागपत्र मागने का अधिकार है श्ौर इस अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए। 
जूत १६६६ मे प्रधानमन्त्री द्वारा मोरारजी देसाई को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित नहीं करने 
पर उनके समर्थकों ने जो विरोध किया (उनके द्वारा मोरारजी देसाई को दुवारा सम्मिलित 
किए जाने की तीब्र माग ही काग्रेस के विभाजन का मूल कारण बनी) उससे यह गलत 
अम उत्पन्न हुआ कि प्रधानमन्त्री ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मंत्रियों की 
नियुक्ति के समान उनको अ्रपदस्थ करना भी पूर्णतः प्रधानमन्त्री का ग्रधिकार है तथा किसी 
व्यक्ति को, चाहे वह काग्रेस का अध्यक्ष ही क्यो न हो, इसका विरोध करने का कोई अधि- 
कार नही है ।35 

इसके अतिरिक्त अ्रटॉर्नी जनरल द्वारा (यू० पी० के संदर्भ मे)प्रस्तावित इस विचार को 
कि मंत्रियों को हटाने के सम्बन्ध में एक सयुकत दलीय सरकार के मुर्य्मंत्री की तुलना एक 
दलीय सरकार के मुख्यमत्री से नहीं की जा सकती है,३* केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के संदर्भ में 





मे ईमानदार सिद्ध हो. . .. « इस विपय में वही निर्णय कर सकता है । सदन नहीं ॥ एक बार 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ सदन के पास एकमात्र विकल्प उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित करना ही बचता है। श 
३७. प्रधातमन्त्री ने रेलवे मत्ती को अपने पत्र में लिखा 'चू कि आपने उस कार्यकारी सम्तिति की बैठक में 

भाग लिया था (जिसने रबात में भारत के भाग लेने की नीति की धालोचना की थी), तो यह 
मानना गलत नहीं होगा कि आप भी उन अश्रस्तावों को स्त्रीकार करने वालों में से थे जो उस 
समिति द्वारा पारित किए गए। इसका सहज अर्थ यह है कि आप सरकार द्वारा निर्धारित नीति से 
भतभेद रखते हैं--ऐसी परिस्थिति में यह मान्य परम्पामों के अनुकूल ही होगा कि आप मत्ी- 
मण्डल बी रादध््यतवा से जपता त्याय पत्र दे दें; दि हिन्दुस्तान टाइम्भ, नई दिल्‍ली, ७ नवम्बर १६६६ 
बह ड 

३८ २० जुलाई १६६६ मे बाँग्रेस समदीय दल को कार्यकारी सप्तिति दी बेठक में मोरारजी देसाई 
के समर्थकों ने यह प्रस्ताव भेजा कि सम में कँग्रेस की कार्य समिति को उत घटनाओं पर होई 
है जिनके बारण उप प्रधानमत्री तथा वित्तमन्नी मोरारजी देसाई को जपने पद से त्याग पत्र देना 
बड़ा है। समिति का विचार हैं कि दल की एकता को ध्यान में रखते हुए थी देखाई को पु! उतता 
मुल स्थान प्रदात जिया जाना चाहिए । श्रीमती गाँधी ने इसकी प्रतिक्रियास्वरूप मह कहां था कि 
अपने सतिमद्ल मे विभागो का वितरण सथा सगठन वा तिर्णय प्रधानमत्ती वा विशेषायितार है। 
इस विषय पर कोई प्रस्ताव नद्ी रखा जा सकता, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई शिश्ली, जुलाई २१५ 
१६६६. 

३६ पूर्वोक्त, ६ मवम्वर १६७० 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का झाग्रह. २५७ 


नहीं लागू किया जा सकता है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से सम्बन्धित मामनों में राष्ट्रपति 
प्रधानमन्त्री के परामर्श को अस्वीकार नहीं कर सकता है । 


(ब) उप-प्रधान मंत्रियों का अभाव : 


१७ वर्ष पश्चात्‌ १६६७ में भारत में उप-प्रधानमंत्री के पद की पुनव्यंबस्था की 
गई। प्रशासनिक सुधार-श्रायोग से भारत सरकार की व्यवस्था पर रिपोर्ट देते हुए यह 
सुझाव दिया है कि मुख्य संस्थायत समर्थन उप-प्रधानमत्री का होता है जो मन्त्रिमण्डल का 
नेतृत्व करने के साथ प्रधानमन्नी के कार्य को भी कम कर सकता है। ४९ तथापि यदि 
सरदार पटेल तथा मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्रित््व काल में मन्त्रिमण्डल की गति- 
विधि पर ध्यान दिया जाए तो स्पप्ट हो जाता है कि उप प्रधानमंत्री की उपस्थिति किसी 
भी अर्थ में प्रधानमंत्री की स्थिति को सुहृढ़ बनाने मे सहायक नही सिद्ध हुई थी | अनिवार्य॑तः 
उप-प्रधानमन्त्री दल का वरिष्ठ नेता ही हो सकता है अतः वह प्रधानमंत्री का प्रतियोगी बन 
जाता है। वस्तुतः जब पटेल उप-प्रधानमन्त्री थे तब प्रधानमन्त्री नेहरू पटेल को झाश्वस्त 
किया बिना कोई निर्णय नही ले सकते थे। मोरारजी देसाई को उपअ्रधानमन्त्री बनाते 
समय यह मानता गया था कि उन्हे प्रधानमंत्री पर नियन्त्रणकर्त्ता के रूप में निधुक्त किया जा 
रहा है। ४१ एक उप प्रधानमन्त्री अपनी स्थिति के अनुसार प्रधानमन्त्री के समकक्ष कुछ 
शक्तियाँ चाहता है, जिन्हें स्वाभाविकतः प्रधानमन्त्री प्रदान नहीं करता । परिणामतः 
. सामज्जस्थ के विपरीत प्रधानमन्त्री तथा उप-प्रधानमन्त्री के सम्बन्ध तनावपूर्णो बन जाते 
हैं। एक उप-प्रधानमस्त्री प्रधानमन्त्री पद के अन्य आ्राकाक्षिश्रों की घुलना में प्रधानमन्त्री 
के उत्तराधिकार के निर्णेय के लाभ की स्थिति में होता है। परिणामतः मंत्रिमंडल के 
अन्य सदस्य उसकी प्रतिष्ठा तथा गौरव को कम करना चाहते हैं। ** इसके भ्रतिरिक्त 





४० पूर्वेक्ति, पृष्ठ १०. 

४१ कामराज को विश्वास था कि इन्दिरा गांधी की जीत निश्चित थी। मोटरारजी देसाई एक सुहृढ 
उम्मीदवार ये जो श्रीमती इंदिरा गाधी के विरुद्ध नहीं थे। अत' कामराज की चाल मंत्रिमंडल 
मे देसाई को सम्मिलित कर, उनके द्वारा प्रधानमंत्ती पर तियन्ल्रण रखता था। कुलदीप नायर 
“बिठ्धीन दि लाइन्स', नई दिल्‍लो, हिन्द पॉकेट बुकस १६७० । चतुर्य सस्करण, पृ०४२ नवीन,सरकार 
की सफलता अंशतः उस संतुलब पर निर्मर करेगी जो श्रीमती गाधी तथा श्री देसाई के मध्य 
स्थापित होगा । ए केविनेट ऑफ नेसीसिटी, दि ठाइम्स, लंदन, मार्च १३, १६६७ 

१६६७ मे उत्तराधिकार के माटक का वर्णन इस प्रकार से है--३० से अधिक कांग्रेसी संस सदस्ध 
चब्हाण के निवास पर मिले तथा उन्होने यह प्ररताव पारित किया कि देसाई तथा कामराज व 
अन्यो के सम्मुख यह पूर्णत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उप-श्रधानमन्त्री अन्य मत्रियों वी तुलना 
में श्रेष्ठ नहीं होगा व मविमडल मे मात्र द्वित्वीय स्थान रखेगा | यह दुसरा सरदार पटेल मही बन 
सकता और न उसे ऐसा बनने का प्रयास ही करना चाहिए ॥----०-- सासदों को बेठक का 

यह रवेया उचित नहीं लगा । थे श्रीमती गाधी के पास अपनी शिवायत लेबर गए । उस समय 

चतच्दराण तथा जगजीवनराम श्रीमती याधी के वास देंढे थे। श्रीमती भांणी ने स्पष्ट वरते हुए 

कहा कि उप-प्रधाममन्धी पद मोरारजी देसाई झे आग्रह पर निमित किया जा रहा पा, अन्यथा सब 

सन्‍्त्नी समान हैं । कुलदीप नायर. पूर्वोद्धुत, पृष्ठ ४८ 


है ६ 


ट्र] 


श्श्र८ भारतोय सरकार एवं राजनीति 


प्रशान्ति के समय उपन्यघानमंत्री विस्‍्तर लिप्त हृष्दिकोश अपना कर प्रधानमस्त्री में 
विश्वास को समाप्त पार तुरस्त प्रधानमम्त्रो को पलटने का यश्यस्त्र कर सऊता है। *हे 


इस प्रकार उपलधानमस्त्रों प्रधानमस्थी की सला व शक्ति के लिए स़तरा मिद्ध हो साता 
है। जैसाकि प्रशासनिक सुवार श्रायोग ते अ्रपनी रिपोर्ट में कहा है हि उप-प्रधानमस्धी 
प्रधानमन्द्री की स्थिति के लिए सकटठपूर्ण व सतरनाक मिद्ध हो सकता है। झतः उपच्यधान- 
मन्ञ्री के पद को पुनर्जीवित बही करना चाटिए । 


(३) दलीय आदेश : 


१६४७-४८-४४ तथा पुनः १६६६ दोनों भ्वसरों पररर बाग्रेस के भध्यक्ष ढारा 
दल के मास पर प्रधानमन्तरी को आदेश देने के प्रयास से स्वयं दसीय शक्ति व्यवस्था में गंगीर 
सकट उत्पन्न कर दिया तथा दोनों ही वार** शक्तियाली व्यक्ति वी विजय हुई डिल्तु 
प्रधानमन्तरी की स्थिति तथा उसके दायित्वों के विपय में कोई सहमति उत्पन्न न हो सकी । 


ड३ बस्तुत सोरारजी देसाई ले बवनी सरवारों थ्िपिति सें विभिन्न दिपयो पर संविमंडल प्रेंजो 
हष्टिवोष यफताया है उसमे के सईद? प्रधान स्त्री द्वारा अपनाये गये निर्णयों तथा नीतियों के 
विपरीत नीति की अल्तुत करने बाते तेता के झूप में स्वय को प्रकट बरते प्रयोत हुए है | विदेश 
नीति के सम्यरध में समय-समय पर दिए गए उनके ब्यक्तब्य अइमर रवीक्त सरदायरी तीति के 
विरुद्ध आते है. रचा इस रच्य के प्रधुध प्रमाण हैं । प्ररीश साथुर मोरारजी दि ऑ्टरनेटिद 
लाइनर, प्रेट्योट नई दिल्‍लो, जुन १६, १६६५ 
४ ४६४७ में का्रेय के अध्यक्ष जे बी. कृपतानी ने यह दावा झिया था कि फोई भी सरकार अपनी 
शक्ति सम्बन्धित दल से प्राप्त करती है 3 कोई भी दाष्ट्र जो दस के स्गठत थी दुर्देल बनाता 
है अपत्रा सोगो हो रुदि से उसही प्रतिष्ठा को गिराने के प्रयास करता है आज सदर ६8 
शिपिति को प्रभावित करैया ॥"९ ९ १* “कांग्रेस बुतेडित, सब्या ६ नई दिल्नी, दिस 
बृ६४५७, पृष्ठ ११ । इससे पहले कृपलानों द्वारा विस्वर इस आप्रह के सदर्भ में कि हरवार वी गवि* 
विधियी में बप्रिस अध्यक्ष को भी सम्मिलित किया जाए, नेहह ने हृपचाती, पदेल, प्रमोद तथा 
राजगोपालायारी को एक अत्यधिक गुप्त व अप्रकाशित पत्र में सिा-शार्यकारी समिति के चिए 
सभी समस्याओं पर विस्तार से कियार करना अथवा उनके बारे में निर्देश देवा सभव नही है। 
आवश्यकता इस बात वी है कि समिति यह अनुभव करे कि सरकार के सम्भुय कौनसी समध्याएँ 
उत्पन्न होंगी और तदनुकूल वह उसके विषय में एक सामान्य नोति का निर्धारण कर दे जिसे 
सरकार समिति की सचाह के साथ अथवा उमके बिता किप्रास्वित करे । निरंतर समिति से संपे 
रखता सभद नहीं है। सामास्शत दलीय शायेकरारिणों नीति की विस्वृव सुपरेठा का तिर्धाय 
कर देती है तथा उप्ते कियास्वित करने का दापित्त्त सरकार पर छोड देती है कोगेंक पूर्वो्,व 
पुदर ५. 

४५ १६६६ थे कप्रित अध्यक्ष विजिलिगप्पा ने फद्ा, श्रीमती गांधी के दर्शन है यह प्रतीत होता है कि 
एक बार समदीय दल का नेता निर्दाबित होने के पश्वादू संगठन को अस्तित्व सपाष्त हो जाता 
आहिए, अपबा कम से काम तत्वश्दातु उसे प्रधानमंत्री को जिसको उसने चुना है विर्देश देते भा 
अयवा परामर्श देने का कोई अधिकार नही है। बसत चदर्जी, “दि कांग्रेस स्पिल्टिस/ सेई दिल्‍ली, 
चआाद एण्ड कम्पनी, १६७०, पृष्ठ ३० 


प्रधानमंत्री का पद : शक्ति के संस्थाकरण का आग्रह २५६ 


तथापि ससदीय लोकतंत्र में प्रधानमन्त्री की शक्तियों मे अत्यधिक कटौती नहीं की जा 
सकती है ।४६$ 

मेहरू के पश्चात्‌ दल के सत्ताधिकारियों ने पुन. प्रधानमन्त्री के पद को सकुचित करने 
का प्रयास किया। ये प्रयास एस०के० पाटिल समिति की रिपोर्ट में इस प्रकार रसे गये, 
“समिति यह चाहती है कि राष्ट्रीय अयवा अन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्णय 
लेने से पूर्व सरकार काग्रेस कार्य समिति से परामर्श ले ।” 

“प्मिति का यह भी विचार है कि कांग्रेस के ससदीय दल का नेता सरकार के कार्य 
का वापिक विवरण प्रस्तुत करे ताकि दल के ससदीय तथा सगठनात्मक पक्ष के मध्य उचित 
“सामजस्य स्थापित किया जा सके ।/४७ 

दल से इस प्रकार का निर्देश मात्र साम्यवादी देशों में ही दिया जा सकता है। 
इसके विपरीत २५ अ्रगस्त १६६९ के एकता-प्रस्ताव का ईमानदारी से पालन करना 
चाहिए । 

संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमन्त्री को दलीय नीतियाँ क्रियान्वित करनी होती 
हैं। किन्तु साथ ही सरकार का भ्रध्यक्ष होने के नाते राष्ट्र के प्रति उसके राष्ट्रीय तथा 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापक दायित्व होते हैं । काग्रे स श्रध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शक्ति के,प्रतियोगी केन्द्र- 

बिन्दु नहीं है । देश तथा दल के कल्याण के लिए सहायक रूप में कार्य करना होता है ।४5 





४६ १६५४ मे प्रधानमत्री ने यह चेतावनी दी थी कि प्रधाममत्नी अयवा एक मुख्यमत्री वह आधार 
स्तम्भ है जिस पर प्रजातत्रीय ढाँचा आधित होता है अत एक बार उसका चयन कर लेने पर 
उसे पूर्णत वैयक्तिक निर्णय लेने को स्वतस्त्रा होनी चाहिए। यदि उस्ते व्यवस्थापिका का विश्वास 
प्राप्त नहों है तो बह पद त्याग देगा **' किन्तु प्रधानमत्री से यह अपेक्षा करना कि वह तमी 
तक अपने पद पर बनता रहे जब तक दलीय कार्यकारिणी ऐसा चाहे, उसके प्रति अन्याय होगा । 
ऐसा कदम संत्तदीय प्रजातंत्र का उपहास होगा । काप्रेस वुलेटित सब्या ६, १६५४, पृष्ठ २६०-६१। 
मवमभ्वर १६६६ में कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रधानमन्नी को दल से बहिए्कृत किया था तथा कांग्रेस दल 
से नवीन नेता चुनने को कहा था! श्रीमती गाधघी के समर्थकों ने जिनमे वाई० बी० चब्हाण, 
जगजीवन राम, एफ्‌. ए. अहमद, स्वर्णस्तिह दिनेशमिहद, के. रघुरमंस्पा, एम. एन. सिन्हा, बो.पी. 
नाथक, एम एल. सुखाड़िया, एस सी. शुक्ला, के. ब्रह्माठद रेट्टी, वी पी. चातिहा, जो. एम. 
सादिक, थाई. एस. परमार, डी. पी. मिश्रा, डी क्षज्रीवैय्या तथा जी एल नन्‍दा थे, यह उत्तर 
दिया 'श्रोमतों गाधी उस समय तक दल की नेता रहेगी जब तक स्थय दल नेता में अविग्दास 
का प्रस्ताव नद्वी करता । जब तक उन्हे ससर का विश्वास प्राप्त है उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने का 
झधिकार है। यह भारतीय भजावव का सर्वाधिर दु खद दित होगा जब कुछ सोगों वा गुद जि्हे 
सम्पूर्ण दल वा समर्थन भी प्राप्त नहों, प्रधानमंत्री वो अपदत्य करने बा साहस करें, हि 
हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍्त्री, सवम्दर १३,१६६६. 

४७ पूर्वोदय,द अप्रैल १५, १६६६ 

८ पूर्वोदड,त, अगस्त २६, १६६६ एफ्ता प्रस्ताद पर टिप्पणी ररते हुए बाय्रेस दव के सरारो वष्ष ते 
पिएा * दस दारा प्रशासन में हस्तक्षेप्र करने अथवा टिपनत्रोंग बरते झा प्रदाम भयावद पदरिधाम 
देगा अग्तिम तौर पर दास्तदिक शक्ति सवार में परिटित होती है झबडि दल उसे प्रमोदित बर 

सजा है। *ईई याट्टों रृष्ड दि गवर्नेमरंट, ए. आई० सो० धो» इशोनोनिए रिप्यू, नई दिस्‍्पों खरा 
२१ सस्या 2 मिठ्यर १६६६. 






३६० भारतोय सरकार एव राजनोति 


बन्‍्य राजनीतिज्ञों में इस विषय पर मतेवय हृष्टिगोचर बंदी होता है। इसके लिए 
उनके सामने कोई भ्रदसर भी उपस्थित नहीं हुआ है । किन्तु जनसंघर* तथा साम्यवादी 
दल संडान्तिक रुप से दल के संग्रठव की सर्वोच्चता को स्वीकार करते है। तथापि यह 
स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि भारतीयों ने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है 


उसमे शक्ति की सरचता में प्रधानमन्त्री ही सर्वोपरि होगा तथा उत्ते कमी भी दलीय संगठन 
के निर्देशों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए ॥ 


(फ) कांग्रेस संसदीय दल की व्यापक भूमिका : 


हाल तक दल की शक्ति-व्यवस्था के सत्ताधिकारियों को सर्वेव्यापफता ने कांग्रेस संसदीय 
दल को उसकी उचित भूमिका प्राप्त नहीं करने दी थी । नेहरू के नेतृत्त्व में कांग्रेस संसदीय 
दल का व्यवहार उन स्कूल के बच्चों के समान था जो अपने अच्यापक से डरते हैं तथा 
उमकी बात ध्यान से सुनते है. (१६६२ की घटनाएँ इसका अपवाद हैं जद संसदीय दल ने 
कृष्ण मेनन का नेहरू की इच्छाम्रों का विरोध करते हुए वहिप्फार क्रिया) । जो प्रधानमन्ती 
श्रपने दल के सत्ताधारियों के ग्रुद को तोड़ना चाहता है उसे अपने संसदीय दल से अंतरंग 
सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं तथा इसको अपनी शक्ति का मूल आधार बनाना चाहिए 
जैसाकि धीमती गांधी ने १६६७ के पश्चात्‌ क्रिया । कांग्रेस संसदीय दल की बैठक प्रधान 
मल्ती को अ्रक्सर बुलानी चाहिए जिसमे सरकारी नीति के सभी पक्षों पर स्पष्ट रूप से 
विचार होना चाहिए । प्रधानमन्त्री व दल के ग्रल्पसंख्यकों द्वारा संसदीय दल की वेठकों में 
जिस मर्वेसम्भति पर पहुँचा जाता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। संसदीय दज 


की शक्ति का मूल खोत चन कर ही प्रधानमन्त्री अपने पद के विरुद्ध उत्पन्न संकट का सामना 
कर सकता है । 


(जी) एक सुदृढ़ सचिवालय : 


अतंतः प्रधानमस्त्री का सचिवालय सरकारी तंत्र का स्थायी भंग वन जाना चाहिए | श्रीमर्ती 
गांधी के समान एक सुहृढ प्रधानमंत्री का सचिवालय प्रधानमन्त्री के बढ़ते हुए दरयित्वों जैसे वियो- 
जन, सुरक्षा, सम्पूर्ण भ्र्थ व्यवस्था, वेदेशिक सम्बन्ध सरकार के कार्यो में समायोजन के कारण 
अपरिहार्य बन गया है । किन्तु प्रधानमस्ती को सचिवालय पर इतना भ्रधिक आधित नहीं हो 
जाना चाहिए कि वह प्रधानमन्त्री के निर्शायो पर नियंत्रण! का कार्य करते लगे, जैसे शास्त्री के 


प्रधानमन्त्री काल में हुआ ॥*" ये तत्व प्रधानमस्थी की मत्ता की न्यूनतम झावश्यकताएँ हैं 
जिन पर शभ्रधिकतम सहमति होना आवश्यक है । 





४६ १६४६ में राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न राजनैतिक विरोध की स्थिति में जनसंघ की कार्यकारिणी 
समिति ने यह प्रस्ताव प्रारित किया कि भारतीय संदर्भ में संगठन को सर्वोच्च मादा जाना चाहिएं। 
दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍ली, मितस्वर २,१६६६. 
» ५० इम तथ्य के पर्पाप्त प्रमाण है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय अधिल भारतीय राजनीति में शक्ति 
श् का कैस्द बन गया है मह स्वय में निहित स्वार्य का समूह है। इसने बाई दिपयो पर वर्याष्त 
के प्रमाव डाला है जिनमें आाविक वा समुद्द है। इसने कई विषयों पर पर्याप्त प्रभाव डाला है गिसमें 
आपिक निमोजन तथा वेंदेशिक विसाय मुख्य है' "माइकेस द्वीचर, यूदोड,व, पृ. ११९७ 


प्रधानमंत्री का पद्-: शवित के संस्थाकरण का आग्रह २६१ 


-..... प्रधानमन्त्री की सत्ता पर भ्र तनिहित नियंत्रण 


यह तके दिया जा सकता है कि प्रधानमन्त्री को इतने विस्तृत अधिकार देकर हम 
उसकी तानाशाही का मार्ग प्रशस्त कर रहें है। किन्तु तानाशाही सर्वथा व्यक्तिगत स्तर पर 
_होती है जबकि हमारा तक संस्थाकरण के लिए है । इसके अतिरिक्त स्वयं प्रधानमन्त्री की 
सत्ता में कुछ ऐसे श्ंतनिहित नियंत्रण होते हैं कि जिनकी उपेक्षा कर वह स्वयं के विनाश 
को ही झ्ाम॑त्रित करेगा--- (१) प्रधानमन्त्री को लोकसभा में स्पप्ट बहुमत प्राप्त हो । नेहरू के 
नैतृत्त्व में शासक दल के भारी बहुमत के दिन अ्रब समांप्त हो गये है ।* इस तथ्य का पता 
श्रीमती गांधी को तब चल गया जब उनकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के सुधार के प्रश्त पर 
पीछे हँटना पड़ा (२) कांग्रेस संसदीय दल के प्रति प्रधानमन्त्री का दायित्व सदेव एक 
अनिवाय सत्य रहा है श्ौर दल में निहित समूहों ने इसे आवश्यक बना दिया है (३) चतुर्थ 
झ्ाम चुनावों के पश्चात्‌ देश के सधीय ढाँचे में परिवर्तन हुआ है । प्रथम वार प्रधानमन्त्री 
को राज्यों में शक्ति का हस्तांतरण उन दलों को करना पडा है जिनकी राज्यों में सरकार 
बनी है (४) यद्यपि प्रघानमन्त्री के लिए समवक्षों में प्रथम का विचार अब ग्रहणीय महीं 
है तथापि एक कुशल प्रघानमन्त्री सरकार के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्ये पर अपने मत्रिमण्डल 
के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास करेगा क्‍योंकि स्वयं अमेरिका का राष्ट्रपति भी अब 
ऐसे प्रयास करता है (५) भारत में जनमत पर्याप्त मुखर होता जा रहा है तथा उसका 
50 संवैधानिक व्यवस्थाएँ हैं जो भ्रभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतन्त्रता प्रदान 
कः | 
प्रधानमन्त्री नेहरू के काल में कई स्वस्थ परम्पराओं का विकास हुआ । क्योकि उनके 
लिये प्रजातंत्रीय मुल्यों में विश्वास प्राथमिक महत्ता रखता था । इन परम्पराओ्ों का 
प्रयोग उस प्रधानमन्त्री के विरुद्ध किया जा सकता हैं जो अ्रपनी शक्ति का स्वछद प्रयोग 
५ करने का प्रयास करता है । भारत में संसदीय लोकतन्त्र को खतरा एक सुहढ प्रधानमन्त्री 


के संस्थाकरए ** से नही है अपितु ऐसे प्रधानमन्त्री से है जिसकी उचित सत्ता को व्यापक 
रूप से नियन्त्रित कर दिया गया हो। 


निष्कपं 


चंतुर्थे आमचुनावों ने दल-बदल तथा अस्थायित्व की उस प्रक्रिया को प्रारम्म किया 





# १६७१ के सोकसभा चुनाव और १६७२ के विधान समा के चुनावों में फ़िर कांग्रेस को भारी 
बहुमत मिला परन्तु इसके आधार पर यह कहना क्रि भावी चुनावों में भी ऐसा होगा, सम्भवतः 
सही नही है। अतः लेखक की घारणा मे इन चुनावो से कोई आधारभूत परिवततंव नहीं होता । सपादिक 

४५ यह सब कहने के पश्चात्‌ यह मानना चाहिए कि प्रजातत्न में एक प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बच 
सकता है । भारत मे सरकार वा ढाँचा इस प्रकार का है कि क्रिसी भी राष्ट्रीय महत्त्य के विपय 
पर प्रध्ानमंत्रो को न केवल अपने सहयोगियों का समर्थंव हो धाप्त करना होगा, अपितु काँग्रेस 
के अन्य नेताओं तथा दलो का रुमर्थन भी प्राप्त करना होगा । राज्यों में कई गैर काग्रेसी सरकारा 


के उदय से यह और भी गावश्यक हो थया है । डो. एस. फृण्डित, ट्रू इय्ते आपड्रे वल--दि सटे 
स्टेंडडे, नई दिल्‍ली, जनवरी २१, १६६८५ 


श्६२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


जिसने पहले स्तर पर राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित किया और तदुपरांत केन्द्रीय स्तर 
पर संवैधानिक व्यवस्था के लिए संकट उत्पन्न किया था । सामूहिक दल-बदल की घटनाओं 
तथा उसके पश्चात्‌ कई राज्यों में राष्ट्रपति शामन की घोषणा ने अतेक गणमान्य 
मारतीयों को भारतीय सदर्भ में संसदीय प्रजातत्॒ की उपयोगिता के बारे में सन्देह 
प्रभिव्यक्त करने को बाध्य किया । “२ अध्यक्षात्सक्त शासन प्रणाली स्वीकार करने के 
बारे में यह तर्क दिया जाता है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्र का अध्यक्ष 
विधायकों की प्रस्थिर व परिवर्तेनशील निष्ठाओं पर निर्मेर नही करेगा और दल-बदल तथा 
विधान सभाओं मे पक्ष परिवर्तन राष्ट्र अध्यक्ष को प्रस्तावित नहीं करेंगे । “३ तथावि यह 
कहा जा सफता है कि ससदीय प्रजातन्त्र के विषय में यहू शका गलत है और व्याधिं का 
निदान व उसका उपचार श्रपरिषक्व है । यदि बड़े पैमावे पर दल-वदल की घटनाएँ हुई 
हैं तो यह हमारी व्यवस्था मे विहित अभाषों की सूचक है, सम्पूर्शो व्यवस्था की अनुपयो- 
गिता की सूचक नहीं। *४ नेहरू की मृत्यु के पश्चात्‌ से ही भारत की मूल समस्या 
राजनीति के सर्वोच्च शिखर दिल्ती में नेतृत्त्व की शून्यता रही है जिसका प्रभाव स्वामाविक 
रूप से राज्यों पर पड़ा । इस लेख का मूल विचार यही है कि भारत के पास मात यो 
विकल्प है कि प्रधासमस्त्री के पद का सस्थाकरण कर दिया जाए ताकि राजनैतिक संरवता 
तथा दलीय शक्ति व्यवस्था के मध्य कोई वैपम्य नहीं रहे । यदि प्रधानमन्जी पद को 
संकटो से बचाना है तो ऐसा करना ही होगा । संसदीय कार्यपालिका के रथान पर अध्यक्षा- 
त्मक कार्मपालिका के स्थानास्तरण का अर्थ शक्ति व्यवस्था में उत्पन्न गतिरोध के स्थान 
पर राजनैतिक सरचना में गतिरोध उत्पन्न करना होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रशाली 

अपनाने के पश्चात्‌ भी भारत में स्थाय्रित्व का भ्रभाव रहेगा क्योकि स्थायित्व के उसे 

आधार का यहाँ प्रभाव रहेगा जिसके अन्तर्गत एक सुदृढ राष्ट्रीय दल, व्यवस्थापिका की 

प्रबल यहुमत तथा लोकप्रिय नेतृत्व की ग्रावश्यकता होती है। एक ऐसी भ्रध्यक्षाईमक 

बायंपालिका के बाद, जो भारतीय जनमत के ग्रधिकांश भाग का समयंन प्राप्त न कर सके, 

भारत के सम्मुख कोई विकल्प नही रहेगा । ४* दर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यदि प्रमाव- 





४२ इस दिशा में पहला प्रहार जै० आर० ढी० टाटा द्वारा चतुर्य काम चुनावों के शुसत पश्ाव्‌ 
इण्डियन चेंम्बर ऑफ काम एण्ड ६ इस्ट्रोज़ के सप्युध्त भाषण में किया ग्रया पा । डि हदेट्स, राई 
दल्‍ली, अगस्त २२, १६७० + आयाम के राज्यएात दी» के० नेहए, मैंगूर के राज्यपाल धर्मवीर, 
यू० वी के मूतपूर्व मुडयमंश्री चरणशिह तथा भूतपूर्व विदेश मंत्री एस, मी. छागला ने अध्यक्ातमर 
शासन ध्रणातरी के पक्ष मे विचार व्यक्त विए थे । पूर्वोक्त अगस्त ८५, १६७०५ 

४३ हि टाझग्य आँफ़ इव्शिया, नई दिलदी फरवरी २५, १६६६. 

ऋ४ अध्यधात्मद शायत प्रशाली के स्पष्ट ध्प से बुछठ लाभ होते हैं। यदि उसका धंवालन बरतने दाते 
असफत हो जाएँ तो डे भी गाव हो गएते हैं, सेमशेए प्रडातेत की बॉमान अगफ्वता भी इग्टी 
बारणों से है। मानवीय सरदों बी योग्दता ही यस्पूर्ग शिपमताएँ प्रस्तुद करती हैं ए. जो. शियोरेण 
झेन हैइ पेहड गाँट हि गिष्टम, नई दिस्ती, अवस्द २२, १६७०, हु 

४४ भू(पूर उप भ्रधानमत्री मोधरजी देगाई, जफ्जीवनराम, अटनदिद्वारी बाजवेपी (शतर्गंप) हुं. ॥७ 
दोपालन पसी- पी. एम.) टुजरात व घजाद के राम्यवाल सपा जापपू व कश्मीर, प्रतुर, मध्य प्ररेष 


प्रधानमंत्रा का वद : झतित के सेस्थाकरण वा आग्रह रद्द३ 


शातों मरक्षार अपेक्षित है डर पदि प्रधानमन्ती को सोकरना को नग करने का अधिकार 
प्रदान नहीं किया जाता तो प्रघानरुन्दी को अपने इल्तिन्च के लिए छोटे दलो का विश्वास 
प्रष्ष करने तदा किसी भी प्रत्ञार विधेयक पारशिति करवाने के निर बाध्य होना वड़ता 
है । ४६ बर्तमान परिस्थितियों में एक दुर्र प्रधानमन्त्ी का झर्य एज के केन्द्र को 
शाध्ट्रपति भवन को स्प्रानातदित करना होगा । तद ऋनायास ही एवा झविनायक्र्वादी 
मरक्ार की सम्मावनाएं रूपष्ट हो जाती हैं । हम साष्ट्रपति वो दिना किसी के प्रति उत्तरदायी 
दनाए सं्वब्यापी तथा शक्तिशाली वना देते हैं। प्रघानमन्त्री द्वारा तानाशाही पुरे ढंग से 
कार्य करने को सम्माबनाएँ पूर्णतः गलत हैं। प्रघानमन्धी नेहरू को दे सभी भकितयाँ प्राप्त 
थीं जिनका हमने समर्थन किया है फिर भी उन्होंने झ्रपनायक के रूप में श्ार्य नहों किया ॥ 
प्रधानमन्त्री के विर्द इस प्रययर के अन्तनिहित नियन्त्रण विद्यमान होते हैं जो उसे 
दानाजाह बनने से रोक सकते हैं शिन्‍्तु राष्ट्रपति को तानाघाही को सोने के प्रभावशानों 
नियन्त्रशा बहुत कम हैं ) 
यदि भारत में संसदीय प्रजानस्त्र को यना रहना हैं तो प्रधानमन्त्री की सत्ता को उसे 
प्रदान करना हो होगा । जब प्रघानमस्त्री जेसे उच्च पद के बिगड़ प्रभावशाली दबाव 
कियाजोल होते हैं तो वे उममें कुठा तथा भनुत्तरदायित्व की भावना का विक्रम कर देते 
हैं। किसी मी सरकार के सर्वीज्व स्तर पर झाणाघीनता ( 60८॥४५४ ) मे प्रपेक्षा नही 
की जा सकती है । परकलम “७ सरकार ( जिसमे संयुक्त नेदृत्व के नाम पर निर्णय 
विज्वीनता तथा स्थिति हैं ) का एक और प्रयोग भारतीय राजमनेंतिक ग्यदस्था को इतना 
अयोग्य बना देगा जिसका कोई मी पु्नानर्माण संगव सही होगा । प्रधावमस्त्री की सत्ता के 
संस्थाकरण के विषय में सहमति के अभाव ने देश के संदसे विशाल दल को दो भागों मे 
विभाजित कर दिया है तथा स्वयं देश मे तीव्र विरोध उत्पन्न हो गये हैं। मारत के लिए 
इस प्रकार के अन्य विभाजन का सामना करना सम्भव नहीं है । राजन॑तिक सरचना तथा 
शक्ति व्यवस्था के मध्य वैषम्य का अस्तर समाप्त क्रिया जाना चाहिए। नभी प्रघानमत्नी 
स्थायित्व का ध्राघार वन सकता है। भारत को ययाम्यिति का स्वामित्व नहीं चाहिए, जो 
एक प्रध्यक्षात्मक कार्यपालिका झयवा एक सक्रिय राष्ट्रपति का परिणाम होगा। छ्ये 
सक्रिय स्थायित्व एक दृढ प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में हो प्राप्य हो सकता है। 








राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यगवी अधप्यकज्ास्मरर शासन प्रणारी को अरनाने हो िरोद 
करते हैं। धूर्याक्त ् 

५६ यी. $ नेहरू जिन्‍्टोने धारम्म से हो अध्यक्षास्गर दा्यदालिश में प्रति अउता शुपाई दरद दिया 
है. ने संसद को झग करने बा अधिरार राष्ट्रपादि को देता चाहा है-इत परिस्थितियों थे ारत मे 
बहू र्थिति (ब्यवस्थादिया तथा कार्यपालिता के. सध्द सतिरोथो उपध होते वी ८माशा गो है । 
इस झरट के दिगद दो तरोके हैं डिसमें से एवं शाग के साप्टु्ी में समा शदरी बो रागर शो 
आग बरने बा अधिदार पदात करता हैं-यूशेंक, अगस्त ८ १६७२ 

४७ परवसम* एक तामिल शब्द है जिसरा भरर पढ़ है हि देधा शाइदा व लिलिाएफ एशट रु 
से है जो हि स्थितियों दो टासने दो इच्दुर हो । 


२६४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


कपल रेशातांगहुड 


7. 6काहइवग॑ &. ८५ ४ छाल. शांशलश थार. पार 
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87769, १४७५, 966. 
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१६ 


राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण 
की समस्या 


संमवतः देश का कोई भी राजनैतिक पद विस्मृति व विवादों की उस चरमसोमा 
के बीच नही भूलता रहा है जितना कि राज्यपाल का पद । यदि पहली ग्रवस्था 
१६४७-६७ के दोरान एकदलीय प्रभुत्त व १६७१-७२ के पाँचवे लोकसमा व 
, विधान समा चुनावों से उत्पन्न राजनैतिक स्थिति का कारण थी तो दूसरी अवस्था 
१६६७-७१ की साभा सरकारों की राजनीति से उत्पन्न हुई । इस प्रकार एक दलीय 
प्रभुत्त के दौरान राज्यपाल की क्षमताओञ्रों व सीमाओं से सम्बन्धित प्रश्न मही 
-उठाए गए लेकिन ये प्रश्त साभा-सरकारो के अस्तित्त्व काल में उठे किन्तु अतिम 
रूप से भ्रनुत्तरित रहे | मैंने प्रस्तुत लेख में यह तर्क किया है कि राज्यपाल के पद 
से सम्बन्धित उपलब्ध अपार सामग्री के वावज़ुद उसकी भूमिक्ा-निर्धारण का प्रश्न 
भभी भी विद्यमान है। प्रस्तुत लेख 'झॉफित्त श्रॉफ गवनरः दि प्राब्नम झ्लॉफ रोल 
झाइडेन्टिफिकेशन (जनरल श्रॉफ अफ्रीकन एण्ड एशियन स्टडीज, स्प्रिंग १६६८, १. 
। (९), पृ. १७१-१८२) में इसी दिशा मे तर्क प्रस्तुत किए गए है।. सम्पादक 


चतुर्थ ग्राम चुनावो के पश्चात्‌ का समय 'भारतीय राजनैतिक व्यवस्था का परीक्षाकाल- 
है । केन्द्र राज्य सम्बन्ध इस संकटग्रस्त काल का एफ सर्वाधिक गरम्मीर पक्ष है। ऐसा इस 
स्वतः स्पष्ट कारण से है कि केन्द्र मे काग्रेस सत्तारुद् है जवकि झन्य दल या तो पूर्ण रूप 
से या संयुक्त मोर्चे के आधार पर अधिकाश राज्यों में पदारूद़ हैं ।* स्वाभाविकत:ः केन्द्र की 
कांग्रेस सरकार को शंका की हृष्दि से देखा जाता है यद्यपि वस्तु स्थिति झज्सर ऐसी 
नही होती । काग्रे स सरकार पर यह झ्रारोप सगाया जाता है कि वह राज्यों को तथाऊथित 
गैस्कांग्रे सी “सरकारों को सप्रयास या तो बदनाम करती है या उन्हें प्रपदस्थ करनी है । 





१ १६६७ के चुनादे मे जनमत विहार, देरल, मद्रास, उद्ेया, पैमार, राजस्थव्त व परिद्रम बंगाल 
में काप्रेस के दिरद्ध चा। 


२६९ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल + जो कि व्यवहार मे केन्द्रीय सत्तारूढ दल द्वारां मनोदीत 
होता है, केन्द्रीय सरकार के प्रति व्याप्त इस अविश्वास व संशय का भागोदार बनता है। 
वस्तुत: वहू इस अविश्वास का सर्वाधिक प्रमुख लक्ष्य बनता है क्योंकि उस पर यह आरोप 
लगाया जाता है कि वह गैर-काम्नेसी सरकारों के विरुद्ध किए गए पडयंत्र में सह-अपराधी 
होता है । ग्रतः संदेधानिक क्षमता के न्यायिक दृष्टिकोण से ही राज्यपाल की भूमिका पर 
विचार करना पर्याप्त नही है। आवश्यक यह है कि राजनैतिक व्यवस्था की प्रामाणिकर्ता 
पर पढ़े उमके व्यवहार व कार्यो के व्यापक प्रभावों का मृल्यांकन किया जाए। 
अपने पद की शपथ के द्वारा राज्यपाल को संविधान की सुरक्षा व उसे संरक्षण देना 
पडता हैं।? यह संविधान श्राज एक संक्रमण का काल का अनुमव करता प्रतीत हो 
रहा है और उसे एक दलीय प्रभुत्व (०76 7.0 वेट्तांगश०७) से राज्यों के सुहृद 
राजनैतिक समत्वरर की यात्रा करनी पड़ रहो है। इसका प्रयें यह है कि राज्यो में 
समान रूप से सतुलित दलों श्रथवा दलीय इकाइयों का प्रस्तित्व है और साथ ही शर््ति के 
अविध्न परियर्तन तथा उसके स्थाई घारण की सभावनाएँ मी विद्यमान हैं । वर्तमान सा 
तिक स्थितियों मे राज्यपाल का पद सम्बन्धी एक विलक्षण झ्रायाम, जो कि संमवतः (ूर्ण 
रूप से सविधानेतर नही है, यह है कि देश की राजनैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास के सब 
दूर्घत की दिशा में वह अपनी भूमिका का निर्वाह करता है । 
यह भ्रभिव्यक्त करना तो सरल है लेकिन उस्ते व्यावहारिक रूप में परिणत करना 
उतना ही कठिन । ऐसा सभव है कि राज्यपाल राजनैतिक व्यवस्था में जनता के विश्वास 
श्रौर राजनैतिक दलों की निष्ठा के बीच कुछ चुनना चाहे क्योकि विकासशील देशो में ये 
दोनो सदा एक साथ विद्यमान नहीं होते । इसके अतिरिक्त वह राजवेतिक व्यवस्था की 
प्रमावोत्पादकता से सम्बन्धित लोकतत्र, विकास एवं राष्ट्रवाद के प्रतियोगी दावों में समन्वय 
स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होता है । यह समस्या उसके लिए जटिल बन जाती है 
नयोकि भारत ऐसे विकासशील देश में राजनीति को लोकतंत्र, विकास व राष्ट्रवाद के प्रतिं- 
योगी दावों मे सही विकल्प के वरण की ही चुनौती नहीं होती वल्कि उनमे एक साथ, 
संतुलित विक्रास करने की चुनौती रहती है ताकि एक पक्ष दुसरे पक्षों का पूरक बने सके ने 
कि उनका विरोधी । संतुलित विकास का यह प्रतिमान न केवल राजनैतिक व्यतस्था को 
वेधता हीदाग प्रकरता है बल्कि उसके इरद-मि द॑ विश्वास व प्रभावोत्पादकता के चिरस्थाई 
पथ का निर्माण भी करता है । 
लक अर अ 
३ सविधान की घारा १५४, मे राज्यवाल के चयन वो पद्धति को लेकर सविधान सभा में विस्तार 
चर्चा हुई थी, (सी. एं, शो. सण्ड पृ ४५४-६). धर 
३ घारा १५६. 
डे राज्यो में राजदविक समत्द की अवस्था अनिवार्यत. सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था के लिए राजनैतिक 
समस्व वी अवश्या हो यह आदश्यक नहीं है लेकिन यह उस दशा में एक महत्वपूर्ण बदम अवश्य 
होगा करोडि राज्यों जी राजनैतिक समत्द की स्थिति को वेख्ध के राजनैतिक समत्व को भी 
प्रभावित करता चाहिए | 
४ १६९५६ में केरत को साम्यवादों सरदार वो वर्खास्तगी इसका एक उदाहरण है । 


राज्यपाल का पद : भूमिका निर्धारण की समस्या २६७ 


विश्वास के सकट से सम्बन्धित इस व्यापक दृष्टि के संदर्म में ही राज्यपाल की 
भूमिका-निर्धारण की समस्या पर हृ्टिपात किया जा सकता है, उस पर चर्चा को जा 
सकती है। 


क्र 


उन अभिमुखी भूल्यों एवं मानदण्डों को सुझाना संभव नही है जिनका एक सहिता के 
रूप में राज्यपालों द्वारा अपनी भरूमिका-निर्धारण व ग्राचरण के लिए पालन हो सके । इसके 
बावजूद मूल्यों व मानदण्डों के उस प्राथमिकृता-क्रम को निर्धारित किया जा सकता है जिससे 
राज्यपालों को भारत के राजनैतिक विकास की साक्रातिक अवस्था के संदर्भ में श्रपनी 
भूमिका निर्धारित करने एवं उसका पालन करने की दिशा में सहायता मिल सके । यहाँ 
इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है : 

(१) इस लेख मे अन्‍्यंत्र यह सुकाया गया है कि राज्यपालों को राजनैतिक व्यवस्था 
के प्रति विश्वास के आाधारस्वरूप लोकतंत्र, विकास एवं राष्ट्रवाद के प्रतियोगी दावो 
में से कुछ चुनना होता है । यहां यह तक दिया जा सक्रता है कि संविधान के 
सरक्षक के रूप मे राज्यपाल को अपनी आचरण संहिता के लिए लोकतंत्र को प्रथम 
सिद्धास्त स्वीकार करना चाहिए श्र उमसे प्रतिवद्धता माननी चाहिए । ऐसा तब 
तक किया जाना चाहिए जब तक कि शेप दो झभिमुखी मानदण्ड पूर्ण रूप से वाजी पर 
न लगा दिये गए हो* श्रौर उस स्थिति में उसके लिए तदनुसार कार्यवाही करना 
आवश्यक न हो गया हो । ऐसा प्राथमिक रूप से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि 
बह लोकतंत्र व भारतीय सविधान की रक्षा करने के लिए शपथ-बद्ध है और 
बह भ्रपने इस दायित्त्व के लिए राज्य विधानसभा और जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह 
उत्तरदायित्व प्रतीकात्मक रूप से मात्र कानूनी हो है ।* इस उत्तरदायित्व में की गई कोई 
भी ढील स्वयं सरकार के लिए घातक होगी । इस संदर्भ में चौथे प्राम चुनाव से प्राप्त इस 
सीख का उल्लेख करना प्रासमिक है कि जनता विवेकपूर्वक राजन॑तिक दलो के भाग्य के 
सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने में सक्षम है। जनता का पिछंडापन, उसकी झ्ादिम निष्ठाएँ 





६ विकास के हित में राव वीरेन्द्रसिह मत्रिमंडल को वर्खास्तगी क्योकि वहाँ जल्दी-जल्दी अग्रेक दल- 
परिवतेन हो रहे थे, और तत्पश्चावु राज्य में राष्ट्रपति शासन, विधान सभा वा भंग होता और 
समुपस्थित मध्यावधि चुनाव इसको उदाहरण दिए जा सबते हैं ।॥ 

७ संयुक्त रूप से सविधान को घाराएँ १६३-६४ इस स्थिति को स्पष्ट करतो हैं। धारा १६३ (१) 
के अनुमार “मुद्यमंत्रो को अध्यक्षता मे एक मेंत्रिपरिदद्‌ होगी जिसका कारये राज्यपाल को 
सलाह व परामर्श देता होगा, सिवाय उन स्थितिणों के जब उसे सदिधान द्वारा दो गई शक्तियों के 
अन्तर्गत अपने विद्वेक के अधीन कार्य करना होता है (स्वतत्न अनुवाद)॥ घारा १६४ (११) इसे 
कानूनों प्रतोकवबाद बी स्थिति प्रदान करती है | इसमे यह व्यवम्था है कि “मत्रिपरिष्द्‌॒य राज्य वी 
विधाद सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है” 





श्ध्द भारतीय सरकार एवं राजनीति 7: 


या धन के प्रलोमन के प्रति उसकी अधीनता ये समस्त विसंगतियाँ इम्र दिशा में व/यक होते 
हुए भी उसे इस उपलब्धि से वंचित नहीं करती । इसी प्रकार कानूठ व व्यवस्था के मं 
होने, राष्ट्रीय एकता को चुनौती मिलने, दलों की विदेशों में निष्ठा होने श्रौर ब्रस्य समान 
स्थितियों में लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के कुशल निर्वाह के लिए राज्यपाल को मित्रव्ययता से 
ही श्रपना मत प्रकट करना चाहिए । यहाँ भी उस्े यथासंभव राजनैतिक दल्नों के विवेक 
और चुनावों मे जनता की भ्रतिम मध्यस्थता के प्रति निर्मर रहना चाहिए | भारत में 
राजनेतिक विकास के सम्पूर्ण इतिहास से प्राप्त अनेक सीखों में से एक यह है कि राजनैतिक 
दल उपराष्ट्रवादी व झाक्रामक रूप से राष्ट्रवादी तो हो सकते हैं लेकित राष्ट्रवाद के 
हो नहीं । यदि वे ऐसे हो जाएँ तो चुनावों में जनता उनको पग्रस्वीकार कर 
गी। 

(२) उपरोक्त तक॑ को बढाते हुए यह कहा जा सकता है कि जब राज्यपाल लोक- 
तान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रति निष्ठाबद्ध होने की शपय लेता है तब उस स्थिति में उसे संसदीय 
सरकार के ग्न्त्गंत सवंधानिक भ्रध्यक्ष के लोकतान्त्रिक व्यवहार य मानदण्ड के प्रति ही 
निष्ठावान नहीं होना पड़ता बल्कि सविधान-प्रदत्त संधीय ढांचे के भ्रन्तर्गत राज्य स्वॉयत्तता 
की सुरक्षा के दायित्व का भी सम्मान करना पडता है । उसे कत्तंव्यनिष्ठा से यह झ्ामात 
देना समाप्त करना चाहिए कि वह हर नाजुक राजनेतिक स्थिति का समाधान करने मं 
केन्द्र द्वारा निर्देशित होता है । समसामयिक सांक्रांतिक स्थितियों में तो इस प्रकार को 
आभास न देना और भी अधिक झावश्यक हो गया है जब राजनैतिक व्यवस्था व राज्यपाल 
का पद, दोनों के प्रति विश्वास वंद संकट उपल्यित हो गया है ।* 

(३) यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जब राज्यपाल विकास व राष्ट्रवाद के शेष दो - 
मानदण्डों से प्रेरित होता है तब भी अ्रनिवायंतः उसे यथासंभव लोकतात्रिक सिद्धान्त के 
समीप होना चाहिए । उदाहरण के लिए हरियाणा के राज्यपाल ने जो कुछ किया वह 
बंगाल के राज्यपाल की अपेक्षा श्रधिक लोकतास्त्रिक था ।१९ यह तथ्य कि हंश्यासा के 
राज्यपाल ने मध्यावधि चुनाव के विकल्प को स्वीकार किया श्रौर उसके बीघ की भवधि में 


८ यहाँ उस तथ्य पर ध्यान दिया जा सकता है कि नक्‍्सलवादी प्रकरण के पश्चात परिचम बंगाल 
में लोक निर्वाचनों मे दक्षिण-पंथी साम्यवादी लहर दृष्टियव हुईं। फिर, अजय मुखर्जी सरकार 
को उस स्थिति में मवमलवादो में पुलिस कार्यवाही को शरण सेनी पड़ी । इस प्रफार डो. एम. के. 
सरकार से भाषायों भादोतनों के परम पर भो संतुलित रूप से व्यवद्वार किया। यंह कहना भरत 
नही द्वोगा कि यह नही मात्रा जाता है कि डी एम. के आन्दोलन त्तामिलनाहु की संस्कृति की सुरक्षा 
के लिए था न कि एक राष्ट्र विरोधी मान्दोलन । 

६ इसका यह, अभिप्राय नहीं है कि राज्यपाल जब भी दिल्‍ली से लोटता है तो वह केख्वीय धरवार से 
कांग्रेसी शासनादेश लेकर ही सौटता है। 

१० इसका अभिष्राथ अजय सुखर्जों की इस कार्येवादी का सम्येन करना नहीं है जिसके अन्तरत ऊन्दोंति 
खोए हुए बहुमत की परीक्षा करने के ,लिए विधानसभा वा अधिवेशन छुलाने से इगार कर 
दिया । 
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राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जबकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इस प्रक्रिया को 
नहीं प्रपनाया, इस उदाहरण को पुष्टि करता है ।११ 


(पा) 


यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि 'पूर्व-निर्धारित परिवेश के सस्थागत निहितार्थ 
बया हैं ?" दे हतापूर्बंक मात्र यह स्पष्ट करते है कि राज्यपाल मुख्यत. एक संवैधानिक 
भ्रध्यक्ष है भ्रौर उसे संसदीय शासन के स्वीकृत मानदण्डों के अनुरूप कार्य कर संतुष्ट हो 
जाना चाहिए । बेजहट की गृहीत शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि राज्यपाल 
को बहुचचित तीन अधिकारों (मन्त्रि परिपद्‌ द्वारा सूचना प्राप्ति का अ्रधिकार, राज्यपाल 
द्वारा मन्त्रिपरिष३्‌ को प्रोत्साहन देने का श्रधिकार ब उसे चेतावनी का अधिकार) के प्रयोग 
की स्वतन्त्रता है लेकिन विश्लेषण की भ्रन्तिम स्थिति में उसे सन्त्रिपरिषद््‌ की सलाह के 
अनुरूप ही कार्य करनर चाहिए ३११२ 

इसके पश्चात्‌ भ्रव हमें राज्यपाल के विवेक की प्रकृति व उसकी सीमा से सम्बन्धित 
जटिल भ्रश्व पर चर्चा करनी होगी झोर मन्त्रिमण्डल की सलाह की तुलना में उसके 
क्रियान्वयन के प्रश्द पर विचार करना होगा । यहाँ संविधान प्रदत्त विवेक' (88000079 
0$.०(०॥) एवं “स्थितियों के अनुरूप विवेक! (६2072 0०क्‍$2८८६०॥) वे मध्य श्र्तर 
स्थापित करना उपयोगी होगा । पहला विवेक संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है और दूसरे 
का सम्बन्ध राष्ट्रपति के उस विवेक से है जिसको विशुद्ध रूप से राजनंतिक ए्यिति की 
अ्रत्यावश्यकता से भ्राधघार मिल सकता है । यहाँ इस पक्ष से सहमति व्यक्त की जा सकती है 
कि ये दोनों प्रकार के ही विदेक श्रत्यधिक सीमित हैं--प्रधम स्वयं सविधान द्वारा और 
दूसरा संसदीय सरकार के स्वीकृत कार्यकारी मानदण्डों द्वारा । 

संवैधानिक विवेष्ठ को संविधान में बुछ निश्चित मामलों के भ्रन्तगंत मान्यता दी गई है 
झोर वह भी झासाम के सन्दर्भ मे जहाँ राज्यपाल मन्त्रियों के परामर्श के बिना भी कार्य कर 
सकता है । धारा १६३(१) की शब्दावली व उसमें निहित मावना द्वारा यह भलीमभांति 
सपप्ट हो जाता है । उसके अनुसार-- 

“मुख्यमन्त्री की भ्रध्यक्षता मे एक मम्त्रिपरिपद्‌ होगी जिसका कार्य राज्यपाल को उसके 
कार्यों में सलाह व सहायता देना हो गा, सिवाय उनके जिनमे उसके लिए स्विधान द्वारा, 
उसमे स्पष्टतः लिखित विषयों के रान्दर्म में स्वविवेक से कार्य करने की झ्ावश्यकता होनी 
है ।” (इटलिक्स ऐडेड) 

इसी प्रकार घारां १६३(२) को शब्दावली भी राज्यपाल के विवेश् की सोमा को 
व्यापक नहीं कर सकती | इसमें यह व्यवस्था है कि-- 





१५९ यह आरोप लगाया छाता है कि बड़ इस प्रत्रिया को इसलिए नहीं अपना सके वयोदि याँग्रेस चुनावां ४7 
की इच्दुक नहीं थी । उसको आशंबगा थी कि कट्टी केरल की पुनरादृत्ति न हो जाए। रो 
१२ आए. णूस. कपूर बनाम पंजाद राज्य ऊे मामले में उच्चवग न्‍्यायादय ने इसझी श्रुष्टि री ॥ 





२७० भारतोय सरकार एवं राजनीति 


“यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उठ खड़ा होता है कि कोई विपय-विशेष ऐसा है 
अथवा नही जिसके अन्तर्गत राज्यपाल को अपने विवेक के अ्रधीन कार्य करने की झ्रावश्यकता 
होती है तो इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय भ्रन्तिम होगा भर राज्यपाल द्वारा किये 
गए किसी भी कार्य की वैधता को इस झाधार पर चुनौतो नहीं दी जा सकती कि उसे उस 
सन्दर्भ-विशेष भे विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं ।"१३ 


“ इस धारा पर कुछ और कहना झनुपयुक्त नही होगा । प्रथम, यह संवधानिक व ह्थिति- 
जन्य दोनो विषयो से सम्बन्धित है । द्वितीय, यह धारा सवैधानिक विवेक की सीमा विस्तृत - 
सही करती । साथ ही इससे राज्यपाल को यह छुट भी नही मिलती कि वह संवंधानिक 
विवेक को या तो इच्छानुसार या एकपक्षीय रूप से बढा ले । ठृतोय, राज्यपाल जेब इन 
दोनों श्रे णियो में से किसी एक के अन्तर्गत विवेक के अधीन कोई कदम उठाता है तो उसे 
इस झाघार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कार्य उसके विवेकाधिकार की परिधि 
के बाहर है । इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । 

अब स्थितिजन्य विवेक पर चर्चा की जा सकती है। इस प्रकार के विवेक को प्रयुवत 
करने के भ्रवसर भ्राज की भारतीय राजनीति के भ्नन्तर्गत भ्रधिक प्राप्त होते हैं जबकि कुछ 
राज्यों मे साफा मन्त्रिमण्डलों की भ्रस्थिर एवं प्रनिश्चित राजनीति व्याप्त है। इसके 
विपरीत राजनैतिक समत्व की स्थिति मे जब किसी एक दल को विधान सभा में पूर्ण बहुमत' 
प्राप्त हो, जैसे मद्रास, तो वहाँ इसके ग्रवसर कम उपलब्ध होते हैं। इस सम्बन्ध में दो , 
स्थितियों का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रथम राज्यपालों को इस प्रकार के स्थितिजन्य 
विवेक के अवसरों पर सुस्थापित लोकतान्त्रिक परम्पराश्रों का पालन करना चाहिए 
या उनकी अनुपस्थिति मे ऐसी लोकतान्त्रिक परम्पराओ्रों को विकसित करना चाहिए। 
दिवतीय, राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य के संवैधानिक भध्यक्ष की 
भूमिका का निर्वाह करे और इस प्रकार भ्रपनी कर्त्त व्य निष्ठा से यह झ्रामास देना समाप्त 
करे कि अपने स्थितिजन्य विवेक के प्रयोग मे वह केन्द्र द्वारा प्रेरित होता है। इस सन्दर्भ 
में इस बात पर भी बल दिया जा सकता है कि किसी राज्य में कानून व व्यवस्था मंग होते 
की सूचना देते हुए (जिसको स्थितिजत्य विवेक को बिलकुल पक्‍्न्तिम-स्थिति के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है) भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए केवल तभी उत्तरदायी है जब 
राष्ट्रपति उम राज्य में श्रापत्कालीन स्थिति घोषित करदे | 


१३ इसे वास्तव में १६३५ के अधिनियम से प्राप्त फी गई एक अवशिष्ट धारा के रूप में देवा जा सकता 
है केवल अन्तर इतता है कि १६३४ के अधिनियम में राज्यपाज को अत्यधिक विवेकाधिकारी 
शक्तियां प्राप्त थी जो कि इसमे नहीं हैं। यह सामान्यतः विदित है कि ३६३५ के अधिनियम मे 
राज्यपाल वो उगके व्यक्तिगत निर्णय के अधीन अनेक उत्तरदायित्व व शक्तियाँ प्राप्त थीं (बढ़ मत्रियों 
के परामर्श ते सकता था लेकिन उसे मानते के लिए बाध्य नही था $ इसके अतिरिक्त बह विल्कुल 
अपनी पहल से कार्यवाही करने को स्ववस्त था और इसने लिए मत्रियों की सलाह आवश्यक नहीं 
पी) | उसकी स्थिति को और अधिक सुदढ बनाने के लिए यह व्यवस्था थी कि यह उसके निर्णय 
का विषय है हि अमुक कार्य उसके विवेब एड व्यक्तिगत निर्णय के अधीन है अषवा नदी । 
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अब एक प्रन्य जडिल समस्या राज्यपाल के पद की भूमिका विशिष्टीकर/ण (0॥/क्षशवा- 
(80) पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सामान्यतः विदित है कि एक राज्यपाल को 
दोहरी भूमिका निभानी होती है : (१) राज्य के स्वधानिक प्रध्यक्ष की और (२) केन्द्र के 
एजेन्ट की । यह तर्क भी दिया जा सकता है कि "केन्द्र का एजेन्ट” प्रयोग अधिक उपयुक्त 
नही है क्योकि यह संघ-विरोधी न होते हुए भी असंघीय स्थिति का तो परिवायक्र है ही। 
अधिक उपयुक्त: यह कहा जा सकता है राज्यपाल के दो भ्रकार के कत्तोव्य है--एक, राज्य 
का प्रध्यक्ष होने के कारए उसके दायित्व झ्रौर दूसरे, केन्द्र की तुलना मे उसके सर्वधानिक 
उत्तरदायित्व । इस विपयान्तर के प्रतिरिक्त समस्या सीमाओं के निर्धारण व सामजस्थ से 
सम्बन्धित है । स्थितियों की महजता के लिए प्रस्तुत दो आधारों को विकस्तित क्रिया जा 
सकता है। प्रथम, यह पक्ष लिया जा सकता है कि सामान्यतः दोनो भूमिकाग्रो में कोई 
परस्पर-ब्यापन नहीं है । जब तक कि उसकी विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहों तब तक 
राज्यपाल की “केन्द्र के एजेन्ट' की भूमिका वहाँ से प्रारम्भ होती है, जहाँ उसकी राज्य के 
अध्यक्ष की मूमिका समाप्त होती है। द्वितीय, इसके प्रतिरिक्त एक अन्य सीमा भी निर्धारित 
को जा सकती है। केन्द्र के एजेन्ट की तुलना में राज्यपाल की राज्य के सर्वेधानिक ग्रध्यक्ष 
की भूमिका प्रधान है बयोकि पहले का सम्बस्ध झ्रपत्तिकालीन स्थितियों से है जबकि दूसरे 
का सम्बन्ध राज्य की सामान्य स्थितियों से ) यह स्वत्तः स्पष्ट को पुनस्पेप्ठ करना ही होगा 
कि आपात्कालीन स्थितियाँ वहाँ से प्रारम्भ होती हैं जहाँ सामान्य स्थिति समाप्त होती है। 
यदि ये दो प्राधार स्वोकार कर लिए जाते है, तो दोनों ममिकाओं में सहज सामंजस्य 
स्थापित किया जा सकता है। 


५ 


अन्त में, भव तक संद्धान्तिक पक्ष के प्राधार पर चौथे श्राम चुनावों के उपरान्त कुछ 
राज्यों के राज्यपालो की कार्यवाही पर हष्टिपात किया जा सकता है : हर 

१. राजस्थान से चर्चा आरम्भ करते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ राज्यपाल ने 
युश्थापित लोकतांधरिक झभिसमय का पालन करते हुए ही मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार 
बनाने के लिए आमन्त्रित किया क्योंकि वह विधानसभा में सर्वाधिक मत-आप्व दल के 
नेता थे । इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की इस सम्बन्ध में पहल 
समयानुकूल नहीं थो और उनके हारा मिर्देलीय सदस्यों को निदा अनावश्यक थी (राज्यपाल 
ने बहुमत की गणना में निर्दलीय सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया ) । यद्दि उन्होंने 
चुनावों के तुरन्त बाद ही सुखाड़िया को आमस्त्रित किया होता और इस प्रकार राज्य में 
देल-बदल अथवा अन्य किसी प्रकार की झस्थिरता की सम्भावना समाप्त कर दो होती 
तो उन पर केन्द्र से निर्देशित होने का आरोप नही लगता और उनकी उक्त कार्यवाही ले 
उतना विवाद नही उत्पन्न किया होता । 

२. मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल ने लोकतात्रिक मानदण्डों के अनुरूप कार्य करते हुए 
विधान सभा के सत्र वसाने ( एए००१५४०णा ) सम्बन्धी मुस्यमन्त्री की सलाद स्वीकार 


ड़ है थे 
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की । ऐसा करना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि मुख्यमन्त्री के दल के टिकट पर खड़े हुए 
३६ निर्वाचित सदस्यों ने दल का त्याग कर दिया था और वह इस स्थिति से निवदने के 
लिए कुछ समय चाहते थे । राज्यपाल ने लोकतांतिक मानदण्डों का पालन किया होता यदि 
उसने मुस्यमस्त्री के आदेश पर सदन भंग कर दिया होता ( इस मामले में ऐसा ग्रादेश 
नहीं दिया गया था ) । काग्रेस उच्च कमान ने डी० पी० मिश्र को सदन भंग का आग्रह 
करने की अनुमति न देकर संमवतः एक स्वस्थ लोकतांत्रिक अभिसमय के विकास का 
प्रतिरोध किया । मुख्य मन्त्री का तथाकथित शबरहंकेन्द्रित ( ८४०-८०४॥७४९ ) व्यवहार एक 
बिल्कुल भ्रलग मामला है और न्याय की दृष्टि से डी० पी० मिश्र की दुर्देशा को तर्केसंगत 
ठहराने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । पे 
३. हरियाणा की घटनाशों की समीक्षा करते हुए तकनीकी हृष्ठि से यह कहां जा 
सकता है कि वहाँ तत्कालीन मुख्यमन्त्री राव वीरेन्रसिह से विधान सभा में बहुमत का 
विश्वास नहीं खोया था और इसलिए राज्यपाल द्वारा सदन मंग करने व राष्ट्रपति शासन 
लागू करने की सिफारिश करना झनुचित था । इसके बावज्जुद, राज्यपाल के निर्णय के 
पक्ष में कहने के भी पर्याप्त आधार है। इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध हैं कि झ्रतीत में भी 
राज्यपालो ने किसी राज्य विशेष में संवैधानिक संकट से सम्बन्धित निर्णय लेने में मुख्यमंत्री 
के सदन में साख्यिक बहुमत को कोई निर्शायक मापदण्ड नहीं माना । कभी कभी उन्होंने 
स्थिति के गुणात्मक पक्ष को भी इस निरंय का आधोर बनाया है । इस तर्क का यह उद्द श्य 
नही है कि प्रत्येक स्थिति में राज्यपाल द्वारा गुणात्मक पक्ष बाले मूल्यांकन को प्रोत्साहित 
किया जाए, उद्दे श्य मात्र तथ्य प्रस्तुत करना है। द्वितीय, राज्य में दल-परिवर्तन श्राएं- 
दिन की बात हो गई थी झौर मुख्यमन्त्री पद पर बने रहने के लिए मंत्रित्त्व पदों को अविवेकी 
ढंग से वितरित कर रहे थे । इस प्रयोग की सामाजिक मुल्यपरकता, की तो बात ही क्या, 
राज्य की यह राजनीति स्वयं लोकतन्त्र के लिए एक अभिशाप थी ।अततः जैसाकि पहले 
भी कहा जा चुका है, इस प्रकरण की सर्वाधिक विशेषता यह थी कि राज्य में मध्यावधि 
चुनावों की व्यवस्था की गई थी जिनमें भ्रन्तिम निर्णायक स्वयं जनता थी । 
४, अब सर्वाधिक समस्याग्रस्त एवं विवादास्पद राज्य-पश्चिम बंगाल पर हृष्टिपात 
किया जाए । इस सम्बन्ध में कतिपय महत्त्वपूर्ण पक्ष इस भ्रकार हैं: 
प्रथम, भजयमुखर्जी ने अपने बहुमत के श्रभाव की कथित स्थिति का सदन में एरीक्षण 
करने के लिए सदन के अधिवेशन को न बुला कर लोकतांधिक परम्पराओ्ों का पालन नही 
किया यद्यपि उनके बहुमत के प्रति न्यायसंगत संशय व्यक्त किये गए थे। इस प्रकार वह 
कानूनी नही तो कम से कम नैतिकन्वाजी तो अवश्य हार गए थे। , 
द्वितीय, यह विवादास्पद है कि क्‍या विधानसभा का अश्रधिवेशन शीक्ष बुलाने का 
राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार है जबकि स्वयं घारा १७४ (१) में यह व्यवस्था है कि 
सदन के दो अधिपेशनो के मध्य ६ माट से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। 
तृतीय, यह तो और भी श्रधिक विवादास्पद है कि उसके द्वारा अपनाया गया बैकल्पिक 
मार्ग राजनैतिक हृप्टि से सर्वाधिक कालोचित था । जैसाकि इससे पूर्व भी कहा जा चुका हैं 
कि राज्यपाल की बह कार्यवाही अ्रिक न्‍्यायोचित व निष्पक्ष होती जिसके अन्तर्गत उसने 
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राष्ट्रपति को स्वयं उत्पन्न संवैधानिक संकट से सुचित किया होता, विधान सभा को मंग 
किया होता और इस प्रकार मध्यावधि चुनावों के माध्यम से जनता के निर्णय हेतु उपयुक्त 
वातावरण तैयार किया होता । 

(५) राज्यपाल के व्यवहार का एक अन्य उदाहरण पंजाब से मिलता है। यहाँ मुख्य 
मन्‍्त्री ने यह स्वीकार क्रिया कि दल परिवर्तन के कारण उनका बहुमत समाप्त हो गया था, 
उन्‍होंने त्यागपत्र दिया और साथ ही राज्यपाल को सदन मंग करने व मध्य/वधि चुनावों 
को व्यवस्था करते की सलाह दी । मध्यावधि चुनावों की सलाह राज्यपाल ने इसलिए नह 

- मानी क्योंकि इसमें काफी व्यय होता । उसका यह भी तर्क था कि निवृत्तमान मुख्यम्रस्त्री 
विधान समा को भंग्र करने की माँग नहीं कर सकता। इसके वाबज्ुद राज्यपाल ने उसे 
इस शर्त पर सरकार बनाने के लिए झामन्त्रित किया कि वह दो दिन के गन्दर-अन्दर यह 
सूचना दे कि वह ऐसा करने की स्थिति में है। जब मुख्यमन्त्री राज्यपाल से मिलने गए 
तो बह राजधानी से बाहर ये । भुझुयमन्‍्त्री राज्यपाल के लिऐ यह सन्देश छोड़कर कि वह 
राज्यपाल के लौटाने पर उनसे मिलेंगे, स्वयं दिल्ली चले गए । इसी बीच दो दिन की श्रवधि 
पूरी होने के बाद राज्यपाल ने विरोधी दल के मेता को सरकार वनाने के लिए इस ग्राधार 
पर आमन्त्रित कर लिया क्योंकि वह निवृत्तमान मुख्यमंत्री के उत्तर की श्रनिश्वित-काल 
तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । 

राज्यपाल की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार अनुपथुक्त नही होंगे : 

१. विधान सभा भंग मे करने और इस प्रकार मध्यावधि चुनाव करवाने सम्बन्धी 
राज्यपात् के निर्शंय की उपयोगिता संदिग्ध है। मुख्यमन्त्री ने जिस प्रकार त्यागन्पत्र 
देकर लोकतांत्रिक आचरण अपनाया था, वह उसी प्रकार त्याग-पत्र से पूर्व मध्यावधि 
चुनाव की मांग भी कर सकता था । इसी प्रकार झ्राथिक व्यय का प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण 
नहीं है जितना कि नेतृत्व व जनता के मुल्य-प्रतिमानों, प्रशासव के मनोब्रल एवं विकास 
पर बड़े दल-परिव्तत के प्रभाव का सामाजिक मूल्य । सिद्धास्तहीन दल-सरिवर्तन की 
राजनीति का एक मात्र उत्तर मध्यावधि चुनाव ही है । 

२. इस शीघ्रता का मूल्यांकन करना कठिन है कि किस कारगा राज्यपाल ने विपदती 
दल के नेत्ता को सरकार बनाने के लिए झ्ामन्त्रित किया | था तो राज्यपाल द्वारा निवृत्त- 
मान मुख्यमन्त्री को दुवारा झ्रामन्त्रित नहीं करना चाहिए या ग्रौर यदि उसने ऐसा किया था 


तो उसे मुश्यमन्त्री की तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी जब तक कि वह दिल्‍ली से नहीं 
लौटे थे । 


६4 
प्रव तक के विश्तेषण से यह स्पष्ट होता है फि श्राज राज्यपाल के पद में सम्बन्धित 
केन्द्रीय प्रश्न पुनः प्रतिष्ठा ( क्‍द्ात्रतताज्ञाव0॥ ) का नहीं है अधियु भूमिका £ «४ * 
(एग०वशाधत्ांत्रपं००) का है। भूमिका विशिष्टीकरणं वी समस्या ६ जिसे ५ 
एंवः दलीय अ्रभुत्व के कारण पब तक संस्थायत स्वरूप नहीं मिल खाद्य ) ने इतना . 


र्छ्४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


रूप ले लिया है कि स्वयं राजमैतिक व्यवस्था के प्रति ही विश्वास का रांकट उत्पन्न हो गया 
है | चौथे ग्राम चुनावों के बाद राज्यपालों के कार्यों का पाश्वेहश्य यह प्रभिव्यक्त करता है 
कि राज्यपालो के लिए भपने संवेधानिक एयं स्वितिजन्य विवेक पग सुस्पप्ट सीमांकन करना 
अत्यधिक जटिल कार्य है । इस तथ्य के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य उनके चरित्र पर प्राक्षेप 
करना नही हैं प्रपितु कार्य की गम्मीरता मात्र ही प्रदर्शित करना है। त्रियान्वयन की 
अपेक्षा शैक्षणिक रूप से उन झमिमुखी मानदण्डों का प्रायमिकता-क्रम निर्धारित करता सरल 
है जिसे राज्यपाल अपने विशिष्टीकरण में प्रयुक्त कर सकें । संवंधानिक विरोधामास यही 
है कि यद्यपि राज्यपाल-पद के लिए भूमिका विशिष्टीकरण जितना ही कठिन कार्य है, 
उसके प्रति प्रयास करना उतना ही आवश्यक य महत्त्वपूर्ण । प्रस्तुत लेस में प्रस्तावित 
प्राथमिकता-क्रम विषयगत श्राग्रहों से युवत हो सकता है भौर इसलिए यह सम्भव हैं कि 
उसे सर्वस्वीकृति न प्राप्त हो सके, लेकिन इसके बावजूद यह इतना तो सुझाता ही है कि 
राजनीति-शास्त्रियों एवं राजनीतिजों को इस विरोधामास को समाप्त करने के लिए 
पारस्परिक सहयोग प्रदान करना ही होगा । इस लेख में प्रस्तुत प्राथमिकता-क्रम इस दिशा 
में माश्न एक लोकेक्तीय प्रथम कदम हो हैं लेकिन भपनी भ्रन्तरिम प्रकृति के बावजूद इसका 
विवेकसम्मत एवं न्‍्यायसगत झ्राघार अवश्य है । 
फणष्णाल उलातांगट्१ 
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विया गया कि उनके दल से श्री चरणसिह को समर्यन देने का निर्शंय किया है। उत्त 
समय ( १७-२-७०. ) विधान सभा से विभिन्न दलों की निम्नलिखित संख्या थी : 

फाग्रंस (सत्ताखढ़) १३६, कांग्रेस (संग्रठव) ६८, भा० क्रा० दूल ६४, जनसंघ ४३, 
एस० एस० पी० ३२, दक्षिएपथी साम्ययादी ४, माउसंवादी साम्यवादी है,पी० एस० 
पी० ३, किसान मजदूर पार्टी १, रिपब्लिकन १, मुस्लिम मजलिस २, निर्दलीय सदस्य ४, 
रिक्त स्थान ६, प्रसम्बद्ध ३, हिन्दू महासभा १, कुल योग ४२६। 

श्री चरणसिह भा० क्रा० दन के नेता थे श्र प्रारम्मिक भवस्था में मंत्रिपरिषद के 
समस्त १० सदस्य उनके ही दल के थे । तदुपरांत १६ व २१ प्रप्न॑ल को मंत्रिमंडल का 
विस्तार हुआ और २७ सत्तारूढ़ कांग्रेस के रादस्य व १ भा० कग० दल का सदस्य उप्तमें 
सम्मिलित हुए । १६ जुलाई को म॑श्रिमंडल में पुनः विस्तार के परिणामस्वरूप भा० क्रा* 
दल के ६ मंत्री भौर बड़े । 

का्ग्रेस मंत्रियों मे से एक ने ११ जुलाई, १६७० को त्पाग-पत्र दे दिया । परिणामस्वहप 
मन्रिपरिपद्‌ में भ्रव सत्तारूढ़ फाग्रे स के २६ व भा०क्रा० दल के २० मंत्री रह गए । केबिनेट में 
२३ मंत्री थे जिनमें से मुस्यमन्त्री सहित १० भा० ऋ० दल के थे तया शेप २३ सत्ताहड़ 
कांग्रेस के । इस प्रकार एक सामा मन्ध्रिमण्डल बगगंशौल हुप्रा जिस्तका मुझ्य घटक 
पत्ताहढ़ कांग्रेस थी झौर भुस्यमन्‍्त्री भा० ऋरा० दल का सदस्य था। हक 

एक समय मा० क्रा० दल ये सत्तासढू कांग्रेस भे विलय की चर्चा थी । इन दोनों दलों 
मैं विलय सम्बन्धी वार्ता कुछ प्रवसरों पर रुकी भौर भंततः २८ अगस्त, १६७० को पूरी 
तरह से टूट गयी । 


प्रारम्भिक मतभेद : 


संयुक्त मंत्रिमण्डल के घटक, इन दोनों दल्लों में प्रथम महत्त्वपूर्ण भ्रंवर उस समय 
उपस्थित हुआ जबकि सत्तारुढ़ कांग्रेस के सदस्य व राज्य के तत्कालीन सूचना मंत्री 
श्री गेंदासिंह ने त्यागपन्न दे दिया । उसके पश्चात्‌ निवारक नणरबन्दी प्रध्यादेश (?7९४००- 
[76 02०यां०० 6०, ) व उत्तरप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन भध्यादेश ( 0. 8 
एग्रर्शइधं९३ 8 प्राथातगार्ताड 0:47797०6 ) को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस व भा० जार 
दल में भौर प्रधिक मतभेद हृच्टिगत हुए । चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर 
दोनों दलों में भ्रत्यघिक मतभेद थे । इसके पश्चात्‌ श्री कमलापति त्रिपाठी ने मुल्यमन्त्री क्को 
लिखा कि उनके दल के लिए यह्‌ बिल्कुल असंभव है कि वह झनवरत रूप से इस मंत्रिमेडल 
में बना रहे झौर उन्होने देर से देर सितम्बर तक विधान सभा का प्रधिवेशन बुलाने की 
मांग की । प्रारम्भ में मुख्यमंत्री ने यह सेकेत दिया कि सदन की बँठक २ सितम्बर को 
बुलाई जा सकती है लेकिन उसके बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस के आग्रह पर यह तिथि ६ प्रकटूबर 
कर दी गई । 

इन दोनों दलों (सत्तारूढ़ कांग्रेस व मा० ऋ० दल) में दूरी बढ़ती गई भर ४ 
सितम्बर १६७० को मुख्यमन्त्री ने एक लम्बा प्रेस व्यवतब्य दिया जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस 
की नीतियो व कार्यक्रमों की भत्सेना की गई थी । उन्होंने यह सकेत दिया कि उक्त साभा 
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वे श्री चरणसिह की वर्तमान सरकार को झपना समयंन दे रहे हैं। उस्ती दिन श्री कमलापति 
त्रिपाठी ने मुझे पुनः पश्र॒ लिखा जिसमे उनका यह मत था कि वर्तमान साभा मंत्रिमण्डल 
की समाप्ति के फलस्वरूप श्री चरणपिह ग्ल्पमत में हैं श्रौर इसलिए उतसे त्यागपत्र मांगा 
जाए। उन्होंने यह भी लिखा कि यदि उन्हें मई सरकार गठित करने के लिए प्राम॑त्रित किया 
जाए तो वे वेकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में हैं। भपठी पूर्व मांग का समर्थ करते 
हुए २६ सितम्बर को ही श्री चरणसिह ने मुझे यह पत्र लिखा कि मैं समस्त सत्तारढ कांग्रेसी 
मन्त्रियो व १ भा० क्रा० दल के मंत्री को पदमुक्त कर दू' | साथ ही उन्होंने यह भी अनुरोध 
किया कि मैं थिजनेस श्रॉफ यू० पी० (एलोकेशन) रूल्स के नियम ३ के अन्तर्गत उनकी 
सलाह को मानते हुए समस्त कांग्रेसो मंत्रियों का कार्यभार ले छू । भ्रावश्यक सरकारी 
कामकाज के संचालन को हृष्टि में रखते हुए मन्व्रालयों की वापसी से सम्बन्धित उनकी 
सलाह को मैंने स्वीकार कर लिया । 

उस साभा मन्व्रिमण्डल के टूट जाने से, जिसमें सत्तारूढ़ काँग्रेस प्रमुख सामेदार थी 
(उसके १४१ सदस्य थे जबकि भा० क्रा० दल के &४) श्री चररणासिह अल्पमत में हो 
गए | प्रत. स्वाभाविकतः मेरे दिमाग में यह संशय उत्पन्न हुआ कि क्या इस स्थिति में 
उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक है, भौर बया मैं इनकी सलाह मानने के 
लिए बाध्य हूँ । 

२४ सितम्बर को विधि सचिव व महाधिवकता (8(9००७।०-७ आशा) से प्रारम्मिक 
चर्चा के उपरांत मैंने यह उपयुक्त समका कि मुख्यमंत्री के पत्र व साममा मेंत्रिमण्डल की 
समाप्ति से उत्पन्न कुछ निश्चित प्रश्नों पर मैं भारत के ऐटॉर्नी जनरल का मत प्राप्त करू । 
उनके द्वारा दिए गए उत्तर नीचे पुनप्न स्तुत किए जा रहे हैं : 

“प्रश्त (१) मत्रिपरियद्‌ के संयुक्त उत्तरदायित्व को हृष्टि में रखते हुए क्या राज्य- 
पाल कथित १४ मंत्रियों को बर्खास्त करने से इंकार कर सकता है भौद मुख्य" 
मन्‍्त्री की तत्सम्बन्धी सलाह के बावजूद उन्हें पदासोन रहने की अनुमति अ्रथवा निर्देश दे 
सकता है ? 

उत्तर--वर्तमान स्थिति में मुख्यमन्‍्त्री के पास कोई संवैधानिक अ्रधिकार नहीं है 
जिसके ग्रन्तर्गत बह १४ मंत्रियों की वर्खास्तगी से सम्बन्धित कोई सलाह राज्यपाल को 
दे और राज्यपाल का इस स्थिति में यह संवेधानिक कर्तव्य नहीं है कि बह मुख्यमन्त्री की 
ऐसी सलाह माने । राज्यपाल को चाहिए कि वह मुख्यमन्त्री अथवा साभा मंत्रिमण्डल के 
किसीमी भन्‍्त्री को पदासीन न रहने दे और मत्रिमण्डल के सदस्यों (मुख्यमन्त्री ) को त्याग 
पन्न देने का निर्देश दे और यदि वे ऐसा करने से इल्कार कर दे तो राज्यपाल को अविलम्ब 
समस्त मंत्रियों को वर्खास्त कर देना चाहिए । 

प्रश्ण (२) राज्यपाल के इस तथ्य के प्रति सचेत होने के कारण कि श्री चरणसिंह 
को विधान सभा का विश्वास प्राप्त नही है, क्या वह मुद्यमन्त्री से त्यागपत्र की मांग कर 
सकता है और उनके द्वारा इस सलाह को न मानने पर, क्या विधान सभा के निर्णय 

की प्रतीक्षा किए बिना वह ( राज्यपाल ) उन्हें ६ पअ्रक्टूबर से पूर्व ही बर्खास्त कर 
सकता है ? सा 
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प्रसव (३) में उठाई गई सम्भावदाएों लो घ्यान में रखरूर इए भत़ स्पिर करे हि 
उज्य का शासन संवेधानिक व्यवस्पादों के झनुरूर नही हो रहा (डारा ३१६) १ 

उत्तर : इस मामने पर दिए गए वक्तब्प में दस्तु स्पिति से इृष्डि से राज्यर्स के 
तिए यह सोचना उचित होया कि राज्य का दर्तझान शासन संविदयन हो घाराों के पनु- 
हप नहीं चलाया जा रहा। प्रस (१) व (२) के पल्लों को ध्यान मे रखते एुए 
दाज्यपरान के लिए यही बात प्रश्न (३) को सम्भावदापों हे सम्दन्य मे भो सोदना 
अनावश्यक है । 

प्रश्न (५) यदि राज्यपाल मुल्यमन्त्री की सलाह उस समय भी स्वीकार कर से जर 
उमकी दृष्टि में मुख्यमंत्री ने बहुमत का समर्थन सो दिया हो तो श्या पह राज्यपाल द्वारा 
ली गई शपय के विरुद्ध नहीं होगा कि “वह संविधान व कानून बो रक्षा शरेषा व उसे 
सरक्षण देगा ?” 

उत्तर : हाँ । 

इस सम्बन्ध मे यह उल्लेख किया जा सकता है कि एटॉनी जनरल बी सलाह के घाधार 
रे जव मैंने र८ मितम्बर को प्रातःकाल मुख्यमन्त्री से शाम तक उनका रपाग-पत्र लेने 
ओर उनमे तत्मंबधो अनुरोध करने का निर्णय लिया, उस समय मेरे पास एटॉर्नी जारस 
वी लिखित सलाह नहीं थरी॥ इस बीच उनया मत प्राप्त हो चुका है सेरिन परीक्षण के 
उपरात मुझे अपने पूर्व मत को बदलने का कोई कारण नही दिसाई देता । 
उत्तर विनम्ब से : 

ुह्यपन्त्री का पत्र कल रात काफी देर से प्राप्त हुघा । प्रपने स्थागरत्न देने हे रपान 
पर उन्होंने कुछ सृाप्टीकरण चाहे हैं। उन्होने एटॉनी घनरल शो ससाह पर राग्य डे 


एडवोकेट जनरल की टिप्पणी भी भेजी है। उन्होंने यह सुक्ताव दिया है दि उर्हें ३० 
भमितम्बर पषवा है प्रकटूबर को विधानसभा वा सामता करने बा घवसर मिलना अिए ) 
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स्थिति यह है क्रि पूर्वनिर्धारित तिथि में परिवर्तन के लिए मंत्रिपरिषद्‌ का लत्यम्वन्धी 
प्रस्ताव झ्रावश्यवा है और इस समय राज्य में संयुक्त 'उत्तरदायित्य पर झ्राघारित बोई मति- 
परिषद ही नहीं है : उन्होंने यह भी घुक्राया है कि मैं दलों की तुलनात्मक संख्या जात करूँ 
झोर उस समय तक वह पदासीन हो रहें । यह स्पप्दतः उचित नहीं होगा क्योकि ऐमा 
तम्नी सम्मद है जब वह अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करें । 

में इस चथ्य से संतुष्ट हूँ कि श्री चरणप्िह को पुराने सप्डहर पेर नया भवन निमित 
करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उन्हें समय द्वारा मान्यता प्राप्त श्राचरण के 
अनुरूप त्यागपन्न प्रस्तुत करना हो चाहिए ताकि नई सरकार का गठन हो सके । 

मैंने सावधानीपूर्वक मुख्य मन्क्री के यत्र थर विचार किया है भ्रौर इस निष्फर्ष पर पहुँचा 
हूं कि उन्होंने प्रस्तुत की जा रही सिफारिश के भ्रतिरिक्त क्‍्न्य कोई विकल्प हो नहीं छोड़ा है । 

विचाराधीन मुख्य प्रश्व यह है कि क्या वर्तमान परित्यियों में यह सम्मव है कि उत्तर- 
प्रदेश में स्थायित्व सहित किसी सरकार का गठन हो सके ? मात्र यह पर्याप्त नहीं है कि 
विधान सभा में किसी दल अ्रयवा दलों के समूह को भ्रल्पकालिक बहुमत प्राप्त हो । सरकार 
के प्रभावी संचालन के लिए यह आवश्यक है कि वह अस्थिर मतों की पुतगु टवर्दी के 
बावजूद कायम रह सके । 

सलगन वतव्य [अ)से यह शात होगा कि दलों की संख्या में दैनिक प्रियतंन हो रहे हैं! 
मैंने एक भ्रोर संगठन कांग्रेस व जनसघ के नेताओं की यह सूचना प्राप्त की है कि वे 
मा० क्रा० दल के सरकारी पक्ष का समर्यंत्र करेंगे ! दूसरी भोर इस तथ्य के संकेत भी 
उपलब्ध हैं कि श्री गिरधारोलाल (विपक्षी नेता) का दावा है कि उन्हें स्वर्य सरकार 
बनाने को झामत्रित किया जाएं। श्री कमलापति त्रिपाठी ने स्पष्ठतः यह व्यवत किया है 
कि वह आमंत्रित करने पर सरकार गठित कर सकते है । श्री चरणारसिह ने भी बहुमत का 
दावा किया । परस्पर विरोधी दावों भौर प्रतिदावों तथा भ्रस्थिर दलीय स्थिति में राज्य में 
कोई स्थिर सरकार नहों बन सकती, ऐसी मेरी धारणा है 


दर समर्थन : | 
मैं इस सिष्कर्ष पर निम्नलिखित कारणो से पहुंचा हैं : 

१. कोई भी एक दल, स्वयं अपने आप पुरे बहुमत प्राप्त नही है। सर्वाधिक सदस्य 
संख्या सत्ताछढ़ कापग्रेस की (१४५) है। जब तक कि सचारढ़ कांग्रेस किसी प्रन्य दल 
अथवा दलों के साथ सरकार बनाने के प्रश्न पर समभौोता न करे, तद तक वह भी सश्कार 
नही बना सकती । ऐसे समझौते के कोई संकेत उपलब्ध नहीं हैं 

३२. श्री चरणपिह ने प्रपनी वर्तमान सरकार के प्रति संगठव का्रे स, जनसंघ व 
स्वृतत्त्र दल के पूर्ण समर्थन का दावा किया है। स्वतस्त पार्टी ने इस सम्बन्ध में कोई . 

* लिखित भूचया नहीं दी है भौर संगठन - कॉग्रेंस व जनसंघ का समर्थन भधिक से श्रधिक 
वर्तमान सरकार को कायम करने के विषय में है । उन्होंने इस बात का संकेत नद्ठी दिया 
कि ये श्री चरणसिह के नेतृत्व मे गठित किसी नई सरकार का समर्थन करेंगे । इस दलो 
की संख्या क्रमशः ६१, ४८, व ४ है झौर भा० का० दल की सदस्य सख्या ८५ है! इस 
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प्रकार कुल योग २२३ होता है । लेकिन सात्ताछढ़ काप्रेस ने इस संख्या को चुनौती दी है ६ 
उसके भनुमार इन सभी दलों की सम्मिलित संख्या किसी भी स्थिति में २०६ से अधिक 
नहीं होगी । यह उल्लेख करना भी संगत है कि २८ सितम्बर को भाकाशवाणी के समाचार 
बुलेटिन के अनुसार संगठन कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री गिरघारी लाल मे यह दावा 
किया है कि उन्हें प्रधिकारपूर्वंक नई सरकार गठित करने के लिए झामंत्रित किया जाए । 
बुद्ध समाचार पत्रों में श्री गिरधारीलाल की यह घोषणा प्रकाशित हुई है कि “विपक्षी दल 
घाग नेता होने के कारण सरकार गठित करने का यह उनका प्रवसर है” (नेशनल हेराल्ड, 
२६ सितम्बर का समाचार द्रष्टव्य) इस प्रकार यह विल्कुल स्पष्ट है कि संगठन कांग्रेस 
बरी नई सरकार गठित करने के प्रश्त पर श्री चरणसि( +ो समर्थन देन की कोई 
इच्छा नहीं है । 
उ०प्र० विधान सभा में दलीय स्थिति 
(२८ सितम्बर की ११:३० तक की स्थिति | स्रोत : सचिव, विधान सभा) 
तिधियो के क्रम में स्थिति 
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(१) भा० क्रा० दल | जनसघ ठथा । निर्देतोय रादस्य को न्यायालय के प्रादेश के 
अन्तर्गत मतदान का भ्रघिकार नही है । 

(२) संगठन कांग्रेस के निम्नलिखित रादस्यों ने महू धोपणा की है हि ते संपार्ट 
कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं लेकिन इग शाशय की बोई तितिय शी 
प्राप्त नहीं हुई है: (पर) श्री जगदीश्बरदथात (व) श्री हरि वात हिई 
(द) श्री चांद बद्ादुर सिद । 


श्घर भारतीय सरकार एवं राजनीति 


(३) श्री भीम प्रसाद ने यह घोषणा की है कि वह एस०एस०पी० से भा० क्रा० 
दल में चले गए हैं, लेकिन इस आशय क्री कोई लिखित सूचना प्राप्त 
नही हुई है । 

३. आज की अधिकृत संख्या के अनुसार संगठन कांग्रेस की सदस्य संख्या ६१ है। 
इसलिए उनके द्वारा सरकार बनाने की कोई सम्भावना नही है । इसके भी कोई संकेत नहीं 
हैं कि कोई अन्य दल उनके साथ गठबन्धन करेगा। मैं बिल्कुल आशावान्‌ नहीं हूँ कि 
निकट भविष्य में राजत॑तिक दलों की संख्या या उनके समायोजन से सम्बन्धित कोई स्पष्द 
चित्र सामने आएगा । वर्तमान अनिश्चितता की अवस्था को स्थागित्व देता जनहित 
में नहीं है और राज्य का सर्वाधिक हित इस बात में है कि विधान समा को नितम्वित 


कर दिया जाए । 


त्यागपन्न से इन्कार : 

कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि मुख्यमन्त्री ने भेरे अनुरोध पर त्यागपत्र देने से 
इन्कार कर दिया है । मुख्यमन्त्री ने मुझसे उत समी को पदमुक्त करने का आग्रह किया है ! 
जव मैंने मुख्यमन्त्री से त्यागपत्र देने का निवेदन किया तो उन्होंने मुझसे स्पष्टीकरण चाहा 
और टाल-मदोल कर रहे हैं। यद्यपि यह सहो है कि सामाा संत्रिमण्डलों के व्यवहार से 
सम्बन्धित दर्शन भ्रभी कोई निश्चित स्वरूप नहीं पा सका है, उसका प्रामाणिक विश्लेषण 
होना शेष है फिर भी ऐसी सरकारों के सुर्य संद्वियों की शक्तियों को राज्यपाल के संबेधा- 
निक दापित्वों के संदर्भ में देखना होगा श्लौर ऐसा फरते समय स्थिति फे उचित पयार्य पर 
ध्यान देना शावश्यफ है । दूसरे शब्दों में, साका सरकार के मुस्यमन्त्री को एक दलीय बहु 
मत घाले दल के मुस्यमन्धी के समकक्ष नहों रखा जा सकता झौर इस प्रकार मंत्रियों फी 
चदघुक्ति अ्यवा संत्रिपरिषद्‌ के पुर्नानर्माण के सम्बन्ध में दोनों की स्थिति एकरूप नहीं है ॥* 
ऐसा इसलिए है क्योंकि साझा सरकार सरकार के . भरस्तित्त्व से सरकार का मूलभूत स्वरूप 
ही बदल जाता है। जब सरकार के पुनर्गठन से सम्बन्धित कोई झ्वसर उपस्थित होता है 
तो संविधान में निहित भावना की यह माग है कि मुख्यमन्त्री पहले त्यागपत्र अस्तृत करे 
औ्रौर फिर सरकार का पुनर्मठन। संविधान की रक्षा को हृष्टि से राज्यपाल किसी प्रौर 
विकल्प की भनुमति नही दे सकता । 

अतः मैं सतुप्ट हैँ कि कुल मिलाकर परिस्थितियाँ ऐसी है कि राज्य मे शासन संविधान 
को थाराझों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता और मेरा यह निवेदन है कि राष्ट्रपति 
सविधान की घारा ३५६ को घोषित करते हुए : 

(प्र) राज्य सरकार के समस्त कार्य तथा राज्यपाल में निहित झौर प्रयोग योग्य सभी 
शक्तियाँ अपने श्राप को सौंप दे । ध 

(व) यह घोषित करे कि राज्य व्यवस्थापिका की समस्त शक्तियाँ संसद द्वारा या उसकी 
सत्ता के भ्धीन प्रयोग को जाएँगी । 





$ इंटालिक्स सम्पादक द्वारा जोड़े गए हैं । 
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(स) घोयणा को प्रमावी बनाने के लिए आवश्यक प्रासंगिक [धगाएंएंशाश!) व 
परिणामी ((०॥$०१ए०॥४ंथ) व्यवस्थाएँ करे | विशेष रूप से वह जिस सीमा तक उचित 
समझे वहाँ तक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करे और उन सभी व्यवस्थाओं को 
भंग करदे जो व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिपद्‌ से सम्बन्धित हैं । 

+ वकारीश सिल्यवता85 


4.. 5व॥/क्षादशा॥ं. 4. पच्याहंतंणा वाउावांब गाप॑ 086 ए:5४8ए5, 
छ07999, 5893 909॥5॥ 8 7075८, 964, 
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१ द्र 


भारत में न्यायिक पुनविलोकन 


जमिरत के संविधान-निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक पुतविनोकन के 
बीच एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जो कि बस्तुतः उनके द्वारा 
ससदीय व सघीय शासन पद्धतियों को समायोजित करने के प्रयासों का प्रतिफल 
था । ग्रतः उन्होंने कानून की विवेकमम्मति के संस्बन्ध में संसदु को सर्वीच्चता 
प्रदान की श्रौर न्यायपालिका से यह झ्पेक्षा की कि एक ओर तो वह विधायी 
प्रस्तावों व कार्यकारी आदेशों के वीच अ्संगति पर ध्यान दे और दूसरी प्रोर 
सविधान के शब्दो को दृष्टिगत रखते हुए सबिधान की व्याख्या करे। कुल मिला 
कर यह कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय की अमेरिका की भाति कानून 
की बिहित प्रक्रिया के सिद्धान्त के अनुरूप काम नहीं करना था और ऐसा करते 
हुए कानून में निहित बुद्धिमत्ता व विवेक को चुनौती नहीं देनी थी । उनको यह 
मी भ्रधिकार नहीं प्राप्त था कि बे प्राकृतिक न्‍्याथे के श्राधार पर इन कानूनों के 
ग्रौचित्य को चुनोती दे । इसके विपरीत हमारे उच्चतम न्यायालय को कानून द्वारा 
स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप काम करते हुए कानूने के शब्दों पर ही ध्यान देना 
था | सर्वधानिक झालोचकों ने यह अनुसव किया है कि विशेष रूप से १६६७-७१ 
के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा कानन की विहित प्रक्रिया का पालन करने की 
प्रवृत्ति हष्टिगत हुई है । 
एस० मोहन कुमारमगलम की पुस्तक 'जूडिशल भ्रपोइटमेंट्स: एन एनालिमिश 
श्रॉफ दि रीसेन्ट कंट्रॉवर्सी श्रोवर दि प्रपॉइन्टमेंट भॉफ दि चीफ जस्टिस श्रॉफ 
इल्डिया (प्रॉक्सफोर्ड एण्ड ग्राई० बी० एच० पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्‍ली, 
१६७३ पृ० सं० १५-३५) के प्रस्तुत अंश न केवल कुछ हाल के मुकहमों का 
विस्लेषए्टा ही करते हैं बल्कि भारतीय न्यायिक पुनरविलोकत की प्रामाशिक भालो- 
चना भी प्रस्तुत करते हैं। .- सम्पादंक ] 


निम्सस्देह पिछले छः वर्षों की भ्रवधि में संसद्‌ व स्यायपालिवा के सम्बन्ध भधिक मित्रता- 
वृर्स नहीं रहे हैं। महत्त्वपूर्ण है कि ये सम्बन्ध स्थाई एवं सदुमावयुक्त हों, व इनका भाधार 


र्प६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


मतदान करने वालों की संख्या का २/३ बहुमत उसे प्राप्त हो जाए तब वह विधेयक राष्ट्र- न्‍ 
पति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और विधेयक को इस प्रकार की स्वीकृति 
मिल जाने पर उसको व्यवस्थाओं के ग्रनुरूप संविधान में संशोधन हो जाएगा 
बशतें यदि यह संशोधन निम्नलिखित में परिवर्तत करना चाहे--- 
(श्र) धारा ५४, धारा ५५, घारा ७३, घारा १६२, अथवा धारा रध्श्या 
(व) भाग 9 का अध्यक्ष ।ए, माग ए। का अध्याय ४ अथवा भाग हू का गध्याय 
3, या 
(स) सातवें अनुच्छेद मे निहित सूचियों भें से किसी भी एक या! 
(द) संसद मे राज्यों के प्रतिनिधित्व, या 
(ये) इस धारा की व्यवस्थाएँ । 
उक्त स्थितियों मे इस विधेयक को कुल विधान सभाझ्रों में से कम सेकम आधी विधान- 
सभाओझो का समर्थन प्राप्त करना होगा और अनिवायंतः एक अ्रस्ताव द्वारा इन विधान 
सभाओं को यह विधेयक पारित करना होगा । राष्ट्रपत्ति की स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व यह 
कार्यवाही आवश्यक होगी ।” (स्वतन्त्र अनुवाद)* 
इस घारा की सहज भाषा प्रकटत. ससद्‌ की शक्ति पर कोई सीमा नही लगाती सिवाय 
इसके कि संसद्‌ को संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना 
होगा । संसद में एक साधारण विधेयक कानून बन जाता है यदि उसे ससद्‌ में उपस्थित 
सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन संवंधानिक संशोधन के लिए दो शर्तें 
आवश्यक है : प्रथम, ससद्‌ सदस्यो का बहुमत सदन्न मे उपस्थित हो झौर मतदान करे, 
और द्वितीय, इन सदस्यों का २/३ भाग अनिवायंतः संवेधानिक संशोधन से सम्बन्धित 
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करे । यदि प्रक्रिया सम्बन्धी इन दोनो शर्तों का पालन किया जाए 
तो धारा ३६८ की व्यवस्थाएँ यह सकेत देंगी कि संविधान का प्रत्येक भाग संशोधन के 
भ्रधीन है । 
न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिह--दोनों मामलों में* इस हृष्टिकोण को 
स्वीकार किया और संसद द्वारा जिन अनेक संशोधनों को महत्त्वपूर्ण व श्रावश्यक माना गया 
था झौर जो १६५१ से १६६७ की भ्रवधि के दौरान अंगीकृत किए गए थे, उन संशोधन" 
कारी भागों में कुछ मूल भ्रधिकारों से भी सम्बन्धित थे । 
परन्तु गोलक नाथ के मामले मे*े न्यायालय ने इस मत को भ्रस्वीकार कर दिया। 


इसने सविधान की घारा १३ को प्रामाणिक माना जो इस प्रकार है 
१३ (१): वे समस्त कानून, जो इस सविधान के प्रभावी होने से पूर्व भारतीय 
संविधान में उस सीमा तक कार्यशील ये, भ्रवैंध होगे जिस सोमा तक वे 


इस भाग की व्यवस्था्रो के प्रतिकूल हों । 


+ ६६५ (१) एसब्सी०प्रार० ६१३ हे 
१ १६६५(१) एस. सी. आर. ६३३ 


२ १६६७(२) एुए. सी. आर. ६३३ 
३ भाग त], संविधाद का वह भाष जिससे घूल मध्रिकार निद्वित हैं 


३६० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


नहीं थे । यदि मह वँधानिक स्थिति थी तो यह प्रत्यक्षतः प्रमाणित था कि सरकार द्वारा 
उनकी झान्यता वापिस लेने व प्रिवीपर्स का भुगतान रोकने से सम्बन्धित शक्ति भी सारख्प 
में राजनैतिक थी झौर किसी प्रकार न्यायालय में उसकी वैद्यता को चुनौती नहीं दी जा 
सकती थी । 
इसके बावज़द जब नरेशों ने मान्यता वापिस लेने के आदेश को चुनौती दी तब न्याया- 
लग ने भ्रपने पूर्ण निर्णय में अन्तर स्थापित किया और सरकार के श्रादेश को प्रवेध 
घोषित कर दिया ) 
वास्तविक शिकायत यह नहीं है कि न्यायालय ने सरकारी आदेशों अथवा कानूनों को 
ग्रवेद्ध घोषित कर दिया । न्यायलय द्वारा गोलकताथ के मुकहसे से पूर्व व उसके पश्चात्‌ 
अनेक ऐसे निर्णय दिये गए । ऐसे अवसरों के प्रति न कोई शिकायत की गई और न इसका 
कोई आ्राधार ही था । गोलकनाथ, बैक राष्ट्रीयकरणा एवं प्रिवीपर्स के मामले पर वास्तविक 
शिकायत उस समय सामने झ्ाई जब सरकार ने कार्येकारी श्रादेश के लिए व्यवस्थापत 
सम्बन्धी अथवा उसको पारित करने क्षी दिशा में न्यायालय के पूर्व निर्ंयों की स्पष्ट अवहे- 
लना करते हुए अपने हो पिछले निशेयों को ठुकरा दिया ) 
गोलकनाथ के सामले में इसने शंकरीप्रमाद द सज्जनसिह दोनो के मामले में भ्रपनी पूर्व 
धारणा की अवहेलना की । 
बैंक राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर इसने शातिलाल मंगलदास के मामले की उपेक्षा की । 
नरेंशों के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित मामले पर इसने उस्माव अली के मुकदमे की 
अबहेलना की । 
ऐमे माप्रचों की पुनरावृत्ति मे ही विधि की अनिश्चित अवस्था की जन्म दिया है और 
इससे अधिक हानिप्रद एवं अनिश्वित और कुछ नही हो सकता कि देश का कानून ही अनि- 
श्चित हो । इसके अतिरिक्त इन तीनो ही निणंयों पर सरकार की समाजवादी मीतियों से 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यद्वस्थापन बाजी पर लग गए ये । गौलकनाथ के मामले में कृषि से 
सम्बन्धित सुधारों के कानूनों की वँदता सदिश्ध थी । बैक राष्ट्रीयकरण का मामला हमारे 
देश की वित्तीय व्यवस्था को पुतगछित करने से सम्बन्धित था ताकि देश के चन्द लोगों का 
उस पर से नियत्रणा हंटे और वह सरकारी नियन्त्रण व नेतृत्व में झाए। नरेशों को भ्रमान्य 
घोषित करना प्राचीन साम्राज्यवादी एवं सामंती व्यवस्था के पुरावशेपों पर अन्तिम प्रहार 


था ) यह समानता एवं समभाजवाद के पक्ष में एक महान्‌ कदम था ॥ 

इस प्रकार कानून के विषय में व्याप्त भ्रनिश्चितता और देश के सामाजिक परिवर्तत के 
मार्ग से व्यवधानों से मुक्ति की आवश्यकता स्वरूप सविधान के २४ वें एवं २४५ दें संशोषनों 
को स्वीकार किया गया। इन संशोधनों के साध्यम से दो लक्ष्यों की प्राप्ति की इच्छा की 


गई थो | 
(१) यह व्यवस्था करना कि संसदु की संशोषन शक्ति इतनी भ्रथिक व्यापक है कि 


उससे स्विधान की प्रत्येक घारा व भाग में संशोधन करना संभव हो सके । 
(२) न्यायालय में कानूनी लड़ाई के बिना ऐसी व्यापक योजनाशों को क्रियान्वित 
बिया जाएं जिसके भाधार पर भारतीय समाज में समाजवादी यरिवर्देन क्रम पा सके | 


भारत में न्यायिक पुमविलोकन २६१ 


श्रतः ये दोनों संशोधन निम्नलिखित क्षेत्रों मे व्याप्त थे : 

घारा ३६८, जिसमें संशोधन शक्ति निहित है, उसमें और अधिक सशोधन किया गया 
ताकि इस शक्ति से बिना किसी शंका के संविधान के प्रत्येक भाग व उसकी धारा को संशो- 
घित किया जा सके । संशोधन की गईं धारा का स्वरूप है : 

संविधान में संशोधन की संसदीय शक्ति व उसके लिए निर्धारित प्रक्रिा--३६८ (१) 
इस संविधान की व्यवस्थाञ्रों के बावजूद संसद अपनी सविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए 
बृद्धि द्वारा, परिवद्धन द्वारा अथवा सविधान के किसी प्रावधान की रह कर संशोधन कर 
सकती है । ऐसा इस धारा में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है । 

(१) इस संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन मे विधेयक प्रस्तुत करके 
किया जा सकता है और जब विधेमक प्रत्येक सदन में वहाँ की कुल सदस्यता के बहुमत से 
पारित हो जाए श्रौर उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों में से २/३ संदस्यों के बहुमत 
का उसे समर्थन मिल जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जायगा श्रौर विधेयक को मिली 
स्वीकृति के उपरांत संविधान विधेयक की व्यवस्थाओं के अनुरूप पारित माना जाएगा: 


बशतें यह संशोधन यदि निम्वलिखिंत से प्ररिवर्तत करना चाहै-- 

(धर) धारा ५४, धारा ५५, धारा ७३, धारा १६२ श्रथवा धारा २४१ या 

(व) माग ५ का श्रध्याय 7, भाग ४ का अध्याय ४ झथवा भाग >£! का अध्याय 4, 

या 

(स) सातवें भ्रनुच्छेद को कोई भी सूची, या 

(द) संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व” या 

(६) इस धारा की व्यवस्थाएँ, 

(२) प्रस्तावित संशोधन के लिए राज्यों के आधे विधानमण्डलों की स्वीकृति श्रावश्यक 
होगी । इन विधानमण्डलों को विधेयक निर्माण प्रक्रिया से पूर्व इस आशय के प्रस्ताव पारित 
करने होंगे शर तदुपरांत विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा । 

(३) इस धारा के अन्तर्गत किए गए किसी भी संशोधन के प्रति धारा १३ का कोई 
भी भाग क्रियान्वित नही होगा । 

सबसे पहले शीर्षक (गरा8708! 706०) के संशोधन पर घ्यान देना आवश्यक है 
क्योकि पूर्ववर्ती नोट मात्र 'सविधान के संशोधन की प्रत्निया' था और गोलकनाथ के मामले 
में बहुमत ने केवल यह स्वीकार किया था कि यह प्रक्रिया ही निर्धार्ति करता है, शक्ति 
नही प्रदान करता । 

द्वितीय, धारा ३६८ में एक नई उप-घारा जोड़ी गई थी जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था 
थी कि धारा ३६८ (१) के अन्तर्गत किये गए किसी भी स्वधानिक सशोधन पर घास फेक 
निष्प्रभावा होगी । इसे फिर ग्रोलकनाथ के मामले में दिये गए इस मुख्य तर्क रु 
करना पड़ा कि संवेधानिक संशोधन भी धारा १३ के अथे के अन्तर्गत 
इसलिए उसे भी मूल अधिकारों की अधीनता स्वीकार करनी होगी -* 

२५ वें संशोधन के प्रथम भाग का सार यह था कि डे 


श्६२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


“राशि! (80009/) शब्द जोड़ दिया गया था । प्रतः संशोधन के उपरांत घारा ३१ (२) 
का नया स्व्ूप इस प्रकार है : 

सार्वजनिक उद्देश्य के भ्रतिरिक्त किसी भी सम्पत्ति को नही लिया जाएगा साथ ही किसी 
ऐसे कानूड की सत्ता के ऋतिरिक्त भी सम्पत्ति भ्रधिप्रहए। नहीं होगी जो ध्रपने स्वषूप से या 
तो इस प्रकार की गई अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करती 
हो या उन सिद्धान्तों प्रथवा प्रक्रियाओं को निर्धारित करती हो जिनके अस्तगेंत क्षतिपूर्त 
निष्चिचत की जाती है और उसका भुगतान होता है | ऐसा कोई भी कानून स्थायालय में इस 
आधार पर विवादयोग्य नही माना जाएगा कि उसमें प्रस्तावित क्षतिपूर्ति अ्रपर्याप्त है श्रथवा 
ऐसी राशि का सम्पूर्ण भाग या कुछ भंश चकद के अतिरिक्त किसी शौर प्रकार से प्रदान 
किया गया है 

किसी अर्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित भौर संचालित किसी शैक्षरिक सस्थान की 
सम्पत्ति जो घारा ३० (१) में उल्लिखित है, का अनिवार्य, अ्रधिग्रपण प्रपवाद है। इस 
संदर्भ में राज्य को यह देखना होगा कि इस कानून [३१ (२) ] के पन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति 
के अधिग्रहण के फलस्वरूप निर्धारित भ्रथवा निश्चित की गई राशि उत्त घारा [३० (0] 
में दिये गए झधिकार को सीमित अथवा समाप्त नहीं करेगी ६ 


लक्ष्य स्पष्ठ था । उसका पहला उड़ी श्य उच्चतम न्‍्यामोलय की इस व्याख्या से बचना 
था कि क्षतिपूर्ति का श्र राज्य द्वारा भ्रथिग्रहीत सम्पत्ति की चालू बाजार दर पर निश्चित 
क्षतिपूर्ति से है। इसका (दूसरा उद्दे श्य,'राशि' संशोधित घारा का प्राघारभूत शब्द) की उप> 
मुक्तता से सम्बन्धित निर्णय सम्पूर्ण रूप से राज्य पर छोड़ दिया जाणु भ्रौर यह मामला 
न्‍्यापिक पुनविलोकन के झधिकार-क्षेत्र से बाहर हो । के 
घारा ३१ (८) एक नई घारा थी जो इस प्रकार है : 
घारा १३ में निहित व्यवस्थाओों के वावजुद कोई भी कातून जो धारा ३६ की उप 
घाराम्रों (4) व (स) में निहित सिद्धास्तों के भ्रनुरूप राज्य की नीति को प्रभावी बवाता 
हो, इस भ्राघार पर अवैध नही घोषित किया जाएगा कि बह घारा १४, १६ व ३१ में दिए 
गए अधिकारों से वचित करता है या उन्हें सीमित करता है,और किसी भो फालून को 
जिसमें यहू घोषणा हो कि चहू राज्य की उक्त नीतियों फो प्रभावी बनाता हैं; इस भ्राधार 
पर न्यायालय में चुनौतो नहीं दी जएएगी कि वहू इस नोति को प्रभावी नहीं बनाता ; 
बणशतें जहाँ ऐसः कानून किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा निभित किया जाए वहाँ 
डह ठच तक लागू नहीं होगा जद त्तक कि उसे राष्ट्रपठि के विचारर्थ सुरक्षित न रखा गया 
हो श्रौर उसे उनकी स्वीकृति न मिल गई हो। (१६७२ की रिट माचिका संख्या १२५१, 
क्रेशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य के भामले में २४-४-७३ को दिये गए निर्णय से 
न्यायमालय ने बहुयत से रेखांकित स्थल को श्रवेध घोषित कर दिया । 
इस धारा के प्रग्तर्मंत हमारे संविधान के इतिद्वास में प्रथम बार मूल प्रधिकारों की 
ठुलना में निदेशक पिद्धान्तो को प्राथमिकता दी गई । भें 
घारए ३६ (दी) व (सी) इस प्रकार हैं: 
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राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्म में श्रपनी नीति निर्धारित करेगा : 





(वी) कि समुदाय के मौतिक साधनों का स्वामित््वव नियन्त्रण इस आधार पर 
वितरित हो कि उससे सामान्य हित का विकास हो सके, 

(सी) प्राथिक व्यवस्था का संचालन इस फल में परिणत हो जिसके श्रन्तर्गत सामान्य 
अहित के मूल्य पर धन का व उत्पादन के साधनों का केद्रीकरण ने हो । 

में दोनों धाराएँ सरकार को यह निर्देश देती है कि वह भारतीय समाज के समाज- 
वादी परिवर्तन की दिशा में प्रयास करे | नई घारा ३१ (सी) को जोड़ते समय संसद 
वस्तुतः यह घोषणा कर रही थी कि घारा ३६ (बी) व (सी) से प्राप्त आदेश को 
क्रियान्वित करने के मार्ग में व्यक्तियों के भ्रधिकारों को ( जोकि झ्रावश्यक रूप से मूल 
अधिकार हैं ) व्यवधान नहीं उपस्थित करने दिया जाएगा । 

संविधान के ये दोनों संशोधन ( २४ वाँव २५ वाँ ) पिछले वर्ष के भ्रन्त में सर्वोच्चि 
न्यायालय में बहस के लिए प्रस्तुत हुए । ६६ कार्य-दिवसों की सुनवाई के उपरान्त, जोकि 
न्यायालय के इतिहास मे सर्वाधिक लम्दी है, रडं श्रप्नल १६७३ को मुख्य न्यामाधीश के 
कार्यमुक्त होने से दो दिन पूर्व, न्यायालय ने श्रपना निर्णाय घोषित कर दिया ।* 

इस मामले पर दिये गए सभी ग्यारह निर्णय एक बार फिर अ्रस्पष्टता व श्रान्तियों का 
मिश्रण थे । 

न्यायमूर्ति रे के नेतृत्त्व मे छः न्यायाधीशों ते यह स्पष्टतः श्रभिव्यक्त किया है कि : 

(१) गोलकनाथ के मामले में ग़लत निर्णय दिया गया था और इसलिए उसकी 
भ्रवहेलना की गई । 

(२) संविधान में संशीधत से सम्बन्धित संसदीय शक्ति श्रसीमित है और इसलिए 
२४ वाँ व २५ वाँ संशोधन दोनो पूर्णाप से वैध हैं क्योकि धारा ३६८ मे विर्धारित 
प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया गया था । 

(३) धारा ३१ (सी), जिसके द्वारा संसद ने न्यायिक पुनविलोकन को यह देखने 
से रोक दिया था कि कोई अधिनियम विशेष धाराओं ३६ (बी) व (सी) को क्रियास्वित 
करता है ग्रथवा नही, वैध है । भ्रत: इस धारा से न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में हुई कमी 
भी बैध है । 

परन्तु जहाँ तक अन्य निर्णायों का सम्बन्ध है, वहाँ उनमे किसी सुसंगति झ्थवा 
स्पष्टता का पता लगाना कठिन है, उनमें किसी सामान्य सूत्र का अभाव है । चार न्यायाधीश 
पहले छ: न्यायाधीशों से इस बात पर तो सहमत थे कि गोलकनाथ के मामले में गलत 
निर्णेय दिया गया था लेकिन सभी सातों न्यायाधीशों ने प्रकटतः यह मत व्यक्त किया है 
कि धारा ३६८ के अन्तर्गत प्राप्त संशोधन शक्ति -जिसमें २४ दें संवैधानिक संशोधन से 
संशोधन हुआ, इतनी व्यापक नही है कि वह अपने, परिवेश मे ऐसे संशोधन को ग्रहण कर 


* १६७२ की रिट याचिका नं. १३४ धर्माधिराज केशदानद भारती बनाम केरल राज्य २४-४-३६०३ 
को निणित । 
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सके जो संविधान की झ्राधारभूत संरचना एवं उसके ढाँचे को समाप्त कर दे । परन्तु इस 
साभान्य घारणा के बावजूद, इन पांचों पृथछू निर्णायों को पढ़ने से यह ज्ञात नहीं होता 
कि इन न्यायाधीशों की हष्टि से सविधान की श्राघारभूत संरचना व ढाँचा क्‍या है जोकि 
संशोधन शक्ति की परिधि से बाहर है तथा वह कौनसी धाराएँ हैं जो संशोधित नहीं की 
जा सकतीं । 
न्यायाधीश खन्ना स्पष्ट हैं कि मूल अधिकार तथा सम्पत्ति संवंधी अधिकार इस 
“ग्राघारभूत सरचना तथा ढाँचे” का भाग नहीं हैं। यदि इनके मत को स्यायाधीश रे सहित 
छः न्यायाघीशों के मत से जोड़ दिया जाए तो यह स्पप्टतः सिद्ध हो जाता है कि संसद्‌ को 
सविधान के भाग में संशोधन का भ्रधिकार है।इस आधार पर गोलकताथ का मामला 
दफ़ना दिया गया । 
परन्तु न्यायाधीशों हेगड़े व मुखर्जी का कहना है कि मूल अधिकारों में “संशोधन” तो 
हो सकता है लेकिन उन्हे “रह” नहीं किया जा सकता, यद्यपि उनके लम्बे निर्णयों से यह 
आभास नही होता कि “संशोधन” व “रद्द” करने के बीच सीमा-रेखा कहाँ खींची 
जाएं । 
संशोधन के प्रश्न पर इन दोनों न्यायाधीशों का निष्कर्ष इस प्रकार है : 
हम आश्वस्त हो चुके हैं कि संसद्‌ को सविधान के झ्राधारभूत तत्त्वों व विशेषतामों, 
जैसे भारत की सम्प्रभुता, हमारी राज व्यवस्था का लोकतात्िक स्वरूप, देश की एकता 
तथा व्यक्तिगत स्वतत्रता की ग्रावश्यक विशेषताओं को समाप्त करने भ्रथवा उन्हें निष्प्रमावी 
करने की शक्ति नहीं है। साथ ही संसद्‌ को लोक-कल्याणकारी राज्य शौर समतावादी 
समाज की रचना से सम्बन्धित आदेश को तोड़ने की भी शक्ति नही है । 
इस अस्पप्ट कथन की-श्रोर अधिक अस्पष्ठता प्रदान करते हुए इन न्यायाधीशों ने यह 
भी कहा है कि: 
ये सीमाएँ निदर्शी ( ॥0शाध्वां४०८ ) हैं न कि सर्वांगीण ( ०४॥४0४७४४० ) इस 
प्रकार ये न्यायाधीश जब भी चाहें ग्रपनी इच्छानुसार संविधान के किसी भी भाग को उसकी 
आधारभूत संरचना व ढाँचा मान सकते हैं । 
तदुपरांत इन विद्वान न्यायाधीशों का यह निष्कर्पे है कि : “लेकिन इने सीमाओं के 
बावजूद यह्‌ प्रश्न नहीं उपस्थित हो सकता कि सशोधन शक्ति एक व्यापक शक्ति है प्रौर 
यह सबिधान के प्रत्येक माग व उसकी धारा में व्याप्त है । 
मेरे विचार से यह न्‍्यायपूर्वक कहा जा सकता है कि न्यायाधीशों हेगड़े व मुखर्जी द्वारा 
अपनाई गई हृष्टि वास्तव में गोलकनाथ के मुकदमें के प्रनुरूप बने कानून से भी बदतर 
है । कम से कम गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्शय तो दिया कि 
मूल भ्रधिकारों के अतिरिक्त सविधान का प्रत्येक भाग संशोधित किया जा सकता है 
और निर्णय की स्पष्टवा के कारण उसकी विसंगतियों से निवटने के लिए रहें वें संशोधन 
का झ्ाश्रय लिया जा सका। 
परन्तु इस दृष्टि ने एक नए विचार को जन्म दिया है--आधारभूत तत्व व मल 
विशेषताएँ, जिसमें प्रतीत: मूल अधिकार सम्मिलित हैं, कालान्तर में वह कोई भी व्यक्स्था 
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सम्मिलित कर सकते हैं जो न्यायाधीश उपयुक्त समझें । ये झ्राधारभूत तत्त्व भी संशोधन के 
श्राधीन है जब तक कि उन्हें “रद” अथवा “निष्प्रभावी” नहीं किया जाता । 

न्यायाधीशो शेलेट वे ग्रोवर जे० जे० का भी कोई विशेष प्रथक्‌ मत नहीं है। उन्होंने 
संवैधानिक संरचना के मूल तत्त्वों का सूची निर्माण इस चेतावनी के साथ किया है कि 
“इन्हें सूचीबद्ध नही किया जा सकता, इनका मात्र उदाहरण ही दिया जा सकता है ।” 

इसके उपरान्त उन्होंने निम्नलिखित सूची दी है : 
१. संविधान की सर्वोच्चता । 
२. गणतांभिक व लोकततांजिक स्वरूप की सरकार तथा देश की सम्प्रभुता । 
है. संविधान का धर्मनिरपेक्ष व संघीय स्वरूप । 
४. व्यवस्थापिका, कार्यथरालिका व भ्यायपालिका के बीच शक्ति का निर्धारण । 
४. भाग वा से प्राप्त भूल श्रधिकारों व स्वतन्त्रताओं से प्राप्त व्यक्ति की प्रतिष्ठा व भाग 7४ 
में निहित लोक-कल्याणकारी राज्य के निर्माण का आदेश । 
६. राष्ट्र की एकता व अखण्डता । 

यहाँ भी एक श्रस्पष्ट स्थिति से साक्षात्कार होता है जो कि इन न्यायाधीशों की इस 
चेतावमी से शौर भ्रधिक भ्रस्पप्ट हो गई है कि ये छः सूत्रीय सूची मात्र तिदर्शी है न कि 
सर्वांगीण । 

इसके उपरांत हैगड़े व मुखर्जी की हो भाँति न्यायाधीशों का भ्रन्तिम कथन यह है कि 
“घारा ३३६ में निहित शक्ति इतनी व्यापक है कि वह्‌ संविधान की प्रत्येक धारा में 
संशोधन करने की तव तक अनुभति देती है जब॒ तक कि इसके मूल तत्त्वों को रद्द नहीं 
किया जाता प्रथवा उन्हें उनके भ्रस्तित्त्व से निरावृत्त नहीं किया जाता/.........-००«* /इसका 
अर्थ चाहे कुछ भी हो । 

मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने भी उस मूल संरचना की सूची तैयार की है जोकि संशोधन 
शक्ति की परिधि से बाहर है । यह सूची इस प्रकार है: 
१. संविधान की सर्वोच्चता । 
२. सरकार का गणतांतिक व लोकतात्रिक स्वरूप । 
३, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप । 
४. व्यवस्थापिका, कार्येपरातिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति का पृथवकररण | 
४. संविधान का संघीय स्वरूप । 

न्यायाधीश जगन्नाथ रेड्डी ने तो इसे और अधिक सामान्य श्र्थ प्रदान किया है । उतके 
अनुसार : 

धारा ३६८ के श्रन्तगंत सशोधन की शक्ति व्यापक है लेकिन यह इतनी व्यापक नहीं 
है कि यह पूर्ण रूप से किसी भी मूल अधिकार को रद्द कर सके झ्रथवा उसे निष्प्रभावी 
कर सके या उसे नप्ट कर सके ग्रथवा सविधान की मूल संरचना तथा उसके अस्तित्त्व को 
नष्ट कर सके । ! 

तदुपरात थोडी राहत देते हुए न्‍्यायाघीश का यह कथन है कि : 

इन सीमाओं के अन्तर्गत संसद्‌ प्रत्येक घारा में संशोधन कर सकती है । 
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इन छ न्यायाधीशों द्वारा दिये गए निर्णयों से कोई गुल्पष्ट व ग्राह्म नियम निर्धारित 
कर पाना स्पष्टतः असम्मव है। इन निर्णोयों से विश्वतनीय रूप से यह नहीं निश्चित 
किया जा सकता कि संशोधन की शक्ति कितनी व्यापक है, इसकी सीमाओं का विस्तार 
बया है और कब हम निदिद्धक्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं यानि कब संविधान की मूल 
संरचना को रह किया जाने लगता है, उसे निष्प्रमावी बनाया जाता है । 
अतः यह स्पष्ट है कि यदि उन छः न्यायाधीशों का दृष्टिकोण न्यायालय में प्रमुत्वशाली 
हो जाता तो सविधान में ससद्‌ द्वारा संशोधन करने को शक्ति के सम्वस्थ में पूर्ण अनिश्चि- 
तता व्याप्त हो जाती है। यह भ्रनिश्चितता गोलकनाथ के मामले में व्याप्त अनिश्चितता 
से भी प्रधिक होती । यदि इन छः न्यायाधीशों का मत न्यायालय का प्रधिकृत मत बने जाता 
तो राज्य के कानून के सम्बन्ध मे न केवल भ्निश्चितता विद्यमान ही होती बल्कि उसमें 
चूद्धि भी होती । 
जहाँ तक न्यायालय के भविष्य का प्रश्न है यह विषय भप्रत्यधिक महत्त्व का था। 
हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थायित्त्व की पूर्व भ्ावश्यकता के रूप में राज्य के कानून मे 
स्थिरता व निश्चितता होनी ही चाहिए । यह निश्चितता केवल तभी उपस्थित हो 
सकती हे जब कोई न्यायपालिका पपने द्वारा लिये गए निर्यों के प्रति निश्चित होती है, 
अनिश्चितता व भ्रांति के पक्ष को यथासम्मव कम करती है भौर समयांतर से प्पनी 
आधारभूत मान्यताओ्रों मे श्रधिक परिवर्तन नहीं करती । 
न्यायालय के हाल के निर्णय से यह स्पष्ट है कि गोलकनाथ के मामले में दिया गयो 
निर्णय सुस्पष्टतः ग़लत था। इस मामले में निर्णय देने वाले १३ न्यायाधीशों में से १० ने 
यह मत अभिव्यक्त किया है जो लगभग सर्व-संम्मत मत ही है। लेकिन उसे निर्णय के 
सम्बन्ध में की गई संविधान की व्याख्या से उत्पन्न भनिश्चितता ने देश को कितनी हानि 
पहुंचाई है। भ्रव जबकि न्यायालय ने उस निरंय को भ्रमान्य घोषित कर दिया है, 
उसका यह प्रमुख दायित्व व कर्तव्य है कि वह यह देखे कि उस ग़लत निर्णय से पूर्व 
अस्तित्त्व प्राप्त मत की स्थिरता को पुनः प्राप्त किया जाए। 
एण्ाल' ॥2९३४०॥2५ 
3. 7०७४४, 6. 2. ४. 85९९५ ० वात टणाइापरणार्ओ 7.5 
छण7949, एग्रांए्टाभाज रण 8ण709७५ 965, 
७छ. ५ & ५, 79. 73-232. 
3. &€शा्त्रां3 8. 3 ४ 7, 7. 0. 07ए॥ ८८४०८. 


३- 87204 किव०, #. $ (0ग्ाएलड |. वागंशा एगाए, एथ॥आ, 
8. 2080१ & 00. 970, 99. 92-8. 


१६ 


भारत में योजना श्रायोग : पुनर्गठन का प्रश्न 


भारत में योजना झायोग की सेरचता, भूमिका व स्थिति अत्यधिक विवाद का विषय 
रही है । इसे एक संविधानेतर संस्या वताया गया है जो व्यवहार मे केविनेद से 
भी भधिक प्रमुत्तशाली है । इस स्थिति ने भारत की संधीय राजव्यवस्था में केसे्र- 
वादी शक्तियों को और झ्धिक सुहृढ़ किया है । यह भी कहा गया है कि तकनीकी 
विशेषज्ञों की एक सलाहकारी परिषद्‌ का काम न कर अपनी वतेमान सरघना के 
कारण यह एक राजनैतिक परिषद्‌ के रूप मे श्रधिक काम करती है । 
प्ररविन्द के० शर्मा० ने अपने लेख “(दि प्लानिंग कमीशन इन इंडिया : ए 

केस फॉर रीभॉगिनाइजेशन)” में इस वात पर . बल दिया है कि योजना श्रायोग 
तकमीकी विशेषज्ञों की एक सलाहकारी परिषद्‌ मात्र के रूप के कार्य करे। 
वह इस मत से सहमत नहीं है कि यदि प्रधानमन्त्री व॑ श्रत्य केद्दीय भत्री विशेषतः 
वित्तमन्त्री इससे सम्बद्ध न हों तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। संधि ही वह 
इस मत के भी समर्थक नहीं है कि विश्लेपएा की झ्न्तिम स्थिति मे योजना के एक 
राजनैतिक प्रक्रिया होते के कारण मोजना प्रायोग से मत्रियों का सम्बन् सेड्धातिक 
रूप से तकसंगत व व्यवहार में वांद्दनीय है । राम्पादक 


'ोजवा व्यवस्था” पर अपनी अ्रस्तरिम रिपोर्ट से प्रशासकीय सुधार आयोग * ने यह 
प्रस्तावित किया कि योजना आयोग को एक पूर्णतः तकनोकी परिषद्‌ बनाया जाए चर 
मल्त्री-सदस्यों को उससे अ्रलग रखा जाए। उसका यह भी प्रस्ताव था कि प्रधानमन्त्री को 
भी.उससे दूर रखा जाए जोकि प्रार॑म"से ही इसका अध्यक्ष रहा है ।* सरकार ने पूर्णखूप 





$ ए. आर. हो. की भारत सरकार हारा जनवरी १६६६ मे स्वापता की गई थी। इसका उदय के, 
राज्य द जिला स्तरों पर प्रशासन की विविध समस्याओं का समता करता था और उतके सम्दख 
में सिफारियें अस्तुत करना था । इसके काये क्षेत्र का एक विषय योजना व्यवस्या भी थी । 

२ 'योजना व्यवस्था” पर ए. आर. सी. की झतरिम रिपोर्ट, ग्रवरैमेट ऑफ इण्डिया प्रेस, नई दिल्ली, 
सग्रेस, १६६७ पृ० स० ६-१४ (सब से इसका उल्लेव ए. बार. सी. शिशोरटे के रुप मे दोगा) । 


र्ध्ष भारतीय सरकार एवं राजनीति 


से इसकी प्िफारिशों को नहीं माना है श्रौर उसने यह उपग्रुक्त समझा है कि पूर्व व्यवस्था 
को ही चलते रहने दिया जाए जिसके अन्तगंत प्रधानमन्त्री श्रष्यक्ष होगा और वित्त-मन्त्री 
उसका एक सदस्य । है 

अन्तरिम सरकार द्वारा दिसम्बर १६४६ में नियुक्त सलाहकारी योजना बोर्ड के भनु- 
सार मौलिक रूप से योजना आयोग को एक समग्र गुर-राजनेतिक सलाहकारी परिषद्‌ होना 
था । ४ स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद प्रस्तुत दुरयामी राजनैतिक परिवतेनों के संदर्भ में इस 
सिफ़ारिश को क्रियात्वित किया जो सकता था । लेकिन ये प्रयास बिल्कुल ब्ययं नहीं हुए 
बर्योकि योजना आयोग की स्थापना करते समय भारत सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव तत्संवंधी 
बोर की सिफारिशों से प्रेरित हुआ था । 

प्रास्श्म में प्रघानमंत्री की अध्यक्षता में आयोग के ५ स्थाई गैर-मंत्री सदस्य थे। सेकिन 
१६५६ तक एक प्रवल मंत्रीय तत्त्व आयोग में स्थान पा चुका था | ऐसा उस समय हुमा 
जब भ्रघानमन्त्री व मंत्री-सदस्यों ने गैर-मंत्री सदस्यों की उपस्थिति को प्रति-संतुलित किया । 
इस स्थिति मे योजना प्रायोग के सलाहकारी स्वरूप से समझौता कर लिया वस्तुतः इस 
स्थिति ने एक विवाद को जन्म दिया जो भ्राज तक अनिशणित है । 





यह रिपोर्ट मुख्यतः योजना आयोग के पुनर्गठन से संदधित थी। अंतिम पूर्ण रिपोर्ट, जो कि मारे 
१६६७८ मे भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी में पुनमेठन के विषय के अतिरिक्त भी धर्चा की 
गई घो 

यह स्थिति ए. आर सी. को सिफारिशों से पूर्व की स्थिति से भिप्त है। उस समय पाँच स्पाई 
गैर-मंद्ी दिशेषज्ञो के विपरीत आयोग में ७ मंत्ती सदस्प पे (प्रघानमस्ती सहित, जोकि आयोग का 
अध्यक्ष या) $ 

४ श्री नेहरू ने, अतरिम सरवागर के उपाध्यक्ष के रूप सें सलाहेकारी योजना वोई की नियुक्ति इस 
उद्देश्य से की थी ताकि योजना के सत्र मे उतत समय सक किये गए कार्यों दी शप्ीक्षा री जा एके 
और योजना के सम्बन्ध में प्रायमिकताओं थ लद्यों को प्रस्तावित दिया जा सके । माय ही उसके 
लिए उपयुक्त व्यवस्था का भी प्रावधात था । 
में० १ पी (मी) ५० मा १५ १६५० 
आपोग बेः विश्वास से सम्बन्धित सन्षिष्न ऐतिदामिक सर्वेक्षण की दृष्टि से एज* के पुराजपै, हि 
स्लानिंए कमीशन--॥ डिस्क्रिप्टिव एकाउन्ट, इंडियन इस्‍्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एड मिनिस्ट्र शन, 
मई दिल्‍लो, १० स० १-१२, उत्लिधित । 

७ इस प्रत्रिया में सम्बन्धित पहल किस प्रकार हुई और उसने कसे निरंतश्ता पाई, इस हृष्टि से अशोक 
अंदा की 'फेस्रेलिस्म इन इ दिया ए स्टडी थॉफ सूनियत-स्टेट सिलेशसा” एसेवे एप्ड अनविन लि 
सदन, १६६१५, पूृ० सं० २६७-२७० ट्ष्टष्य ॥ 

इग धारणा हो अनेक स्वोतों से समर्यन प्राप्त होगा है। देखें: (१) आकृलत समिति : “मद एक 
शामास्य भावना भतीत होती है कि योजदा आपोग मात एक सला हकारी परिषद्‌ दी सही न यह 
जरतुत' एड अतिरिक्त सत्ता थी जो यदपि भारत सरकार की साधारण ध्यवक्धा बा भाग मे दी 
किए भी बढ प्रत्येक दार्यकस हे सम्दत्य में निर्धव सेती भी और उत् विशेष शभी के द्वारा लागू 
हिए जाते दोठे थे /" योगवा मायोग पर दितवीय लोदगमा को आइसत सिह बी २१ हीं र्पो॑ 
ृहुश७ रष, पृ ४ प्रस््ठी घारणा को उदादः्य डरा मिद जिया गया है (देखें पृ ४-)गमिति 
के भागे इस धारणा को आायोद में संत्ियों के सात के प्रति ग्रूरभुर भपति केंडप् में मघदेत 


्ब्र 


नह क्र 


है] 


भारत में योजना आयोग : पुनर्गठन का प्रश्त श्ष्६्‌ 


योजना श्रायोग की मंत्रीय सदस्यता से जो जटिलता उत्पन्न होती है वह यह कि आयोग 
के निर्णय राजन॑तिक हप्टि से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और तकतीकी-प्राथिक दृष्टि से उनकी 
उपेक्षा होती है । इसका समाधान यही है कि विशेषज्ञों की एक विशुद्ध तकनीकी परिपद्‌ को 
अंगी कृत किया जाए (जिसे कि अब से विशुद्ध तकनीकी परिपर्‌ के मॉडेल की सज्ञा दी यई है) 
जैसाकि प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव था। विकल्प स्वरूप विशेषज्ञों एवं राजनी- 
तिज्ञों के एक संथुक्त श्रायोग की कल्पना भी की जा सकती है (जिसे कि शआगे से मिश्रित 
मॉडेल कहा जाएगा) इस प्रस्तावित मॉडेल मे ऐसे उपाय सुझाएं गए हैं जो राजनीतिजञों के 
प्रभाव को सीमित करेंगे ग्लौर विशेषज्ञों को उनका उचित स्थान प्रदान करेंगे। स्पष्दतः 
व्यवहार में प्रयुक्त संतुलन से सम्बन्धित अनुभूत जटिलता के कारण ही प्रशासमिक सुधार 
श्रायोग ने विशेषज्ञों की एक विशुद्ध तकनीकी परिषद्‌ का प्रस्ताव रखा था । 





दिया है (देखें पृ० ७) १ (११) डॉ० डी० आर गाडगित (योजना आयोग के भूतपूर्वे उपाध्यक्ष) 
/अमफलता का भूल कारण वह प्रकिया है जिसके अन्तग्रेंत योजना आयोग ने जो मूलत/ एक सलोह* 
कारी परिषद्‌ है, स्वये को जने नीतियो के निर्धारण की वास्तविक प्रक्तिया से जोड़ ़िया है? « « »« 
डी०आर० गाड़गिल; प्लातिंग एण्ड इकोतोमिक पॉलिसो इन इंडिया, एशिया पब्चिशिंग हाउस, 
१९६१, पृ« १०७ आग्रे डा० गाडगिल का यह कथन है कि---'योजना आयोग की गतिविधियाँ 
पंत्नालयों व केविनेट की गतिविधियों के सह प्रतीत होती हैं।” (पृ० १०४) कूड-ग्रेम्स इलबाबरों 
कमेटी की रिपोर्ट से डा० बराडगिल द्वारा उद्धूत एक उदाहरण द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है । 
इस उदाहरण में योजना आयोग द्वारा १६५५ में एक महत्त्वपूर्ण नीति नि्णेय के भम्बस्ध में 
अदा की गई भूमिका से पर्याप्त श्रकाश पडता है । यद खाद्यान्‍्नों के राशत को समाप्ति सें सम्बन्धित 
है (देखें पृ० १६५-२०६॥ । प्रकारांतर से डॉ० गाडगिल द्वारा इस प्रकार भो सिद्ध होता है: यह 
सर्वविद्दित है कि प्रामौण सहयोग की दिशा मे अ्गति इसी कारण अवरुद्ध रही क्योंकि योजना 
आयोग ने खाद्य व कृपि मंत्रालय के वेद्य क्षेत्र में हस्वक्षेप किया" (यू० १०८) (३) अशोक चंदा : 
प्रधानमन्त्री को अध्यक्षता व केबिवेट मंत्रियों के अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान से लस यह आयोग 
सभी प्रकार के प्रश्नों पर निर्णेय लेने लगा. - - « ”पूर्वोक्त, पृ० २७३ उन्होंने इसको स्पष्ट करने के 
लिए उदाहरण दिया है । इस मामले में आयोग ने नीति सम्वस्धी प्रश्न पर राज्य सरकार के 
विरुद्ध अपनी बात स्थापित को (देखें पृ० २८४-२८५) । पृष्ठ २७०२-२७७, २८१, २८२, ररके व 
२८८ भी उल्लिखित हैं (४) श्री पी. पी. अग्रवाल, (योजना आयोग के एक मुल भूतपूर्व आफिसर) 
“दि प्लानिंग कमीशन! इ डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवद्ृबर-दिसम्बर, १६६७५ 
धृ० ३३३ | (५) ए आर, सी. रिपोर्ट, पृर्वोक्त, पृ € इस प्रेकार यह आकलन समिति थी जिमने 
विवाद को जन्‍म दिया। ऐसा ए. आर. सी की सिफारिश से हुआ और इससे पूर्वे इस विषय पड 
एक लम्बे समय तक बहस हुई ! 

& यह मिश्रित प्रतिमान को एक निहित दुर्बेलदा है और यह विवाद की जड़ भी हैं। इस तके के 
सम्थत में भस्तुत है : (१) डॉ. डी. आर. गराइगिल “लेकिन यदि एक ही दशा मे प्रक्रिया के दोनों 
पक्ष (सलाह द निर्णय) रूप में जुड़े हुए हो तो अपरिहायें रूप से किसी एक को उपेक्षा झेलनी 
होगी । अंततः वस्तुनिष्ठ' हाष्ट को ही घाटा झ्लेलना पड़ता है।” 

(२) अशोक चन्‍्दा : “जद राजनीति व योजना रूप से जुड़ जाते हैं. वो अंदतः योजना की 
अवहेलना होती है ।” पूर्वोक्त, पृ. २०२, तथा (३) ए- आर. सो. रिपोर्ट, पु्वोदत पृ. १२-१३ 


| 
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(7) ॥ 


प्रस्तुत लेख मे योजना झ्ायोग के पुनर्गठन के प्रश्व पर विचार करने का प्रयास किया 
जा रहा है। एक ओर जहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग के विशिष्ट सुकावीं को चर्चा का 
आधार बनाया जा रहा है, वही दूसरी ओर एक सलाहकारी परिषद्‌ की संरचना एवं उसके 
कार्यों से सम्बन्धित समस्थाओ्रों के सामान्य संदर्भ में मी विचार करना प्रभिप्रेत है। 
तदुपरान्त मिश्रित मडिल व विशुद्ध मॉडिल के सापेक्ष गुणों पर ध्यान दिया जाएगा । 
प्रशासमिक सुधार आयोग द्वारा मात्र विशेषज्ञों के श्रायोग की सिफारिश"* करने का 
उदं श्य यह है कि राजनीतिज्न योजना-निर्धारण प्रक्रिपा से दूर रहें और योजनापों को 
उनका स्वामाविक तकनीकी श्राथिक आधार प्रदान किया जाए। उन कारणों की चर्चा 
करना आवश्यक है जिनके वशीभूत हो सरकार को झायोग का सुझाव अल्वीकार करता 
पड़ा और प्रधानमन्त्री व वित्तमन्त्री आयोग में ययावत बने रहे । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
कारण दिये गए : (१) मंत्रियों के अमाव में विशेषज्ञों के पास सामाणिक-राजनैतिक 
यथार्थवाद की दृष्टि का श्रभाव रहेगा ( २) प्रधानमंत्री व महत्त्वपूर्ण केविनेट मंत्रियों के रहने 
से आयोग के निर्णयों को एक विशिष्ट प्रतिप्ठा व बल मिलेगा, (३) प्रधानमन्त्री एक झोर 
केन्द्रीय सरकार व श्रायोग के मध्य सम्प्क-सूत्र का काम देगा तो दूसरी झोर राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ के मध्य । 
प्रथम तर्क जोकि राजनीतिज्ञों की उपस्थिति को नीतियों के सामाजिक-राजनैतिक 
यथार्थबाद के तत्वों के समावेश के लिए आवश्यक मानता है झौर विशेषज्ञों को इस संदर्भ 
मे अनुपयुक्त' वस्तुतः वढा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार में राजनीतिमों व 
विशेषज्ञों का अन्तर कमी इतना सुस्पप्ट नही रहा । यह कल्पनातीत है कि विशेषज्ञ समाज 
से बिल्कुल असम्पृक्त हैं तथा राजनीतिज्ञ तकनीकी विपयों में नितान्त भ्रज्ञानी या विशेषज्ञ 
मानवीय संवेदनाञ्रों से झछ ते हैं जबकि राजनीतिज्ञों के पास वैज्ञानिक सुस्पष्टता का प्रभाव 
है । भ्रतः हमारी दृष्टि में नीतियों को सामाजिक-राजनैतिक्‌ यथार्थ प्रदाव करना न केवल 
राजनीतिज्ञों का काम है श्रौर न ही उनका एकाधिकार | **यह कहा जा सकता है कि 
लोकतन्त्र में राजनीतिज्ञों की दृष्टि अवसर वर्गे-विशेष तक ही केन्द्रित रह पाती है । 
दूमरा तक॑ कि प्रधानमस्त्री व वरिष्ठ केविनेट मंत्रियों की उपस्थिति झायोग को गरिमा 
प्रदान करतो है, श्रव पुराना पड चुका है और इसे खीच तान कर भ्रस्तुत किया गया है 
बयोंकि श्रन्ततः सर्वोच्च नेताओ्रो की उपस्थिति से इसकी प्रतिष्ठा में श्रभिवृद्धि तही होगी। 


१० गद्यपि ए. आर. सी. ने आयोग से मत्रीय रादस्यता छी पूर्ण समाप्ति की सिफारिश वी है किर भी 
एं. आर. सी. के अध्ययन दस ने प्रधानमस्त्ी की अध्यक्ष के रूप में उपस्थिति शी विस्तेरता बनाए 
रखने वा सुझाव प्रस्तुत सिया है (योजना व्यवस्था” पर ए. आर सी के अध्ययन दस बी अल्तेरिम 
रिपोर्ट दृष्टब्य । गवनेमेट आफ इण्डिया, प्रैस, नई दिल्‍लो, मार्च, १६६७ पृ. १७-३४) 

१३ एश दूसरे सदर में प्रोेसर छनसन हमारी धारणा को समर्थन देते हुए प्तौत होते हैं। ए. एच 
इनसन, दि प्रोसेग आफ प्पानिग-ए स्टेंडी बॉफ़ इण्डियाज फराइव इयर ध्लास्म ३ ६३६०-६४ रॉयल 
इंस्टीट्यूट ऑफ इटरनेशेनस अफेयर्स ऑ्सफोई़ युविबधिदी प्र, 4६६६, पृ० ७३ उत्लिख्ित 


भारत में योजना झ्रायोग : पुनर्गठन का प्रश्न ३०१ 


प्रतिष्ठा में अनुमानित संवर्धन इसके कार्यों व उनसे उतन्न परिणामों पर निर्भर करेगा। 
यदि आज आयोग की प्रतिष्ठा घटी हुई है तो इसका स्पष्टत यह कारण हैऊकि 
इसके कार्यों व उपलब्धि का विवरण अधिक उत्साहूप्रद नहीं है | यह संमव है 
कि ग्रध्यक्ष के रूप में प्रधानमल्त्री की उपस्थिति ने प्रारम्भिक अवस्थाओ में लाम 
पहुंचाया हो परन्तु ऐसी व्यवस्था की निरतरता सदिग्ध है। १२ अञ्रत इस स्थिति 
मे प्रतिष्ठा में संवर्धन की बजाय देखना यह है कि कही प्रधानमन्त्री की उपस्थिति ने ग्रायोग 
गतिविधियों में भ्रप्रासंगिक रूप से तो प्रसार नही क्रिया है श्रौर कही इसका मूल उद्देश्य तो 
इस कारण उपेक्षित नही हुआ है ।+१३इस संदर्भ मे यह भी प्रश्त किया जा सकता है कि 
कार्यो का इस प्रकार का परस्पर व्यायन व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में कार्यपालिका के 
उत्तरदायित्व को तो नहीं घटाएगा ? इसके अतिरिक्त स्थितियों के भावी स्वरूप के ग्रन्तर्गत 
आयोग पर पक्षपात व भाई-मतीजावाद का आरोप लगाकर इसकी प्रतिष्ठा को तो धूमिल 
म् नहीं किया जाएगा ? पत्र इस प्रश्न पर विवाद के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है कि 
प्रधानमन्त्री व श्रन्‍्य वरिष्ठ केविनेट मत्रियो की उपस्थिति के कारण आयोग कार्यकारिणी 
सम्बन्धी विपयो में उनके पक्ष रे प्रतिबद्ध हो जाता है और इससे योजना के क्रियान्बयन के 
सम्बन्ध में इसके वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर बुरा प्रमाव पडता है ।१४ 
योजना आयोग की प्रतिष्ठा इस वात पर निर्मर रहेगी कि सत्तारढ दल योजना को 
बया महृत्त्व प्रदान करता है। एक वार यह स्थिर हो जाने पर, हमारी दृष्टि में नीति 
निर्माण अवस्था में मंत्रियों की सशक्त भूमिका सतही हो जाती है । 
मिश्रित मॉडेल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में दिया जाने वाला तीसरा तर्क कि प्रधान- 
मन्त्री योजना झ्रायोग व केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ के बीच एक ग्राव- 
श्यक सम्पर्क-मूत्र प्रदान करता है, वस्तुत. इस दिशा में उत्पन्न हानियो की उपेक्षा करता 
है । इससे श्रे प्ठतर अन्य विकल्‍प भी उपलब्ध हैं। इस तक में यह धारणा निहित है कि 
मत्रियों के सम्बद्ध होने से सरकार के साथ आयोग का सम्प्रे पण सुगम हो जाता है जबकि 
तथ्य यह है कि “प्रतिनिधित्व प्राप्त मत्रियों ने श्रपने मत्रालयों के सुमधुर सम्बन्धों पर 
कुठाराघात किथा है श्लौर यह इसी का परिशाम है कि उक्त मत्नालय अक्सर यह झ्नुभव 
करते है कि उनकी स्थिति का दोपपूर्ण प्रतिनिधित्व होता है ।”१४ 
एक विकल्प के रूप में इस बात पर बल दिया जा सकता है कि योजना झायोग के 
साथ मन्त्रियों के प्रनोपचारिक राम्बंध विकसित हो और उन्हे उनके मत्रालयों से सम्बन्धित 
साँगो पर विचार करते समय आयोग की बैठकों के लिए आमन्ध्रित क्रिया जाए ।* “केन्द्रीय 


१२ आकलन आयोग की रिपोर्ट से इसे समर्थन मिलता है, पूर्वोक्त पृ० ८ 

१३ देखें डॉ० गाउगिल्न पूर्वोक्त पृ० १०८ 

१४ ए. आर. सी, रिपोर्ट, पुर्रोक्त, पृ० स. ६-१००१२ 

१५ इकॉनोमसिकर एण्ड प्रोलोटिकल बवीकझूली, सम्पादरीय, खण्ड २, सन० १८ मई ६, १६६७ 
पृ से, ६२३-८२४ हू 

१६ वहीं पृष्ठ स्ध ८२४ पि 
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सरकार व आयोग के मध्य झ्रावश्यक सम्पर्क स्थापित करने वाला एक दूसरा विकल्प भी 
सहज उपलब्ध है और वह यह कि ऐसे कार्यकारी दल का माध्यम विकसित किया जाए 
जिसमें केन्द्रीय सरकार के मत्रालय उसकी संघटक इकाई के रूप में हों । इसके द्वारा योजना 
निर्धारण की प्रारम्भिक अ्रवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है ।१० जहाँ 
तक राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ से सम्पर्क-सूत्र का प्रश्न है, चतुर्थ आराम चुनावों के बाद के 
केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रतिमानों का अवलोकन करने पर यह सहज स्पप्ड हो जाता है कि 
गैर-कांग्रे सी सरकारें सम्भवतः ऐसी व्यवस्था स्वीकार न करें जो योजनाग्रों को राजनैतिक 
रंग प्रदान करती हों । यह स्थिति पुनः इस बात पर बल देती हैं कि योजना झ्ायोग मात्र 
एक विशेषज्ञों की परिषद्‌ ही हो ।॥05 

अतः सरकार द्वारा दिये गए तकों की निकट से की गई परीक्षा उनके अ्रनौचित्य को 
सिद्ध करती है, ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये तक॑ उसके दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित नहीं 
करते । परन्तु प्रशासनिक सुधार श्रायोग की उक्त सिफारिश को भ्रस्वीकार कर सरकार 
उसी स्थल पर पुनः लौट आई है जहाँ से उसने अपनी यात्रा आरम्म को थी। इसने जो 
बांछनीय था, उसकी अ्रवहेलना कर दी है। यह इसी का परिणाम है कि वह पूर्व श्रालोचना 
ग्राज भी प्रासंगिक प्रतीत होती है कि योजना आयोग मात्र एक सलाहकारी परिषद से कुछ 
अधिक है। केबिनेट के सम्मुख जब योजना आयोग की सिफारिश प्रस्तुत की जाती हैं. तो 
प्रधानमत्री व वित्तमत्री का समर्थन उन्हें मिलेगा ही। भरत: उनकी स्वीकृति तो एक 
पुर्वानुमानित निष्कर्ष है। दुसरे शब्दों मे, उनके (मंत्रियों के) स्थान पाने से आ्रायोग में 
नीति-निर्माण की क्षमता का जो समावेश किया गया था वह समस्त विपरीत दावों के 
बावजूद स्वामाविकतः झ्रायोग को नीति-निर्माण की भूमिका अदा करने को प्ररित 
करेगा । अत: एक सलाहकारी योजना आयोग की प्राप्ति का मंतब्य एक विशुद्ध मॉडिल की 
कल्पना से ही मेल खाता है । 


॥॥ ६ । 


विशुद्ध मॉडेल को श्रंगीकृत करने की दिशा में कुछ पन्य भ्रापत्तियाँ हैं जिनका परिक्षण 
करना आवश्यक है । न 

श्रामः यह झाशंवा व्यक्त की जातो है कि राजनैतिक तत्वों के समर्थत के भ्रभाव में 
आ्रायोग के प्रस्ताव राजनैतिक रूप से निष्प्रभावी हो जाएँगे झौर इस प्रकार भ्रायोग एक 
प्रभावहीन परिषद्‌ बन जाएगी । प्रारम्भ में ही यह व्यक्त करना झावश्यक है कि विशेषज्ञों 
की पैरवी करते समय हमारा पझ्भिप्राय इस तथ्य का प्रतिवाद करना नहीं है कि योजना 
अपने प्रम्तिम विश्लेषण मे एक राजनैतिक प्रक्रिया है भोर इसके प्रभावी होने के त्िए 
राजनैतिक समर्थन प्रावश्यक है । लेकिन हमारी दृष्टि में राजनेतिक समर्थन की मात्रा इसे 





१७ एस सुशाव को यहाँ शैक्षणिक क्षेत्रों में समर्थेद प्राप्त हुआ है 
बृ८ देश में उभरती नई राजनेदिक स्थिति इप मामले को और अधिक आदहपक बता देती है? 


दिशमाल है । बदारि बड़ 





अधिझर न क्लैन्प आडिट, 
झुकठा है, इत्पादि *% 
आयोग के छुक बार राजनैडिर तत्व के प्रतय ही जाने पर अन्य दल 
जिन पर दिवास्विमर्म श्रावर्पाक द्लोगा--विश्रेपत्ञ बोडना पर्थिर्‌ के का; 
नियत निर्माय्य की झन्द्रि को स्थिठि और राजनीठितों की भूमिका के 
उम्रके क्रिवाल्दयन के झाश्यम को निश्चित व्याख्या । 











न दे प्रयति के घुृत्पाॉस्‍न रा 
है। झेप्ट व्याख्या करता होगा | निश्चित कालावधि से योजना को रवि वर ४ 
मं कम महत्व का नहीं है । साथ द्वी आवश्यकतानुसार नीतियों में पर्वत 
संशोवन मे महत्त्वपूर्ण हैं ॥ २६ 


१६ दिख डे वे सकती देश, बितका योज्ता की प्रमावोद्यादकठा में विखाव है हरारे मत है डोर 
हैं। उतडी योजदा परिषद विद्रृद झूप से विशेप्नों डी परियरे हैँ उनकी प्रदृठि पे दा जआ 
उतदा कार्य माद बंकश्िक योजवाएँ ठेवार करता और उतके नीवि सम्दस्धी सेफ करे बट के 
करना है। इयहे बावदूद वे शाजवेविक हस्टि से अमावी ई क्योंकि उतझी उफकाएं का बडे 
योजनाओं में कडिय विश्वास है! 

३० ए. बार. सी. रिपोर्ट, पूर्वक, १० १० ] 

है। प्रशायनिद सुधार बायोय दाद्य समिद योटवा आयोग के झार्द इष्ट्य, पू- अन्‍्श हि 


३०४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


राजनैतिक निणयों के संदर्म में प्रशामनिक मुवार झायोग का यह अस्ताब है कि योजना 
ग्रायोग द्वार कुछ विध्चित अ्रस्तादों पर विचार-विमर्श के उपरात, समस्त सुझावों वे 
टिप्पगणियों सहित वे प्रस्ताव केविनेट के पास झन्तिय निर्णय के लिए भेजे जाएँगे । २२ 

नई व्यवस्था में राजनीतिज्ञों की दो प्रकार बी भूमिका होगी और वे इसका निर्याह 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के माध्यम से करेंगे। प्रथम, उनका कार्य योजना निर्मातामरों को 
योजना सबंधी एक बुहत्‌ ढौया प्रदान करना होया और समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा 
प्राप्त सुझावों के प्रकाश से नीतियों से सार्मजस्थ स्थापित फरना होगा । द्वितीय राजनीतिक 
समयातर से राष्ट्रीय बोजनाप्नों का मूल्याऊन करेंगे और झावश्यरुतानुप्तार उनके संबंध में 
सुझाव प्रस्तुत करेंगे । 


ए 


प्रशासनिक सुधार आयोग के सुनिश्चित प्रस्तावों के विरुद्ध सरकारी पक्ष की स्थिति एवं 
विशुद्ध मॉडेल के विचार के प्रति ब्न्य झ्रापतियों का विवेचन करने के उपरांत शव मिथित 
सडिल की तुलना में विशुद्ध मॉठेल के सापेद गुगगों पर सामास्य चर्चा की जाएगी । 

मिश्चित मोडेल पर उपलब्ध विविध अध्ययन सामग्री में प्रो० ए० एच० हेनसन की कृति 
दि प्रोसेस श्रॉफ प्लानिंग” का एक विशिष्ट स्थान है । प्रो० हेनलन भारत की उस योजता 
व्यवस्था के प्रशमक हैं जिसके अंतर्गत राजनी तिश पोजना-निर्धारण के कार्य में माय बेकर 
गोजना लक्ष्यों से प्रतिबद्धता अनुगव करते हैं । उनके अनुसार भारतीय व्यवस्था का प्रमुख 
गुण यह है क्रि उससे मोजना को राजनैतिक स्वरूप प्रदान क्रिया है । २३ ब्रो० हेनेसन के 
विश्लेषण से पूर्ण सहमति संमवतः नहीं हो सबाती क्योंकि वह इस व्यवस्था में निहित 
अच्छाइयो पर तो पर्याप्त ध्यान देते है लेकिन इसमें निहित विरोधाभासों व विसंगतियों की 
असावधानी पूर्वक उपेक्षा करते हैँ । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रोफ़ेसर हेतसन ने व्यवस्था मे 
निहित सुख्य समस्या की झोर ध्यान नहीं दिया है शोर वह समस्या यह है कि सिश्चित 
मडिल में राजनैतिक स्थितियों के पक्ष में तकनीकी व झथिक पक्षों की उपेक्षा की जाती है। 
मद्यवि उनका यह कथन सही है कि "समस्या विशेषज्ञों के समुक्त हृष्टिकोशों को प्रभिव्यक्ति 
का उपयुक्त माध्यम देने व उठ्ते पर्याप्त बल देने की है भर ऐसा करते समय यह देसना दे 
कि आयोग वस्तुव, एक अराजनैतिक परिषद्‌ न बन जाए,” *४ किन्तु इस समस्या के लिए 
उनके द्वारा प्रस्तावित निदान आलोचना का बिपय है | उनका निदान 'संगठसात्मक अभि- 





२२ लेकिन प्रशासनिक युधार आयोग के अध्ययन दव ते यह स्षिफारिश की है कि पूरे बे बिनेंट को नदी 
बल्कि उसी एक उपनयतिति यो योगा आयोग के अस्दादों पर आतिम निर्णय लेने चार्टिएँ 
(ए. आर. भी हटरी दीप रिपोर्ट पु १३ उल्विबित) स्वय प्रशामतिक सुधार आयोग जे इस प्रस्ताव 
बाग ली विरोध किया (देखें छू. भार सी. रिप्राई पृ. १६) शा कं 

२३ ए. एच द्वेनसन, पूर्रेल, पृ ख ७२-७३ ५ 

रेड बडी, पू ७४ 


. भारत में योजना आयोग : पुनर्गठन का प्रश्न ३०४५ 


व्यक्ति वाली एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिममे तकनीकी कार्य व राजनैतिक 
निर्णय निर्माण के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सके | २४ उनका सुझाव इस अ्रतकंसगत 
धारणा को स्थान देता है कि भ्रायोग के अन्तगंत तकनीकी व राजनैतिक निर्णय निर्माण की 
प्रक्रियाशों को दो पृथक वर्गों में रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त जैसाकि विदित है और 
स्वयं प्रो० हेनसन ने भी कहा हैं कि भारत में ऐसा होता है और इसके क्या परिणाम सामने 
आते हैं, यह कोई रहस्य नही है | 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि समस्या इसमे कहीं भ्रधिक गहन व गम्भीर 
है और वह मात्र संगठनात्मक व्यवस्था अथवा निर्माण तक ही सीमित नहीं है, जंसाकि 
प्रो० हेनसन का विचार है। इस प्रकार का समाधान समस्या का मात्र सतही स्पर्श ही करेगा । 
यदि ध्यापक हृष्टिकोश से सामञ्जस्थ स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए तो जटिल व 
मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा | उदाहरण के लिए, राजनीतिज्ञ किसी सीमा 
तक विशेषज्ञों के प्रस्तावों व सुझावों को सुनने के लिए वैयार हैं। देश का राजनेंतिक नेतृत्व 
राष्ट्रीय नीतियों के सम्बन्ध में तकनीकी झ्राथिक हृष्टि के पक्ष मे किस सीमा तक अरुचिकर 
निर्णय लेने को तँयार है, यह जानते हुए भी कि अ्वसरवादिता श्र विकास की दिशाएँ 
भिन्न हैं, यह्‌ इस बात पर निर्मर करेगा कि विशेषज्ञ कितने तटस्थ हैं और वे प्रपने न्‍्यायो- 
चित ब उपयुक्त मत पर बिना परिणाम की चिता किए कितनी ईमानदारी व साहस से टिक 
सकते है । इसके अतिरिक्त समस्या कुछ अभिसमयो व परम्पराप्रों के विकास तथा ऐसी 
आचरण संद्विता के निर्माग से भी सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत आयोग में राजनीतिज्ञ व 
विशेषज्ञ एक दूसरे के मत का सम्मान कर सके । इस दिशा मे प्रेस का हष्टिकोश भी 
महत्त्वपूर्ण है। झ्ावश्यक यह है कि वह इन अमिसमयों व परम्परागों को समर्थंव दे श्ौर 
इनके 'उल्लघन के उदाहरणों को निर्मीकतापूर्वक सामने लाएं। जनमत की भूमिका भी कम 
महत्व की नहीं है । उल्लेखनीय है कि वह इन समस्त स्थितियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण 
अपनाता है, उसकी प्रतिक्रिया का क्या स्वरूप होता है ) यह स्थिति प्रकारांतर से यह प्रदर्शित 
करेगी कि देश का जनमत कितना प्रौढ़ है । यहाँ यह स्पप्ट करना झावश्यक होगा कि ये 
समस्त प्रस्ताव झ्रावश्यक रूप से लम्बी अवधि के उपाय हैं । इस प्रकार यह स्पप्ट होगा कि 
मिश्रित मॉडेल एक ऐसा झ्रादर्श है जो वर्तमान परिस्थितियों में श्रग्राह्म है श्लौर विशुद्ध 
मोडिल बेहतर रूप से वर्तमान आवश्यकताओं व वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है । 

अ्रंत में चोये झाम चुनावों के उपरांत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के परिवर्तित संदर्भ में *६ 





२५ “इससे ऐसा लग सवता है कि योजना आयोग को दो प्रशार बी बेटरें हो रही है। साधारण बँठक 
जहाँ तकनीबी षाम दिया जाएगा, केवल गैर-मंत्री सदस्यों बी उपस्थिति में होयी और साथ ही 
उससे थे हो सरकारी अधिकारी उपस्थित हो सकेंगे जिस्हें उक्त सदस्य सलाह के लिए चाहेंगे। पूर्ण 
अधिदे शन, जहाँ सकनोडी बायें का मूल्यांरन होया और महत्त्वपूर्ण नीति संदन्धी निर्षय लिए जाएंगे, 
सभी सदस्यों (मंत्री सदस्यों व गैर-मंतो सदस्यों) ढी उपस्थिति में होगा पुर्वोशत पृ, ७४-७२ 

२६ केसद्र-याम्य सम्बन्धों पर योजना के प्रभाव सम्बद्धी अध्ययन वे लिए देखें (१) गे. घत्दावम? यूनियन 
स्टेट रिलेशन्स इन इंडिया, इंडियत इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्टे शत, मई दिल्‍्ती, १६९०. 


३०६ भारतीय सरकार एवं राजनांति 


मह उपयुक्त होगा कि एक सलाहकारी विशेषज्ञ योजना व्यवस्था हो जो राष्ट्रीय विकास 
परिषर्‌ द्वारा प्राप्त निर्देशों के भाषार पर काम करे । यह स्थिति राज्य सरकारों को सहज 
स्पीकार्य होगी भौर उनमें म्धिक विश्वास का संचार करेगी । प्रतः झागामी वर्षों मे श्रायोग 
के लिए यह प्रावश्यक व वांछतोय होगा कि वह केन्द्रीय सरकार से श्रथिकाधिक स्वतंत्र हो । 
नैराँग्रें सी सरकारें मिश्षित मॉल के प्रन्तग्गंत योजनाओं के भाकार लद्ष्यों व प्राथमिकताशों 
के संबंध में संमवतः किसी वैचारिक भ्रयवा सैद्धांतिक स्वरूप को स्वीकार नही करेंगी। एक 
ऐसी योजना परिपद्‌ जिसकी स्वतन्त्रता व तटस्थता संदिग्ध हो उसे समवतः समाप्त करना 
ही होगा । 
अत: योजना आयोग के पुनरगंठन से सम्बन्धित किसी भी योजना को यदि महत्त्वशाली 
होता है तो उसे प्निवार्यतः सरकारी सत्ता से उचित स्वतन्त्रता के साथ काम करना होगा 
भौर भधिक महत्त्वपूर्ण रूप से यह भी देखना होगा कि सरकार इसके वावज़ुद उसकी उपेक्षा 
नहीं करे । दूसरे शब्दों में, हमे यह घ्यान रखना होगा कि उसकी विशेषज्ञ व सलाहकारी 
भूमिका उसे निष्प्रमावी न बनाएं । पुनर्गठन के प्रश्त का केन्द्र-विन्दु यही पूर्व भ्रावश्यकता 


है । 

निष्कर्प स्वरूप यह कहा जा सकता है कि वर्तमान व्यवस्था में बिना परिवतंन किए भविष्य 
की आवश्यकताझों को पूरा नही किया जा सकता । विशेष रूप से केन्द्र-राज्य संबंधों में जो 
नया परिवर्तन भ्राया है और जो झागे भी श्राएगा, यह मिश्रित मॉडेल को अंगीकृत करने की 
दिशा में बाघक होगा। विशुद्ध मॉडेल को दिला किसी श्रन्य विकल्प के, अनिवा्यतः 


स्वीकारनता ही होगा । 
कपरप्ाश एेश्रतााए5 

॥ एक्वद्ाएं72० मम. मे. ४ 76 ए९णहथ्मो$थ्वे एिगायंवड ए०शाय- 
5807 ( 8 50009 40 ॥6 गफ्ोलाला- 
शणा 0 4 ग्रांग्रोध्वांएट २९एण४$ ) 
छाए, शव [व पाइप 00 एएणस्‍९ 
कवायगरंधाआ07, 970, 99. ] 00 56. 
पकुणम ते फि९ ९शाशि-506 एशेक्वांणा१ 
पावुपाएए एग्गायं(९९, तक... था, 9% 
3404-]09 





पृ. ४३-४६ (२) एस. एच. ए. हाकी, यूनियन-स्टेट रिलेशन्स इन इंडियन (सम्पादित), मौताक्षी 
प्रकाशन, मे रठ, १६६७५ पृ. ११५-१३६, १३८ (३)टी. टी. लाकडावाला, थूनियन स्टेट फाइनेंशन 
रिलेशन्स, लालवानी पब्लिशिय हाउस, बम्वई, पृ. ७८-११७ ए. आर. सी. रिपोर्ट के विचार, 
पूर्वोक्त, पृ. १२ उल्लिखित । योजना आयोग को प्रवल व स्वतन्त्र बताने के लिए उसे संवैधानिक 
धद प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव विवाद का विपय रहा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि राजनैतिक दलों 
में मैतवय के अभाव की स्थिति में यह सम्भव नहीं है। यदि यह सम्भव प्ो हो तो इससे उद्देश्य 
बूरा नहीं होगा। संघीय लोकसेवा आयोग, जोकि एक सथंबेध्रानिक परिषद्‌ है, का उदाहरण इस 


दिशा में सकेत देता है ॥ 


२० 


केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग 


[ भारतीय सविधान निर्माताश्रों ने यह अनुभव किया कि एक कुशल प्रशासनिक 
व्यवस्था सफल लोकतात्निक राजव्यवस्था का झाधार है। श्रतः वे भारतीय 
प्रशासन को योग्यता व्यवस्था के सिद्धान्तो के आधार पर संगठित करना चाहते 
थे। ऐसा उन्होने केन्द्रीय व राज्य स्तरों पर लोक सेवा आयोगों का जाल विद्या 
कर किया । हमारी लोक सेवा बिटिश प्रतिमान पर झ्राधारित एक एकीकृत लोक 
सेवा है और इस कारण केन्द्रीय सेवाश्रो में नियुक्त व्यक्ति राज्य स्तरीय प्रशासन 
को भी नया रूप देता है | इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाएगा कि पूरे देश के सदर्भ 
में केन्द्रीय लोक सेवा झायोग को एक केन्‍्द्रीय भूमिका का निर्वाह करना 
होता है । 

डॉ० मुतालिव ने अपने सुविख्यात लेख “दि इन्डियन यूनियन पब्लिक 
सबिस कमीशन! पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लन्दत, खण्ड ४२, १६६४, पृ० ३७३ 
३६०) में केन्द्रीय लोक सेवा झ्रायोग की संरचना व कार्ये-क्षमता की समीक्षा की 
है । ग्राज जबकि लोक सेवा अपनो गैर-प्रतिबद्धता व विशिष्द बर्गीय पृष्ठभूमि के 
कारण जन भ्रालोचना का विषय बन गई है, और उस पर यह भ्रारोप लगाया 
जाता है कि वह विशेषतः क्रियान्वयन के स्तर पर योगदान देने में भ्रसमर्थ रही है, 
भुतालिब का प्रस्तुत मूल्यांकन और मी अधिक प्रासग्रिक हो गया है। प्रस्तुत 
संदर्र मे भ्राज यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण बन गया है कि कया केन्द्रीय लोक सेवा झ्रायोग 
इस भालोचना के प्रति सजग है और वया वह इस स्थिति में परिवर्तव व सुघारों 
के लिए कुछ प्रमावशाली कदम उठा सकती है ? सम्पादफ] 


मारत में लोक सेवा आयोग को लोकतन्त्र का ग्राकार (9ए ७: ० पैल्त००४००५) 
माना जाता है । * यह लोक सेवाश्रों में योग्यता को एक भात्र मापदण्ड स्वीकार कर लोक- 





१ भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा स्पक्त सत उल्तिखित् । इसबेः शतिरिक्ठ समयन्‍रमंप पर 
राज्य विधानसप्ताओं व संसद के सदस्यों द्वारा केस्द्रीय व राज्य स्तरीय सोड स्ेदां बायोग दो 
दाएिक रिपरोर्टों पर झो दई टिप्पणी । 


रेन्द भारतीय सरकार एवं राजनीति 


तंत्र के अर्थ व उसके व्यवहार को समर्थन देता है श्लोर उसे प्रोत्माहित करता है। यह 
प्रशासन को निष्पक्ष उपकरण प्रदान कर उसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के संभावित दबावों 
से बचाता है । इसके द्वारा किसी भी राजन॑तिक स्वरूप को सरकार अपनी मीतियाँ क्रिया 
न्वित करती है| इसके ग्रतिरिक्त सेवा-विषयों के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार रखने के कारण 
यह कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन-तन्त्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में 
सहायता देता है | एक राजनीवि-शास्त्री की भाषा में यह समस्या लोक सेवकों के राजन॑तिक 
बन्ध्यकरण ( ए०. #ध्यी2०४७०ा ) में निहित है। + ह 
१६१६ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत जब स्वशासन सम्बन्धी संवैधानिक 
सुधार प्रारम्म हुए, उस समय भारत में प्रथम थार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई । 
यह स्थापना स्रुधारों की उसी मावना के साथ प्रारम्भ हुई जैसेकि ब्रिटेन व श्रमेरिका में 
लोक सेवा श्रायोग की शुरूआत हुई थी । बस्तुतः लोक सेवा आयोग की स्थापना को सुधारों 
की ज़ियान्विति के लिए एक झ्रावश्यक उपाय माना गया भ्रौर इसकी स्वीकृति इन सुधार 
सम्बन्धी योजनाओं की समकालीन व उसका एक भाग थी । 3 लेकिन जहाँ पूर्वोक्त दोनों 
पश्चिमी लोकतांब्रिक व्यवस्थाओं में लोक सेवा झ्ायोग की स्थापना का प्रमुख उद्दे श्य लोक 
सवा को राजनीतिज्ञों की फार्यवाहियों से “मुक्ति! दिलाना था, पहाँ भारत में इसका मुख्य 
उद्दे श्य प्रशासन-तन्त्र को राजनीतिज्ञों के सन्निकट अतिक्रमण से स्वतन्त्र रखना था। 
भारतीय सर्वधानिक सुधारों से सम्बन्धित १५ मार्च १६१६ की प्रथम भारत सरकार 
विज्ष्ति के भ्रनुच्छेद ५५ में यह स्पष्ट किया गया था कि “उत्त अधिकांश राष्ट्रमण्डलों 
( डोमीनियनो ) में जहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, वहां इस बात वी 
ग्रावश्यकता भ्रनुभव हुई है कि एक स्थायी संस्था के निर्माण द्वारा लोक सेवा को राजनैतिक 
प्रभाव से बचाया जाएं । इस. संस्था का कार्य सेवा सम्बन्धी विपयों का नियमत करना 
होना चाहिए... हमारी यह धारणा है कि वे संभावनाएँ जिवके अनुसार लोक सेवाएँ 
अधिकाधिक मंत्रीय नियन्त्रण मे ञ्रा जाएँगी, इस आधार को बल प्रदात करती है कि ऐसी 
संस्था का गठन हो.......०७०» । 





पद तथा रचना; 


यह झाश्चयंजनक नही है कि मारतीय सविधान निर्माताओं ने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग 
को न्‍्यायपालिका के निकट का पद प्रदान किया । ऐसा करते समय वे १६२४ के प्रवर जन 
सेवाओं सम्बन्धी राजकीय झ्रायोग (लो झ्ायोग ) के इस मत से प्रेरित हुए थे कि “इस 
बात की सर्वाधिक आवश्यकता है कि अत्यधिक लोक प्रतिष्ठा प्राष्त व्यक्तियों को आयोग 





३ एप्सटीन, एल. डी., पोलिटिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेन्ट्स्‌ दि यूनाइटेड स्टेद्स एण्ड प्रंट 
ब्रिटेन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, थष्ड 3 १६५०, पृ. सं. २८०१-२६०. 

३ वाकर, सर डब्ल्यू आर., भेमोरेन्डम दु दि इंडियन स्ट्रेट्यूटटी कमोशन, थण्ड ३९, बाफिशल 
ओरण एविडेन्स के अंश, एच. एम. एस. ओ. लंदन, १६३०+ १. १६६ पैरा ३. रार इस्स्यू- आर. 
घार्कर १६२६ में स्थापित प्रथम लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष ये । 


केन्द्रीय लोंक सेवा आयोग ३०९ 


का सदस्य बनाया जाएं ताकि वे राज्य तथा उसके कमंचारियों के मध्य महत्त्वपूर्ण व 
प्रात्मीय सम्बन्ध स्थापित कर सकें। जहाँ तक व्यावहारिक हो, इन आयुक्तों को समस्त 
राजनैतिक सगठनों से दूर रहना चाहिए और कम से कम दो सदस्य तो उच्च न्यायिक 
अथवा कानूनी योग्यताएँ प्राप्त होने चाहिएँ। इन्हे........पूर्णकालिक भ्रधिका री होता चाहिए 
गौर इनका वेतन व श्रन्य सुविधाएँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कम नहीं होनी चाहिएईे 

तदनुरूप संविधान निर्माताशों ने श्रवेक उपायों का उल्लेख किया जिससे केन्द्रीय लोक 
सेवा आयोग के सदस्य अपने दायित्यों का निर्वाह करते समय बाह्य प्रभाव व दवावों से 
बचे रहें ! इसके प्रध्यक्ष एवं सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। श्रायोग के 
भ्रध्यक्ष सहित भ्रन्य सदस्यों का चयन करते समय राष्ट्रपति को अपने सर्वधानिक दायित्व 
के भनुरूप यह देखना होता है कि लगभग आधे सदस्य ऐसे हो जिन्होंने श्रपते नियुक्ति-काल 
से धूवं कम से कम दस वर्ष तक था तो किसी राज्य सरकार ग्रथवा केन्द्रीय सरकार के श्राधीन 
कार्य किया हो ।” * संविधान सभा में इस प्रावधान की श्रावश्यकता पर बल देते हुए 
डॉ भ्रम्वेडकर ने यह कहां कि लोक सेवाड्रों मे उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संदर्भ मे उस 
व्यक्ति से अ्रधिक श्रेप्ठ कोई अ्रन्य व्यक्ति हो सकता है जो स्वयं लोक सेवाओं से सम्बद्ध 
रहा हो । * 

संविधान भें शेष झ्राधे सदस्यों के सम्वन्ध में किसी विशेषता अथवा योग्यता का उल्लेख 
नहीं किया गया है ? मोटे तौर पर कार्यपातिका इस सम्बन्ध मे ली आयोग की इस सलाह 
से निर्देशित होती है कि सदस्यों का चयन “ऐसे व्यक्तियों से हो जो अत्यधिक सार्वजनिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जहाँ तक सम्मव ही समस्त राजनैतिक संग्रठनों से परे हो, ५2४५ 
उनमें कम से कम दो सदस्य उच्च न्यायिक व अन्य कानूनी योग्यताओं से सम्पन्न हों ।/ 
इसी के झ्नुरूप, केन्द्रीय सरकार ने श्रभी तक इस बात का ध्यान रखा है कि शेप ग्राधी 
नियुक्तियाँ भी, इस ग्राधार पर नहीं की जाएँ कि वे “राजनंतिक नियुक्तियाँ' प्रतीत हो 
( यद्यपि राजनैतिक प्राथमिकता के आधार पर उनके चयन के मार्ग में कोई बाधा 
नहीं है ) । 

१६६२ के भ्रन्त मे नियुक्त २१ सदस्यों मे से ५ सदस्य भारतीय नागरिक शसैवाओ 
(॥, ०, 5. ) के रहे है तथा १ सदस्य नागरिक सेवाओं का, ४ शिक्षाविद्‌ हैं, व ३ इंजीनि- 
यर हैं। इसके अतिरिक्त १ वैज्ञानिक, ४ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के भूतपूर्व 
ग्रध्यक्ष त्र सदस्य, २ उच्च न्यायातय के अ्रवकाश प्राप्त न्यायाधीश व १ भूतपूर्व लोकसभा 
अध्यक्ष ने भी आयोग में सदस्यों के रूप मे स्थान पाया है । एक सदस्य एक प्रान्तीय विधान 
समा का निर्वाचित सदस्य था तथा एक अन्य सदस्य १६४४ में एक देशी रियासत का मंत्री 
था। एक सदस्य जोकि व्यवसाय से इंजीनियर था, निजी क्षेत्र से लिया गया था। 
उसका एक निजी प्रतिष्ठान में काफी प्रमुख पद था । हर 





४ पैरा २५ 
४ भारत का संविधान, घारा ३१६ (१) 
६ सी. ए. डो. खष्ड ]/९, १,२ अगस्त १६४६, पृ. श६२ 


३१० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


आयोग की सरवना से किसी भी सेवा एजेसी के दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होती है : 
(श्र) जिस किसी भी सेवा से यह सम्बद्ध हो उसके संदर्भ में 'प्रवोण व प्रामाशिक सत्ता' 
के रूप में कार्य करमा और साथ ही (ब) निष्पक्ष श्राधार पर परामर्श प्रदान करना। 
दूसरे शब्दों मे इस व्यवस्था में 'विश्वेपज्ञ! व सामान्य! हृष्टियों का समायोगत करना होता 
है ताकि कर्मचारियों के विशेषज्ञ कार्यो के सम्पादन में संकीर्ण विभेषीकरण व सतही परिचय 
दोनों से ही बचा जा सके । इसके प्रतिरिक्त आयोग में लोक सेवागओं के सुरक्षित प्रतिमिधित्त 
ने श्रायोग व प्रशासकीय इकाइयो के पारस्परिक सम्बन्धों पर हिंतकारी प्रभाव डाला है। 
इस तथ्य के बावदूंद कि आयोग इनसे वास्तविक व वैधानिक रूप से स्वतभ्र है, इसमें 
वरिष्ठ लोक सेवकों के प्रवेश से एक सेवा एजेंसी के रूप मे आयोग व सेवा प्राप्त करने 
गाली सस्थाझ्रो के रूप मे प्रशासकीय इकाइयों की बीच की दूरी कम हुई है । 
संविधान ने आयोग के झाकार को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौपा 
है । २६ जनवरी १६५० को जब संविधान क्रियाशील हुआ और संघीय लोक सेवा भरायोग 
केस्द्रीय लोक सेवा आयोग के रूप मे परिणत हुआ, उस समय आयोग के प्रध्यक्ष सहित 
४ सदस्य थे । » यह संख्या ६ और ५८ सदस्यों के वीच स्थिर रही है यद्यपि १६५६ में 
सर्वाधिक सख्या & नियत की गई थी । ५ 22% 
सामान्यत. एक सदस्य या तो ६ वर्ष की भ्रवधि और या ६५ वर्ष की प्रायु तक ( जो 
भी पहले हो ) सदस्य रह सकता है। अपनी अवधि की समाप्ति पर वह पुन्नियुक्ति का 
अधिकारी नही होता ।* इसके अतिरिक्त वह अवधि की समाप्ति के बाद मारत सरकार या 
किसी राज्य सरकार के आधीम कोई झन्य कार्य नही कर सकता सिवाय इसके कि केद्वीय 
लोक सेवा आयोग का एक सदस्य ( अध्यक्ष नहीं ) केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग शझ्थवा 
राज्य आयोग का भ्रध्यक्ष बन सकता है ।१९ केन्द्रीय लोक सेया भायोग के प्रध्यक्ष की 
पनुपयुक्तता की प्रकृति महत्त्वपूर्स है क्योंकि वह भारत सरकार झगवा किसी राज्य सरकार 
के झ्राधीन कोई नियुक्ति नही पा सकता । 
इस प्रतिवन्ध का जनता पर गम्भीर भनोवँज्ञानिक प्रमाव पड़ा है। झर थे झामोग के 
सदस्यों का विशेष सम्मान इस कारण करती हैं पमोकि जनहित वे! लिए थे भावी पदों का 
त्याग करते है । इसके भ्रतिरिक्त, जहाँ तक प्रशासन की गतिशील व परिवर्तनशील प्रकृति 
थी, इसके लिए भावश्यक था कि प्रशासन में नया खून पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व पाता | कार्यी- 
विधि की निश्चितता ने राष्ट्रपति को इस योग्य बनाया है कि वह सरकारी, गैर-सरकारी, 
तकनीकी थ॑ प्रशारानिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के भध्य उचित प्रनुपात बवाए रुख सके झौर 
ऐसा कालांतर से हुए रिक्त-स्थारनों पर नई नियुकितियाँ कर, संभव बनाता है । 
पी. एस. सी. बी प्रष वाधिक रिपोर्ट, २६ जनवरी १६५०-३१ मार्द १६५१, पैरा ६ 
वी, एस. सी. की साठवों रिपोर्ट) १५१६-४७ प्रा ४, १ जुन १६७२ जो इगयें अध्यक्ष सहित 
८ गदस्प थे । 
१ भारत का सदिधान, धारा ३१६ 
३० बद्दी, घारा ३११६ 


७ प्‌. 
ष्यू, 





१२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


भ्रायोग के सदस्यों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की विशेय सुविधाएँव झाय 
प्राप्त हो । 


कार्य : 

इस प्रकार केम्द्रीय लोक सेवा झ्रायोग को उसके स्वतन्त्र व निष्पक्ष पद के लिए कुछ 
संवैधानिक उपाय प्रदात किए गए हैं जो भ्रेशतः जेम्स, वॉट्सन को 'संरक्षणवादी'(97006(- 
70757) विचारधारा? * कौ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । इस विचारधारा के ग्रन्त- 
गत राजनीतिश्ञों को अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें मागरिक सेवा एजेंसी 
से दूर रफ़ता जाता है। केन्द्रीय लोक सेवा झ्रायोग को राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रखने के 
लिए प्रशासनिक पद सोपान से बाह्य रखा गया है और स्वतन्त्र रूप से संगठित किया यया है ! 
लेकिन आगे के पृष्ठों मे यह सुझाया गया है कि प्रायोग की वर्तमान प्रतिप्ठा का 
बगरण मुख्य कार्यपालिका के ब्यवस्थापन अंग के रूप में इसको क्षमताओं की उपेक्षा 
नहीं करना है। 

वास्तव मे झ्रायोग के कार्यों व दायित्त्वों सम्बन्धी व्यवस्थाएँ यह संकेत देती हैं. कि 
झायोग कार्यपालिका के भ्राघीन है । विदिध कानूनों एवं नियमों के माध्यम से कार्यपालिका 
प्रामाशिक रूप से ग्रायोग का कार्य छ्षेत्र दिर्घारित करती है) जग ग्राणो के कार्यों व 
शक्तियों को परिभाषित करने का झवसर उपस्थित हुआ तब संविधान निर्मातामों गे इस 
दात को घ्यान में रखते हुए कि लोझ सेवाओं सहित समस्त सार्वजनिक विषयों के कुणल 
क्रियान्वयन का अंतिम दायित्व सरकार का है आयोग को मात्र सलाहकारी झूमिका प्रदान 
की, ने कि फार्यकारो ।१ ३ 

इस प्रकार संविधान ने सर समुप्नल होर के प्रस्तुत मत का पालन किया जो हि उन्होंगे 
१६३४५ में भमिव्यक्त किया था : संयुक्त प्रवर समिति का यह निशिचत मत था भौर मेरा 
थे मेरे सलाइकारों (मारत व यहां, दोनों जगह) का भी ग मत है झि लोक गेवा 
श्रायोगों की राजाहुफारी भूमिका देना भ्रधिक उपयुक्त होगा । भनुमव द्वारा मह प्रमाणित 
हुआ्रा है कि ये सलाहकारी भूमिका का झधिक भच्छी तरह निर्वाह करेंगे नेकि भधिक 
अधिदेशात्मक भूमिका । यदि उन्हें प्रधिदेशात्मर शक्ति दे दी जाएं तो सतरा यह है. हि दो 
धृथषर्‌ सरकारों की स्थापना हो जाएगी ४ 

केलद्रीप लोक सेवा प्रायोग के कार्यो के चार स्रोत हैं: 


१. भारतीय संविपान; 


१२ स्पेशल क शस्टेंट दु कपेटी अत एडमिनिस्ट्रेशत शॉफ हि शिविल रादिस ग्रिषटम री लिई 
आल्पिधित, ठेगेट ढथेटी अति पौरट मॉडिए एप्ड विदिण रादिग, धझृश दांदेश, प्वम गज, वबननेंट 
दिटिप शाहिद , शाशिएटन, ११४७; पु. ४ेए़ 

१३ एस. थी, दारद, 'पस्तिक सरिए कमीज घ एव इंडियव एशोद', इटियत शसरल ऑँड परिषद हा 
श्रपितिड्रं के, धंद 7/, १९१९ 

९४ पुत्र. प्री, देश, धर ३००, कॉलप दवाश्थ | 


३१४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (सलाह-मशविरे से मुक्ति) प्रधिनियम के भाधीत भायोग 
मुख्यतः उन समी लोक महत्त्व के पदों पर चयन के लिए उत्तरदायी है जिनके लिए पद रिक्त 
हो झ्यवा नए पदों की व्यवस्था की गई हो। यह योग्यता के हित में सुती प्रतियोगिता पर 
बल देकर और योग्य व्यक्तियों को भ्रस्वीकार कर अपने लाम की स्थिति का उपयोग कर 
सकता हैँ। यह सरकार द्वारा सूचित किए गए रिक्त स्थानों व पदों को पूरे देश में विज्ञानित 
करता है भौर दिल्‍ली व भम्य स्थानों पर प्रतियोगो परीक्षाप्रों के माध्यम में उपयुक्त 
उम्मीदवारों का चयन करता है । भपने अधीनस्थ सविवालय के सम्बन्ध में भागोग यो गुद 
कार्यकारी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं । प्रायोग का प्रध्पक्ष भायोग, सचिवालय के वरिष्ठ प्रधि- 
कारियों का चयन करता है य उन्हे निमुक्ति देता है। यह पझपनी वित्तीय व्यवस्थाप्रों के 
अनुरूप भुछ भस्थाई नियुक्तियाँ मी करता है । कि 

नियामक य प्रद्ध नस्यायिक कार्यों की प्रति सलाहकारों है। प्रायोग (१) भर्ती की 
यद्धतियों तथा (२) नियुक्ति पदोष्नति एवं विभिन्न रोयामों में स्थानारारंण के समय घागाए 
जाने थाते मिद्धास्तों के सम्बन्ध में परामर्ग प्रदान करता है तया इस सम्बन्ध में उम्मीदवारों 
की उपयुतता स्पष्ट मरता है । 

/. झायोग की स्यायपानिका के समीपस्थ पद देने बा एक कार यह है कि मुह तिरिगित 
विषयों पर इसके कार्यों को स्थायिक यियेक से सघातित झिया जाता है। दस प्रकार गई: 

(१) स्मृति पत्रों व याबिाप्रों सदित मारत सरकार के प्रधोगरष खोफ़ गेषरों से 
सम्बन्धित प्रनुशासत के मामलों पर प्पनी रालाहू देता है । 

(२) रिसी भभधिकारी के इस दाये पर भी सलाह देता हैंझि सरदार उपहेद्वारा 
उतनी पपिश्त दामता में डिये गए मार्यों के बघाय पर घाई पानूती लागत कं स्पये 
स्वर उठाए । 

(३) हिसी कर्मपारी के सरवारी मेयाकास में घालत होगे बी रिपति में बेंदन देंगे वे 
उसी राशि निर्धारित करने के प्रगत पर भी परामर्भ देता है। 

महू भी इस बैस्ट्रीप घायोग वा बहाब्य है हि यू घारोय के बादिश कार्पों गे सम्बंधित 
एक प्रतियेदत राष्ट्रपावि को प्रस्युत करे । ऐसे प्रतिवेदन की प्रालि पर शा््राव शमरी 
हुए धविशिति शपान स्मसगा-पत्र के झाप सदन पदण पर रणते के निए भेज है । इंतझू 
श सागतों पर प्राण दाता काटा है. शिगये घारोद वो गयाह प्रयोरचार दर दी गई 
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सौमाएं : 
द्ापप दे रा होच गरदगरी मंरेदर्णदड परटिशापा रिएदी प्रस्दारों के हरपतातिश 
शावत्पी देशों के हाध्पर मे जे डेप एगडे बाएों बः द्रदर ही चित हरजी है दि 


दी कया औो इंदिक बश्णी है। पारोद पर हो कदर वी वबाए शदाएँ द[ है? 


१्‌+» &“*₹ ४१ €”“९३“7, $7₹? ॥98$ (१) 


३१६ भारतीय सरकार एवं राजनोति 


अआ्रायोग के कार्यों को राष्ट्रपति द्वारा कई प्रकार से सीमित किया गया -है । इन आ्रादेशों 
में मेर-प्रतियोगी पदों व सेवाओं का वर्गीकरण ही सम्मिलित नहीं है वल्कि उन वर्गों की 
परिगणाना भी सम्मिलित है जिनकी भर्ती के लिए आयोग प्रतियोगी परीक्षाएँ आपोजित कर 
सकता है| इसी प्रकार, अनुशासन के मामलों से सम्बन्धित कुछ -सहायक आदेश भी हैं 
जिन्हें आयोग की संवीक्षा से दुर रखा गया है । 


बहिष्कृत बर्ग : 


बहिप्कृत वर्ग की प्रथम श्रेणी में न्‍्यायाधिकरणों, श्रायोगों व उच्च अ्रधिकार प्राप्त 
सप्रितियों की सदस्यता व श्रध्यक्ष ऐसे पद आते हैं जिनका निर्माण .किसी जाँच करने भ्रथवा 
जनहित सम्बन्धी किसी मामले पर सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। “यद्यपि 
कार्यपालिका ऐसे पदों के लिए नियुक्तियाँ करने हेतु बिवेकाधिकार प्राप्त है लेकिन लोकमत 
कह निर्देश होता है कि ऐसी समस्त नियुक्तियाँ प्रदर्शित क्षमता के-भ्राधार पर की जानी 
हिण्‌ ॥ 
द्वितीय, गोपवीय” झथवा उच्च 'नीति निर्धारक' प्रकृति के पद हैं, उदाहरण * के लिए 
बाहर के देशो में मारत के राजनयिक बाशिज्य एवं प्रन्य मिशनों के अध्यक्ष, तथा निजी 
सचिवों व निजी सहायको के पद । इसका उद्देश्य नियुक्त करने वाले अधिकारियों को इस 
लिए स्वतस्त्र रखना है क्योकि वह जिन पर ्राश्चित रहने वाले हैं उन्हे श्रपती इच्छानुसार 
नियुक्त करें | इस प्रकार की राजनैतिक नियुक्तियों के लिए भी व्यक्तिगत उपयुक्तता की 
अधिकाधिक आवश्यकता होती है । 
तृतीय, ऐसे पदो को भी बहिप्कृत किया गया है जिनके लिए व्यक्तित्व अथवा अनुभव 
निर्धारक तत्त्व हो सकते हैं । यह नियुक्तियाँ वर्ग ॥, केन्द्रीय सेवाप्रो व. झखिल भारतीय 
सेवाड्रों के वरिष्ठ पदों के लिए सुरक्षित हो सकती हैं । इन पदों को बहिप्कृत करने का 
निहित मन्तवब्य यह प्रतीत होता है कि राजनैतिक अधिकारियों को अपने सहयोगियी के चगते 
मे पर्याप्त स्वतन्त्रता मिले वशर्ते चयन का क्षेत्र इन सेवामो (क्ाध्था $ट४९८५) तक ही 
सीमित हो । वृत्तिक सेयाग्रों सम्बन्धी इस सीमा ने जहाँ सर्वोच्च ब्यवस्थापन को उन उच्च 
पदों को उपलब्ध कराने में सहायता पहुँचाई है जिनकी वृत्ति कर्मचारी प्राकांका रखता है 
यहाँ कार्यक्षेत्र में निरन्‍्तरता भी प्रदान की है। यदि राजनैतिक अ्रधिवगरी मद अनुभव करे 
कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ भज्ी-भाँति कार्य नहीं कर पा रहा तो बह उसका 
स्थानांतरण कर प्रपनी पसन्द के किसी श्रन्य लोक सेवक को नियुक्त कर सकता है । 
चतुर्थ, निमुवित के विस्‍्न प्रकार के चयनों के सम्बन्ध मे भी भागोग से सप्ताह-मणविरा 
नहीं किया जाता : 
(भ्र)। किसी भी ऐसे झधिकारी का भसिल भारतीय ' सेवाप्ों में पद जो कि स्वतः 
ही इन अखिल भारतीय सेवाप्रों का एक सदस्य हो, 
(ब)। किसी भी ऐसे अधिकारी की केद्वीय सेवा वर्ग [ में नियुक्ति जो किया तो 
केन्द्र को सशवत सेनाप्रों मे ग्रधिकारी हो या स्वतः ही विसी झसिल भारतीय सेवा या 
बत्द्रीय सेवा संग में भ्रधिष्गरी हो । 


बेश्८ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


प्रत्यधिक समय साध्य होती है श्रोर उससे अनुचित विलम्ब होता है | ऐसी नियुक्तियों की 
सथासमव शीघ्र सूचना दी जाती है, विशेषतः तव जब प्रस्तावित पद ६ माह से अधिक 
समय के लिए हों । ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए श्रायोग से मंत्रणा की जानी चाहिए । , 
अंतत्तः इस क्षेणी मे वे पद आते हैं जो सरकार के कार्यपालिका प्रंग न होकर शेप दोनों 
भगो के होते हैं (प्र्थात्‌ व्यवस्थापिका व न्यायपालिका संबंधी पद) । अ्रतः संसद के दोनों 
सदनो में स्थिति सचिवालयों के सचिव झादि ऐसे पद हैं जो झ्ायोग की संवीक्षा से दूर हैं । 
अधिनियम ५ के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों के प्रतिरिक्त भ्रन्य मामलों में प्रनु- 
शासनात्मक कार्यवाही बेः प्रश्न पर झ्रायोग से मश्नणा प्रावश्यक नहीं है : 
(भर) निन्‍्दा 
(व) वेतन-वृद्धि ग्रथवा पदोन्नति पर रोक 
(स) आरादेश की श्रवहेलना झ्थवा उपेक्षा से सरकारी पक्ष को हुई झराधिक हानि के 
सम्पूर्ण भाग या झंश का बेतन से भुगतान 
(द) किसी निम्नतर सेवा, वेतनमान भ्रथवा पद पर श्रवनति या निम्नतर सेवा 
काल झ्रथवा सेवा काल की निम्नतर अवस्था की दिशा में अवनतति 
(इ) झतिवायं प्रवकाश 
(ई) सेवा से मुक्ति 
(उ) सेवा से बर्खास्तगी 
(बे) किसी याचिका, स्मरखा-पत्र प्रथवा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त तथ्यों पर पुन" 
विचार कर राष्ट्रपति द्वारा अपने पूर्व श्रादेशो के औचित्य.पर पुनचितन श्लौर तदुपरात 
ग्रावश्यक होने धर उसमें परिवर्तत या उसकी ग्रवहेलना ।११ 
उपरोक्त-उल्लिखित दण्ड, जो कि केन्द्रीय लोक सेवाओं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
श्रपील) के नियमों मे निहित हैं कठोर प्रकृति के हैं भौर इस कारण उन्हे किसी ऐसी 
स्वतंत्र सविधिक ऐजेंसी जिसका प्रंशतः न्यायिक स्वरूप हो, से मंत्रणा के उपरांत ही लागू 
किया जा सकता है । 
सुरक्षा सेवा (नागरिक) से संबंधित किसी व्यक्ति के विरूद्ध की गई अनुशासतात्मक 
कार्यवाही के प्रश्व पर आयोग से विचार-विमर्श भ्नावश्यक है। प्रंत में, केन्द्रीय लोक सेवा 
(राष्ट्रीय सुरक्षा) नियमों अथवा रेल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा) नियमों के झन्तगंत भी जारी 
किये गए किसी आदेश पर आयोग से मंत्रणा श्रावश्यक नहीं है । ये बहिष्करण राष्ट्रीय 
सुरक्षा की दृष्टि से न्‍्यायसंगत हैं । 


कार्यपालिका से सम्बन्ध : 

आयोग के कार्यों एवं सीमाझ्ों से सम्बन्धित पिछली चर्चा उन दो मूल प्रश्नों की 
ओर इंगित करती है जो कार्मेपालिका व एक सेवा एजेंसी से सम्बन्धित है। यदि श्रागोग 
वास्तव में सलाहकारी है तो इस बात की क्या यारटी है कि इसकी विशेषज्ञ व कुशल सलाह 


२१ यू. व८. दुस- सी. (विचार-विमर्श छे मुतित) अधिनियम, १६४८ से । 
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का कार्यपालिका द्वारा पालन किया जाएगा ? किसी प्रबल व्यवस्था के ध्ञमाव में 
प्रायोग द्वारा की जाने बाली योग्यता व्यवस्था के रक्षक की भूमिका पूर्णतः प्रभावशाली 
नहीं होगी विशेषतः जब कि रक्षक के पास कोई साधन नहीं होगा प्रौर वह रक्षा करते 
समय राजग भी नहीं होगा । दूसरे, यदि कार्यपालिका झायोग की संवीक्षा से स्वतत्रतापूर्वक 
विषय वहिप्कृत करती रहे तो क्या प्रायोग की स्थापना का उद्दे श्य समाप्त नहीं हो 
जाएगा ? 
स्वयं झायोग ने भ्रनेक बार ये प्राशंकाएँ व्यक्त की हैं। प्रथम वाधिक रिपोर्ट मे इसने 
अभिव्यक्त किया कि “भागोगै का यह मत नही है कि एक लोकताश्रिक व्यवस्था के कार्यों 
पर आ्रारोपित सीमाएं न्यायसंगत हैं । भ्रायोग के प्रस्तावों ने जनहित में अ्रपने कार्यों को 
न्यूनतम झ्रावश्यक की सीमा तक रखने का ही प्रयास किया है । श्रतः इसमे धपनी पहली व 
दूमरी रिपोर्ट में यह भाग्रह किया है कि उसे संसद द्वारा कुछ सविधिक उपाय प्रदान किए 
जाएँ जिससे सरकार द्वारा उसकी सलाह को अ्रस्वीकार करमे की सम्मावनाझो को कम 
किया जा सके । उदाहरण के लिए, इसने ब्विट्रेन मे स्वीकार किए गए सुपरएनुएशन एक्ट 
(१८५६) के समान ही एक कानून की सराहना की जिसके प्रंत्गंत कोई भी लोकसबक 
तब तक पेंशन नहीं पा सकता जब तक कि वह यह प्रमारा-पत्र न प्रस्तुत करे कि उसकी 
नियुक्ति नागरिक सेवा भ्रायोग की स्वीकृति से हुई है ।** इस स्थिति में पारस्परिक सदभाव 
व दोनो पक्षों में इस चेतना से सुधार आया कि उनका अंतिम लक्ष्य समान ही है -८ 
जनहित की दिशा में कार्य । 
कुछ स्थापित भ्रभिसमयों का प्रचलन विशेष उल्लेखनीय है। जहां सविधान निर्माताप्रों 

की झाकाक्षाप्रं के भ्रनुरूप सविधान नहीं प्रकट हुआ वही कुछ स्थापित श्रभिसमयो ने इस 
रिक्त स्थान की पूर्ति की है । कई मामलों में ये प्रमिसमय कार्यपालिका द्वारा स्थापित किये 
गए । इस प्रकार कतिपय दृष्टान्तों को छोडकर राष्ट्रपति ने भ्रधिकाश प्रवसरों पर विभिन्न 
मामलो को श्रायोग की संवीक्षा से दूर करने से पूर्व आयोग से इस विषय पर मत्रणा की है 
यद्यपि यह उसका सर्वधातिक दायित्व नही था । वस्तुत' प्रचलित यू०पी०एस०सी० (विचार- 
विमर्श से मुक्ति) भ्रधिनियम झायोग से मंत्रणा के पश्चात्‌ ही लागू किये गए थे ।*३ इसी 
प्रकार एक सुस्थापित श्रभिसमय के माध्यम से श्रामोम की सलाह को सभी विभागों एवं 

मंत्रालयों द्वारा सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है । जहाँ यह सलाह किसी मंत्रालय को 

प्रस्वीकार्य होती है उस स्थिति मे दोनों पक्ष एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं । 

यदि मंत्रालम द्वारा बताये गए कारण आयोग को पुनविचार केरने भ्रथवा परिवर्तन करने 

के लिए प्रेरित नही करते तो सम्बन्धित प्रशासकीय इकाई का इस संवध में मार्ग सुगम 

नही हो जाता क्योकि इसके निर्णोयो की प्रशासन के अन्तग्रंत व बाह्य दोनो भौर से संवीक्षा 





३२ यू. पी. एस. छ्री. की प्रथम रिपोर्ट, पैरा १०, दवित्तीय रिपोर्ट १६९४५१-५२ पैरा ६, इस कातून के 
कारण सभी वर्मों के सोक सेवको के चयन में ब्यावहारिक रूप से श्लिटिंग सिविल सवित कमीशत 
की भूमिका रही है। 

२३ यू. पी. एस. मी. छठी व सालदी रिपोर्ड के क्रमश ३(११) व ४ (२) पैरा। 


३२० भारतीय सरकार एवं राजनीति 


की जाती है। इर्स स्थिति में मंत्रालय द्वारा श्रायोग की सलाह को दुकराना एक जटिल 
प्रश्न बन जाता है *४ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ झ्रांतरिक व्यवस्थाग्रों के विषय मे यह 
निर्णय किया गया कि बहू कोई भी मामला जिसमें मंत्रालय विश्येप, श्रायोग की सलाह को 
न मानना चाहवा हो, विचार के लिए एक केबिनेट समिति के सुधुदें किया जाएगा। इस 
समिति मे प्रधानमंत्री, गृह मत्री (जो सेवा संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी है) तथा 
सम्बन्धित मत्रालय श्रधवा विभाग के मंत्री होते हैं। यदि प्रधानमंत्री भ्रगवा गृह-मंत्री 
प्रशासकीय दृष्टि से मामले में सम्बद्ध हो तो वित्तमंत्री इस बैठक में भाग लेता है ।+* अतः 
यदि कोई मंत्रालय झायोग की प्रवहेलना करना चाहे तो उर्सें इस उच्चस्तरीय केबिमेट 
समिति का समर्थन प्राप्त करना होता है । 
इस भ्रातरिक नियत्रगा के ऊपर सविधान प्रदत्त उपाय भी प्रारोपित है। पूर्ववर्ती 
आयोगों के विपरीत, जिन्हें कि कोई रिपोर्ट श्रस्तुत नहीं करनी होती थी, केन्द्रीय लोक सेवा 
श्रायोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना उसका एफ संवैधानिक दायित्व है। 
धारा ३२२३ के प्रन्तगंत राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दोनों सदनों फो प्रस्तुत करनी होती है 
और इसके साथ एक ज्ञापन भी संलग्न होता है जिसमें झस्वीकृत सलाहों के संबंध में कारण 
स्पष्ट किए जाते है झौर इस ग्रस्वीकृति को न्‍्यायसंगत ठहराया जाता है। इस सम्बन्ध में 
सविधान निर्माताग्रो के झ्राशय की थाह्‌ू लेना कठिन नहीं है। संवैधानिक व्यवस्थाएं यह 
प्रकट करती है कि उन्होने प्रतीततः जेरमी वेथम के इस मत का समर्थन किया कि “प्रचार 
न्याय की मूल आत्मा है। यह प्रयास के लिए तीव्रतम्‌ प्रेरणा है और यह बेईमानी के 
विरुद्ध फिये गए समस्त उपायों में सर्वाधिक कारगर है ।” 
आयोग की रिपोर्ट दो महत्त्वपूर्ण उद्द श्यों की पूर्ति करती हैं--ये ब्यवस्थापत का 
माध्यम हैं भौर लोकतांशिक उपाय भी है॥ झायोग के राष्ट्रपति से सम्बन्धों पर इससे 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। निर्धारित, सीमाओं के भ्न्तर्गत आयोग राष्ट्रपति को प्रमावशाली 
नीति निर्धारण क्रियान्वयन व समायोजन के कार्य में सहायता देता है। झागोग द्वारा 
राष्ट्रपति को बाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सर्वेधानिक दायित्व वस्तुनः यह संकेत देता है 
कि यह एक इकहरे प्रशासन का ही संघटक भाग है और स्रन्य ऐजेंसियों के कार्यों से इसकी 
गतिविधियाँ भ्रन्तसं म्बन्धित हैं । 
आयोग की रिपोर्ट नागरिकों व संसद के भ्रति उनके उत्तरदायित्व की भी व्यवस्था 
करती है क्योंकि उन रिपोर्टों पर झंततः संसद्‌ मे विचार होता है और इसके परिणामस्वरूप 
उन्हे प्रचार मिलता है।* राज्यसभा मे आयोग के तीन वर्षों (१६५०-५३ ) की रिपोर्टो 
पर विचार के समय उपाध्यक्ष द्वारा दिया गया यह मत रोचक है। उन्होने कहा "संसद्‌ में 
होने वाली किसी भी बहस में अभिव्यक्त शक्तियों व दायित्वों के विशेष सदर्भ मे सरकार के 
कार्यों अथवा गह्तियों के शाघार पर उसकी आलोचना हो सकती है और वह प्रासंगिक होगी 





+ ३४ प्रशासन पर आतरिक व बाह्य नियवर्णोके विस्तृत अध्ययत के लिए एम. ए मुतलिब का अध्ययन भदि, 
डर ग्राट ऑफ एय्टेशन टू दि इस्पेक्टर जनरल ऑफ फोरेस्ट्स, केसेजू इन, इंडियन एडमिनिस्ट्रे शन, 
इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ प्रच्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन, नई दिहली, १६६३ पर स. ३६-१०० 

२४ यू, पी. एस. सी, की प्रथम रिपोर्ट, १६५०-५१, टॉक, पैरा १० 


केन्द्रीय लोक सेवा झ्रायोग ३२१ 


लेकिन आयोग के सुझावों अथवा निर्णयो से संबंधित कोई भी आलोचना अ्रप्रासंगिक होगी 
क्योकि वह एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है! में आशा करता हूँ कि सदस्य इसे 
ध्यान में रखेंगे ! “राज्यसभा के उपाध्यक्ष के ये विचार व्यवहार के अनुरूप नहीं है क्योकि 
समय-समय पर संसद सदस्यों द्वारा गुलत या सही आधारों पर आयोग की आलोचना की 
जाती-है । 
मह सब स्थिति एक मूल प्रश्न उत्पन्न करती है: क्या यह आयोग मात्र एक सलाहकारी 
संख्या ही है ? डॉ० लाइमतन् ब्राइसन के विचार इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश देते है. “हमारे 
मत में किसी मी प्रक्रिया में नीति-निर्माण सवधी निर्णय अन्तिम अवस्था होती है। अततः 
इस निर्णय तक पहुँचने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेनी होती है और इसमें यथासंभव 
सावधानी व दृरदर्शिता बरती जाती है लेकिन बह विशेषज्ञ इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी 
नहीं होता | यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रशासन का कार्य करता है न कि सलाह 
संबंधी कार्य । सलाह देने का कार्य किसी न किसी रूप में सगठन के समस्त सदस्यों द्वारा 
किया जाता है और यह सलाह देने का कार्य कभी भी राजनैतिक दृष्टि से श्रनभिन्न नहीं 
होता ।'केवल बाह्य व्यक्ति जो कि विशेषज्ञ होता है, जिसे कि उसकी रालाह के लिए 
पारिश्रमिक मिलता है ग्लौर उसे उसके विशेष तकनीकी ज्ञान के कारण सुना जाता है अपनी 
राय की पूर्णतः वस्तुनिष्ठ मान सकता है! *६ ब्राइसन की परिमापा के अनुसार श्रायीग 
आवश्यक रूप से एक बाह्य सलाहकारी परिपद्‌ है क्योकि यह सेवा सबंधी मामलों पर निर्णय 
लेने में कार्यपालिका को सहायता देती है लेकिन यह निर्णय-निर्माण प्रक्रिया के दौरान 
प्रभावित हो जाती है। यह इसके कार्यपालिका से अन्तसंम्बधों की ताकिक परिणति है जो 
कि एक व्यक्ति के नियम १७ और इस स्थापित अभिसमय पर आधारित हूँ कि ग्रायोग की 
सलाह सामान्यतः स्वीकार की जानी चाहिए । इस प्रकार यह स्थापित सम्बन्ध इससे 
का्यंवाहियों के वैकल्पिक क्रम की श्रपेक्षा नही करता वल्कि इससे भावी स्वरूप की रूपरेसा 
चाहता है। जहाँ इसे यह आभास होता है कि इसके विचार कार्यपालिका की व्यवस्था 
व्याण्या के ग्रधीन है, इसे यह अ्रधिकार भ्राप्त है कि बहू उतके स्वीकार श्रथवां अस्वीकार 
किए जाने से पूर्व व पश्चात्‌ इस सम्बन्ध में विरोध कर सके । यह बहुत कम होता है कि 
बहू इस अधिकार के सम्बन्ध में मौन रह जाएं कि इसकी विशेषज्ञता सामान्य धारणा के 
लिए ही हैं और इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिए एक अन्य प्रकार के ज्ञान की | 
आवश्यकता है जो इसके पास नही है । यह ज्ञान विशेष समय व अवसर से सबधित है श्रौर 
“इसका व्यावसाधिक स्वरूप है। *४ एक बाह्म विशेषज्ञ के विपरीत श्रायोग द्वारा दी गई 


२३६ लाइमन द्वाइसन, “नोट्स ऑन ए ध्योरी ऑॉक एडवाइस”, पोलिटिक्स क्वार्टरतो, खड़ 7.५4, 
१६५१, पृ. स. ३२१-३३६- 

२७ एक व्यक्ति के नियम के अनंत कमीशन पद के लिए, व्यक्ति चुदता है। प्रशासतिल्‍्न झ्वाश्शँ 
अधिकाँशतः आयोग की सिफारिश स्वोगार करती हैं । 

२८ उदाहरण के लिए मृतलिब के कस स्टडी में आयोग को ग्रिफ़ारिश न मोतते के विए सरहारी सत्र 
को देखिए, पूर्वोच्ति, पृ. द८-८६६. 


३१२ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


सलाह राजनैतिक हृष्टि से स्‍्रनभिज्ञ नहीं होती क्योंकि यह इसका संवैधानिक दायित्त्व है कि 
बह प्रपनी गतिविधियों की परिचायक एक रिपोर्ट संसद्‌ को भेजे जहाँ पर प्रस्तुत रिपोर्ट की 
आलोचना व समीक्षा की जाती है । 

यदपि आयोग अपनी रिपोर्ट मे किए गए कार्यों का एक सामान्य सर्वेक्षण करता है 
लेकिन यह विस्तार से उन मामलों का उल्लेस करता है जहाँ उसकी सलाह भस्वीकृत की 
गई थी । भायोग की सलाह को पस्वीकार करने के कारणों की व्याख्या करने वाला राष्ट्र 
पति का संसद्‌ को ज्ञापन परिचालन ऐजेंसियों के भावी निरंकुश भावेग को नियंत्रित करने 
का साधन बनता है क्योंकि पूरे समाज में सरकार से सम्बन्धित जानकारी के प्रसार का 
सुधारवादी प्रभाव पड़े गा । 

इस उपाय ने सविधान निर्माताप्रों के मन्तव्य को कितना पूरा किया है, यह तो इस 
तथ्य से ही ज्ञात किया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवा विषयों से संबंधित अनेक 
सौ मामले झ्रायोग को सौंपने के पश्चात्‌ इससे प्राप्त सलाह को काफी कम संख्या मे प्रस्वी- 
कार किया गया ।र४ 

बय श्रस्वीकृति के कुल मामलों की संख्या 

१६५०-५१ 

१६५१-५२ 

१६५२-५२ 

१६५२-५४ 

१६५४-५५ 

१६५५-५६ 


१६४६-५७ 
१६५७-४८ कुछ नही 


१६५८-५६ कुछ नहीं 

१६५६-६० १ 

१६६०-६१ । 

१६६१-६२ 4 

कुल १२ वर्ष श्र 

यह कहा जा सकता है'कि आयोग की सलाह को बिना सार्वजनिक विवाद के टाला जा 
सकता है या उससे कतरा कर निकला जा सकता है। उदाहरण, के लिए, यदि कोई मंत्रा- 
लय किसी उम्मीदवार का चयन नहीं चाहता तो वह प्रस्तावित पद वापिस माँग सकता है 
और फिर उस पर १ वर्ष के लिए अपनी अस्थायी नियुक्ति कर सकता है ) इस झवधि की 
समाप्ति पर वह झायोग से खुली प्रतियोगिता के आशय का आग्रह कर सकता है और वह 


ही >क लत # 00 या अत 


२६ यू. पी. एस. सो. की ११ वीं रिपोर्ट में (१६६०-६१) में अस्वीकृति संबंधों ४ मामलों का उह्तेख 
है जिसमे से १ में दिल्‍ली नगर निगम ने कमीशन को सलाह नहीं माता दिल्सी प्रशासन से 
संबंधित कुछ पदों के लिए कमीशन भर्ती झरने को एजेंसी के रूप में काम करता है । 


श्श्४ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


है जो प्रशासन के साथ भर्ती करने की इस ऐजेसी को इस तरह एकीकृत करती है ताकि वह 
एक स्टाक ऐजेसी के लिए निर्धारित उपयुवत कार्यो को सुचार रूप से पूरा कर मके । इसके 
प्रतिरिक्त यह व्यवस्था आयोग को उसके स्वभाव के धनुरुप खड़ा करती है कि मोटे तौर 
पर इसके निष्कर्ष मात्र सलाह ही हैं और इसलिए उसकी विशेषज्ञता व व्यावद्वारिक मूल्य 
ही उसे परिचालित प्रशासकीय ऐजेसियो की श्रनुवृत्ति दिला सकता है । बायोग जिन ग्रणि- 
कारों का उपयोग करता है वे अधिकार उसे सेवा सम्बन्धी विपयों मे उसके विशेष शान के 
कारण प्राप्त हुए है, न कि उसके पद के कारण । 


संसद्‌ की भूमिका : 


संसदीय भूमिका के सम्बन्ध में श्रव तक की चर्चा यह स्पष्ट करती है कि एक भ्र्थ में 
अन्तिम शवित के समस्त उपाय संसद्‌ के पास है ( लेकिन यह सदेह किया जा सकता हैं कि 
विशेषज्ञता के भ्रभाव मे वह सेव सम्बन्धी मामलों में निर्णायक की भूमिका का निर्वाह करने 
में समक्ष होगी । इस सम्बन्ध में आयोग की सक्षमता का अभ्रतिरिकत कारण यह है कि उसका 
अपेक्षाकृत समिति सम्प्रे यखा माध्यम है ।++ लेकिन सम्मवतः यह चांछनीय नहीं होगा कि 
आयोग को उसका मामला पहुँचाने के लिए संमद्‌ तक सीधी पहुंच का झ्धिकार दे दिया 
जाए। इसके बावजूद संस द्वारा अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है यदि 
अधिनियमो से पूर्व (जितके सम्बन्ध में कर्यपालिका वे आयोग में अ्रतर है) श्रायोग को 
राष्ट्रपति के माध्यम से संसद तक एक ज्ञापन हारा अपनी बात पहुंचाने का भ्रवसर प्रदात 
किया जाएं! इससे निर्णय देते मे पूर्व सम4६ को भ्धिक जानकारी प्राप्त करने की 
सुविधा मिलेगी । 

संसद इस विपय में ग्रधिक न्याय तब कर सकती है जब वह वर्ष के दौरान कार्यगालिका 
व आयोग के मध्य उपस्थित विवादों से निवदने का दायित्व झपनी एक समिति को सौंप 
दे। इस सिफारिश के पक्ष मे क्‍प्रनेक कारण दिए जा सकते है! प्रथम, अत्यधिक कार्य मार 
के कारण संसद के पास कार्यपालिका व आयोग के अन्त्सेस्वन्धो पर विचार करने का समय 
नहीं है; विशेषत, तंत्र जब इस सर्वधानिक व्यवस्था से इच्छित परिशाम प्रपेक्षित हों । 
द्ितीय, कार्यपालिका हारा आपोग से असहमति से उत्पन्न प्रामाणिक कढ़िताइयों के सम्बन्ध 
में, एक व्यवस्था योग्य समूह से, भ्रषिक कुशलताधूर्वक विचार हो सकता है ने कि एक 
बड़ी बैठक में । तृतीय, यह अपेक्षा करना श्रन्यथा न होगा कि तथ्यों से पर्याप्त रूप से 
वरिचित ससर का रचनात्यक योगदान होगा क्योकि ग्रकततर श्रफवाह थे प्रजावतावश कई 
अ्रहितकारी व अ्रप्रासगिक प्रश्न उठाएं जाते हैं। वास्तव मे जितना अधिक भ्रात्मविश्वास होगा 
उतनी अधिक समझते की इच्छा होगी 7 3 





३२ अपनी परवर्ती रिपोर्ट से ही कमीशन पूरे रिपोर्ट में धंसल शापत्र में सरदादी सह के संगई मे हुए 
विचार-दिमर्श पर टीका टिप्पणी बर पाठा है | 
३ यह पिफ्ारिय आशमन समिति ये जनसैसा समिति से प्रैरित हुई है शिस्दोंने राजनीति 4 दलवस्दी 
है ऊार उदाए निष्पक्ष रूप से बायें दरते की रवस्व परस्पटर्५एँ डाभी है 


३२६ भारतीय सरकार एवं राजनीति 


का कार्य अ्रपनी पूर्ववर्ती संस्थाओं की अपेक्षा अधिक कठिन है क्योंकि राजनीतिज्ञ ग्रमी भी 
शक्ति के प्रथम उन्माद में हैं इसलिए बहिप्करण सम्बन्धी सूची में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
ऐसा विशेषतः राज्यों के; सदर्भ मे हो रहा है, जिसे रोकना आवश्यक है! यह सुझाव 
प्रस्तुत करना महत्त्वपूरंं होगा कि यद्यपि कुछ सेवा व पद सम्बन्धी मामलों में आयोग की 
इस वहिष्करण के प्रति सहमत किया जा सदम्ता है लेकिन ग्रागे चल कर इसके खतरनाक 
परिणाम होगे । इस सम्वन्ध मे आयोग की भूमिका इस वात पर अत्यधिक बल देने की है 
कि व्यक्तिगत श्रथवा दलगतव हिलो के लिए सार्वजनिक अ्रथत्रा लोऋ पदों का दुरुपयोग करने 
की प्रवृत्ति से छुटकारा पाया जाएं। ऐसा कर वह राजमैतिक कार्यपरालिका को दलीय दवाब 
से बचा सफेगा और इस सपश्य का निवारण हो सकेगा कि सेवाग्रो के व्यवस्थापन में कार्य 
पालिका योग्यता के बदले किसी ग्रन्य विचार से निर्देशित हुई थी । 
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